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अपने उन सब सहृदय साथियों को 
जो सामाजिक सेवाओं में 
संलूग्त हें । 


भूमिका 


समाजशास्त्र और उसकी सहायता से जीवन के विभिन्न अंगों का अध्ययन 
"पिछले तीस सालों में अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक सिद्ध हुआ है। हम किसी 
भी समस्‍या को, चाहें वह विज्ञान की हो अथवा धर्म की, साहित्य की हो अथवा 
कला की, राजनीति की हो अथवा अर्थशास्त्र की, बिना उसकी सामाजिक पृष्ठ- 
भूमि के न सही तरीके से समझ सकते और न हीं हल कर सकते हैं। यदि हम 
उसे सामाजिक तथ्यों और तत्त्वों के प्रभाव से पृथक्‌ कर, उसके अध्ययन की 
चेप्टा करते हैं, तो हमारे लिये सदैव एक संकीर्ण, दकगत, एकतरफा नतीजों पर 
पहुंचने का खतरा विद्यमान है। इसे ही विशेषात्मक म्ान्ति (9कका0प्रॉक- 
890 4%/[80ए) कहा गया है। अभी तक हमारे ज्ञान और गवेषणा के 
विभिन्न विभाग और कार्य, इसी विश्येषात्मक श्रांति का शिकार रहे हैं । यही 
कारण है, विभिन्न विषयों की अनन्त उपपत्तियों (0607788) को जान 
कर भी हम सामान्य तथ्यों से अपरिचित रह जाते हैं और सामाजिक 
प्रक्रिय को कभी भी सबांगीण, सार्वभौम और विस्तृत रूप में समझने में समर्थ 
नहीं होते । पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि एकांगी अध्ययन से कोई लाभ 
नहीं या वह सर्वथा बेकार है; तात्पर्य केवल यही हैं कि उसे सामाजिक आधार 
पर समझा जाय । समाजश्ञास्त्र का अध्ययन और समाजशास्त्रीय दृष्टि हमें 
यह काम करने में मदद पहुंचाती है। 

अत्यन्त खेद का विषय है कि हिन्दी में, जो कि सेंतीस करोड़ जनता की राष्ट्र- 
भाषा तृथा सोलह करोड़ व्यक्तियों की मातृभाषा है, समाजशास्त्र जेसे महत्त्वपूर्ण 
विषय पर १९५३ तक एक सामान्य पुस्तक भी मौजूद न थी। उसको 
विभिन्न शाखाओं की तो बात ही क्या ? हिन्दी-प्रेमियों की यह जिम्मेदारी 
है कि वह थोड़े समय में इस कमी को पूरा करें। केवल हिन्दी को विदव- 
विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अथवा राज्य-कार्य की भाषा बनाने से काम 
नहीं चलेगा, हमें साथ-साथ आवश्यक साहित्य का निर्माण भी करना होगा। 
निस्संदेह; इस मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं, पर उनको हमें तय करना 
होगा । 

समाजश्ञास्त्र विषय को मैंने विशेष रूप से क्‍यों चुना, इसके दो कारण 
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हैं। एक तो समाज-विज्ञानों में यह विषय सबसे महत्त्वपूर्ण है, और दूसरे, बहुत 
रोचक भी । जहां तक इसके सामाजिक महत्त्व का संबंध है, यह कहना 
कोई अत्युक्ति न होगी कि यदि मानव-समाज, या यों कहें तो बेहतर होगा, 
कि उसके कर्णधार, समाजशास्त्र के तथ्यों पर ध्यान देते और उसके नतीजों 
से फायदा उठाते, तो मानव-समाज, बेकारी, तानाशाही, वर्ग-संघर्ष, साम्प्रदायिक 
तनाव, पारिवारिक कलह, युद्ध, जातिगत घृणा, अपराध, व्यभिचार, इत्यादि , 
अनेक बुराइयों से बच जाता। अभी भी समय है कि हम पिछली, गलतियों से 
कुछ सीखें और भविष्य में उन्हें न दोहरायें। ह 

हिन्दी के हितेपी विद्वान्‌ समाजशास्त्र के साहित्य के निर्माण की आवश्यकता 
को अनुभव भी करते हैं। कुछ व्यक्ति इसमें योगदान भी देना चाहते हैं। फिर 
उसे कैसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाय ? मैंने इसकी चर्चा अपने तरुण 
प्रकाशक श्री राजेन्द्र बंसल से की थी। यद्यपि आप प्रकाशन के क्षेत्र में एकदम 
नये हैं, किन्तु आपको उत्तम साहित्य के सृजन और प्रकाशन में विशेष उत्साह 
है। मेने उन्हें लगभग वीस अत्यावश्यक समाजशास्त्रीय समस्याओं की सूची 
बनाकर दी हैं। इस दिशा में कार्ल मैनहाइम की समाजशास्त्र की अन्तर्राष्ट्रीय 
3स्तकमाला अनुपम श्रयास है । उसमें लगभग दो सौ पुस्तकों हैं । लेकिन 
फिलहाल उनका अपनाना हमारी सामर्थ्य के बाहर है । और फिर उसमें 
अनेक व्यावह्मरिक कठिनाइयों के कारण भारतीय सामाजिक जीवन के अध्ययन 
की अभी तक कोई स्थान नहीं मिल पाया हैं। इन बातों को देखते हुए, यह 
आवश्यक हो जाता है कि हम हिन्दी में एक ऐसी समाजशास्त्र-ग्रन्थमाला 
का प्रकाशन करें जो कि भारत पर आंख रखकर लिखी गई हो, जिसमें 
हर स्थान पर अन्य देशों के उदाहरणों के साथ अपने देश के उदाहरण भी 
दिये गये हों। फिलहाल, कम से कम, परिवार, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, कानून, 
जनसंख्या, आथिक जीवन, राजनैतिक जीवन, नेतिकता, ज्ञान, प्रचार, भैेतृत्व, 
कीस, अपराध और स्वाधीनता के समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान 
ईत्यादि विषयों पर भारतीय पृष्ठभूमि को छेकर अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होने 
की आवश्यकता है । जो विद्वान इस कार्य में रुचि रखते हों, उन्हें इसमें अवश्य 
अपना सहयोग देना चाहिए। 

समाजशास्त्र की विश्निन्न प्रमुख शाखाओं पर हिन्दी में पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रंथ 
निकालने से पहले यह आवश्यक था कि समाजशास्त्र पर एक ऐसी पुस्तक 
दी जाये जिसमें उसके सिद्धान्तों की सरल और सामान्य विवेचना हों। इसी चीज 
को दृष्टि में रखते हुए मेरे प्रकाशक ने पिछले साल समाजशास्त्र के सिद्धान्तों' 
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पर मेरी एक पुस्तक प्रकाशित की थी । विद्यार्थियों की तत्काल मांग होने के 
कारण उसे बहुत ही जल्दी में लिखना और प्रकाशित करना पड़ा, जिससे 
कि उसमें अनेक कमियां रह गईं। अगले संस्करण में उन्हें दूर करने तथा उसे 
पूर्णतः दुबारा लिखने और उसमें अनेक विषयों को बढ़ाने का प्रयास हो रहा 
हैपब्बावजूद उन कमियों के, विद्वानों और पाठकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों 
'ने उस पुस्तक का अच्छा स्वागत किया । उसी से उत्साहित होकर मेरे 
" प्रकाशक ने मुझे समाजश्ञास्त्रीय दृष्टि से भारत में सामाजिक कल्याण और 
सुरक्षा विधय पर एक स्टैंडड्ड पुस्तक लिखने का आग्रह किया। प्रस्तुत पुस्तक 
उसी का परिणाम है । 
>< 5 अर 

किसी भी देश के लिये अपने नागरिकों के कल्याण (५४७८४७४/७) और 
सुरक्षा (862प्रत/ए) का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है । किसो भी 
सभ्य समाज के लिये अपने सदस्यों का सर्वागीण शारीरिक, मानसिक और 
नैतिक विकास आवश्यक है। यह विकास किस भांति संभव है? इस विकास 
के क्या आधार होने चाहिए ? इस विकास की क्या दर हो ? क्‍या दिशा हो 
यह महत्त्वपूर्ण सवार हैं। इसके लिये हमें उस समाज की अतीत पृष्ठभूमि 
और वर्तमान अवस्था का परिचय होना चाहिए। साथ ही इसके लिये, पुनः 
एकांगी दृष्टि न रख, सार्वभौम सामाजिक दृष्टिकोण होना और अपनाना चाहिए। 

प्रस्तुत पुस्तक में सामाजिक कल्याण, सामाजिक पुन्निर्माण, सामाजिक 
सधार, सामाजिक कानन ; समाज में शिक्षा का स्थान, शिक्षा-सुधार के आन्दोलन, 
भारत में शिक्षा-संस्था का विकास, गांधीजी की व॒नियादी शिक्षा और साजंट- 
शिक्षा-योजनः: भारत में निर्धनता और उसके कारण तथा उसके निवारण के 
उपाय, आ्थिक विकास की पंचवर्षीय योजना; जनसंख्या, उपकी समस्या और 
उसके, समाधान के उपाय; स्वास्थ्य और पोषण, भारत में स्वास्थ्य-उन्नति की 
योजनाएं; ग्राम-जीवन, उसकी समस्याएं, ग्रामों का पुर्ननिर्माण और आयोजन, 
इस दिशा में प्रयत्न, सामदायिक योजनाएं ((07प7छए (70[8608 ) ; 
नगरों का विकास और उनकी समस्याएं, उद्योगीकरण और उसके सामाजिक- 
आर्थिक प्रभाव, सामाजिक विदूटन; अपराध और उसके कारण, भारत मे 
अपराध, उस पर विशिष्ट सामाजिक प्रभाव, विद्यमान दण्ड-व्यवस्था, उसके 
दोष और उन्हें दर करने के सुझाव, क्शोर अपराधी (वेंपए०एण8 
])७॥700७७४४४) और उन्हें सुधारने के प्रयत्न, भारत की अपराधी जातियां 
और उनका सधार; भारतीय श्रमिकों की अवस्था, समस्याएं और सामाजिक 
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कल्याण, राज्य और श्रमिक, श्रम-कानून का विकास, सामाजिक सुरक्षा के 
सिद्धान्त, भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास; मातृत्व-संरक्षण, मजहूर- 
मुआवजा, वीमारी-बीमा, असमर्थता, बुढ़ापा, वैधव्य, अनाथपन और बेकारी के 
विरुद्ध सुरक्षा, नाविकों की सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी-राज्य-पीमा एक्ट 
(॥॥7770ए6७४१ 56866 श8प्रा:8706 3०४) इत्यादि आवश्यक विष्म्यें 
के सरल और विस्तृत विवेचन का प्रयास किया गया है। 

हिन्दी में अपने विषय की यह पहली पुस्तक है और इसका क्षेत्र भी अत्यधिक 
विस्तत है। इससे लेखक की कठिनाई बहुत बढ़ जाती है और सदा इस-बात 
की आशंका रहती हैं कि किसी विषय-विशेष पर उसकी जानकारी में कुछ 
अपूर्णता या कमियां न रह जाय॑ । प्रस्तुत पुस्तक में भी अनेक दोषों का रह जाना 
स्वाभाविक है । लेकिन फिर भी जब तक इस विषय पर अच्य कोई बेहतर 
पुस्तक उपलब्ध नहीं होती, इससे इस विषय के पाठकों को अवश्य कुछ सहायता 
मिलेगी । उक्त पुस्तक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बी० ए० और एम्‌० ए० 
के विद्याथियों और इस विषय में रचि रखनेवाले सामान्य पाठकों के लिये 
उपयोगी होगी। पुस्तक लिखने में आगरा तथा अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्य- 
क्रम का भी ध्यात रखा गया हैं । इसके अतिरिक्त, पुस्तक में सर्वत्र ? जनवरी 
१९५४ तक प्राप्त अप-टु-डेट सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। 

हिन्दी-पारिभाषिक शब्दों के चुनाव में इस बात का ध्यान रखा गया 
हैं कि वह सुवोध हों । विद्याथियों और अध्यापकों की सविधा के लिये प्राय 
हिन्दी-परिभाषिक शब्दों के साथ उनके अंग्रेजी पर्याय दे दिये गये हे । इसके 
अतिरिक्त, केवल उन ग्रंथों की, जो कि विभिन्न विपयों के उच्च अध्ययन के लिये 
अत्यावश्यक और अधिक उपयोगी हूं, एक संक्षिप्त वर्गीकृत सची भी बाद में 
सलरत हू । गभार पाठकों को इससे भावी अध्ययन में सविधा होंगी । 

में पाठकों से निवेदन करूंगा कि वह पुस्तक के संशोधन के संबंध में यदि अपने 
कोई सुझाव भेजेंगे, तो में अनगृहीत होऊंगा और अगले संस्करण में उनका उपयोग 
हो सकेगा । 

अत्त में, में इस पुस्तक के निर्माण और प्रकाशन में सहयोगी मित्रों के ग्रति 
अपना आभार प्रदर्शन करना अपना कर्नव्य समझता हू । 

+ ता सं इस पुस्तक के लिखने का संकल्प देहरादून में किया, जहां कि 
प्रायः मे रहता हूं, किन्तु आवश्यक अध्ययन-सामग्री के अभाव में मुझे लखनऊ 
आता पड्ञ और यहां पर तथ्यों और सूचनाओं के संकलन में चार महीने से 
अधिक लग गये । लेकिन यहां आना बहुत ही छाभकर सिद्ध हुआ; यहां की 


[ ५ ] 


विधान-सभा के बृहत्‌ पुस्तकालय में मुझे अध्ययन्न की समस्त सुविधाएं प्राप्त 
हुई। इसके लिये में पुस्तकालय के समस्त कर्मचारियों, जो कि सदेव मुझे सहायता 
के लिये तत्पर रहे, विशेषतः श्री नरसिंह और श्री चौधरी, का हृदय से इृतज्न हूं । 
इसके अतिश्िकत, भाई रवि को लूखनऊ में रहने का ठिकाना करने के लिये; और 
साथ्ँ गोपाल को रोज चाय पर साथ देने के लिये तथा श्री ज्ञानेद्र को अन्य 
'प्रकार से कष्ट देने के लिये शुक्रिया देना जरूरी है । नेशनल हेराल्ड प्रेस के 
' मैनेजर, श्री व्यामसुन्दर श्रीवास्तव, उनके प्रेस के कर्मचारी, जिन्होंने पुस्तक 
को समय पर निकालने में जो कोशिश की तथा प्रफ-संशोधन में श्री रामनरेश 
पाण्डेय ने जो विशेष सावधानी बरती, इसके लिए यह सब मेरे धन्यवाद के 
पात्र हें । 


लखनचऊ 


घराज गए 
गणतंत्र दिवस, २६ जनवरी १९५४ प्यु राज प्त 


विषय-सची 
पहला अध्याय 


सामाजिक कल्याण और पूननिर्माण पृष्ठ १७ 


सामाजिक कल्याग (+*४४६७४/७७) की कल्पना का जन्म, सामाजिक 
कल्याण की सर्वमान्य परिभाषा नहीं, एकनतता की दिशा में; ,क्ञामाजिक सुधार, 
सामाजिक कानून, ,सामाजिक सुरक्षा (86०प्रा५9) : सामाजिक कल्याण 
के लिए पुन्रनिर्माग आवश्यक, सामाजिक सुधार, कानून, सुरक्षा पुर्नानर्माण 
के साधन, ज्ामाजिक सुधार का सामाजशास्त्रीय अर्थ, स्रामाजिक परिवतेन 
और सुधार, नागरिक संस्थाओं को प्रोत्साहन, भारत की पंचवर्षीय योजना में 
सामुदायिक दृष्टिकोण ((/0परप्प्ं/ए 0]07080) ), सामाजिक कल्याण 
के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण । 


दूसरा अध्याय 
शिक्षा पृष्ठ २३ 


सामाजिक जीवन में शिक्षा का स्थान, कार्य, हर संस्कृति के लिए पृथक शिक्षा 
की आवश्यकता, आधुनिक यूग में शिक्षा एक सामाजिक दायित्व, भारत में 
शिक्षा-संस्था का विकास : शिक्षा के क्षेत्र में भारत की भूमिका, आदिकाल से ही 
शिक्षा का सम्मान, प्राचीन भारत में शिक्षा : वेदिक काछ, बौद्ध युग, मध्य युग, 
प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं : कुछ लोगों तक सीमित, 
अव्यावहारिक शिक्षा, गुरु-शिष्य का निकट सम्पर्क, धर्म और शिक्षा का घनिष्ठ 
संबंध, मुनाफा-वृत्ति का अभाव, विकेन्द्रित और अनौपचारिक (47707770&/), 
अंग्रेजी शासन में शिक्षा : स्वतंत्रता के बाद; विद्यमान शिक्षा-प्रशली के 
दोष : १. वास्तविक जीवन से दूर, २. पढ़े-लिखे बेकारों की सृष्टि, ३. राष्ट्री- 
ता का अभाव; शिक्षा-सुधार की आवश्यकता; शिक्षा-सुधार की दिशा--कुछ 
नये परीक्षण : आदिमकालीन व्यावहारिक शिक्षा, मध्यकारू की अव्यावहारिक 
शिक्षा, उसके विरुद्ध विद्रोह; आधुनिक शिक्षा-सुधारक : रूसो, पेस्तोलौजी, 


कट | 


फ्रोवल; शिक्षा का सामाजिक पहलू : जान डयूई, काल माक्स, प्रिस क्रोपाटकिन 
सोवियत परीक्षण; भारत में शिक्षा-सुधार, गुरुकुल और विश्वभारती; वर्धा की 
बनियादी शिक्षा-योजना; योजना का जन्म, शिक्षा पर गांधीजी के विचार 

मख्य विशेषताएं : १. सर्वभौम अनिवार्य बुनियादी शिक्षा, २. सात वर्ष का पाठय- 
क्रम, ३. प्राग्याठयाला तथा बेसिकोपरांत शिक्षा को स्थान नहीं; ४. मातृभासा 
शिक्षा का माध्यम, ५. दस्तकारी पर केन्द्रित, ६. दस्तकारी शिक्षा का उदहृेश्य 
जीविका देना, ७. आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, ८. शिक्षक का वेतन निकालने में 
समर्थ, १. राज्य पर अन्य व्ययों का भार, १०. राज्य पर निर्मित वस्तुओं' की खरीद 
का दायित्र; योजना के संबंध में शंकाएं; योजना की समालोचना; स्वावलूम्बन 
का सिद्धांत : १. शिक्षा राज्य का दायित्व, २. कच्चे माल की बर्बादी, ३. निर्मित 
वस्तुओं की बिक्री, ४. बच्चों के श्रम का शोषण; दस्तकारी-केन्द्रित शिक्षा : ५ 

संस्कृति की उपेक्षा, ६. असंतुलित समय-विभाग, ७. शिक्षा का एक नीरस 
पाठ्य-क्रम. ८. पूर्व-गक्व (?'8780फ78) विशिष्टीकरण और पेशे का 
चुनाव; शिक्षकों की समस्याएं : ९. शिक्षकों की कठिनाई, १०. शिक्षकों 
का वेतन, ११. शिक्षकों की ट्रेनिग, १२. शिक्षकों का अभाव; योजना की त्रुटियां : 
१३. स्कूल-पूर्व शिक्षा, १४. अंग्रेजी की उपेक्षा, १५. शारीरिक शिक्षा की उपेक्षा, 
१६. धर्म की उपेक्षा; १७. पढ़ाई के दिनों की संख्या, १८. गांवों से शहरों को 
निष्क्रण, १९. औद्योगिक प्रगति में रुकावट; बुनियादी शिक्षा का विकास 
ओर भविष्य; युक्धोत्तर-शिक्षा-विकास की योजना : सार्जेट-योजना के प्रधान 
लक्षण : १. सार्वभोम निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, २. तीन से छः साल की उम्र के 
बच्चों की पूर्व-प्रारस्भिक शिक्षा, ३. चुने हुए बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा, 
४. चुने हुए विद्याथियों के लिए विश्वविद्यालय-शिक्षा, ५. टेक्नीकल, व्यापारिक 
ओर कला की शिक्षा, ६. प्रौढ़-शिक्षा, ७. अध्यापकों की टेनिंग, ८. अनिवार्य 
शारीरिक शिक्षा और डाक्टरी परीक्षा, ९. रोजगार ब्यूरो की स्थापना, १०. 
शारीरिक और मानसिक अपाहिजों की शिक्षा, ११. सक्षम शासकीय संगठन का 
सृत्रपात, १२. चालीसवर्षीय शिक्षा-योजना, १३. क्षेत्राईसार (॥7०७ए786 ) 
विकास; सार्जेट्योजना की समाछोचना : १. अराष्ट्रीय योजना, २. योजना 
की लागत असाधारण है; ३. प्रस्तावित समय बहुत लम्बा है; ४. क्षेत्रानसार 
विकास का सिद्धांत ठीक नहीं; योजना का महत्त्व: १.समान सुविधाएं जुटाने 
का अयास, २. जध्यापक वर्ग का उचित सम्मान, ३. शिक्षा को समाज-आधथिक 


जावन न संयुक्त करन का प्रयास; सार्जेट-योजना के बाद; पंचवर्षीय योजना 
में शिक्षा | 


तीसरा अध्याय 
निर्धनता और जनसंख्या पृष्ठ ७९ 


सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की आथ्िक स्थिति पर निर्भरता, राष्ट्रीय . 
* आय आथ्िक स्थिति का मापदण्ड, अधिक समान वितरण द्वारा कल्याण में बृद्धि; 
. भारत की निर्धनता : औसत मुद्रा-आय रहन-सहन के दर्जे का आ्रान्त माप, आय 
का असमान वितरण, निधनता भारत की प्रधान सामाजिक समस्या; निर्धनता 
के कारण और लक्षण : १. पूंजी के संचय की कम दर (,09ए 78/86 0 0७0०0- 
६७ 707778007 ), २. अनुत्पादक संचय, ३. कृषि और प्राथमिक उद्योगों 
पर अनुचित निर्भरता, ४. बुनियादी उद्योगों की कमी, ५. परिवहन (77'878- 
0907% ) और संचार ((/07४पघ77०७४४०07 ) के पिछड़े हुए साधन, ६. निम्न 
कार्यक्षमता, ७. जनसंख्या की वृद्धि, ८. राज्य की आर्थिक नीति, अंग्रेज-अधीन 
नीति का दुष्प्रभाव, वर्तमान नीति; परिवर्तत की आवश्यकता : आथिक आयोजन 
(/?97772 ) द्वारा निर्धतता का हल; भारत में आयोजन : भारत की 
प्रथम पंचवर्षीय योजना : प्रस्तावित व्यय, प्राथमिकताएं (/7077668 ) 
योजना के प्रमुख कक्षण और उनकी समाछोचना : विकास की अत्यन्त कम 
दर, उद्योगीकरण की योजना नहीं, असंतुलित योजना,, व्यक्तिगत क्षेत्रप्रधान 
मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (56० #;00700779), वित्तीय (+#77987708/ ) 
पहल पर अनुचित जोर, परस्पर-विरोधी लक्ष्यों पर चलने का प्रयत्न, मुख्यतः 
आन्तरिक साधनों पर निर्भर, जनतंत्रीय आयोजन की अ्रति व्याख्या, कुछ 
महत्त्वपूर्ण कृषि-समस्याओं की उपेक्षा, विद्यमान आथिक व्यवस्था की स्वीकृति, 
निर्धनता की समस्या का समाधान नहीं; जनसंख्या : जनसंख्या और सामाजिक 
कल्याण; भारत की जनसंख्या और उसके प्रमुख लक्षण : काम करनेवाली आयु 
के ब्यवितियों का कम अनुपात, अधिक जन्म और अधिक मृत्यु-दर, पिछले तीस 
सालों में जन्म और मृत्यु-दर में ह्वास, मृत्यु-दर में कमी नहीं, अधिक जन्म और 
मृत्य-दर के कारण, स्वास्थ्य-रक्षा का अभाव, मृत्यु-दर का मुख्य कारण बच्चे, 
प्रसुताओं तथा प्रजनव-वयस की स्त्रियों की अत्यधिक मृत्यु, जीवितों का हीन 
स्वास्थ्य और कार्यक्षमता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय कृषि की कम 
उत्पादकता जनसंख्या-वृद्धि से सम्बद्ध, जनसंख्या का रुख : १९५३ को जनगणना- 
कमिइ्नर-रिपोर्ट : १९२१ के बाद स्थिति बराबर बदतर; सम्भावित विकास : 
बृद्धि-दर में कमी की आशा नहीं, कृषि-विकास-दर जनसंख्या-वुद्धि-दर से पीछे 
रहेगी; जनसंख्या-समस्या के प्रस्तावित उपाय : १. भूमि-व्यवस्था में सुधार, 


न 


२. उद्योगीकरण, ३. समाजवाद, ४. जनसंख्या का नियंत्रण, आत्मसंयम बनाम 
कृत्रिम गर्भ-नरोध (आऔकी (07070!), दमन अव्यावहारिक, गर्भ-निरोध 
अपनाने की आवश्यकता । 


चोषा अध्याय 
स्वास्थ्य और पायण पृष्ठ १०५ 
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स्यन्‍ू/ट 


स्वास्थ्य और समाज; भारत का स्वास्थ्य: अत्यधिक मृत्युएं और अल्प 
जीवन-काल, रोगों द्वारा अत्यधिक मृत्युएं; गिरे हुए .स्वास्थ्य के कारण: 
अपर्याप्त पोषण (>पप्रातमा॥00), पंचवर्षीय योजना में पोषण, वातावरण 
आरोग्यज्षास्त्र (क्राजशा/0ाा०ााकक निए2०४6) की पिछड़ी अवस्था, 
जलपूर्ति, मैले की व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना में वातावरण-आरोग्य, घरों की 
अवस्था, पंचवर्षीय योजना और घर, कार्य करने की अवस्था, रोगों का प्रकोप, 
मलेरिया, तपेदिक, कुप्रसंगज रोग ( ५४०॥७४/७७॥ 0888868 ), कोढ़, केन्सर, 
मानसिक रोग, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की शोचनीय अवस्था, स्वास्थ्य- 
शिक्षा का अभाव, परिवार-आयोजन की आवश्यकता ; विद्यमान स्वास्थ्य- 
सेवाएं : १. स्वास्थ्य-कार्यकर्त्ताओं की संख्या, २. नगरों और गांवों में चिकित्सा- 
व्यवस्था, ३. रोगियों के रखने की व्यवस्था, ४. निवारक-स्वास्थ्य-संगठन,. 
५ स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था में राजकीय सहायता और गैर सरकारी प्रयत्न; 
श्रमिकों की स्वास्थ्य-व्यवस्था : कानून द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य-सेवायें, मालिकों 
द्वारा प्राप्त स्वेच्छिक सेवायें; उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों की स्वास्थ्य- 
योजनायें : सामाजिक बीमा बनाम सार्वजनिक स्वाथ्य-सेवा; भोर-समिति की 
स्वास्थ्य-योजना; योजना के मार्ग-दर्शक सिद्धांत: दीधकालीन योजना ; प्राथमिक 
इकाई (पता क्षा'ए (79), माध्यमिक इकाई (86008वै&"ए एफरां0) 
जिला केन्द्रीय कार्याल्य-संगठन (रि९8त6ुपछ७/९/४ 0/2888800॥. ), 
सम्पूर्ण योजना का रूपअल्पकालीन दसवर्षीय योजना ; प्रस्तावित व्यय- 

पांचवाँ अध्याय 

ग्राम-जी वन, उसका पूलनिर्माण और आयोजन पृष्ठ १२६ 

ग्राम और समाज; भारत में ग्रामों का महत्त्व; भारतीय ग्राम-जीवन के मख्य 
लक्षण : सावभौम और विश्येप तत्त्व, विज्येप की परिवर्ततशीलता, ?. निर्य तता,-- 
(क) क्ृपि पर अत्यधिक निर्भरता, (ख) पिछड़ी कृषि, भूमि की उपजाऊ शक्ति 
का ह्वाम, जल और सिंचाई की सुविधाओं की कमी, खाद की कमी/ जमीन का 
कटना (#7090॥), जल्तुओं तथा रोगों से हानि, बीजों की खराब किस्म, 


पिछड़े हुए खेती के तरीके, अनुन्नत उपकरण (707/076568) दुर्बल 
पशुधन; संस्थागत कारण: खेतों का विभाजन (छ5प्र०वीजां&07) और उप- 
विभाजन (+#78287797॥80709 ), दोषपूर्ण भूमि-व्यवस्था, विक्ृत विक्रय 
(097'76072 ) व्यवस्था : अन्य कारण : (ग) कुटीर उद्योगों का नाश और 
सहाम्रक धंधों की कमी, (घ) बेकारी, (डः) ऋणग्रस्तता (॥70460॥6व- 
'76858 ), बढ़ती जनसंख्या; अन्य आथिक पहलू : २. आत्मनिर्भरता (50०- 
* 5प्रगील०००ए ), ३. परिवहन (478708]0070 ) और संचार ((!077एप- 
7070%907) साधनों का अभाव, ४ अनाज और उपहारों (ं[08) का 
विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग, ५. भूमिहीन मजदूर; गैर आथिक पहल : 
६. गंदगी, ७. बूरा स्वास्थ्य ८. अशिक्षा ; भारतीय ग्राम-जीवन के कुछ सावबे- 
भौम तत्त्व : ९. संयुक्त और बड़े परिवार, १०. परिवार-उत्पादन की इकाई, 
११. पारिवारिक नियंत्रण की प्रभुता, १२. नारी का निम्न स्तर, १३. धर्म का व्या- 
पक प्रभाव, १४. जाति-भेद और सामाजिक स्तरीकरण (9७770&४007 ) , 
१५. पंचायतों का प्रभाव, १६. रिवाजों का प्रभाव, १७. मन्द-जीवन, १८. आदरशों 
और परम्पराओं की एकता, १९. संतोषी और भाग्यवादी दृष्टिकोण, २०. 
अपराधों की कमी, २१. मुकदमेबाजी और मारपीट, २२. प्रकृति से निकटता, २३. 
मनोरंजन में मुनाफाखोरी का अभाव; भारतीय ग्रामों का पुन्रनिर्माण और 
आयोजन; सामुदायिक योजनाएं ((07#४प्रा/ए ?70]89०४७8) : लक्ष्य 
सामुदायिक विकास, सार्वभौम और विस्तृत रूप, कृषि से सम्बन्धित कार्य, संचार 
का विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य-सेवाओं का विकास, ट्रेनिंग सुविधाओं का 
विकास, रोजगार का विस्तार, गृह-निर्माण का विस्तार, सामाजिक कल्याण; 
अंतिम लक्ष्य की रूपरेखा : १. ग्राम-इकाई, पेशेवार पुनवितरण, २. मंडी-इकाई, 
चाल योजना में मंडी-इकाइयां सम्मिलित नहीं, ३. विकास-खंड (408ए070]9- 
70676 3806£ ), ग्राम-नगर-संयुक्त उपनगर भी चालू योजना में सम्मिल्ति 
नहीं ४. नगर-ग्राम-संयुक्त उपनगर, नगर-प्राम-संयुक्त उपनगरों की स्थापना 
की सीमित व्यवस्था; वर्तमान योजना का क्षेत्र और मूल्यांकन । 
छठ अध्याय 

नगरों का विकास : उद्योगीकरण और 
सामाजिक जिघटन पच्ठ १६१ 

नगरों का विकास : दस्तकारी और व्यापार की वृद्धि से नगरों का उदय, 
उद्योगीकरफ (उ98वेप्र४ए१8880707), नगरों की वृद्धि और विस्तार, 
भारत में नगरों का विकास; नगर की विद्येषता: नागरिक जीवन ग्राम-जीवन से 
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पर्याप्त पथक, समदायों का समुदाय; उद्योगीकरण और नगरीकरण के सामाजिक 
आर्थिक प्रभाव : १. आर्थिक विश्वृंखलता, संकट और बेकारी, २. आ्थिक परनिर्भरता 
और विशेषीकरण, , ३.'क्रय-विक्रय की प्रधानता, ४. उत्पादन-यंत्रों पर मजदूरों के 
स्वामित्व की समाप्ति और नियंत्रण की पृथकृता, ५. आथिक सम्पत्ति का उत्पादन 
, ६. सम्पत्ति का अधिक असमान वितरण, ७: निवास-स्थानों की कमी, ८: अधिक 
शिक्षा, ९. निक्ृष्ट स्वास्थ्य तथा श्रेष्ठ और विस्तृत चिकित्सा-सुविधाएं, १०. ह 
पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, ११. उच्चतर विवाह-आयु और अल्प विवाह, 
१२. एकाकी और छोटे परिवार, १३. पुरुषों की अधिकता, १४. नारी का ऊंचा 
स्थान, १५. सामुदायिक घनिष्ठता का विनाश और सहयोग-भावना का अभाव, 
१६, विचारों की विविधता, १७. जाति-भेद और वर्ग-भेद की कमी, १८ धर्म 
का घटता प्रभाव, १९. राज्य-शक्ति का केन्द्रीकरण और व्यक्ति के महत्त्व का 
ह्वास, २०. जीवन की तेज गति और संस्कृति की अत्यधिक गतिशीलता, २१. 
प्रकृति से पार्थक्य और बच्चों के लिए खेल-क्‌द के स्थान की कमी, २२. व्यापारिक 
मनोरंजन, २३. असंतुष्ट व्यक्तियों की वृद्धि और जनता का भोगवादी दृष्टि- 
कोण, २४. अधिक अपराध की प्रवृत्ति, २५. भीड़-व्यवहार ((7०एपे ७७- 
॥9४70प7) की बढ़ती संभावनायें; सामाजिक विघटन (80209७॥ ॥)8072- 
&789/707 ) : संगठन समाज का आधार, सामाजिक विघटन के प्रमुख 
लक्षण; सामाजिक विघटन के कारण : अनेक कारणों की सह-उपस्थिति, १. 
सामाजिक ढांचे में परिवर्तत, पद और भूमिका सामाजिक निर्धारण का परिणाम, 
प्र्याशित पद और भूमिका तथा उसकी पूति में व्यवधान, सामाजिक एक- 
मतता का अभाव, २. सामाजिक परिवतेन का प्रतिरोध, अभौतिक संस्कृति में 
परिवर्तन की मंद गति, अभौतिक संस्कृति में भौतिक संस्क्रति के अनुरूप परिवर्तन 
की आवश्यकता; ३. सामाजिक धारणाओं में विषमता; सामाजिक मूल्यों का 
विरोध; संकटकालीन स्थिति (088), आकस्मिक और क्रमिक संकट; 
सामाजिक विघटन के प्रमुख रूप : आर्थिक मंदी और बेकारी, पारिवारिक 
विघटनत, युद्ध, अपराध; उद्योगीकरण और सामाजिक विघटन; हलाप्ले का 
अध्ययत, दुरखाइम का मत, सामाजिक आयोजन (?]०77४४४ ) की 
आवश्यकता । 
सातवां अध्याय 

अपराध पृष्ठ १.८४ 

समाज और अपराध, कानून और नैतिकता, परिवर्तनशील नैतिकता, कानन 
और नंतिकता में व्यवधान, अपराध और नैतिकता, अपराध गंभीर समाजविरोधी 


कृत्य, अपराध से समाज की हानि, अच्छे सामाजिक जीवन के लिए अपराध का 
उल्मूलन आवश्यक; अपराध के कारण : १. मानवश्ञास्त्रीय (70770]000- 
208!) व्याख्या, लोम्ब्नोजों का सिद्धांत, भारतीय सामुद्रिकशास्त्र, समालोचना: 
अपराध किसी विशिष्ट शारीरिक अवस्था का परिणाम नहीं; २. आ्थिक वाता- 
वरण की व्याख्या, अपूर्ण पर उपयोगी; समाजशास्त्रीय अन्वेषणों के परिणाम : 
'(क) बच्चों की उपेक्षा इत्यादि, (ख) भुखमरी, (ग) प्रलोभन, (घ) व्यभिचार 
' (565प७ वैछा0/'9॥890070 ), (डइ्ग मद्यपान, मद्यपान की आदत, 
नशा और ऑओऔक़मणा[त्मक अपराध, (च) संस्कृति का अभाव, (छ) यूद्ध; ३. 
भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं, ४. प्राणिक- 
समाजशास्त्रीय व्याख्या : समाछोचना : केवल अपराध तक सीमित नहीं, समान 
वातावरण की कल्पना अंत, अपराध शारीरिक या मानसिक विकार का परिणाम 
नहीं, एक उदाहरण, समस्त मानव गृण अपराध के प्रेरक और निवारक, जन्मजात 
गुण अपराध से असम्बद्ध, ५. अध्यात्मवादी व्याख्या, समालोचना : अधामिक्ता 
और अपराधों में कार्य-कारण का संबंध नहीं, अध।मिकता अपराध का कारण नहीं, 
अधाभिकों में कम अपराध, धर्म नैतिकता का पर्याय नहीं, विशुद्ध नैतिकता दण्ड के 
भय से मुक्त, अपराध और दण्ड का इतिहास : समाज में कानून की आवश्यकता, 
आदिकालीन दण्ड-व्यवस्था, मध्यकालीन व्यवस्था, आधुनिक प्रवृत्तियां; भारतीय 
दण्ड और कानून का इतिहास; भारत में अपराध : भारत में अपराध पर विशिष्ट 
सांस्कृतिक प्रभाव: सामाजिक अवस्था का प्रभाव; आर्थिक अवस्था का प्रभाव; 
प्रथाओं का प्रभाव; पंचायत का. प्रभाव; न्यायालय का प्रभाव; भारत की अप- 
राधी जातियां और कबीले; अपराधी जातियों में अपराध के कारण; या नस्ली 
शारीरिक कारणों का अभाव, आर्थिक, सामाजिक और मनोवेज्ञानिक कारण, 
जातिधर्म ; अपराधी जातियों के कुछृत्यों के नियंत्रण के प्रयत्न; नियंत्रण के लिए 
विशेष कानून और व्यवस्था की आवश्यकता, अपराधी जाति-कानून, अपराधी 
कानून की मुख्य धाराएं, सेटिलमेंटों की स्थापना का प्रस्ताव; और कार्य सुधार के 
प्रयत्न : सेटिलमेंट और कालनियों की स्थापना; अपराधी जाति-कानून में संशोधन 
और उसका रह होना, १९४७ की उ० प्र० अपराधी जाति जांच-समिति की 
सिफारिशें, अपराधी जाति कानूत की हातियां और रहगी; किशोर अपराध 
(वैंप्ए७४]७ ॥0७॥707०४०ए ); किशोर अपराध के कारण: वातावरण 
से संबंधित और व्यक्तिगत, प्रमुख कारण बुरा वातावरण; किशोर अपरा- 
धियों के शुरू में ही सुधार की आवश्यकता: संरक्षण, पृथवकरण और समुचित 
शिक्षा; किशोर कानून, किशोर अपराधियों के लिए पृथक्‌ व्यवस्था की आवश्यकता, 
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सुधार के प्रयत्न, किशोर न्यायालय, प्रोबेशन और निरीक्षण कार्य, बाल-समितियां, 
गह, सर्टीफाइड स्कूल, उपरान्त संरक्षण-कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट ; भारत 
में दण्ड-व्यवस्था (2०४७! 59ए80७7) भारतीय जेल-व्यवस्था के दोष; कमे- 
चारी, वर्गीकरण और सुविधाएं, काम लेने के तरीके, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, 
पूर्वासन की उपेक्षा, निषेधात्मक पहलुओं पर जोर, जेल के विकल्पों की *आव- 
व्यकता ; सामाजिक सुधार, .सुप्रजनत और शिक्षा निवारण और सुधार मुख्य 
उद्देश्य । द । 


आठवां अध्याय 


श्रम और श्रमिक कानून. पृष्ठ २३० 


श्रम और समाज; भारत. में -अमिकों--की स्थिति : १. निष्क्रमणात्मक 
(श27900"ए ) रूप और कृषक पृष्ठभूमि, २. भर्ती के दोषपूर्ण तरीके 
और उनका सुधार, ३. अत्यधिक अनुपस्थिति (2. 0867|6087) ) और 
हेर-फेर ( पप्राष्ा-07७/ ), ४. श्रम-संगठनों का असमुचित विकास, ५. 
औद्योगिक झगड़े और उनका निवारण, ६. निवास-स्थानों की असंतोषजनक 
अवस्था, ७. मजदूरी का निम्न स्तर, उसे ऊंचा उठाने की आवश्यकता, ८. मजदूरों 
की ऋणग्रस्तता, उसका समाधान, ९. रहन-सहन का निम्न स्तर और उसमें उन्नति 
की आवश्यकता, १०. गिरा स्वास्थ्य और निद्ृष्ट कार्यक्षमता, ११. काम करने 
की असंतोषजनक अवस्था, उसके सुधार की आवश्यकता, १२. सीमित कल्याण 
और सुरक्षा, विस्तार की आवश्यकता ; श्रम-कानून : काम करने की अवस्थाओं से 
संबंधित कानून--फेक्टरी-कानून, फैक्टरी-एक्ट १९:४८, खान श्रमकानून, भारतीय 
खान-एक्ट १९२३-५२; बगान श्रम-कानून :/चाय जिलों का निष्क्रमणार्थी 
(7927'870) श्रम-एक्ट १९३२, बगान श्रम एक्ट १९५१, परिवहन 
(7 678]0070 ) कानून, भारतीय रेलवे एक्ट १८९१-१९३१,१९४७, 
राजाध्यक्ष रेलवे अवार्ड; जहाज श्रम-कानून: भारतीय जहाजरानी (8॥779- 
772) एक्ट १९२३, १९४९, डौक॑ श्रम-कानून : डौक-कर्मचारी (रोजगार- 
नियमन ) एक्ट; दूकान और व्यापारिक श्रम-कानून; मजदूरी की दर और 
भुगतान के कानून : न्यूनतम मजदूरी (शांहाप्राा ४७2४७) . एक्ट 
“१९४८-५३, कार्यान्वित्‌ करने :की अवधि, मज़दूरी-भुगतान-एक्ट .१९३६; 
श्रमन्संगठनों- और औद्योगिक झर्गड़ों से संबंधितः कानून:: अ्रम-संघ कानून: 
मारतीय. श्रम-संघ एक्ट .१९२६-४७, रज़िस्टर्ड श्रम्म-संघ, के ,अंधिकार, और 
विशेषाधिकार, उनके कर्तव्य और दायित्व, १९४७ का संशोधन, श्रम-संघों और 
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मालिकों के लिए अनुचित कार्य, श्रम-संघ बिल; औद्योगिक झगड़ों से संबंधित 
कानून : व्यावसायिक विवाद; ( [79006 4)897788 ) एक्ट १९२९, औद्योगिक 
विवाद-एक्ट १९४७, १९४९ और १९५३ के संशोधन; कल्याण और सुरक्षा 
से संबंधित कानून; श्रम-कानून के विकास का मूल्यांकन । 


नवां अध्याय 
सामाजिक सुरक्षा पृष्ठ २६८ 


सामाजिक सुरक्षा [80०७] 86०८प्रातंए) की परिभाषा: अभाव, 
अज्ञान, गंदगी, बेकारी और बीमारी के विरुद्ध सुरक्षा; पारिवारिक सुरक्षा 
की सीमितता, दान पर आधारित सुरक्षा की कमियां, कारण का निदान नहीं, 
राज्य.द्वारा सामाजिक सुरक्षा का भार ग्रहण, सामाजिक सुरक्षा-संस्थाएं : 
सामाजिक सहायता (38878098708) और सामाजिक बीमा (-शाश्ा- 
78706; ); भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्त्व; सामाजिक सुरक्षा का 
विकास; भारत में सामाजिक सुरक्षा में अभिरुचि, इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
सम्मेलन का कार्य, स्वीकृत कन्वेंशन और सिफारिशें, सम्मिलन और एकीकरण 
की प्रवृत्ति; मातृत्व-संरक्षण (॥॥७067४70ए 7?70॥80007) ; संरक्षण 
की आवश्यकता, अल्पतम सामाजिक मान; भारत में मातृत्व कानून, कानूनी 
मातृत्व लाभ, यू ० पी० मातृत्व लाभ अधिनियम १९३८ खान मातृत्व अधिनियम 
१९४१-४९; आवश्यक सुधार : क्षेत्र में विस्तार, योग्यताकाल की समाप्ति, 
मातृत्व अवकाश, लाभ : (क) नकद, (ख ) डाक्टरी सहायता, (ग) अतिरिक्त 
लाभ, पुनः काम में लिए जाने की गारंटी, लाभों की वित्त-व्यवस्था ( #087706) 
मजदूरों का मुआवजा ( ४४०7४४0978' (४07779०78%9/7707 ) : आवश्यकता, 
तत्संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम-कन्वेंशन और सिफारिशें, भारत में मजदूर-मुआवजा : 
पेशेगत जोखिम ((00277%&707%/ ॥४8४ ) का सिद्धांत, क्षेत्र, सम्मिलित 
धंधे और सेवाएं, असम्मिलित क्षेत्र, कर्मंचारी राज्य बीमा एक्ट का क्षेत्र; 
(क) सम्मिलित मजदूर-वर्गग, (ख) जोखिम, (ग) नकद लाभ, लाभ की 
दर; नकद दर का रूप--किश्तें या एकमुश्त; (घ) प्रतीक्षाकाल, 
(डः) आश्रित ()0[007006४॥8 ), (च) अतिरिक्त मुआवजा, (छ) सेवा में 
(॥7॥ टांश0) प्राप्त सुविधाएं; प्राप्ति की गारंटी, झगड़ों का निपटारा; 
राष्ट्रीय और विदेशी मजदूरों से समान व्यवहार, शासन; दोष, उन्हें दूर करने 
के उपांय, बीमे के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता, बीमारी-बीमा; 
बीमारी में सुरक्षा की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और सिफारिशें, लाभ, 
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भगतान की शर्तें, रकम, अवधि (.)प्रा'७४४07 ), डाक्टरी लाभ, बीमा हुए 
व्यक्लि के परिवार के सदस्यों को प्राप्त लाभ, अन्त्येष्टि (#'प्रा]७/७/ ) 

लाभ, असमर्थता (7ए%!7059), बुढ़ापा, वेधव्य और अनाथपन के 
विरुद्ध सुरक्षा: आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं; भारत में प्राविडेंट फंड, 
ग्रेच्युटी और पेंशन, प्राविडेंट फंड-एक्ट १९२५-५३; बेकारी : पूंजीवादी 
अर्थ-व्यवस्था की सबसे भीषण समस्या; रोजगार-उत्पादन में धत लगाने (7- 
ए68767/0 ) का परिणाम, बेकारी बीमा एक उपाय, अपनाने से पहले आथिक' 
विकास आवश्यक, संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मान; भारत में बेकारी : विस्तार का 
अनुमान कठिन; रोजगार को प्रभावित करनेवाले तत्त्व : राज्य की रोजगार- 
नीति, पूर्ण रोजगार-नीति, प्राप्ति की तीन शरत्तें--पर्याप्त व्यय, उद्योगों की 
स्थापना पर नियंत्रण, श्रम की संगठित गतिशीलता, हमारी रोजगार-नीति, उसमें 
दृढ़ता का अभाव, मुद्राप्रसार ([09007 ) और अल्प पूंजी-संचय ([,09 
0७008. 707779/79/0, ), सरकार की संतुलन नीति, पूंजीपतियों पर एकांत 
निर्भरता; रोजगार दिलाने के सरकारी प्रयत्न : रोजगार एक्सचेंज की डायरेक्ट्रेट; 

विस्तार, भत्यन्त सीमित क्षेत्र, बढ़ता व्यय, भविष्य, शीघ्र समाधान आवश्यक । 
नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नाविकों (8689/7/678 ) के लिए पृथक्‌ 
और विशेष सुरक्षा की आवश्यकता; भारत में नाविकों के लिए सामाजिक 
सुरक्षा : भारतीय नाविक ब्रिटिश फंड के लाभों से बंचित; भारतीय नाविकों 
के लिए अदारकर-बोडमर की सामाजिक सुरक्षा योजना; (१) मालिक का 
दायित्व, (२) सामाजिक बीमा, प्रस्तावित लाभों की दर, वित्तीय पहलू और 
शासन; भर्ती की पद्धति का पुनर्सगठन और नौशक्ति का विस्तार, नाविकों का 
अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा या चार्टर और उसकी आदर्श योजना, भारतीय 
जहाजरानी-एक्ट १९२३ के अन्‍्तग्गंत प्राप्त सुरक्षा, उसकी कमियां । 


परिशिष्ट 

कर्म चारी-राज्य-बीमा अधिनियम १९४८--५ १ पृष्ठ ३१६ 
( ॥0]07888' 50% वैश8प/8006 0०७ 948-5) , 

व्यवस्थाएं : रक्षित जोखिम--बीमारी, मातृत्व और रोजगार-हानि ; शासन 
को तीन संस्थाएं : (१) कर्मचारी राज्य-बीमा कार्पोरेशन, (२) कार्पोरेशन की 
स्थाई समिति, (३) चिकित्सा-लाभ-कौंसिल; विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, 
कमचारियों का अल्प प्रतिनिधित्व, वित्त (पि79708 ), भागदेयों ((०0म0प- 
0ए४0॥8) की दर, लाभ : मातृत्व-छाभ की शर्ते और दर, असमर्थता 
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()789/0]07707/ ) और आश्रितों के लाभ की छा्तें और दर, चिकित्सा- 
लाभ, अपर्याप्त लाभ; झगड़ों और दावों को निपटाने के लिए कर्मचारी-राज्य- 
बीमा अदालतों की स्थापना; मातृत्व-लाभ और मजदूर मुआवजा-काननों पर 
इस योजना की प्रभाव, क्षेत्र, लाभ पर, भागदेय, श्रेष्ठ शासन; सामाजिक सुरक्षा 
प्र फैक्टरी-एक्ट १९४८ का प्रभाव, योजना का प्रारम्भ, १९५१ का संशोधन : 
समस्त मालिकों पर समान भार, योजना का विकास, वर्तेमान स्थिति और 
"भविष्य । 


भारत में 
पामाजिक कल्याण ओर सुरक्षा 


पहला अध्याय 


सामाजिक कल्याण ओर पुनर्निर्माण 


सामाजिक कल्याण की कल्पदा का जम्म, जैसे ही मनुष्य परिवार, गिरोह 
और कबीलों के छोटे-छोटे दायरों से निकलकर वह समुदायों, समाजों और 
राज्यों में संगठित होने लगे, उनमें श्रम-विभाजन बढ़ा, उत्पादन, वितरण और 
शासन के लिये पृथक्‌-पुथक्‌ वर्गों का उदय हुआ, विभिन्न वर्गों को असमान शक्ति, 
सम्पत्ति और साधन प्राप्त हुए । इस सम्पत्ति और शक्ति के असमान वितरण 
ने शोषण और अन्याय को जन्म दिया तथा समाज के विभिन्न सदस्यों को 
व्यवितित्व के विकास के असमान अवसर दिये। इन असमान सामाजिक सुविधाओं 
ने ही विभिन्न सामाजिक समस्याओं की सृष्टि की । निर्धनता, अज्ञान, रोग, 
अपराध--ये प्रमुख सामाजिक समस्याएं थीं जिन्होंने अतिप्राचीन काल से 
मानव-जाति के विचारकों का ध्यान आकर्षित ' किया । मनु, प्लेटो, टामस मोर, 
मांस, गांधी इत्यादि विभिन्न विचारकों ने हमारे सामने विभिन्न आदर्श 
समाजों के चित्र उपस्थित किये जिनमें विद्यमान सामाजिक समस्याओं को 
स्थान न होगा । इनमें से कुछ तो विस्तृत सामूहिक सामाजिक सुधार की 
योजनायें थीं जिनके लिये समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक साथ परिवर्तन होना 
जरूरी था । इसके विपरीत विभिन्न अन्य विचारक थे जो निर्धनता, जन- 
संख्या, बेकारी, रोगों, अथवा अपराधों के अन्त के लिये विभिन्न पृथक्‌-पृथक्‌ 
योजनायें प्रस्तावित करते रहे । किन्तु सर्वसाधारण जनता अथवा उसके 
प्रतिनिधियों के हाथ में शक्ति न होने के कारण यह बहुमुखी अथवा एकमखी 
योजनाएं केवल बोद्धिक चर्चा का ही विषय रहीं और कार्यान्वित न की जा सकीं । 
साथ ही उस समय तक उन आथिक और सामाजिक टेकनीकों का भी आविष्कार 
नहीं हुआ था, जिनकी सहायता से समाज सुधार की विभिन्न योजनाओं को 
सफलता-पूर्वक एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना संभव होता । यही कारण 
था कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उस समय विशेष प्रगति न हो सकी। 

साप्ाजिक कल्याण की सर्वमान्य परिभाषा नहीं. सामाजिक कल्याण की 
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हि] 


कोई सर्वमान्य परिभाषा देना न तो सरल ही है न संभव ही। सामाजिक 
कल्याण के संबंध में विभिन्न विचारकों और वर्गों की पृथक्‌ू-पृथक धारणाएं हैँ। 
एक वर्ग की दृष्टि में विभिन्न व्यक्तियों की पूर्ण प्रतियोगिता और राज्य द्वारा 
समस्त आथिक और गैर-आर्थिक मामलों में पूर्ण निहेस्तक्षेप (/,8886५9 
5४78) द्वारा ही सर्वाधिक कल्याण संभव है। इसके विपरीत -दूसरे 
विचारकों का कहना है कि सामाजिक कल्याण के लिये राज्य द्वारा सम्पूर्ण 
आथिक और सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण और एकीकृत परिचालन आव- 
इयक हैँ। एक वर्ग की दृष्टि में विचारों की स्वाधीनता ही सामाजिक कल्याण का 
परम लक्ष्य है, दूसरे वर्ग की दृष्टि में आथिक समानता का ही परम महत्त्व है । 
एकमतता की दिल्ला में. सामाजिक कल्याण के संबंध में बावजूद इन 
मतभेदों के हम धीरे-धीरे बहुत-सी बातों पर एकमत होते जा रहे हें। सर्वे- 
साधारण के रहन-सहन के स्तर में उन्नति, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन, आवश्यक 
वस्त्रों, स्वास्थ्यवर और हवादार घरों की व्यवस्था, रोगी होने की अवस्था 
में चिकित्सा और देख-रेख का समुचित प्रबंध, उनमें शिक्षा, मनोरंजन की 
सुविधाओं का प्रसार, समाज-विरोधी वर्गों को सुधारने और पुनर्स्थापित करने 
के प्रयास, सामाजिक शांति के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक वर्गों में परस्पर 
सहयोग, सामाजिक कल्याण के मुख्य और सर्वस्वीकृृत लक्ष्य बनते जा रहे हैं । 
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सामाजिक कल्याण के लिए पुऑनर्तिर्माण आवश्यक. जैसा कि हम संकेत कर चुके 
हैं, विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक कल्याण का प्रधान लक्ष्य 
है। आज यह अच्छी तरह अनुभव किया जा रहा है कि केवल व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा 
सामाजिक कल्याण की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। उसके लिये हमें कुछ सामाजिक 
अर्थात्‌ सामूहिक, सावेजनिक और सरकारी प्रयत्न करने होंगे। इसका अर्थ यह नहीं 
कि इन भ्रयत्नों में व्यक्तिगत प्रयत्तों को कोई स्थान न होगा। इसका अर्थ केवल 
इतना ही है कि सामाजिक प्रयत्न व्यक्तिगत प्रयत्नों के अभाव को पूरा करेंगे 
और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे। इस भांति व्यक्तिगत 
और सामाजिक प्रयत्नों में किसी प्रकार का विरोध न हो, समन्वय की चेष्टा अधिक 
श्रेयस्कर होगी । 
छामाजिक सुधार, कानून, सुरक्षा और पुर्नानर्भाण के साधन. सामाजिक 
कल्याण को अपनी सामाजिक नीति का लरकक्ष्य स्वीकार करने के परचात्‌ दूसरा 
कार्य उसे प्राप्त करते के साधनों को जानना है । अब तक का इतिहास इस बात 


सामाजिक सुधार, सामाजिक कानून, सामाजिक सुरक्षा १९ 


का साक्षी है कि केवल व्यक्तिगत प्रयत्न जो कि सामाजिक ढांचे, कानूनों, 
सम्बन्धों और व्यवस्थाओं में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं छाते, सामाजिक 
पुननिर्माण के लिए सर्वथा अपर्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में हमें विद्यमान सामाजिक 
अवस्था में परिवर्तत की आवश्यकता अनुभव होती है । इसी परिवर्तेत को हम _ 
>क्ममाशजिक सुधार का नाम देते हैं । 

सामाजिक सुधार का सप्ाजज्ञास्त्रीय अर्थ. रोजमर्रा की बोलचाल की 
भाषा में समाज-सुधार का बहुत ही सीमित और संकुचित अर्थ हे। सामान्यतः 
अस्पृश्यता या'बाल-विवाह या बहेज-प्रथा की कुरीतियां दूर करने या विधवा- 
विवाह चाल करने के प्रयत्नों को ही सामाजिक सुधार कहा जाता है । रहन- 
सहन के स्तर में सुधार, स्वास्थ्य में उन्नति, अपराधियों को अच्छे नागरिक बनाने 
अथवा जनता को शिक्षित करने के प्रयत्नों का इसमें समावेश नहीं होता । 
समाजशास्त्रीय दृष्टि से पारिवारिक, आर्थिक, यहां तक कि राजनेतिक और 
धामिक परिवर्तन के समस्त सक्रिय प्रयत्न, सामाजिक सुधार के अंग हें। 

साशजिक् परिवर्तन और सुधार. सामाजिक परिवर्तत और सामाजिक 
सुधार के अन्तर को समझ लेना भी आवश्यक है । सामाजिक परिवर्तेत को हम 
एक स्वचालित प्रक्रिया कह सकते हैं । विशेष कारणों से परिवर्तन हो जाते हें, 
हम उन्हें छाने का जान-बूझकर प्रयत्न नहीं करते । इसके विपरीत समाज - 
सुधार द्वारा हम एक विशेष प्रकार का इच्छित परिवर्तन लाना चाहते हूँ, जिसमें 
हमारा उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है । 

सामाजिक पुनर्निर्माणग और सुधार, सामाजिक पुर्नानर्माण और सामाजिक 
सुधार के अन्तर को भी व्यक्त किया जा सकता है। सामाजिक सुधार की तुलना 
में सामाजिक पु]नर्निर्माण अधिक ऋआंतिकारी इच्छित परिवर्तन कहा जा सकता - 
है, जिसमें हम सामाजिक सम्बन्धों और ढांचे में आमूलचूछ या युगान्तर- 
कारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, जब कि सुधार में ऋरिक या धीरे-धीरे संशोधन 
और परिवर्धन का भाव है। लेकिन यह क्रमिक सुधार स्वयं मिलकर एक 
समय बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तव अथवा पुत्रनिर्माण का रूप धारण कर 
सकते हें । 

सामाजिक कानून. सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक 
सुधारों को व्यावहारिक रूप देने के लिये उन्हें सरकारी स्वीकृति देना आव- 
इयक हूँ |_ इस सरकारी स्वीकृति देने का कारगर साधन कानून है । 
कानून वह नियम हूँ जिनकी पाबन्दी के लिये सम्बद्ध व्यक्ति या संस्थाएं बाध्य 
हैं। उनके उल्लंघन करने पर दण्ड देने की व्यवस्था होती है । इस प्रकार 
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कानून का पालन स्वेच्छा या कृपा पर आधारित न होकर शक्ति पर होता है। 
पिछले सौ सालों का अनुभव हमें यह बतलाता है कि विभिन्न सामाजिक 
कानूनों ने समाज-सुधार के आंदोलन को आगे बढाने में महत्त्वपूर्ण पा अदा 
किया है । यह बात सर्वथा सत्य है कि केवल कानून के जोर पर कीई सामाजिक 
सुधार नहीं हो सकता । सामाजिक कानून बनाने से पूर्व उसके पालन -कराने 
की क्षमता तथा जनमत द्वारा उसका समर्थन जरूरी है । । 

सामाजिक कानूनों में श्रमिक कानूनों का प्रमुख स्थान रहा है। विभिन्न 
फैक्टरी-कानून, बच्चों और माताओं के संरक्षण के कानून, मातृत्व और मुआवजा 
कानून और अन्ततः श्रमिकों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा से 
सम्बद्ध विभिन्न कानून, सामाजिक कानून के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है । 

यद्यपि सामाजिक कल्याण की समस्या का केवल कानूनी सुधार से हलू नहीं 
हो जाता, फिर भी कानूनों का आवश्यक सुधार और नये कानूनों का निर्माण 
सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के आवश्यक अंग हैं । 

सामाजिक सुरक्षा. प्रसृति, अंगहानि, बीमारी, असमर्थता, बुढापा और 
बेकारी ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें कि व्यक्ति को बाह्य सहायता की आव- 
इयकता होती है । इन जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा-व्यवस्था को सामाजिक 
सुरक्षा कहा जाता हैं। इस छाती ने सामाजिक सुरक्षा के आंदोलन में 
विशेष रूप से प्रगति की है। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण की प्राप्ति 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। सामाजिक सुरक्षा पर हमने पुस्तक के आखिरी 
अध्याय में विस्तार से विचार किया है । 

सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण का एक अनिवार्य अंग है। किन्तु 
सामाजिक कल्याण उससे अधिक विस्तृत वस्तु है, उसमें सामाजिक सुरक्षा 
के अतिरिक्त, सामाजिक उत्थान, जागृति, शिक्षा का भी समावेश है। इस 
प्रकार सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के छिये सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त 
उन अन्य चीजों की भी जरूरत है जो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती हैं । 

सामाजिक कल्याण राज्य का दायित्व, अभी हाल तक व्यक्ति, परिवार, 
अथवा उसके उत्पादन-संघ (9पांव )» सम्प्रदाय या दानियों के बिखरे 
हुए प्रयत्त ही सामाजिक कल्याण के प्रमुख साधन थे। १९ वीं सदी में 
तो यह आम विश्वास था कि सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए किसी भी * 
अकार का सरकारी हस्तक्षेप सर्वधा अनुचित है। किन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट 
हो गया है कि सामाजिक जीवन में यह निह॑स्तक्षेप भयानंक शोषण और 
अन्याय की सृष्टि करेगा। इधर शोषित वर्गों ने भी अपने को संगठित किया। 

के, 
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जनतंत्र के विचारों और राजनैतिक जागृति ने भी सामाजिक कल्याण के सावे- 
जनिक दायित्व पर बल दिया । 

इसके अतिरिक्त आधुनिक आशिक व्यवस्था ने। अनेक नये जोखिसों, 
असुरक्षाओं, ध्ंकटों और समस्याओं की सुष्टि की जिन्हें व्यक्तिगत प्रयत्नों- 
पारिदारिक सहायता अथवा दान-धर्म से सुलझाना कठित हो गया । आथिक 
ढांचे के परिवर्तित स्वरूप, बेकारी, समय-समय पर उपस्थित होनेवाले 
आशथिक संकट, उद्योगजनित रोग और दुर्घटनाएं ऐसी ही .समस्‍याएं हें। 
ऐसी स्थिति भें जिन-जिन देशों में राष्ट्रीय आय बढ़ती जा रही है, जन- 
तांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो रही है, राजनैतिक चेतना की वृद्धि हो रही 
है, समाज विभिन्न आपदाओं में नागरिकों की सहायता तथा उनके कल्याण की 
वृद्धि की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा है । 

नागशिक संस्थाओं को प्रोत्साहन. लेकिन सामाजिक कल्याण का समस्त 
कार्य राज्य के कंधों पर डालकर सामाजिक कल्याण की वृद्धि नहीं हो सकती । 
राज्य की नीति का उद्देश्य एक ओर उन क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत 
प्रयत्न अपूर्ण हैं, स्वयं मार्ग-दर्शन करना है, वहां दूसरी ओर विभिन्ष क्षेत्रों 
में सुचारु रूप से काम करनेवाली नागरिक संस्थाओं को उचित प्रोत्साहन 
प्रदान करना है । 

भारत की पंचवर्षोष योजना में सामुदायिक दृष्टिकोण ((/07शाप्र- 
. शाह ७४[00708०070 ). भारत की पंचवर्षीय योजना में उसके निर्माताओं 
ने सामाजिक कल्याण के लिए न तो एकांततः व्यक्तिगत प्रयत्नों को 
और न ही सरकारी दायित्व को स्वीकार किया है । इसके विपरीत उन्होंने 
इन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की क्ेटा की है। उनके 
अनुसार सामाजिक कल्याण का क्षेत्र उस अनुपात में विकसित होना 
चाहिए, जिस अनुपात में कि स्थानीय समुदाय उसके संचालन का दायित्व 
अपने कंधों पर ले सकें। वह इस संबंध में राज्य द्वारा महत्त्वपूर्ण पार्ठे 
अदा करने की आवश्यकता को तो स्वीकार करते हें। उनके सामाजिक कल्याण 
के कार्यक्रम में एक दूसरे से सम्बद्ध चार विचार जुड़े हः--(१) स्वयं 
अपनी सहायता (586 ॥७79) .भीर पारस्परिक सेवा (शैग्राप्र& » 
367ए708), (२) संगठित सामुदायिक जीवन द्वारा स्थानीय साधनों का 
अधिकतम विकास, . (३) सहकारी प्रयत्न में हिस्सा लेनाऔर, (४) 
आथिक सुधार और सांस्कृतिक विकास । यह कार्यत्रम प्रारम्भ में मुख्यतः 
गांवों तक सीमित होगा और सामुदायिक योजनाओं ((०फ्राशप्रशात 
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970[७०४७) में इसकी अभिव्यक्ति हुई है। ये कार्यक्रम गांव की 
जिन्दगी के कुछ बुनियादी पहलुओं पर केंद्रित हैं। इनका उद्देश्य केवल 
गांवों के वातावरण में ही परिवर्तन नहीं, प्रत्यूतू सामाजिक और आशिक 
संगठनों में भी परिवर्तत छाना है । शहरों में भी यह सामुदायिक योजनाएं 
उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । > 

उक्त दृष्टिकोण की उपयुक्तता के सम्बन्ध में तत्काल कुछ कहना कठिन 
है । केवल अनुभव से ही हम यह जान पायेंगे कि यह कहां तक ठीक है और' 
इसमें किन संशोधनों की आवश्यकता है । आय 

सपमाजिक कल्याण के सम्बन्ध में वेज्ञादिक दृष्टिकोण. अभी तक सामा- 
जिक कार्य के पीछे विभिन्न व्यक्तिगत विश्वास, पूर्वधारणायें, आशाएं और सिद्धांत 
काम करते रहे हेँ। इस क्षेत्र में निरीक्षण की वैज्ञानिक और आगमन 
([76 7०४7७) पद्धति को अपनाना एक अनिवार्य आवश्यकता है। सामा- 
जिक कल्याण को मूर्त रूप देने के लिये हमें विभिन्न विज्ञानों की खोजों से लाभ 
उठाना होगा । अध्यात्मवाद, साम्यवाद या अराजकतावाद के कल्पना-लोक 
के आधार पर हम सामाजिक कल्याण की दिशा में नहीं बढ़ सकते, साथ ही 
हम प्रचलित रूढ़ियों, कानूनों, परम्पराओं, प्रतिदिन के कार्यों और व्यवहारों 
को भी अपना मानदण्ड स्वीकार कर नहीं चल सकते । सामाजिक कल्याण की 
ओर बढ़ने में वेज्ञानिक पद्धति का अपनाना सर्वथा आवश्यक है। 


दूसरा अध्याय 


शिक्षा 


सामाजिक जीवन में शिक्षा का स्थान. विस्तृत अर्थों में सामाजिक जीवन 
के प्रारम्भ के साथ ही किसी न कसी प्रकार की शिक्षा का श्रीगणेश हो 
जाता है। प्रत्येक समाज में अपनी भूमिका अदा करने के लिए, अपने पद 
की रक्षा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए अथवा अपनी जीविका के 
लिए कुछ विशिष्ट तथ्यों को जानने, कुछ विशिष्ट गुणों को अपनाने, कुछ 
विशिष्ट कार्यों का अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। अविकसित 
समाजों में प्रायः यह कार्य परिवार या कबीले के कुछ विशिष्ट व्यवितयों के 
जिम्से रहता है । लेखन-कला से अपरिचित होने के कारण इस शिक्षा का 
रूप मौखिक या क्रियात्मक रहता है। आविष्कारों और संगठित सरकार 
के अभाव में यहां पर शिक्षा की कोई सिलसिलेवार व्यवस्था अथवा विशिष्ट 
संस्था नहीं होती । फिर भी प्रत्येक समाज अपने आदशों, आवद्यकताओं और 
विश्वासों के अनुरूप अपने सदस्यों को विशेष सांचे में ढालने का प्रयत्न करता 
है। समाज के यह प्रयत्न शिक्षा के अन्तर्गत आते हूं । 

शिक्षा का फार्ये, बच्चे के अन्दर अन्तहित संभावनाओं को विकसित 
करना, उन्हें पूर्णता प्रदान करना तथा उनके अभ्यास के लिए उचित सुविधाएं 
प्रदान करना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य हैं। हर एक मानव प्राणी एक माने 
में अपने आप में एक विशिष्ट और अनुपम इकाई है। इस प्रकार बच्चा 
एक कोरी तख्ती नहीं हैं जिसपर आप जो कुछ चाहें लिख दें । उसके अपने 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक गृण हें, जो कि अभ्यास के अभाव में विशिष्ट 
क्रिया सम्पन्न करने में असमर्थ हैं । उनमें अच्छी और बरी प्रवृत्तियां हैं जो कि 
अत्यधिक अंशों में आनुवंशिकता, शारीरिक बनावट तथा वातावरण द्वारा 
निर्धारित होती हैं । अतएव शिक्षा का कार्य बच्चे की अन्तहित शक्तियों के 
अभ्यास और विकास की सुविधाएं प्रदान करना कहा जा सकता है । 

हर संस्कृति के लिए प्रथक्‌ शिक्षा की आदइब्कता. यों तो एक प्रकार से 
सब मानव प्राणियों की एक ही प्रकृति है पर फिर भी कोई प्राणी यहां 
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तक कि जड़वां बच्चे भी एक दूसरे की प्रतिलिपि नहीं हें। यह तथ्य प्रत्येक 
प्राणी के लिए उसकी रुचि, क्षमता और कार्यक्षेत्र के अनुसार पृथक शिक्षण- 
आवश्यकताओं की ओर संकेत करता है। यह ,पृथकता एक समाज के 
व्यक्तियों में तो इतनी नहीं, पर विभिन्न संस्क्ृतियों में अधर्य पर्याप्त 
अधिक हो जाती है! इसका प्रधान कारण एक संस्कृति की अपनी भाषा, 
रीति-रिवाज, धर्म, प्राकृतिक वातावरण, जलवायु, भोजन, विचारधारा, इतिहास 
और परम्पराओं का होना हैं। यही कारण है कि यदि हम एक राष्ट्र को 
एक संस्कृति का प्रतिनिधि मान लें तो हमें उस राष्ट्र के लिए एक विशिष्ट शिक्षा- 
पद्धति की आवश्यकता अनुभव होती है जो कि उस राष्ट्र की प्रतिभा के 
अनुकूल हो । 

आधुनिक युग में शिक्षा एक सामाजिक दायित्व. हम बता चुके हैँ कि 
सामाजिक जीवन के प्रारम्भ से ही हम किसी न किसी प्रकार के शिक्षण-प्रयत्नों 
को देखते आ रहे हैँ । पर जहां प्राचीन और आधुनिक शिक्षा की पद्धति या 
पाठ्यक्रम में पर्याप्त भेद है, जिसका प्रधान कारण सामाजिक ढांचे का 
परिवर्तत है, वहां उसके दायित्व के सम्बन्ध में भी महान्‌ क्रान्ति घटित 
हुई । आज से सौ साल पहले प्रायः समस्त ही तथाकथित सभ्य राष्ट्रों में 
बच्चों की शिक्षा उतके मां-बाप का दायित्व था, जिसका परिणाम था कि 
समाज के केवल समृद्ध सबल और सम्मानित सदस्यों की संतान को ही शिक्षा 
की सुविधाएं और अधिकार प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि 
समुदाय का एक बड़ा भाग शिक्षा से वंचित रह जाता । 

यह बात सौ से अधिक साल पुरानी नहीं है कि सभ्य राष्ट्रों में समाज के 
सारे बच्चों की शिक्षा का दायित्व सरकार का समझा जाने छगा । कल्याण- 
परक राज्य की कल्पना, औद्योगिक ऋान्तिजनित आर्थिक समृद्धि तथा राजकीय 
राजस्व की असाधारण वृद्धि ने इसे व्यावहारिक स्वरूप देना संभव बनाया। 
आज श्रायः सभी उच्चत राष्ट्रों में विशिष्ट अल्पतम शिक्षा प्रदान करना 
सरकार का श्रमुख कत्तेव्य है और उन देशों की सामाजिक कल्याण-योजनाओं 
का अभिन्न अंग है। अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
आज के प्रगतिशील राष्ट्रों का एक प्रधान लक्ष्य बन चुकी है । 


भारत में शिक्षा-संस्था का विकास 


शिक्षा के क्षेत्र में भारत की भूमिका. प्राचीन काल से लेक्र आज तक 
हमारी क्या शिक्षा-व्यवस्था रही है, उसकी क्या विशेषताएं रही हें, इसका 
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जानना केवल मनोरंजक ही नहीं अपितु उपयोगी भी है। आगे हम संक्षेप में 
भारत में शिक्षा के विकास और उसकी आधुनिक समस्याओं और पुनननिर्माण की 
योजनाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । 

आदिकाल से ही शिक्षा का सम्मान. यद्यपि प्राचीन भारत में शिक्षा 
सार्वश्रोम और अतिविस्तृत नहीं थी, फिर भी इसमें संदेह नही कि इस देश 
में शिक्षा का सदैव सम्मान किया गया है तथा शिक्षकों को योद्धाओं और शासकों 
से अधिक ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। 


प्राचीत भारत में शिक्षा 


वेदिक काल. प्राचीन भारत में शिक्षा का क्‍या स्वरूप था इस संबंध 
में निश्चितता से कुछ कह सकना कठिन है, फिर भी हम उसके बारे में जो 
कुछ जानते हें उसका आधार तत्कालीन ग्रन्थ ही हैं । 

यदि हम आर्यों की प्रथम रचना ऋग्वेद को छोड़ दें, तब भी महाभारत 
और रामायण से हमें तत्कालीन समाज में एक अच्छे शिक्षास्तर की सूचना 
मिलती है । किन्तु जब हम एक सिलसिलेवार शिक्षा-व्यवस्था के प्रमाण खोजते 
हैं, वह हमें नहीं मिलते । किन्तु वेदों और उपनिषदों से हमें यह ज्ञात होता है 
कि बच्चे के जीवन में कुछ समय शिक्षा के लिए निश्चित था। प्रारम्भिक वैदिक 
युग में कई ऐसे शिक्षक थे जिनके परिवारों में अनेक अन्तेवासी ब्रह्मचारी जाकर 
अध्ययन करते थे। इस तरह वहां पर शिक्षक और शिष्य के बीच घनिष्ठ 
व्यक्तिगत सम्पर्क था । 

प्रवेश आयु. एक ब्राह्मण बालक प्रायः ८, क्षत्रिय ११, वैश्य १२ वर्ष की 
आयु में विद्याध्ययन प्रारम्भ करते थे । असाधारण अवस्थाओं में यह सीमा क्रमशः 
१६, २२ और २४ वर्ष तक विस्तृत की जा सकती थी। 

शिक्षा का धामिक और वैयक्तिक स्वरूय. प्राचीन शिक्षा का प्रधान 
लक्षण उसकी धामिकता था । वास्तव में शिक्षा धर्म में प्रवेश का साधन थी । 
शिक्षक का प्रधान कार्य संध्या, यज्ञ, अनुष्ठान तथा वर्ण-आश्रम-धर्म की शिक्षा 
देना होता था। इसमें निःसंदेह व्याकरण, संहिता, गणित, पुराण और संभवतः 
ज्योतिष आदि सामान्य शिक्षा का भी समावेश था। फिर भी आधुनिक आवश्य- 
कताओं की पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय शिक्षा मूलतः: धामिक और वेयक्तिक 
(?678078/) थी । 

शिक्षाज्यवस्था. उक्त दोनों बातों को विद्याथियों के मनों पर अंकित 
करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए सूक्ष्म धामिक क्रियाओं का विधान था । 
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ले 


विद्यार्थी जंगल से लकड़ी छाते, अपने और शिक्षक के भरण-पोषण के लिए 
गृहस्थों से भिक्षा करते तथा गुरुकुल में परिवार के सदस्य की भांति कठोर और 
सरल जीवन व्यतीत करते थे । 

पाठ्यक्रम में वैदिक संहिताओं का अध्ययन ही प्रमुख था । प्रायः श्रावण 
मास में अध्ययनसत्र प्रारम्भ होता और माघ के महीने में समाप्त होता ॥' 
बीच-बीच में धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों पर छुट्टियां भी होतीं । 

जाति और पद के भेद से उपर्युक्त शिक्षा-व्यवस्था ऋग्वैदिक युग से लेकर 
वद्ध और जैन-धर्म के उत्कर्ष तक चलती रही । ह 

बौद्ध युग, बौद्ध और जन-सुधारणा न हमारे देश में मठ या बिहार- 
प्रणाली का सूत्रपात किया जो कि धीरे-धीरे/मौलिक ब्राह्मण धर्म में भी प्रवेश . 
कर गई। इसने बड़े-बड़े मठों की स्थापना की जहां कि नालन्दा की भांति 
वडी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी एक प्रकार का समुदाय बनाकर रहते थे । 
यह मठ, जहां कि बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी--मध्यकालीन 
योरोप के मठों तथा विश्वविद्यालयों | से मिलते-जुलते थे । वौद्ध बिहार और 
संघाराम आन्तरिक एकीकरण द्वारा विशाल शिक्षण-नगरों में विकसित हो 
गये। हाल में ही खदा हुआ नालन्दा इसका एक उत्तम नमूना हैं । 

एक संघाराम से प्रारम्भ हो अपने प्रसिद्ध दार्शनिक अध्यापकों की कीर्ति 
से आकर्षित हो वहां पर चीन और लंका जेसे सूदूर देशों से बौद्ध ही नहीं 
अबौद्ध विद्यार्थी भी नालन्दा में अध्ययन के लिये जमा होने लगे । इस प्रकार 
नालन्दा ने एक विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया, जहां कि देश- 
देशान्तरों से आये हुए विद्यार्थी और शिक्षक उसके विस्तृत भवन में एक सम्सि- 
लित जीवन यापन करते थे। सातवीं शती में' जिस समय हयून-सांग और 
इत्सिग यहां रहे, यहां पर ४,००० विद्यार्थी अध्ययत कर रहे थे । नालन्दा के 
अतिरिक्त विक्रमशिला, उदन्तपुरी, जग्गदाल और तक्षशिला भी इसी प्रकार 
के विश्वविद्यालय थे । 

पाठ्य-कुम. इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन पर्याप्त विस्तृत था। और 
दर्शन में नालन्दा का नाम था। इसके अतिरिक्त यहां तक्क॑शास्त्र, व्याकरण, 
और गणित के अध्ययन की भी व्यवस्था थी तथा विद्यार्थी बाद-विवाद, रथों 
की दौड़, मल्ल-युद्ध, बाण चलाने, अभिनय और नृत्य में भी हिस्सा लेते थे। 
प्रवेश-परीक्षा (्रत78706 ्रिड&7790 07 ) जो कि द्वार पर नियक्त 
शिक्षकों द्वारा ली जाती थी पर्याप्त कठोर थी, क्योंकि दस में आठ बाहर के 
विद्यार्थी उसमें असफल होते थे । 
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इत्सिग का उपर्युक्त वर्णन भारत में तत्कालीन उच्च शिक्षा की समृद्ध 
स्थिति को.सूचित करता है । अभी भी शिक्षा धर्म से पृथक्‌ न थी। पर जहां 
उच्च शिक्षा की संतोषजनक व्यवस्था थी वहां सर्वसाधारण जनता की प्रारम्भिक 
शिक्षा अधिक विस्तृत न थी । 

. ओध्य युग. हिंदू और बौद्ध शिक्षा जिस समय तुलनात्मक दृष्टि से 
पर्याप्त उच्चत थी, हमारे यहां मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए । 

'. जहां तक इस्लाम के पेगम्बर के प्रारम्भिक अनुचरों का सम्बंध है, वह 
शिक्षा की ओर से उद्ास न थे, जो कि इस उक्ति से स्पष्ट है-- खैरात में सोना 
देने से बच्चे को तालीम.देना बेहतर है ।” पहले चार खलीफाओं ने, विद्ेष 
कर उम्मयुद-कार में, नव-धर्मदीक्षित प्रदेशों में प्रारम्भिक शिक्षा की 
बुनियाद डाली थी | छेकिन जिस समय इस्लाम हिन्दुस्तान में आया वह 
उसकी शिक्षा में अन्धकार और पतन का युग था । उस समय तक उसकी 
विद्यापीठें संसक्ृति के उदार आदशों को भूल संकीर्ण साम्प्रदायिक वाद- 
विवादों में रंग गईं थीं। छोटी ग्राम-पाठशालाएं अवश्य मस्जिदों के पास 
विकसित हुईं जहां कुरान की आयतों और कहावतों के अछावा शायद ही 
कुछ और रठाया जाता हो । मुगलों के आगमन से पहले शिक्षा की दिशा 
में कोई भी व्यवस्थित प्रयत्न नहीं हुआ। बाबर ने शिकायत की न तो 

हिन्दुस्तान में मदरसे है न मस्जिदें और न ही तहजीबयाफ्ता सोहबत । 

इसका यह तात्पये नहीं कि ८ वीं सदी से १६ वीं. सदी तक मुस्लिम शासन- 
काल में बादशाहों ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया । 

११९२ में मुहम्मद गोरी ने दिल्‍ली में बसकर पाठशालाओं की जगह 
मकतबों की स्थापना की । उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ने भी कुछ मकतब 
बनवाए और उसी के शासन-काल में विक्रमशिला के प्रसिद्ध बोद्ध विश्वविद्यालय 
पर आक्रमण किया गया | इसके बाद अल्तमश, सुल्ताना रजिया, नजरुद्वीत 
और बलबन ने भी मकततबों को प्रोत्साहन दिया । 

गुलामवंगी बादशाहों की भांति खिलजी शासकों ने शिक्षा को नहीं 
बढ़ाया । १३२५ से १४१३ तक शासन करनेवाले तुगलक बादशाहों ने पुनः 
इस ओर कुछ ध्यान दिया । 'फरिश्ता' के लेखक के अनुसार उसने ३६ लाख 
रुपया शिक्षा पर व्यय. किया तथा मस्जिदों से मिले तीस मदरसे कायम किये जहां 
पर कि उस्तादों और तालिबिल्मों को मुफ्त खाना-कपड़ा मिलता था। 

तुगलक.के उत्तराधिकारियों से पुनः शिक्षा की उपेक्षा शुरू हुई । १३९८ 
में तेमूर ने दिल्‍ली के सारे मकतब और मदरसों को नेस्तोनाबूद कर दिया। 
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१४१४ से १५२६ तक शासन करनेवाले सैयद और लोदी बादशाहों ने भी, 
सिकंदर लोदी को छोड़, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया । 

जब कि दिल्ली के शासक कभी शिक्षा को क्रमश: प्रोत्साहित और अनु- 
त्साहित कर रहे थे, अमहृदतगर, मालवा, गोलकुंडा, सिंध और 4जापुर जैसे 
छोट स्वाधीन राज्यों के शासक छोटी-छोटी ग्राम-पाठशालाओं की स्थापना, कर 
रहे थे । 

फिर भी हम नहीं कह सकते कि मुगल बादशाहों से पहले मुस्लिम शासकों 
की कोई व्यवस्थित शिक्षा-नीति विद्यमान थी। बाबर ने शासनथ्सूत्र संभालते 
समय विद्या के पततत की शिकायत की थी। लेकिन वह भी इस दिद्या में कुछ 
अधिक न कर सका। हुमायूं ने दिल्ली में सिर्फ एक मदरसे का निर्माण किया | 

अकबर के सत्‌प्रयत्न. शिक्षा के प्रोत्साहन की एक निरिचत नीति 
का आरम्भ अकबर का ही काम था। उसने महाभारत, रामायण, अथर्व- 
वेद, लीलावती और जातक तथा करु्मीर के इतिहास के फारसी में 
अनुवाद कराये। एक बृहत्‌ पुस्तकालय की स्थापना की, चित्र-कछा और संगीत 
को प्रोत्साहन दिया, और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह की कि हिंदू-मुसलमानों के 
लिए एक ही विद्यालय खोले जहां उन्हें एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। 

सबसे पहले विद्याथियों को उच्चारण के साथ फारसी अक्षरों का अभ्यास 
कराया जाता था। उसके बाद उन्हें गद्य और पद्म के कुछ सरल अंश पढ़ाये 
जाते थे जिनमें किसी धामिक या नैतिक सत्य पर जोर दिया रहता था। 
हर दिन उन्हें चार काम करने होते थे--अक्षर-ज्ञान, हिज्जे करना, बारहखड़ी 
तथा पिछले सबक को दोहराना। उच्च कक्षाओं के विद्याथियों को उस समय 
तक ज्ञान-विज्ञान निम्नक्रम में पढ़ाये जाते थे--आचार-शास्त्र, गणित, बहीखाता, 
ज्यामिति, ज्योतिष, अर्थज्ञास्त्र, भौतिक विज्ञान, तकंशास्त्र, दर्शन और इतिहास । 
मुसलमानों को कुरान और हिंदुओं को व्याकरण, वेदान्त और पतंजलि के 
योगसूत्रों का अध्ययन कराया जाता था । 

अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरे और गुजरात में अनेक मदरसे कायम 
किये। इनमें से अधिकांश ऐसे थे जहां विद्यार्थी रहकर पढ़ते थे । राजकीय 
संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत स्कूल भी थे जहां संगीत, चित्रकला, 
दर्शन और गणित की उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाती थी। 

शिक्षा के क्षेत्र में अकबर की सबसे बड़ी सफलता और देन एक ही स्कलों में 
हिन्दू और मुसलमानों का सम्मिलित प्रवेश, हिन्दू और मुस्लिम कछा और 
साहित्य को प्रोत्साहन, उनके श्रेष्ठ ग्रन्थों का अनुवाद, विभिन्न देशों और धर्मों के 


भारत में शिक्षा-संस्था का विकास * २९ 


विद्वानों का सत्कार तथा अपेक्षतया अधिक शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना थी । 

अकबर के लड़के जहांगीर को अच्छी शिक्षा मिली थी । उसने भी शिक्षा 
को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया और उत्तराधिकारहीन सम्पत्ति को शिक्षा में 
लगाया । उैसे चित्रों और पुस्तकों के संकलन का शौक था। प्रसिद्ध 
संगी्तज्ञ, गणितज्ञ, इतिहासकार और कवियों को उसका संरक्षण प्राप्त था। किन्तु 
अकबर की तुलना में उसकी शिक्षा-नीति कम व्यवस्थित थी और उसके 
पुत्र शाहजहां की उससे भी कम व्यवस्थित । किन्तु दोनों में से कोई भी इंस 
दिशा में प्रतिगामी,न थे। जामा-मस्जिद के निकट शाही मदरसे की स्थापना 
के लिए जहांगीर प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त उसने दारुकबका मदरसे की 
मरम्मत कराई और मौलाना मुहम्मद सदरुद्दीन को उसका संचालक नियुक्त 
किया । 

ओरंगजेब. दारा से उदार शिक्षा-नीति को अपनाने और व्यावहारिक रूप 
देने की आशा थी, किन्तु औरंगजेब के उत्कर्ष ने पांसा पलट दिया। 

बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा की शिक्षा के सम्बन्ध में औरंगजेब की नीति 
अकबर से उल्टी थी। अप्रेल १६६९ में उसने अपने सूबेदारों को अपने 
अधिकार-ज्षेत्र के मन्दिर और पाठशालाएं तोड़ने का आदेश दिया । किन्तु 
उसने मुसलमानों की शिक्षा पर दिल खोलकर खर्च किया। उसने दीवानों 
को विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति देने का हुक्म दिया और 
अहमदाबाद, सूरत और पवना में शिक्षक और छात्रों की संख्या में वृद्धि 
करवाई । 

राजकीय मदरसों के अतिरिक्त, व्यक्तियों द्वारा स्थापित मदरसे भी थे 
जिन्हें कभी-कभी औरंगजेब की सहायता भी मिलती थी। अहमदाबाद, स्थालूकोट 
और बियाना में ऐसे कई मशहूर मदरसे थे । 

औरंगजेब कला-शत्र होने के साथ प्रबल विद्याप्रेमी भी था। अपने शिक्षक 
मुल्ला साले को बताई हुईं निम्न फटकार में उसकी ज्ञानतृष्णा का अच्छा 
आभास मिलता है : 

“क्या यह मेरे शिक्षक का दायित्व नहीं था कि वह मुझे पृथ्वी के समस्त 
राष्ट्रों के प्रमुख लक्षणों, उनके साधनों, उनकी शक्ति, उनकी युद्ध-प्रणाली, उनके 
रिवाज, मजहबों, शासन-प्रणालियों तथा उनके प्रधान स्वार्थों का ज्ञान कराता 
और इतिहास के नियमित अध्ययन द्वारा राज्यों के उद्गम, प्रगति और पतन 
घटनाओं, .दुर्घटनाओं, या उन भूलों से परिचित कराता जिनके कारण ऐसे 
महान्‌ परिवर्तत और शक्तिशाली क्रांतियां घटित हुई ? 


३० ? भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


वावजूद इसके औरंगजेब की संकीर्ण साम्प्रदायिक मनोवृत्ति अधिकांश 
जनता की शिक्षा की उपेक्षा का प्रधान कारणथी । 

ओरंगजेब के उत्तराधिकारी, वहादुरशाह (१७०७-१२) को शिक्षा का 
अधिक शौक न था, यद्यपि उसके शासन-काल में दिल्‍ली में दो नये म&रसे स्थापित 
हुए। मुहम्मद शाह के शासन-काल (१७१९-४८) में सैयद-भाइयों के आपसी 
झगड़े ही चलते रहे । नादिरशाह के आक्रमण ने इनका अन्त किया। किन्तु 
इसी काल में ज्योतिष की शिक्षा को अवश्य प्रोत्साहन मिला और इसी समय 
जयपुर के राजा जयसिह द्वारा दिल्‍ली के जंतर-मंतर की वेधशाला का निर्माण 
हुआ । 

नादिरशाह मुगलों की मेहनत से बनाये शाही पुस्तकालय को हूटकर 
फारस ले गया। शाह आलम द्वितीय (१७५९-१८०६) ने पुनः: एक सुन्दर 
पुस्तकालय बनवाया, जिसको पुनः गुलाम कादिर ने लूट लिया । ह 

यह हमारी प्राचीन और मध्यकालीन अथवा तथाकथित हिन्दू और 
मुस्लिम शिक्षा-व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा है । 


प्राचीन ओर सध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं 


कुछ लोगों तक सीमित. प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा के इतिहास के 
अध्ययन से हम दो मुख्य निष्कर्षो पर पहुंचते हैं--यद्यपि शासक और माता- 
पिता प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्त्व को समझते थे पर फिर भी उनमें से 
अधिकांश अपनी प्रजा तथा अपने बच्चों की शिक्षा-व्यवस्था करने में समर्थ न 
थे। इसके कारण उतने आ्थिक न थे जितने कि सामाजिक और साम्प्रदायिक । 
यही कारण था कि हमारे यहां सावंजनिक सावंभौम शिक्षा नाम की चीज 
कभी स्थापित न हो सकी । बहुत पहले से ही शद्रों तथा स्त्रियों से शिक्षा का 
अधिकार छिन गया और इस प्रकार लगभग दो-तिहाई जनता सदा के लिए 
ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दी गई। मध्यकाल में साम्प्रदायिक कौरणों से 
जो भी थोड़ा-बहुत प्रोत्साहन मिला वह केवल कुछ मुस्लिम छात्रों के लिए 
खोले गये चन्द मकतवों और मदरसों तक सीमित रहा । पर इसका अर्थ नहीं 
कि सारी भारतीय जनता इस दीरघकाल में अज्ञानान्धकार में भटकती रही । 
विद्याव्ययती और निरलोभी ब्राह्मण प्रायः प्रत्येक गांव में स्थित टोल और 
पाठ्शालाओं द्वारा कम से कम उच्च जातियों के बालकों को तो अवश्य अक्षर- 
ज्ञान कराते रहे और धामिक ग्रन्थ पढवाते रहे । ४ 

अव्यावहारिक शिक्षा, पर इसमें संदेह नहीं कि जो शिक्षा हमारे यहां 


प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं ३१ 


प्राचीन या मध्यकाल में पाठशालाओं और मकतवबों में दी जा रही थी कुछ 
अपवादों को छोडकर वह बहुत ही एकांगी थी। केवल अक्षर-ज्ञान तथा कुछ 
धामिक पुस्तकों को कंठस्थ कर लेने में ही उसकी इतिश्री थी। धर्म का उस 
पर अनुचित अभाव था। वैज्ञानिक, उपयोगी और व्यावहारिक शिक्षा की प्राय: 
दयनीय उपेक्षा थी | किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि यह कोई ऐसी बात 
नहीं थी जो कि केवल भारत की ही विशेषता अथवा एकाधिकार रही हो । 
भदि हम मध्यकालीन योरोप के इतिहास पर दृष्टि डाले तो हमें पर्याप्त 
समानताएं नमनर आयेंगी । 

गुरु-शिष्य का निकट सम्पर्क. प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय शिक्षा 
की एक अन्य विशेषता अध्यापकों और. विद्याथियों के बीच घनिष्ठ वैयक्तिक 
सम्पर्क था जो कि मूलत: गुरुकुछ या पारिवारिक प्रणाली पर आधारित था। 
सेकड़ों सालों में चाहे कितने ही नये शासक आये और गये, बने और 
बिगड़े, पर गुरु और शिष्य की यह एकात्मता, उनके वेयक्तिक सम्बन्धों की 
निकटता बहुत कुछ अक्षुण्ण ही रही । 

धर्म और शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध. प्राचीन हिन्दू शिक्षक के सामने धर्म 
की समस्या न थी, जाति की अवश्य थी, पर इस्लाम के आगमन ने धामिक 
विभेद की समस्या को उपस्थित किया । चूंकि धर्म शिक्षा से अभिन्नतया 
जुडा हुआ था, अतः हिन्दू और मुसलमान शिक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पृथक्‌ 
हो गये । ऐसी स्थिति में मुस्लिम शासकों के लिए एक ही रास्ता था, कि 
या तो वह अपनी हिन्दू प्रजा की शिक्षा की उपेक्षा करें, अथवा उनके लिये 
पृथक्‌ शिक्षण-संस्थाओं का प्रबन्ध करें। उनमें से अधिकांश शासकों ने पहले 
मार्ग का अनुसरण किया । पर अकबर जेसे कुछ शासकों ने दूसरे मार्ग को 
अपनाया । पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिना राजकीय सहायता 
के केवल व्यक्तिगत सहायता से इस काल में भी हजारों हिन्दू पाठशालाएं 
चलती रहीं, । उनमें से किसी ने इस सिद्धांत को, कि प्रत्येक बालक को अपनी 
धारमिक शिक्षा का अधिकार है, चुनौती नहीं दी और एक धर्मरहित, तटस्थ 
शिक्षा द्वारा इस समस्या के समाधान करने का साहस नहीं किया । इस प्रकार 
ऐहिक शिक्षा और धर्म के बीच घनिष्ठता कायम रही और शिक्षा पर धामिक 
रंग चढा रहा । 

मुनाफा-बृत्ति का अभाव. इसके अलावा शिक्षा अभी तक न तो जीविकोपार्जेन 
का सोधन' क्लौर न ही अध्यापकों के लिए वह कमाई का जरिया बन पाई 
थी । अध्यापक मुख्यतः कत्तेव्य और प्रेम की भावना से ही अनुप्राणित हो शिक्षा- 


श्र भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


हु 


दान देते थे। इस प्रकार शिक्षा में अभी तक व्यापारिक या मुनाफा-वृत्ति का 
प्रवेश नहीं हो पाया था, जो कि एक अच्छी बात थी। परीक्षा पास कर सर्टी- 
फिकेट प्राप्त कर नौकरी पाना उस क्र्भय की शिक्षा का उद्देय न था । यदि 
हम अन्य उच्चत देल्चों के तत्का इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो हमें 
ज्ञात होगा कि यह नौकरी की प्रवृत्ति बाद की चीज हूँ, जब कि राजनैतिक 
ओर यात्त्रिक विकास ने ज्ञान की कुछ शाखाओं को विक्रय की वस्तु 
बना दिया । ह - 

विकेन्द्रित और अनौपचारिक (॥7707778/7 ). उस समय का शिक्षा- 


संगठन वहुत ही विकेन्द्रित और अनौपचारिक था। उसका मुख्य कारण था 


कि अधिकांश शिक्षा राज्य द्वारा संचलित और उसकी आथिक सहायता पर , 


अवलम्बित न थी। यही कारण था कि केन्द्रीय नियंत्रण और एक सामान्य 
शिक्षा-नीति का अभाव था। इसीलिए उस समय के शिक्षा-विस्तार के आंकड़े 
जूटाना भी एक असंभव कार्य है। फिर भी हम परोक्ष साक्षी के आधार पर 
इतना ही कह सकते हें कि प्राचीन और मध्यकाल के अच्छे शासन-कालों में 
सारे देश में छोटी-बड़ी शिक्षण-संस्थाओं का अच्छा खासा जाल बिछा हुआ था। 


अंग्रेज़ी शासन में शिक्षा 


ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के समय शिक्षा की अवस्था. मुगल और 
मराठा-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के समय 
शिक्षा की स्थिति का सही अनुमान बहुत ही कठिन है। इस संबंध में हमें दो 
सर्वथा विरोधी मतों का सामना करना पड़ता है । एक दल भारत में ब्रिटिश 
साम्राज्यसत्ता के पोषकों का है जिसके अनुसार यहां पर विद्यमान राजनैतिक 
अव्यवस्था और युद्धों के कारण शासक शिक्षा के प्रति सर्वधा उदास थे और 
भारतीय जनता अन्नान के अन्धकार में गर्क थी । 

डॉ० लीटनर और हार्डी जैसे योरोपियन भी थे जिन्होंने इस मत को 
चुनौती दी । उनके अनुसार अंग्रेजों के आगमन से पहले सारे देश में पाठ- 
शालाओं और मकतबों का जाल ब्िछा हुआ था तथा बीसवीं सदी की तुलना में 
अधिक प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी । समुचित एकीकरण की कमी और 
श्राचीन और अर्वाचीन के बीच अनियन्त्रित स्पर्धा इनके विनाश के मुख्य कारण 
थे। हार्डी के अनुसार ब्रिटिश शासन से पूर्व अकेले बंगाल में ८०,००० मकतब 
और मदरसे थे, जिसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक चार सौ व्यक्तिकें-के लिए एक 
स्कूल था और अधिकांश जनता पढ़-लरिख सकती थी। 


ये 


अंग्रेजी गासन में शिक्षा 533 


प्राचीन व्यवस्था के विश्वृंखल होने के साथ गांव-पाठशालाएं छिन्न-भिन्न 
हो गई और.निरक्षरता गांवों में छा गई । 

विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में इन दोनों मतों के सम्बन्ध में निदिचित निर्णय 
देता संभव नहीं हैं फिर भी इतना कहा जा सकता है, कि अंग्रेज-पूर्व युग 
जनता की शिक्षण-आवश्यकताओं के प्रति स्वंथा उदासीन या अन्धकारयुक्त 
नहीं था । 

प्रारम्भिक काल हें. जेसे-जेसे मुस्लिम सत्ता कमजोर होती जा रही थी, 
पदिचिम के व्यापारियों ने सुलभ बन्दरगाहों में बसना प्रारम्भ कर दिया और 
धीरे-धीरे व्यापार से प्रारम्भ कर एक शासक के अधिकार प्राप्त कर लिए । 
अपनी बस्तियों में इन्हें अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल 
स्थापित करने का अधिकार था। यहां पर भी भाषा की समस्या खड़ी हुई । 
पोर्चगीज, फ्रेंच, अंग्रेजी और अन्त में मिश्रित भाषा फिरंगी शिक्षा के माध्यम 
के रूप में अपनाई गई । जसे-जेसे इनका व्यापार बढ़ा शिक्षा की मांग भी 
बढ़ी । इन व्यापारिक योरोपियन कम्पनियों के शिक्षा-कार्यों में धार्मिक प्रचार 
की भावना भी अनुपस्थित न थी । पोर्चगीज छोगों का तो प्रमुख ध्येय नव- 
दीक्षितों को ईसाइयत की शिक्षा देना था । इनके द्वारा संचालित स्कूलों म 
पोर्चुगीज और स्थानीय भाषा की शिक्षा के अतिरिक्त केथोलिक धर्म की भी 
शिक्षा दी जाती थी। पांडिचेरी, माही, चन्द्ररगर और दमन में फ्रांसीसियों 
के ऐसे ही स्कूल थे । पोर्चगीज और फ्रेंच दोनों ही कम्पनियों के स्कूलों में 
मिदशनरियों का प्रमुख हाथ था । अंग्रेजों ने भी प्रारम्भ में इन्हीं की धर्म 
प्रसार की नीति का अनुसरण किया । इसमें उनका एक उद्देश्य कैथोलिक 
पोचेगीजों और फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना भी कहा जा सकता 
है। किन्तु बाद की ब्रिटिश शिक्षा-तीति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा । पर इसमें संदेह नहीं कि किसी निद्चितत सरकारी शिक्षा-नीति के उदय 
होने सें पहले मिशनरियों ने शिक्षा-प्रसार के कार्य में, विशेष रूप से दक्षिण में, एक 
महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा किया । किन्तु भारत का कट्टरपंथी और विशेषकर कुलीन 
हिन्दू और मुस्लिम वर्ग इनके प्रभाव से पर्याप्त पृथक रहा । 

शीघ्र ही कम्पनी के संचालकों ने यह अनुभव किया कि जनता पर अपना 
अधिकार जमाने तथा शासन में उसका सहयोग प्राप्त करने के लिये शिक्षण- 
संस्थाओं का विकास जरूरी है । किन्तु शिक्षा का क्या स्वरूप हो, इस विषय पर 
उस समय के शासकों में पर्याप्त मतभेद था। शुरू में शासकों का ध्यान पूर्वीय 
शिक्षा अर्थातेअरबी या संस्कृत के प्रोत्साहन पर ही विशेष रहा। १७८४ में 
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वारन हेस्टिग्स ने कलकत्ते में मुस्लिम छात्रों की शिक्षा के लिये एक मदरसा 
तथा हिन्दू छात्रों के लिये १७९१ में संस्कृत कालिज प्रारम्भ किया । 

१८३५ से १८५४ तक. १८३३ में यह प्रदन प्रमुख रूप से डायरेक्टरों के 
सम्मख आया कि उन्हें अब तक की भांति पूर्वीय शिक्षा को ही प्रोत्साहित करना 
चाहिए अथवा पाइचात्य शिक्षा का प्रसार करता चाहिए । अभी तक शिक्षा-क्षमिति 
में पूर्वीय शिक्षा के हिमायतियों, अर्थात्‌ ओरियन्टलिस्टों का ही जोर था। धीरे- 
धीरे ऐंग्लिस्ट--अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती भी काफी मजबूत हो गये। १८३५ 
में यह मामला लाड्ड मैकाले के सामने आया और उसने अंग्रेजी शिक्षा के हक में 
अपना फैसला दिया। शिक्षा-समिति के पास शिक्षा के लिए खर्च करने के लिये 
धन की राशि बहुत थोड़ी थी, अतः ऐग्लिस्ट लोगों का कहना था, कि सरकार के 
लिये सर्वताधारण जनता को शिक्षित करना संभव नहीं है और इसलिए उसे 
उच्च वर्ग के थोड़े लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। इन थोड़े 
व्यक्तियों से ही छन-छनकर शिक्षा सामान्य जनता में पहुंचेगी । आनेवाले 
समय में यह छनने का सिद्धांत-फिलट्रेशन थ्यूरी ही हमारी शिक्षा-नीति का अंग 
बनी रही । १८४४ में ला हाडिज ने एक घोषणा की, जिसमें शिक्षा-कौंसिल से 
हर साल सरकारी नौकरी के उपयुक्त अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों के नाम 
भेजने के लिए कहा गया। इस प्रकार सदा के लिये अंग्रेजी शिक्षा और अच्छी 
नौकरी के बीच एक अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित हो गया । 

योरोपियनों का एक अन्य वर्ग भी था जिसमें थामसन, एल्फिस्टन और ब्राइस 
मुख्य थे । यह लोग देशी भाषाओं--वर्नाक्युठर की सहायता से शिक्षा-प्रसार 
के पक्षपाती थे । बम्बई और उत्तर-पदिचिमी प्रांत में इन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । 

१८५४ से १९३५ ठक. इस बीच सरकार ने शिक्षा में धामिक तटस्थता का 
सिद्धान्त स्वीकार किया और देश में प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की । 
१८८२ में हन्टर कमीशन ने शिक्षा-व्यवस्था की जांच की और विशेषतः 
प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की सिफारिश की । इसने राय दी कि प्राथमिक शिक्षा 
की जिम्मेदारी जिला बोडों और म्युनिसिपैल्टियों के सुपुर्दे कर देनी चाहिए । 

१९०४ में पहली बार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता को 
अनुभव किया । 

१९१० में सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने अविवार्य प्राथमिक शिक्षा 
का प्रस्ताव केन्द्रीय असेम्बली के सम्मुख रखा, जिसका समस्त सरकारी 
सदस्यों ने विरोध किया। प्रथम महायुद्ध के चलने तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र 


विद्यमान शिक्षा-प्रणाली के दोष ३५ 


में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद राजनैतिक सुधारों के 
फलस्वरूप -शिक्षा-सुधार की भी कुछ आशा वंधी और शिक्षा-समस्या की 
ओर भी सरकार का ध्याव गया। १९१८-२० में अधिकांश प्रांतीय प्राथमिक 
शिक्षा-एक्ट पास हुए, जिनमें सर्वप्रथम जिला बोर्डों को ६ से १० साल की 
उम्र के बच्चों के लिये शिक्षा को अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया । किन्तु 
व्यवहार में सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई । 
* १९३७ से १९४७ तक. १९३७ में विभिन्न प्रांतों में लोकप्रिय कांग्रेसी 
सरकारें बनने से पुन:.शिक्षा-प्रसार और सुधार के प्रयत्न हुए । इनमें गांधीजी 
की सावेभौम बुनियादी शिक्षा का आन्दोलन विशेष महत्व रखता है । कांग्रेसी 
सरकारें कठिनाई से दो साल काम कर सकी और उन्हें स्तीफा देना पड़ा । इधर 
युद्ध छिड़ गया और हमारी शिक्षा-समस्या पुनः खठाई में पड़ गई। युद्ध-काल में 
निस्संदेह प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-शिक्षाप्राप्त छात्रों की 
संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, पर अंग्रेजी शिक्षा के बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन 
न्‌ हो सका। युद्ध के पदरचात्‌ अवश्य शिक्षा-समस्याओं में सरकार ने दिलचस्पी 
दिखाई । सार्जेन्ट-योजना इसी का परिणाम थी । 

स्वतंत्रता के बाद, १९४७ में शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गई और 
उन्हें अपनी शिक्षा-व्यवस्था को स्वयं निश्चित, निर्माणित, पुनर्स्थापित और प्रसारित 
करने का अधिकार मिला । सरकार ने माध्यमिक और विश्वविद्यालय-शिक्षा/ 
के सुधार के लिए समितियां नियुक्त कीं। किन्तु अभी तक विद्यमान शिक्षा-व्यवस्था 
में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका है। हमारी शिक्षा का ढांचा मूलतः: वही 
है जो आज से सात साल पहले था। संक्षेप में विद्यमान शिक्षा-प्रणाली, उसके 
दोषों, उसके सुधार की योजनाओं पर विचार करना उपयोगी होगा ॥ 

विद्यमान शिक्षा-प्रणाली के दोष... 

विद्यमान शिक्षा-व्यवस्था हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली हे । स्वाधीन 
होने पर भी हम अभी तक उस शिक्षा-व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं छा सके 
है। प्रायः सभी समझदार व्यवित, जिन्हें देश के हित की चिन्ता है, यह स्वीकार 
करते हें कि हमारे यहां प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था में भयंकर भूलें, कमियें, बुराइयें 
और अनेक दोष हें । यह व्यवस्था अच्छी और वैज्ञानिक शिक्षा के समस्त 
ज्ञात सिद्धांतों का उल्लंघन करती है । यह शिक्षा-शास्त्र, मनोविज्ञान और जन- 
स्वास्थ्य के नियमों के विरुद्ध है। संक्षेप में इसके प्रमुख दोषों पर दृष्टिपात करना 
अनुचित न होना । 

१. वास्तविक जीवन से टूर, प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था बहुत ही कृत्रिम 
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और औपचारिक (+#0777७/ ) है और इस प्रकार वास्तविकता और जीक्न 
से सर्वथा पृथक्‌ है। संकीर्ण अर्थों में यह बौद्धिक है । यह वस्तुओं की उपेक्षा 
कर उसके प्रतीकों को महत्त्व प्रदान करती है। वस्तुओं और तथ्यों को जुबानी 
विना दिखाये बता दिया जाता है । लिखित शब्दों के शिक्षा का प्रधान माध्यम 
होने के कारण रठाई इसका प्रमुख साधन है। वास्तविक तथ्यों और व्यावहारिक 
ज्ञान से इसका अल्प सम्पर्क है। वैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोगशाला का 
इसमें प्रबल अभाव है। यह शिक्षा निष्क्रिय, वर्णनात्मक और अमूर्त है" 
इसीलिए इसमें निरीक्षण और उसके आधार पर किसी परिणार्म पर पहुंचने की 
प्रवृत्ति नहीं हैं। शारीरिक दृष्टि से भी यह निर्जीव है। इसमें बढ़ते हुए बच्चे के 
लिए किसी प्रकार के स्वस्थ खेल-कूद और सूजनात्मक क्रियाओं को स्थान नहीं 
है। यह उसे क्लास के कमरे में बन्द रखती है। यह उसे ताजौ हवा और सूरज 
की रोशनी से वंचित करती है। जो आंशिक ज्ञान यह प्रदान करती है वहन 
तो सम्पूर्ण ही होता है और नही एकीकृत। विद्यार्थी की स्वाभाविक प्रवत्तियों 
को विकसित करने में असमर्थ होने के कारण यह उसके व्यक्तित्व के विकास में 
रकावट डालती हूँ । बौद्धिकता के बाहरी आडम्बर के बावजूद भी यह उनमें 
निरर्थक अन्धविश्वासों, कट्टरताओं को पोषित करती है। इसी का परिणाम हमारे 
यहां पढ़े-लिखे निकम्मों की सृष्टि है । जब उन्हें जीवन की वास्तविकताओं का 
सामना करना पड़ता हैं वह असफल रहते हैं । इसीलिए प्रायः वह विद्यार्थी 
जो किताबें रटने में प्रवीण नहीं होते और परीक्षाओं में अच्छा परिणाम नहीं 
दिखाते जीवन में अधिक सफल होते हैं। वह अधिक व्यावहारिक और 
वास्तविक जीवन के निकट होते हैं । ह 

२: पढ़े-लिखे बेकारों की सृष्टि. देश की आर्थिक आवश्यकता और श्रम 
को मांग को बिना ध्यान में रक्खे हमारे यहां छाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष स्कूल, कालिज 
और यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेकर बाहर निकल रहे हैँ । संकीर्ण साहित्यिक 
शिक्षा-आप्त श्रम की मांग बहुत सीमित है और फिर यह शिक्षित वर्ग केवल कुछ 
सफेदपोश कलमघिसाई के सम्मानित कहे जानेवाले बौद्धिक पेशों को ही अपना 
सकता है। इसी का यह परिणाम है कि उनमें से अधिकांश लोग बेकार रह 
जाते हैं अथवा उन्हें अपनी रुचि के विरुद्ध अन्य, उनकी दष्टि में निक्ृष्ट, पेशों को 
अपनाने पर मजबूर होना पड़ता है। 

आज की व्यवस्था में अधिकांश विद्यार्थियों को अपनी कालिज-गिक्षा के अन्त 
तक भी इस बात की कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती कि वह अपनी शिक्षा 
पमात्त कर क्या करेंगे । तरुण लड़के और लड़कियां, जब तक कि उनके माता- 
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पिता उन्हें पढ़ाने में सर्वंथा असप्रथ॑नहीं होते, एक बड़े खर्चे पर प्रारंभिक से 
माध्यमिक . स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों से कालिजों में चढ़ते चले जाते हें । उन्हें 
इस बात का भी कोई ज्ञान नहीं होता कि वह और क्या कर सकते हैं अथवा 
उन्हें क्या करैना चाहिए। वह केवल परेशान करनेवाले प्रश्न को, कि “उन्हें 
आखिर क्या कैरियर अपनाना हे स्थगित करने के लिए, अपने अध्ययन को 
जारी रखते हँ। इस प्रकार निरुहुंश्य तरीके से जीवन के विकास-काल के पन्द्रह- 
वीस सालों को खो देने का एकमात्र परिणाम उन छात्रों में अनिश्चितता, 
साहसहीनता और टाल-मटोल करने की प्रवत्ति को पैदा करने के अतिरिक्त 
ओर क्‍या हो सकता हैं ? इस अनियोजित शिक्षा से हमारे जैसे निर्धन राष्ट्र के 
विपुल श्रम, समय और सम्पत्ति की ही भयंकर वरबादी हो रही है । इस 
शिक्षा का जीवन में कोई वास्तविक उपयोग नहीं है । 

३. राष्ट्रोयता का अभाव. अभी तक हमारी शिक्षा, विशेषकर उच्च 
शिक्षा, बुरे अर्थों में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली की एक भद्दी नकल रही है जिसमें 
सदेव मानसिक गुलामी की गन्ध रही है। इसी कारण आज लाखों पढ़े-लिखे 
व्यक्तियों के होते हुए भी हम एक शिक्षित राष्ट्र नहीं कहे जा सकते । कोई 
भी राष्ट्‌ किसी अन्य राष्ट्र की चाहे वह कितना ही उन्नत हो, शिक्षा-प्रणाली का 
अन्धानुकरण कर अपने नागरिकों को शिक्षित नहीं बना सकता । उसे अपने 
राष्ट्र के इतिहास, परम्परा, भाषा, प्रतिभा और विचारों के अनुकूल और 
अनुरूप शिक्षा-प्रणाली का विकास करना होगा । 

विद्यमान भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा दोप है कि यह देश में मौजूद 
भाषा, कला, इतिहास और दर्शन पर आधारित नहीं है, अपितु इसने इनकी 
निर्मम उपेक्षा की है और इसके स्थान पर विदेशी भाषा, विदेशी परम्परा, विदेशी 
इतिहास, विदेशी कला, विदेशी दर्शन को अपने ऊपर लाद दिया है। इस प्रकार 
पाठशाला परिवार का पूरक और परिवर्धक न हो ६ घंटे रोज का एक अवा- 
स्तविक स्वप्न बन गई है, जिस बीच बच्चा घर से भिन्न भाषा सुनता है, अपने 
अनुभव से दूर चिड़ियों, पशुओं, घटनाओं और तथ्यों का वर्णन पढ़ता है अथवा 
उन रिवाजों और संस्थाओं की प्रतिष्ठा करना सीखता हैं, जो उसके जीवन से 
सर्वेथा असम्बद्ध हें । एक संवेदनशील बालक के लिए उसकी पुस्तकों का संसार 
ही वास्तविक और आदर्श बन जाता है। इस प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम 
होता हुँ कि बच्चा अपने ही माता-पिताओं की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज 
और परम्पराओं को घ॒णा की दृष्टि से देखने छंगता हैं। एक साहब या मेमसाहब 
बनता ही उसके जीवन की बड़ी आकांक्षा रह जाती है । 


३८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


हि; 


शिक्षा-सुधार को आवश्यकता 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि भारत में प्रचलित शिक्षा एक शिक्षित 
भारतीय में संतुलित व्यक्तित्व, उदार दृष्टि और युक्तियुकत दृष्टिकोण के निर्माण 
में बहुत कुछ असफल रही हैं। उसमें शीघ्र ही क्रांतिकारी परिवत्तनों और 
सुधारों की आवश्यकता है । ह 

ऐसी बात नहीं है कि संभ्रांत देशी और विदेशी शिक्षाविद्‌, हमारे समाज- 
सेवक और राष्ट्रीय जीवन के कर्णधार विद्यमान शिक्षा-प्रणाली के दोषों से 
अपरिचित और उदासीन रहे हैं। समय-समय पर उन्होंने इसकी बुराइयों के 
विरुद्ध आवाज उठाई है, उसकी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया 
है तथा उसके सुधार और पुननिर्माण के रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए हैं | 
यह सत्य हैँ कि अभी तक इनमें से अधिकांश योजनाएं केवल सहानुभूति अथवा 
बे मन से स्वीकृति पाकर ही रह गई हैं और उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में. 
कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आगे हम संक्षेप में भारत में शिक्षा- 
पुधार की प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । किन्तु इससे 
पहले कि हम यह करें, शिक्षा के सही उद्देश्य, आदर्श और इस दिशा में अभी 
तक हुए कुछ महत्वपूर्ण आन्दोलनों का सामान्य ज्ञान होना जरूरी हे। 


शिक्षा-युधार की दिशा--कुछ वये परीक्षण 


आदिसकालीन व्यावहारिक शिक्षा. आदिमकाल में, यद्यपि कोई विशिष्ट 
संगठित और समाज द्वारा संचालित शिक्षण-संस्था नाम की चीज न थी, फिर 
भी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता था, उसका माध्यम निरीक्षण और कार्य था। 
कार्य और शारीरिक श्रम का उसमें विशेष स्थान था । शिकारजीवी, मछली 
पकड़नेवाली और खेती करनेवाली प्राशक्षर संस्कृतियों में कार्य ओर अनुभव 
ही ज्ञान-प्राप्ति का एकमात्र साधन था । सीखनेवाले किशोर की स्थिति आज 
के-से विद्याथियों की-सी न होकर शागिदं या अप्रेन्टिस-सी थी । कुछ विकसित 
अवस्था में वह मठों या आश्रमों में शिक्षकों के साथ रहते और सब प्रकार के 
कामों को स्वयं अपने हाथों से करते थे । इस प्रकार उनकी शिक्षा यथार्थ 
ओर स्थूछ से अपृथक्‌ न थी, वह वस्तुगत तथ्यों से जुड़ी हुई थी। उसकी 
उच्चतम उड़ानों में भी स्थानीय मिट्टी की ताजी गंध थी। तत्काल।न धर्म 
भी मूर्त और वस्तुगत था। उसके अनुष्ठान, क्रिया-कर्म व्यायहारिक थे । 
कर्मयोग उस समय की शिक्षा का मूल मन्त्र था। 


शिक्षा-सुधार को दिशा--क्ुछ नये परीक्षण ३९ 


सध्यकाल की अव्य वहारिक शिक्ष!, मध्यकाल में यह स्थिति बदल गई। 
वर्गसमाज, .सामन्तवाद और अवास्तविक पलायनवादी धर्म का उदय इसके 
प्रधान कारण थे। पुरोहित वर्ग एक विशिष्ट जाति बन गया। यह केवल 
धामिक रहस्यों का ही नहीं, समस्त ज्ञान का भी एकमात्र स्वामी बन गया। 
अब हिक्षा व्यावहारिक और वस्तुगत न रहकर अमूर्तें, और इस भांति शब्दों 
और विचारों तक सीमित हो गई। यह स्वाभाविक भी था। शिक्षा का उद्देश्य 
बालक की अन्तहित शक्तियों का बहुमुखी विकास न होकर एक पुरोहित 
वर्ग का निर्मा! बन.,गया। पुरोहित वर्ग की शिक्षा चाहे पूर्व में हो या 
पश्चिम में उसका रूप अमूर्त और औपचारिक ही होता है । इसके अतिरिक्त 
तापसवाद (88८९४४ ०४४४) और मठवाद (7॥078&89870 ) के अन्तर्गत 
आध्यात्मिकता में वस्तुगत और स्थूल तथ्य को एक गोौण स्थान प्राप्त 
होता है । संसार से दूर, ध्यान और समाधि का जीवन ही उच्चतम जीवन 
माना जाता है और सब जीवन भौतिक और संसारी कहकर निन्दित किया 
जाता है । इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जीवन व्यतीत करनेवाले 
किसान, कारीगर और मजदूर हीन और नीच समझें जाते हैं । साधु और 
वैरागी का जीवन आदर्श माना जाता है। युद्ध और हिसा के वातावरण में 
सैनिक जीवन का सम्मान भी स्वाभाविक ही हैं । 

मध्यकालीन शिक्षा पर पुरोद्धितों का प्रभुत्व होने के कारण वह अव्या- 
बहारिक, अमूर्त, शाब्दिक और वास्तविकता से दूर थी | शब्दों और औपचारिक 
तक द्वारा ही किसी” तथ्य को सिद्ध और असिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता 
था। निगमन-प्रणाली ((6वप्रणए०ए8 77७0700 ) का बोलबाला था। इस 
प्रकार समस्त ज्ञान आन्तरिक (8प0]8०४४ए७) और वस्तु-जगत्‌ से पृथक्‌ 
था । निगमन तक॑ पर आधारित ज्ञान आकर्षक तो प्रतीत हो सकता है, किन्तु 
उसके अंदर कूछ तत्त्व नहीं होता । इस पद्धति का स्वाभाविक परिणाम शुष्क 
और वच्ध्या या बौद्धिकवाद (0&77670 80700]980 0877 ) है । इस शुष्क 
बौद्धिकवाद ने मध्यकाल में हमारे यहां तथा अन्य देशों में स्वाधीन चिन्तन 
और ज्ञान की प्रगति को रोकने की पूरी कोशिश की। शीघ्र ही यह महसूस 
किया जाने छूगा कि यदि ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो उसे कम निगमित 
(१०तैपआंए०) और कम कल्पनागत और अधिक आयमित (76 प्रए/ए6) 
और वस्तृगत होना होगा । 

मध्यकालीन शिक्षा वस्तुगत यथार्थ से यदि बिलकुल ही पृथक न हो सकी तो 
इसका एकमात्र कारण कृषक और ग्राम्य-संस्क्ृतियों और विशेष रूप से स्वनियंत्रित 


४० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


और आत्मनिर्भर मठों और धा्िक संस्थाओं में उसका प्रकृति के साथ निकट 
संपर्क तथा जीवन की प्रतिदित की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त शारीरिक 
श्रम था । ह 

सध्यकालीन शिक्षा के विरुद्ध विद्रोह. पुनर्जागरण (797/8887706 ) 
के फलस्वरूप योरोप में औपचारिक और अमूतत शिक्षा के विरुद्ध आवाज-उठी। 
वस्तुगत तथ्यों के अध्ययत्त पर अधिकाधिक जोर दिया जाने लगा। आधुनिक 
विज्ञान और दर्शन वस्तु-जगत्‌ के तथ्यों को ज्ञान से मिलाने की एक सतत चेष्टा 
है । जब हम यह कहते हैँ कि मध्यकालीन शिक्षा एकांतत: निगमन पर आधा- 
रित थी, तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह आगमन से सर्वथा अपरिचित थी । 
प्र उसके तुलनात्मक महत्त्व का है। मध्यकाल का निगमन पर जोर था। 

बेकन मौन्टेन, लौक और विश्वकोष-निर्माताओं से प्रारम्भ हो आज के 
दार्शनिकों और शिक्षा-शास्त्रियों ने इस बौद्धिकवाद, प्रकृति और वास्तविकता 
से पृथकता का घोर प्रतिवाद किया । सबसे पहला विद्रोह स्वभावतः दर्शन 
और विज्ञान के क्षेत्र में हुआ । शिक्षा बहुत समय तक इससे अछूती रही किस्तु 
वह भी अधिक समय तक इसके प्रभाव से बच न सकी । 


आधुनिक शिक्षा-सुधारक 


रूसो. आधुनिक शिक्षा-शास्त्र के जन्मदाता रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में 
इस आंदोलन का नेतृत्व किया। शिक्षा में रूसो का बुनियादी सिद्धान्त प्रकृति 
का अनुसरण और वच्चे को बच्चा समझना था। उसके अनुसार बच्चों को 
एक तंग कमरे में बन्द कर बेंत और कोड़े का भय दिखाकर अमूतं ज्ञान से 
परिचित कराना किसी भी दशा में शिक्षा नहीं कहा जा सकता। उसने बच्चे 
को दण्ड देने का निषेध किया और सिखाने के बजाय उसे स्वयं सीखने और 
खोजने का अभ्यस्त बनाने और कोरी किताबें रठाने के स्थान पर उसे वरकंशाप 
में व्यस्त रखने का सुझाव दिया। संक्षेप में सादगी और स्वाभाविकता 
रूसो की शिक्षा का आदर्श है। उसके मतानुसार इस प्रक्रिया में बच्चा स्वयं 
प्रमुख कर्ता है और उस पर किसी प्रकार का द्ारीरिक या बौद्धिक दबाव 
डालना अनुचित है । उसे जीवन और उसके कार्यों को स्वयं सीखना चाहिए और 
शिक्षा को उसे जीवन के लिए तैयार करना चाहिए । 

रूसो के बाद, पेस्तोलौजी, फ़ोबल तथा स्पेंसर आदि शिक्षा-सुधारकों और 
व्यावहारिक शिक्षकों से लेकर आधुनिक शिक्षा-शास्त्री जान डच्यूई और रूस 
के सोवियत सुधारक, सभी किसी न किसी रूप में इस बात की पैरवी करते हैं 


आधुनिक शिक्षा-सुधारक ४१ 


कि केवल व्यावहारिक कार्य द्वारा ही सर्वोत्तम रीति से बच्चे को शिक्षण 
और किताडी ज्ञान पहुंचाया और बच्चे की क्षमता को विकसित किया जा 
सकता हैं । 

पेस्तोलीजी. पेस्तोलौजी के मत में शिक्षा व्यक्ति का सर्वागीण विकास 
है जिसमें मानसिक, नेतिक और शारीरिक तीनों का समावेश है । यह विकास 
कर्म की प्रवत्ति और उससे प्राप्त अनभव द्वारा ही प्राप्त होता है । इसीलिए 
इन्द्रिय-बोध शिक्षा का आधार होना चाहिए न कि स्मृति को । शिक्षा का उद्देश्य 

म्प्रदायिक उपदेश .न होकर व्यक्तित्व और बंयबवितकता का विकास होना 

चाहिए 

फ़ोबल, पेस्तोलौजी के पश्चातू, फ्रोवल ने शिक्षा में वस्तुगत विधि को 
आगे बढ़ाने में पर्याप्त योग दिया । उसने बाल-मनोविज्ञान और कम की 
प्रवत्ति की व्याख्या की और इस कल्पना को विकसित किया कि इन्द्रिय-बोध, 
सरल रचनात्मक कार्य, प्रकृति के अध्ययन तथा किडरयाट्न द्वारा सर्वोत्तम रीति से 
शिक्षा दी जा सकती है। यह सब सिद्धान्त आज सब शिक्षाविदों द्वारा स्वीकार्य 
है। भारत में इनका व्यावहारिक न हो, मुख्यतः सैद्धान्तिक सम्मान है। 

इन्द्रिय-बोध और रचनात्मक कार्य द्वारा शिक्षा के नये विचारों ने शिक्षा 
को केवल वेज्ञानिक, अर्थपूर्ण और उपयोगी ही नहीं बनाया, प्रत्युत्‌ उस कार्य 
को जो कि अभी तक संभव न था, अर्थात्‌ अपाहिजों, गंगों, बहरों और अन्धों 
की शिक्षा को भी संभव बनाया। हाथ की शिक्षा ने अपाहिजों को काम दिया 
और उन्हें आथिक स्वाधीनता और उसके साथ सम्बद्ध आत्मसम्मान और 
आत्मविश्वास प्रदान किया। इसने शिक्षा द्वारा किशोर अपराधियों के सुधार 
को भी संभव बनाया । 
शिक्षा का सामाजिक पहल 

शिक्षा-सुधार का केवल सैद्धांतिक पहलू न होकर एक सामाजिक पहल भी हें 
और अधिकांश शिक्षा-सुधारकों की दृष्टि में यह तथ्य महत्त्वपूर्ण रहा है । उनमें 
से बहुतों ने शिक्षा-सुधार को सामाजिक और राजनैतिक पुनर्निर्माण का एक 
अंग माना है, अनेक परीक्षण किए हें और शिक्षण-संस्थाओं का संचालन किया 
है । उनमें से कई हमारे सम्मुख व्यक्ति और जाति की आध्यात्मिक थाती 
का प्रदइत लेकर आये हैं, कई भौतिकवादी और समाजवादी हैं जो शिक्षा 
पर स्वहारा के कल्याण और वर्गरहित समाज की दृष्टि से विचार करते हू । 
कई सामाजिक व्यवस्था में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किये बिना शिक्षा को 
केवल वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। इस बात पर यह सभी 


रे 
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सहमत हैं कि शिक्षा अधिक वस्तुगत, कम शाब्दिक और व्यावहारिक होनी चाहिए। 
सभी व्यावहारिक और सुजनात्मक क्रियाओं पर बल देते हैं । सभी परीक्षण की 
पद्धति का समर्थन करते हैं । 

जान डबई. आज शिक्षा के सामने औद्योगिक समाज और उसके जीवन की 
आवह्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालने की बहुत जरूरी और जटिल समस्या 
है। इस यूग के प्रसिद्ध विचारक जान ड्यूई ने इस सम्बन्ध में गम्भीर अध्ययन 
किया है । उनका कहना है कि अमरीका-जैसे उन्नत देशों में भी स्कूछ का संगठन! 
समाज के संगठन और समय की मांग के अनुकूल नहीं.है । उनके अनुसार संस्कृति 
और सांस्कृतिक शिक्षा की प्रायः सभी कल्पनाएं उस समय की उपज हें जब कि 
श्रमिक वर्ग पर अवकाशप्राप्त निष्क्रिय वर्ग का प्रभुत्व स्वाभाविक माना जाता 
था। इसलिए सामाजिक दृष्टि से हमारी शिक्षा-व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन 
की आवश्यकता है । 

जान ड्ूई ने दिक्षा-नुत्वर के तीन निम्न मार्ग-दर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत 
किये हे:-- 

१. आज की तुलना में पहले कभी भी यह बात इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं थी कि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा के छिए अपने भरण-पोषण और बुद्धि- 
मत्ताएूर्ण कार्य करने में समर्थ होना चाहिए । 

२. पहले कभी भी एक व्यक्ति का कार्य आज जैसे बड़े पैमाने पर दूसरों 
के हितों को प्रभावित नहीं करता था । 

२. पहले किसी भी युग म औद्योगिक विधियां और प्रक्रियाएं प्राकृतिक 
ओर सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों और नियमों के ज्ञान पर इतना आधारित नहीं 
थीं जितना कि आज। हमारी रेलें और जहाज, फार्म और फैक्टरियां, यहां तक 
कि हमारे घरेलू काम की वस्तुएं, गणित, भौतिकशास्त्र और प्राणिशास्त्र के 
पृक्ष्म ज्ञान और प्रयोग पर अवरूम्बित और आधारित हैँ । “वह अन्ततोगत्वा 
अपने उपयोग के लिए तथ्यों की जानकारी और सामाजिक जीवन से उसके 
सम्बन्ध पर अवरूम्बित हैं। यदि मजदूर केवल मशीन का एक निर्जीव पूर्जा 
भर नहा बनना चाहते, तो उन्हें अपने भौतिक यन्त्रों के पीछे और आगे निहित 
भोतिक और सामाजिक तथ्यों को समझना होगा । 

3गः वह कहते है, हमे लकड़ी और धातु के काम, बनाई, सिलाई और खाना 
पकाने को पृथक्‌ शास्त्र न मान, रहने और सीखने की विधियां समझकर प्रयोग 
भे लाना चाहिए। हमें उन्हें उनके सामाजिक महत्त्व में, एक सामाजिक प्रक्रिया 
के टाइप, जो कि समाज को चलता रखते हैं, एक साधन जो कि बच्चे को साम- 
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दायिक जीवन की मूल आवश्यकताओं से परिचित कराते हैं, एक रीतियां जिसमें 
कि मनुष्य की जरूरतें मनुष्य की बढ़ती अन्तर्दष्टि और चातुर्य से पूरी होती हैं 
संक्षेप में उसकी साध्यता, जिसके द्वारा स्कूल पाठ सीखने के लिए निर्धारित 
एक स्थान बनने के बजाय स्वयं सक्तिय सामुदायिक जीवन का एक सच्चा रूप 
बन सके समझना चाहिए ।” 

काल साउसें. विभिन्न प्रकार के समाजवादी भी बहुत पहले से श्रम और 
सक्रियता को अच्छी शिक्षा का आधार मानते जा रहे हैँ। स्वयं मार्क्स ने लिखा 
था, हमारे लिए शिक्षा का अथ्थं यह वातें हँ:--( १) बौद्धिक विकास, (२) 
शारीरिक विकास, (३) पॉलीटेकनीक शिक्षा, जो कि उत्पादन-प्रक्रियाओं के 
सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतोंसे सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करेगी और साथ ही साथ बच्चों 
ओर युवकों को उत्पादन की समस्त शाखाओं के सरल यंत्रों का अभ्यास करायेगी।' 

ध्रिय कपाटक्िन. प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक प्रिस क्रोपाटकित ने समकालीन 
शिक्षा-विधि में आमूलचूछ परिवर्तत की आवश्यकता बताते हुए समाज में दिमाग 
और हाथ का काम करनेवाले कमकरों के बीच विद्यमान विभाजन का विरोध 
करते हुए दोनों प्रकार के श्रम के सम्मिलन पर बल दिया और एक एकीकृत 
(470627'8/6 ) शिक्षा की वकालत की, जो कि विद्यमान हानिकर विभा- 
जन ओर विभेदों को समाप्त कर सके। उनके अनुसार स्कूल का उद्देश्य 
निम्न है:---अठारह या बीस वर्ष की आयु पर जब एक लड़का या लड़की स्कूल 
छोड़कर निकले उसे विज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए--ऐसा ज्ञान जो कि 
उन्हें टेक्नीकल शिक्षा के आधारों से परिचित करा सके और किसी विशेष 
कार्य में उसकी ऐसी दता उत्पन्न कर सके जिससे कि वह सम्पत्ति के उत्पादन में 
अपना शारीरिक सहयोग दे अपनी भूमिका अदा कर सके। 

सोजियत परीक्षग. शिक्षा-सुधार की दिशा की ओर संकेत करते समय 
शिक्षा के क्षेत्र में सोवियत रूस के परीक्षण का संक्षिप्त परिचय व्यर्थ न 
होगा । सामाजिक शिक्षा के बुनियादी सवाल! पर लिखते हुए झूलगिन 
लिखता है, “श्रम हमारे लिए बच्चों को कमकरों के सार्वभौम परिवार में 
प्रविष्ट कराने का एक साधन है जिसके द्वारा कि वह सर्वहारा के संघर्ष को 
जान सकें, मानव-जाति के इतिहास को समझ सकें, संगठन और सामूहिक कार्य 
की आदतें और कार्य के अनुशासन को सीख सके। सोवियत शिक्षा के इतिहासकार 
पिकविच के अनुसार, स्कूल छोड़ने से पहले बच्चे को इस बात का सैद्धांतिक 
ओर व्यावहारिक स्पष्ट ज्ञान हो जाना चाहिए कि किस भांति कमकरों के 
राज्य का निर्माण किया जाता है। जनता का श्रम शिक्षा का केंद्र है। अपने 
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कार्य में स्कूल को वास्तविकता से घनिष्ठतया सम्बद्ध होना चाहिए। उत्पादक- 
श्रम को उसमें प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। श्रम का अर्थ न तो श्रम-प्रक्रियायें 
हैँ और न ही आत्मसेवा, न ही स्कूल का काम और न ही दूकान, बल्कि वह 
समस्त स्कूल की केंद्रीय धुरी है। सोवियत शिक्षा के संबंध में लेनिन ने जिस बात 
प्र सबसे अधिक जोर दिया वह शिक्षा का बहुटेक्नीकरण (/?09॥60+7- 
89707) थी। लेनिन के मत में बहुटेक्लीकरण का सवाल केवल शिक्षा 
का सवाल न होकर एक सामान्य राजनैतिक सवाल हे जिसमें दिमागी और हाथ 
के कमकर के विभेद के अन्त का प्रश्न अन्तहित है। लेनिन के लिए बहुटेक्नीकरण 
का अर्थ प्रचलित टेक्‍्नीकल शिक्षा नहीं है। बहुटेब्नीकरण एक प्रणाली है 
और साथ ही एक विधि | एक प्रणाली के रूप में इसका कार्य जीवन और शिक्षा 
के बीच की खाई को पाटना है; एक विधि के रूप में इसे बच्चे को समुदाय के 
लिए एक कुशल और समझदार मजदूर बनाना हँ--वह मजदूर जो कि एक 
वहुमुखी व्यक्ति है, जो हाथ का काम करते हुए भी ब॒द्धिवादी है । 

वर्तमान सोवियत शिक्षा के अंतिम लक्ष्य के बारे में हमारा मतभेद हो सकता 
है। सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों की स्वाधीन चर्चा के संबंध में सोवियत 
शिक्षा की अनुदारता, असहिष्णुता, कट्टरता और मदान्धता से हम असहमत हो 
सकते हैँ, फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सोवियत शिक्षा- 
विधि, कम से कम अधिक वैज्ञानिक, उपयोगी और व्यावहारिक है । 


भारत में शिक्षा-सुधार 


जब हम भारत में शिक्षा-सुधार की बात करते हैं तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में 
अन्य देशों में हुई सैद्धांतिक और व्यावहारिक क्रांति और उसके आधारों को ध्यान 
में रखता जरूरी है। 

यों तो भारत पर थोपी गई प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध अनेक विचारवान्‌ 
व्यक्तियों ने इसके प्रारम्भ से ही आवाज उठाई थी और उसके दोषों की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित किया था। पर जहां एक ओर यह विद्रोह नव-स्थापित 
शिक्षा के विरुद्ध था, वहां दूसरी ओर उसे अंग्रेजी शासन से पूर्व प्रचलित अवे- 
ज्ञानिक, साम्प्रदायिक और संकुचित शिक्षा-पद्धति से ही विशेष सहानुभूति थी । 

गुरुकुल और विश्वभारती. इस शती के प्रारम्भ में उत्तर भारत और बंगाल 
में स्वामी श्रद्धानन्द और रवीद्धनाथ ठाकुर ने ऋमशः गुरुकुल विश्वविद्यालय और 
विश्वभारती की स्थापना कर प्राचीन प्राच्य और आधुनिक पाइचात्य शिक्षा के 
समन्वय का सर्वप्रथम प्रयास किया। यद्यपि सरकारी उदासीनता और अस्वीक्ृति, 
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सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक नौकरियों में उसकी पूछ और कीमत न 
होने के कारण यह शिक्षण-संस्थाएं विज्ञेष प्रगति न कर सकी तथा देश के कोने- 
कोने में इस प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं के विस्तार में सफल न हो सकीं, फिर 
भी जिन सिंद्धान्तों और आदशों पर यह परीक्षण आधारित थे, वह भारतीय 
शिक्षा के सुधार में अभिरुचि रखनेवाले व्यक्तियों के लिए विद्येष महत्त्व रखते 
हैँ । भारतीय शिक्षा को सही मानों में भारतीय अर्थात्‌ भारतीय भाषा, संस्कृति 
और प्रतिभा के अनुरूप बनाने, साथ ही वैज्ञानिक, स्वाभाविक, व्याव- 
हारिक, उपयोगी और मनोवैज्ञानिक बनाने के यह प्रथम प्रयत्न थे। इनमें 
धर्म और विज्ञान, राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता, तक और श्रद्धा, कर्म और 
क्रीड़ा, कका और कौशल, अनुशासन और स्वाधीनता, प्राचीन और अर्वाचीन, 
पूर्व और पाइचात्य, परम्परा और नवीनता का सुन्दर समन्वय था। केवल 
परिणाम और परिमाण की दृष्टि से हम इन परीक्षणों के महत्त्व को नहीं समझ 
सकते। इसके लिए हमें उनमें अन्तहित विचारों पर ध्यान देवा होगा। वास्तव 
में गुरुकुल और विश्वभारती की शिक्षा विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक और 
बौद्धिक विकास के लिए अपेक्षतयया अधिक अनकल थी । 


जहां गुमुकुल और विश्वभारती की शिक्षा-पद्धति में पर्याप्त समानताएं थीं 
वहां उनमें कुछ बातों पर पर्याप्त पार्थक्य भी था। दोनों ही पद्धतियों के अन्तर्गत 
शिक्षक और शिक्षित के बीच घनिष्ठ संपर्क विद्यमान था। गुरु और शिष्य एक 
परिवार के सदस्य की भांति साथ-साथ रहते थे। प्रकृति से उनका सामीप्य 
था। विद्यार्थियों का जीवन सादा और स्वच्छ था । उनमें ऊंच-तीच का किसी 
प्रकार का भेद न था। अध्ययन की विधि पर्याप्त अनौपचारिक थी | अध्ययन 
का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत था और उच्चतम शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी । 
पर वर्तेमान गुरुकुल-पद्धति पर अनुदार आयसमाजी वर्ग का अनुचित प्रभाव 
होने के कारण, वेदाध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। यहां पर सहशिक्षा 
नहीं है तथा ललित कलाओं की शिक्षा की सर्वथा उपेक्षा है। इसके विपरीत 
विश्वभारती की शिक्षा में धामिक कट्टरता का सर्वथा अभाव हैँ तथा कुटीर- 
उद्योगों और ललित कलाओं की शिक्षा के प्रति विशेष प्रयत्त और अनुराग 
है। साथ ही यहां पर लड़के-लड़कियां प्रारम्भ से ही साथ-साथ पढ़ते और 
खेलते-कदते हें। इस प्रकार विश्वभारती की शिक्षा-पद्धति अपेक्षतरयः अधिक 
सृजनात्मक हैं । 

स्वाधीनता के बाद दोनों ही संस्थाओं को सरकारी मान्यता प्रदान की जा 
चुकी है, पर साथ ही यह भी खेद का विषय हैँ कि दोनों महान्‌ गुरुओं की मृत्यु 
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के पश्चात दोनों ही शिक्षण-संस्थाएं अपनी प्रारम्भिक ताजगी और जीवन-शक्ति 
को क्रमशः खोती जा रही हैं। अपने मौलिक आदर्शों को दृष्टि में रखते हुए 
दोनों ही संस्थाओं का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता। कोई 
आहइचर्य नहीं कि आज से दस साल बाद इन संस्थाओं और बाहरी संस्थाओं में 
कुछ बाह्य असमानताएं रहते हुए भी कोई मौलिक असमानताएं न रह ज़ायें । 

उपर्यक्त प्रयत्नों के बाद शिक्षा-सुधार की दिशा में अत्यन्त महत्त्वपृण क्रान्ति- 
कारी और प्रगतिशील योजना १९३८ में गांधीजी द्वारा प्रेरित वर्धा की बुनियादी 
शिक्षा-योजना है । हे 
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जब कि हमारे राजनैतिक जीवन में गांधीजी की अनुपम देनें हें, वहां शिक्षा के 
क्षेत्र में उनका दान कम नहीं है। राजनेतिक क्षेत्र की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी 
गांधीजी की देन विचारों की दृष्टि से उतनी मौलिक नहीं, जितनी कि उन्हें 
व्यावहारिक रूप प्रदान करने की दृष्टि से। सत्य और अहिसा के सिद्धांत दुनिया 
के लिए कोई तये आविष्कार न थे पर जिस भांति उनका सार्वजनिक जीवन में 
व्यावहारिक उपयोग किया गया, वह सर्वधा नई चीज थी। इसी भांति शिक्षा 
के क्षेत्र में गांधीजी ने जो विचार रखे वह कम से कम आधुनिक शिक्षा-शास्त्र 
के ज्ञाताओं के लिए नए न थे, पर उन विचारों को भारतीय वातावरण और 
आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना गांधीजी का 
एक महान्‌ कार्य था। निस्संदेह इस कार्य में उन्हें देश के अनेक गण्यमान्य 
शिक्षाविदों और समाज-सेवकों का सहयोग प्राप्त था । 

योजना का जन्म. १९३७ में हरिजन' में गांधीजी ने विशेष रूप से प्रचलित 
शिक्षा-पद्धति के दोषों तथा भारतीय जनता के लिए उसकी अनुपयोगिता की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित किया और सर्वप्रथम शिक्षा के संबंध में अपने विचारों 
को मोटे तौर पर प्रस्तुत किया । उनको लेकर देश की शिक्षा-समस्याओं में 
अभिरुचि रखनेवाले प्रायः सभी प्रतिष्ठित लोगों में इसकी चर्चा और पर्याप्त 
आलोचना-्रत्यालोचना हुई । देश के शिक्षाविदों की राय लेने के लिए 
अक्टूबर १९३७ को वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया गया । सामान्यतः इन विचारों 
का स्वागत किया गया। इन विचारों को व्यावहारिक और ठोस रूप देने के लिए 
उसी समय प्रसिद्ध शिक्षक डा० जाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक कमेटी 
का निर्माण हुआ जिसने कई महीने मेहनत कर एक योजना की झूपरेखा 
अस्तुत की। वर्तेमान शिक्षा-सचिव प्रो० ख्वाजा गुलाम सैयदउह्दीन, काका 


शक 
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कालेलकर, किशोरीलाल मशख्वाला, श्रीमती आशादेवी, प्रो० के० टी० शाह, 
जे० सी० कुमारप्पा तथा इ० डब्ल्यू आर्यनायकम्‌ इसके अन्य सदस्य थे । 
कमेटी ने अपनी प्रथम रिपोर्ट दिसम्बर १९३७ तथा हितीय रिपोर्ट अप्रैल 
१९३८ में प्रस्तुत की। बुनियादी शिक्षा के" मूल तत्त्वों और उसके पीछे काम 
करनेन्नाले सिद्धांतों तथा उसकी योजना को समझने में इन दोनों रिपार्टों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । ु 

शिक्षा पर गांधोजी के विचार. गांधीजी के अनुसार अंग्रेजी सरकार द्वारा 

स्थापित प्रचलित शिक्षा केवल बेकार ही नहीं बल्कि नुकसानदेह भी है । इसके 
द्वारा अधिकांश लड़के अपने माता-पिता के हाथ से ही नहीं निकल जाते, प्रत्युत्‌ 
अपनी पेत॒क जीविका से भी हाथ धो बैठते हें । शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर-ज्ञान 
करा देना तथा कुछ सूचनाओं को याद करा देना भर नहीं है, अपितु बालक 
और मनुष्य के सर्वोत्तम शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक गुणों को विकसित 
करना हैं । इसके लिए वह दो बातें आवश्यक समझते है-- 

१. हमारी प्राथमिक शिक्षा सात वर्ष तक फेली हो जिसमें अंग्रेजी को छोड़, 
मैट्रिक स्टेंडंड तक के सभी विषय होने के अतिरिक्त एक पेशे-कुटीर- 
उद्योग की शिक्षा हो जिसे कि लड़के-लड़कियों की शक्तियों को विकसित 
करने का माध्यम बनाया जाय । 

२. यह शिक्षा समग्र रूप में स्वावलरूम्बी होनी चाहिए । 


मुख्य विशेषताएँ 


संक्षेप में गांधीजी के जिक्षा-सुधार के निम्न प्रमुख अंग हें :- 

१. सार्वभौम अनिवाये बुनियादी शिक्षा. एक विशेष स्तर तक शिक्षा 
प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अनिवार्य होनी चाहिए । 
प्रारम्भ में भले ही यह अनिवार्य न हो, पर जैसे-जैसे सुविधाएं प्राप्त होती जायें, 
इसे अनिवार्य करना होगा । यह अल्पतम सावंभौम शिक्षा बुनियादी शिक्षा है । 
विद्यमान शिक्षा-प्रणाली की भांति यह विदेश से न आई हुईं होने के कारण 
राष्ट्रीय कही गई है । 

२. सात वर्ष का पाठ्यक्रम. इस बुनियादी शिक्षा की अवधि सात वर्ष 
रखी गई है | इस भांति हम देखते हें कि इसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों 
ही प्रकार की शिक्षा का समावेश है । 

३. प्राग्पाठशाला तथा बेसिकोपरान्त शिक्षा को स्थान नहीं. बुनियादी 
शिक्षा की योजना पाठशाला में जोन लायक आयु से पूर्व छोटे बच्चों तथा सात 
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वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर निकलनेवाले तरुण बालक-बालिकाओं की शिक्षा का 
समावेश नहीं है । 

४. सातभाषा शिक्षा का माध्यम. प्रत्येक स्तर पर मातृभाषा द्वारा ही 
प्रत्येक विषय की शिक्षा का दिया जाना इसकी अन्य विशेषता हूं । 

५. दस्तकारी पर केन्द्रित. यह शिक्षा किसी एक कला या कुंटीर-उद्योग 
प्र आधारित है। इसमें बौद्धिक शिक्षा के लिए भी दस्तकारी को साधन 
बनाया जाता हैं । 

६. दस्तकारी शिक्षा का उद्देश्य जीविका देवा. इसके अन्तर्गत दस्तकारी 
शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक सक्रियता पैदा करना नहीं, प्रत्युत एक उद्योग को 
व्यवस्थित और पूर्ण रूप से सिखाना है ताकि शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी उस 
उद्योग को अपनी जीविका-ग्राप्ति का साधन बना सकें । 

७. आ्िक वस्तुओं का उत्पादन. वस्तुओं के निर्माण में इंस बात का 
स्यात रखा जाना आवश्यक है कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन हो जिनको कि 
बाजार में बेचा जा सके । 

८, शिक्षक का वेतन निकालने में समर्थ, इस बात का प्रयत्न होना चाहिए 
कि छात्रों द्वारा निमित वस्तुओं की कीमत से कम से कम शिक्षक के वेतन का 
खर्च निकल सके । 

९. राज्य पर अन्य व्ययों का भार. स्कूठ की इमारत, फर्नीचर, पुस्तकों, 
नक्शों, ओजारों इत्यादि से सम्बद्ध अन्य खर्चों को जुटाने की जिम्मेदारी राज्य 
की हे .। 

१०. राज्य पर निर्मित वस्तुओं को खरीद का दायित्व. अपनी तथा 
अन्य स्थानीय मण्डलों (300768) , जिनमें कि स्कूल अवस्थित है, की आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के लिए राज्य का यह कतंव्य है कि वह स्कूलों में तैयार वस्तुओं 
को स्वयं खरीदने का दायित्व ले । 
योजना के संबंध में कुछ शांकायें 

जहां एक ओर कुछ लोगों ने बुनियादी शिक्षा को सर्वोत्तम और सम्पूर्ण कह 
कर स्वागत किया हैं, वहां दूसरी ओर कुछ लोगों ने उसकी व्यावहारिकता के 
संबंध में अपनी शंकायें भी प्रकट की हैं। इनमें से निम्त मुख्य हैं :--- ६ 

९. कया दस्तकारी द्वारा सब कुछ सिखाया जा सकता है ?. कुछ लोगों 
के मत में यद्यपि बहुत-से विषयों को एक बुनियादी दस्तकारी से संयक्‍्त किया 
जा सकता हूँ, कितु प्रत्येक विषय और उसका प्रत्येक पहल दस्तकारी द्वारा नहीं 
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सिखाया जा सकता । इस संबंध में गांधीजी का कहना है कि वह जहां 
अधिक संभव होगा किसी बुनियादी दस्तकारी हारा सिखायेंगे, कितु 
को वह नहीं छोड़ेंगे । इसके लिए प्राठयक्रम में व्यवस्था करनी होगी । 

२. कताँई बुवाई पर दिशेष जोर क्यों ?. बुनियादी शिक्षा में कताई- 
बुनाई-बदिक्षा पर अनुचित जोर दिया गया है तथा अन्य उद्योगों की उपेक्षा की 
गई है । इस आपत्ति का निराकरण गांधीजी ने निम्न युक्ति द्वारा किया है-- 
“तकली एक सस्ता यंत्र हे और कताई एक ऐसी चीज है जिसे भारत के प्राय: 
समस्त भागों में सरलतत से सिखाया जा सकता है और कपड़ा बनाने की कला प्राय: 
समस्त देश में प्रचलित है और यह ऐसा उद्योग है जिसमें अनगिनत आदमियों को 
लगाया जा सकता है । पर यदि किसी स्थान में अन्य उपयोगी दस्तकारी विद्यमान 
हो तो उन्हें उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी । 

३. कया अन्य दस्तकारियों को बुनियादी दस्तकारी के रूउ में स्वीकार 
नहीं किया जा सकता ?. इस संबंध में वर्धा-कमेटी का मत हँ-अवधश्य । छात्रों 
की रुचि की विभिन्नता को देखते हुए हमें अधिक से अधिक प्रकार की दस्तकारियों 
की व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम 
में कताई-बुनाई के स्थान पर क्रषि, गत्ते, काठ और धातु के काम तथा अंतिम 
दो सालों में अन्य दस्तकारियों के अपनाने की व्यवस्था की गई है । 

४. क्या एक स्कूल सारी या अनेक दस्तकारियां सिखा सकता है ?. यह 
तो बहुत अंश में स्कूल में शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या पर निर्भर है । 
योजना के अन्तर्गत लगभग २५ छात्र एक शिक्षक के साथ पढ़ेंगे । इसलिए अधिक 
विद्यार्थियों की संख्या पर ही अधिक दस्तकारियों का खोलना संभव होगा । 

७५. इन दरतकारियों में उच्च शिक्षा की वया व्यवस्था होगी ?. इस 
योजना में उच्च 'शिक्षण-संस्थाओं की व्यवस्था के संबंध में भी सोचा गया है । 
डा० जाकिर हुसेन ने प्राथमिक अवस्था के बाद दो-तीन साल के उच्च और विशेष 
पाठ्यक्रम की सुविधा जुटाने की ओर निर्देश किया हैँ। वास्तव में उत्त व्यक्तियों 
के लिए जो कि दस्तकारी-विशेष में विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हें, विशेष 
कला-स्कूलों, टेक्नालॉजी या टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूटों की स्थापना करनी पड़ेगी । 

६. क्या एक दस्तकारी सीखने के लिए सात वर्ष जरूरी हूँ ?. गांधीजी के 

मत में एक दस्तकारी में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए रूगभग सात वर्ष की 
ट्रेनिंग आवश्यक हैं । इसका कारण है, उनकी योजना के अन्तर्गत छात्र उस दस्त- 
कारी को यज़्त्रवत्‌ नहीं सीखता और दूसरे वह उसके साथ अन्य विषयों का भी 
ज्ञान प्राप्त करता है । इसलिए इतना समय लगना स्वाभाविक है । 

है. 


जितना 
की अंश 
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७. क्या अच्य प्रकार के स्कूल भी रहेंगे ?. विशेष भारी अथवा सार्वजनिक 
उद्योगों अथवा सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए अन्य विशेष शिक्षण-संस्थाओं की 
स्थापना का योजना कोई मनाही नहीं करती । 

८. विद्यमात स्कूलों का दया होगा ?. इस संबंध में कमेटी की रिपोर्ट 
में प्रांतीय सरकारों को सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए 
एक २० अथवा २५ वर्षीय योजना बनाने का सुझाव दिया गया हूं जिसके अन्तर्गत 
वह नये स्थानों में बुनियादी स्कूल स्थापित करें तथा व्रिद्यमान स्कलों को क्रमश 
- एक वर्ष की अवधि में बेसिक स्कलों में परिवर्तित कर दें+.. 

९. क्या यह योजना शहरों और कस्बों में सफल हो सकती है ?. बहुतों 
की यह भ्रान्त धारणा है कि बुनियादी शिक्षा की योजना केवल गांवों के ही 
लिये है । निःसन्देह यह योजना प्रधानतः गांवों के लिए है, कितु यह एकान्ततः 
गांवों के लिए नहीं है। यह शहरों और कस्बों के लिए भी है। इसमें सन्देह नहीं कि 
'शहरों में दस्तकारी शिक्षा और उसकी विविधता का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत होगा । 
इसका मुख्य कारण छात्रों की अधिक संख्या होगी । 

१०. कालिज-शिक्षा का क्‍या होगा ?. इस योजना में कालिज-शिक्षा की 
समाप्ति की आकांक्षा नहीं, कितु यह उसमें क्रांति अवश्य छाना चाहती है 
और उसे राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं से मिलाना चाहती हैं। मिकेनिकल 
तथा अन्य इंजीनियरों की शिक्षा के लिए कालिजों का होना जरूरी है किन्तु यह 
विभिन्न उद्योगों से संयुक्त होने चाहिए और यह उन उद्योगों का ही दायित्व 
होगा कि वह उनके शिक्षा-व्यय का भार सहें तथा उनके छात्रों को अपने यहां 
रोजगार दें । इस प्रकार कला, कृषि, चिकित्सा आदि के लिए विभिन्न प्रकार के 

कालिज हो सकते हैं। पर इनके संचालन का दायित्व राज्य का न होकर व्यक्तियों 
का ही होना चाहिए । 


योजना की समालोचना 


किसी भी नये विचार की भांति बुनियादी शिक्षा-योजना की उसके जन्म 
से ही पर्याप्त अन्ध-प्रशंसा अथवा निरर्थक निन्‍्दा, स्वागत और सम्मान हुआ है। 
योजना के आलोचकों को हम सुविधा की दृष्ठि से तीन वर्गों में बांद सकते हें । 
एक वर्ग जिसका कि विरोध वैयक्तिक, दलगत अथवा विनिहित स्वार्थ (४७४६७ 
0467880) के कारण है। दूसरे, जिन्होंने योजना को भलीभाति त समझे 
ही उसकी आलोचना शुरू कर दी है अथवा उसके सिर वह बातें मढ़ दी हैं, जो 
कि उससे नहीं हूँ । तीसरा वह वर्ग है जो कि शिक्षण-सुधार के लिए सचाई से 
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व्यग्न है कितु उसे इस योजना में अनेक अच्छाइयां होते हुए भी कुछ विशिष्ट 
त्रटियां नजर आती हूं । 

अगले पष्ठों में हम इस योजना की प्रमख आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं 
देने का प्रयत्तन करेगे । 


स्वावलम्बन का सिद्धांत 


१. शिक्षा राज्य का दायित्व. कुछ आलोचकों ने इस योजना के स्वाव - 
लम्बन के सिद्धांत की.आलोचना की है । उनके अनुसार यह सिद्धांत शिक्षा देने 
के संबंध में राज्य का उसके दायित्व से मुक्त करने का अच्छा रास्ता है । 
वास्तव में: अपने समस्त नागरिकों को कम से कम निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 
प्रदान करना किसी भी सभ्य राष्ट्र का प्रथम कत॑व्य है । 

इस संबंध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं । पहले तो यह, कि बुनियादी शिक्षा 
में केवल प्राथमिक शिक्षा ही नहीं, प्रत्युत्‌ माध्यमिक शिक्षा का भी समावेश है। 
इसलिए जब हम निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें माध्यमिक 
शिक्षा के व्यय को न भूलना चाहिए। दूसरे, इस योजना में सारा व्यय छात्रों हारा 
उठाये जाने का जिक्र नहीं है, केवल अध्यापकों के वेतन भर का है जो कि 
समस्त शिक्षा-व्यय का लगभग ५० प्रतिशत होगा । इस भांति इस योजना के 
अन्तर्गत भी राज्य को बाकी आधे व्यय की व्यवस्था करनी होगी । 

भारत-जेसे निर्धेत देश में जहां पर करोड़ों बच्चों को शिक्षित करने का प्रइन 
है, और जहां राज्य की आय के साधन बहुत सीमित हें, शिक्षा को अधि- 
काधिक स्वावलम्बी बनाना व्यावहारिक्ल दृष्टि से सवंथा उचित है । इसके अति- 
रिक्त, यह अधें-स्वावलम्बन बच्चों में आत्मसम्मान के भावों को भरते और 
अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हाने की सामर्थ्य प्रदान करने में सहायक होगा । 
जब हम एक उपयोगी दस्तकारी सिखाते हें तो उसकी वस्तुओं से पर्याप्त आय 
होना एक अनिवाये परिणाम हैं । 

२. कच्चे साल को बर्बादी. जब छोटे-छोटे बच्चे कच्चे माल का प्रयोग 
करेंगे तो क्या पर्याप्त मात्रा में उसकी बर्बादी न होगी और हमें उसका हिसाब 
न लगाना होगा ? इसके उत्तर में यह स्वीकार किया जाता है कि बर्बादी अवश्य 
होगी पर पहले साल के अत्त में प्रत्येक छात्र से कुछ न कुछ लाभ ही होगा । 
प्रारम्भ में बर्बादी अवश्यम्भावी है, लेकिन एक बुद्धिमान्‌ शिक्षक इसके लिए 
पूर्णतया प्रयत्नशील होगा कि यह बर्बादी कम से कम हो। रिपोर्ट में भी इस 
बात का निर्देश है कि स्कूल की बचत निकालते समय हमें बर्बाद कच्चे. माल की 
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कीमत को घटाना होगा । उदाहरण के लिए कताई के संबंध में ही कताई और 
पिनाई में १० प्रतिशत बर्बादी तथा छात्र की अनुपस्थिति और बीमारी तथा 
अन्य कारणों का ध्यान रखते हुए कुल उत्पादन निकालते समय बर्बादी का औसत 
२५ प्रतिशत रक्‍्खा गया है । इस प्रकार योजना के प्रवर्तक ने बर्बादों की समस्या 
को गणना करते समय ध्यान में रक्‍्खा हे । स्‍ 

३. निर्मित वस्तुओं की बिक्री. अनेक लोगों को इसमें बड़ा संदेह है कि 
बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुएं कौन खरीदेगा । इसके लिए यह कहा जाता है 
कि यदि वस्तुएं उपयोगी हुईं तो उन्हें बेचने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित व्यक्ति, चाहे वह वस्तुएं कुछ अधिक महंगी भी 
हों, बच्चों के हाथ की बनी वस्तुएं खरीदना और इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। 
इसके अतिरिक्त सरकार का यह कर्तव्य हैं कि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए 
इन वस्तुओं की खरीद की गारंटी दे और उन्हें विशेष संरक्षण और प्रोत्साहन 
अदान करे । सेना, पुलिस और दफ्तरों के छिए आवश्यक कपड़ा, फर्नीचर, * 
स्टेशनरी तथा अत्यान्य वस्तुएं स्कूलों की वस्तुएं बेचनेवाली सहकारी दूकानों 
से खरीद सकती है । एक राष्ट्रीय और उत्तरदायी सरकार इस कार्य को सुचारु 
रूप से सम्पन्न कर सकती है । 

४. बच्चों के श्रम का शोषण. “शिक्षा के लिए रुपया जुटानें की आवश्य- 
कता ने गांधीजी को स्कूलों में श्रम और दासता को प्रविष्ट कराने तथा स्कूलों 
को एक कारखाने में परिवर्तित करने को बाध्य किया है।” बुनियादी शिक्षा-समिति 
के एक सदस्य प्रो० शाह के दब्दोंमें-“शिक्षा को स्वावलम्बी बनाकर आप बच्चों 
में गुरू से ही ऋय-विक्रय की भावना भर दूँगे, जो कि किसी भी तरह श्रेयस्कर नहीं 
है ३७३७३ ७ वर्ष की आयु में छात्रों को यदि आप इस प्रकार आर्थिक अमेले में 
डालेंगे, अवश्य ही एक प्रकार की दासता,आ घुसेगी । इस आपत्ति का निराकरण 
इस प्रकार किया गया है-“हममें से प्रत्येक व्यक्ति को आठ घंटे काम करना 
चाहिए । कोई व्यक्ति काम करने से गुलाम नहीं बन जाता । जिस प्रकार हम 
वर पर अपने माता-पिता का काम करने से गुलाम नहीं बन जाते, इस प्रकार 
हमारे प्रस्तावित स्कूलों में गुलामी का सवाल नहीं उठता । ..... . . किसी भी 
अच्छी चीज के बारे में यह आक्षेप लगाया जा सकता हैं । कोई भी अच्छी चीज 
बुरे हाथों में पड़कर बुरी हो सकती है।. . . . . प्रस्तावित स्कूल के बच्चों की लंका 
के चायबगानों में काम करनेवाले बच्चों से तुलना करना सर्वथाअ्रामक है । 
श्रम उनकी शिक्षा का अंग नहीं है। बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी को छोड़, हाई- 
स्कूल के समस्त विषयों के अतिरिक्त व्यायाम, संगीत, चित्रांकन और एक पेशे 
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की शिक्षा है। इस प्रकार इन्हें फैक्टरी कहना सर्वथा मिथ्या है ।........वास्तव में 
एक दस्तकारी द्वारा बच्चे का विकास स्वतः ही स्कूलों को एक कारखाना बनने 
से बचाता हैं ।" 


दस्तकारी-केन्द्रित शिक्षा 


५. संस्कृति की उपेक्षा. यह शिक्षा-पद्धति केवल जुलाहे और बढ़ई तैयार 
करने भर के लिए ठीक है, पर वास्तविक सुसंस्क्ृत स्त्री-पुरुष बनने के लिए नहीं, 
क्योंकि इसमें दस्तकारी के लिए सांस्कृतिक विषयों की उपेक्षा की गई है ।” इस 
संबंध में दक्षिण-भारत-अध्यापक संघ की रिपार्ट के शब्द ध्यान देने योग्य हं-- 
“योजना में सम्मिलित विषय तथा ध्येय ७ से १४ सार की आयु के बच्चों के लिए 
उपयुक्त हैं, चूंकि उसमें साहित्य, भौतिक विज्ञानों, मानव-विज्ञानों, कला, दस्त- 
कारी और सौंदर्य-शास्त्र सबका समावेश है । इस भय का काई औचित्य नहीं है 
कि वर्धा-योजना में संस्क्ृति की उपेक्षा होगी । रेवरेंड टी० एन० सीकरा के मत 
में--एक दस्तकारी द्वारा गांवों के छात्रों को शिक्षित करने मे कोई घबड़ाने का 
कारण नहीं है। वास्तव में बनिस्बत प्रचलित प्राथमिक स्कूलों की क्त्रिम, अवास्त- 
विक और अबौद्धिक रीति के वह इस प्रकार अधिक स्वाभाविकता से शिक्षित 
किये जा सकते हैं। वह अपनी चुनी दस्तकारी के सिवा अन्य विषयों की कम 
बातों को जान सकते हे, कितु वह निश्चित रूप से उस अल्प को अधिक समझदारी 
और सजीवता से जानेंगे ।” इस पद्धति के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से 
छात्र समस्त विषयों को जिन्हें वह सीखता है आत्मस्थ करता है, क्योंकि वह 
बच्चे के स्थल व्यक्तित्व में स्वाभाविक और मौलिक रूप में संयुक्त होते हें । 
रिपोर्ट के शब्दों म्ें--“इस शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रधानत: दस्तकार तैयार करना 
नहीं जो कि यन्त्रवत्‌ अपनी दस्तकारी का अभ्यास करें, प्रत्युत्‌ दस्तकारी में 
अन्तहित साधनों का शिक्षा के लिए उपयोग है । अतः बुनियादी शिक्षा पर 
संस्कृति की उपेक्षा का आक्षेप अनुचित है । 

६. असंतुलित समय-विभाग. वर्धा-योजना में स्कूलों. के लिए निम्न समय- 
विभाग प्रस्तावित किया गया है--बुनियादी दस्तकारी ३ घंटे २० मिनिट; 
संगीत, ड्राइंग, गणित ४० मिनिट; मातृभाषा ४० मिनिट; सामाजिक अध्य- 
यन और सामान्य विज्ञान ३० मिनिट; शारीरिक शिक्षा १० मिनिट; वपफा 

१० मिनिद । इस प्रकार ५ घंटे ३० मिनिट के प्रतिदिन के समय-विभाग में अकेले 
दस्तकारी को ३ घंटे २० मिनिट प्रदान किये गये हैँ । दस्तकारी समय-विभाग पर 
हाबी है । 
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वास्तव में दस्तकारी के लिए ३ घंटे २० मिनिट का समय अधिकतम 
है, इस संबंध में आवश्यक हेर-फेर किया जा सकता है। रिपार्ट के शब्दों में--- 
“बुनियादी दस्तकारी के लिए निश्चित समय को केवल यन्त्रवत्‌ दस्तकारी के 
अभ्यास के लिए ही नहीं रक्खा गया है, कितु उसमें उससे स्वभ्भवत:ः सम्बद्ध 
मौखिक कार्य, ड्राइंग और अभिव्यक्ति और साथ ही प्रक्रियाओं के कारणों और 
उद्देश्यों, अर्थात्‌ उनका वैज्ञानिक ज्ञान, जो कि दस्तकारी के काम का एक महत्त्व- 
पूर्ण शक्षणिक पहल है, इसी समय के बीच कराया जायेगा । इसके अलावा ३ 
घंटे २० मिनिट का सारा समय एक लगातार अवधि न होगी कितु सारे दिन में 
फेली होगी । साथ ही उसमें बराबर हाथ का काम न होगा । 


७. शिक्षा का एक नीरस पाठ्यक्रम. वर्धा-योजना क्या दस्तकारी पर 
अनुचित जोर देकर शिक्षा को बिलकुल नीरस बना देगी और बच्चे के मस्तिष्क 
की वृद्धि को रोकेगी ? 

बुनियादी शिक्षा के पोषकों का कहना है कि यह शिक्षा प्रचलित शिक्षा की 
तुलना में अधिक सरस, रुचिकर विचारोत्तेजक और प्रेरणादायक होगी । इस 
योजना में सक्रियता (4०४ंशा9) के सिद्धांत पर अमर किया गया है । 
अतः काम करते हुए सीखने में और स्वयं वस्तुओं के निर्माण में बच्चे को अद्भुत 
सृजनात्मक आनन्द प्राप्त होगा और उसकी कलात्मक प्रवृत्तियों की स्वच्छन्द 
अभिव्यक्ति होगी । 


८. पूर्ब-पक्व (?/877&0प776) विज्षिष्दीकरण और पेशे का चुनाव, 
बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत ७ साल की कच्ची उम्र में ही एक बच्चे को सदा 
के लिए अपना एक पेशा चुनना पड़ता है । यह उम्र उसके सहज और स्वाभाविक 
रुझान को जानने के लिए बहुत ही असंतोषजनक है, अतः इस उम्र में उसके समस्त 
भावी करियर का निर्णय कर देना कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता । 


उक्त आलोचना में अवश्य कुछ सचाई है, पर यदि हम विद्यमान शिक्षा- 
भ्रणाली पर दृष्टि डालें, जिसमें अंत तक छात्र अपने कैरियर के बारे में अनिद्िचत 
रहता है, तथा उसे स्थगित करता जाता है और परिणामत: किसी भी पेशे के 
अयोग्य हो जाता है, तो हमें मालूम होगा कि प्रारम्भ में ही इसका निर्णय इतना 
अनुचित नहीं है, जितना कि प्रतीत होता है। साथ ही एक स्कूल में अथवा एक 
ही क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में अनेक दस्तकारियों के सिखाने की व्यवस्था कर 
हम बहुत अंश में बच्चे या उसके अभिभावकों को उनकी सहज अभिरुचि के 
अनसार पेशे के चुनाव में मदद कर सकते हैं। 
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शिक्षकों की समस्याएं 

९, शिक्षकों को कठिनाई. शिक्षकों की दृष्टि से, यह योजना उनपर 
पर्याप्त बोझ और नये उत्तरदायित्व डालती है। निस्संदेह एक बुनियादी स्कूल में, 
जिसमें कि सक्तिय पाठ्यक्रम पर अमल होगा, एक शिक्षक का कार्य काफी बढ़ 
जायगा[ और कठिन भी हो जायगा । वह यहां आराम से कुर्सी पर बैठे-बैठे बच्चों 
से पुस्तक न पढ़वा सकेगा अथवा कुछ नोट लिखा अपने काम से छुट्टी न पा 
जायेगा । उसे निरन्तर जागरूक और कार्यरत रहना होगा । उसे कार्य द्वारा 
सिखाना होगा ज्ञथा प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना होगा । वास्तव में 
यह कार्य कठिन होगा । इसीलिए जाकिर हुसेन कमेटी ने वर्धा-स्कूलों के लिए 
ठीक प्रकार के शिक्षकों को चुनने पर विशेष बल दिया है । बिना सही किस्म के 
शिक्षक मिले इस योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता । 

१०. शिक्षकों का वेतन. बहुत-से आलोचकों का कहना है कि बुनियादी 
स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित वेतन बहुत ही कम है । सर पी ० सी० राम- 
स्वामी अय्यर के शब्दों में--- गांधीजी की शिक्षा में सबसे बड़ा दोष यह है कि 
वह यह मान लेते हें कि सब लोग उन्हीं की भांति त्यागी और संयमी बन सकते 
हैं, मेरी राय में उनकी यह कल्पना अव्यावहारिक है ।” 

इसके जवाब में बुनियादी शिक्षा के पैरोकारों का कहना है, “निस्संदेह पुरानी 
शिक्षा के वातावरण में पली वर्तमान संतति का प्रस्तावित वेतन को कम सम- 
झना स्वाभाविक है, कितु ऐसे लोगों की सवेथा कमी नहीं है जो कि देश-सेवा की 
भावना से अनुश्राणित हें और कम वेतन पर भी सहर्ष कार्य करने को तयार हैं 
अथवा किये जा सकते हैं । फिर भी शिक्षक वर्ग में एक ऐसी चेतना उत्पन्न करने 
की आवश्यकता रह जाती है कि वह शिक्षा को पैसा कमाने का साधन न समझें। 
और फिर कमेटी द्वारा युद्ध से पूर्व प्रस्तावित अल्पतम वेतत २० रुपये और यदि 
संभव हो तो २५ रुपये मासिक था, जो कि उस समय के मूल्य-स्तर को देखते 
हुए बहुत कम नहीं कहा जा सकता । इसके अछावा उस समय सरकारी ग्राम्य 
स्कूलों में भी शिक्षक का वेतन इससे कहीं कम था। हाल में तालीमी संघ ने वर्ते- 
मान मूल्य-स्तर को देखते हुए उसे ७५ रु० मासिक कर दिया है । 

निस्संदेह शिक्षकों से आशा की गई योग्यताओं को देखते हुए बुनियादी 
शिक्षकों का वेतन बहुत कम है, कितु यद्दि हम अपने देश की असीम निर्धनता, 
उसके सीमित साधनों तथा उसकी शिक्षा की शीघ्र आवश्यकता का विचार 
करें, तो शायद इस वेतन को बहुत अनुचित न कहा जा सके । फिर भी शिक्षा- 
सुधार के लिए शिक्षकों के जीवन-स्तर में उन्नति सर्वेथा आवश्यक है । जहां तक 
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बलिदान का प्रश्न है हम केवल शिक्षकों को ही इसका एकमात्र निशाना नहीं 
बना सकते, अन्य सब सार्वजनिक सेवाओं में भी त्याग और बचत की उतनी ही 
जरूरत है । ु 

११. शिक्षक्रों की ट्रेनिंग. कुछ लोगों की शिकायत है कि वर्चा-योजना में 
प्रस्तावित शिक्षकों की ट्रेनिंग की तीन साल की अवधि बहुत अधिक है। एक्र साल 
के एल० टी०, बी० टी० अथवा बी० एड० के कोर्सों से अभ्यस्त व्यक्तियों को 
इसका अधिक माठ्म होना कुछ स्वाभाविक ही है । कितु यदि हम ट्रेनिंग के क्षेत्र 
पर दृष्टि डालें तो हमें यह अवधि बहुत लम्बी तन मालम होगी। शिक्षकों को 
केवल एक विशेष दस्तकारी में ही प्रवीणता नहीं प्राप्त करनी होगी, अपितु 
विभिन्न विषयों की बुनियादी शिक्षा से संबंध स्थापित करने की कला भी 
सीखनी होगी । 

पर शिक्षकों की ट्रेनिग का एक और भी पहल है, वह हैं सस्ती और 
सावभौम शिक्षा । तीन साल की ट्रेनिंग का आग्रह कर हम एक ओर ट्रेनिग- 
व्यय को बढ़ाते हें तथा दूसरी ओर शिक्षकों की संख्या को सीमित करते हें। 
इसलिए यदि हम इस ट्रेनिग-काल में कुछ कमी कर सकें तो दोनों समस्याओं 
के ही समाधान में मदद मिलेगी। प्रयत्न करने पर इस ट्रेनिग-काल को शायद 
एक साल घटाया जा सकता है । 

१२. शिक्षकों का अभाव. कुछ आलोचकों का कहना है कि हमें समस्त 
देश में बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक शिक्षकों का प्राप्त करना 
संभव न होगा । 

निस्संदेह देश के समस्त बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक शिक्षकों 
को प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं हैं। और फिर कम वेतन पर तो जितने 
व्यक्ति मिल सकते हें, उन्हें भी प्राप्त करना कठिन है। कितु फिर भी इसमें 
निराशात्मक धारणा उचित नहीं कही जा सकती । आज भी यदि विशेष रूप से 
देश के शिक्षित नवयुवक और नवयुवतियों का आवाहन किया जाये और उनके 
मन में शिक्षा-असार के कार्य के प्रति उत्साह जाग्रत्‌ किया जाये तो कोई कारण 
नहीं कि हजारों पढ़े-लिखे व्यक्ति आज भी केवल भरण-पोषण के लिए पर्याप्त 
वेतत पर शिक्षक बनने को तैयार होंगे । 


योजना की त्रुटियां 


१२. स्कूल-पू्र शिक्षा. बुनियादी योजना में बच्चे की शिक्षा शुरू करने 
की उम्र सात साल मानी गई है जो बहुत अधिक हैं । यह आलोचना सही है 
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और कमेटी ने स्वयं बच्चे के जीवन में इस स्कूछ-प्रवेश से पहले की शिक्षा के 
महत्त्व को स्वीकार किया है । उसने यह भी माना है कि यह शिक्षा प्राय: अशिक्षित 
और उदासीन माता-पिताओं द्वारा गांवों के गरीब घरों में सवेथा असंतोषजनक 
वातावरण में प्रदान की जायगी, कितु उन्होंने तीन साल से सात साल के बच्चों 
की राज्य द्वारा संचालित या सहायता-प्राप्त किसी प्रकार की शिक्षा की आव- 
इयकता का निर्देश मात्र कर उसे छोड़ दिया है । निस्संदेह वर्धा-योजना की यह 
एक बड़ी कमी है ।. 

यदि सात साल की उम्र को घटाकर पांच वर्ष कर दिया जाय, तो बहुत 
अंशों में इस कमी को दूर किया जा सकता है, कितु इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा की 
अवधि सात साल से बढ़कर नौ साल हो जायेगी। केन्द्रीय शिक्षण-बोड्ड द्वारा 
नियुक्त खेर-उपसमिति ने भी वर्धा-योजना में इस संशोधन की सिफारिश की 
थी और बाद में सा्जेन्ट युद्धोत्तर-शिक्षा-योजना में भी इसे स्थान दिया गया है। 

१४. अंग्रेजी की उपेक्षा. कुछ लोगों का ख्याल है कि गांधीजी द्वारा 
अंग्रेजों का विरोध शायद बुनियादी शिक्षा से अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के बहि- 
उकार का कारण था। उनके अनुसार भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का होना एक 
आवश्यक चीज हूँ । भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक पुस्तकों का सर्वेथा अभाव है 
और न ही वह वैज्ञानिक विषयों और विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए एक उचित 
माध्यम हैं । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो कि हमें प्रगति- 
शील संसार से संयुक्त कर सकती है । 

सभी निःस्वार्थ और निष्पक्ष शिक्षा-शास्त्री यह स्वीकार करते हैं, कि प्राथमिक 
. अथवा माध्यमिक किसी भी अवस्था में एक विदेशी भाषा को एक अनिवार्य विषय 
अथवा शिक्षण का माध्यम बनाना सवेथा अवैज्ञानिक और बेहूदा है । आज हमारे 
छात्रों का अधिकांश समय एक विदेशी भाषा से माथापच्ची करने में चला जाता 
हैं और दस-बारह साल उसका अभ्यास कर भी वह उस पर अधिकार प्राप्त नहीं 
कर सकते । पाठ्यक्रम से अंग्रेजी के पृथक्करण द्वारा ही आप शिक्षा में व्यायाम, 
दस्तकारी, ड्राइंग और संगीत-जेसे उपयोगी विषयों को स्थान दे सकते हें तथा 
पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ 
हो सकते हैं। बुनियादी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के साथ समाप्त हो जाती हैं । 
कुछ विशेष विषयों में उच्च अध्ययन के लिए.अंग्रेजी अथवा अन्य समृद्ध विदेशी 
भाषा का ज्ञान आवश्यक हो सकता हैँ। ऐसे विद्याथियों के लिए जो ऐसे 
विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अंग्रेजी अथवा अन्य आवश्यक 
भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है । लेकिन इसकी आवश्यकता 


५८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद ही होगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
में उसे कोई स्थान नहीं दिया जा सकता । 

अंग्रेजी के स्थान पर अन्त:प्रांतीय सम्पके और भारत की सांस्कृतिक एकता 
को सुदृढ़ करने के लिए माध्यमिक अवस्था में हिंदी की अनिकार्य शिक्षा की 
व्यवस्था अधिक उपयोगी है। संस्कृत से निकलने और भारत की समस्त अन्य 
भाषाओं के अति समीप होने के कारण उसका अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में 
एक-डेढ़ साल से अधिक समय न छगेगा । 

१५. शारीरिक शिक्षा की उपेक्षा, समय-विभाग में केवद् १० मिनिट 
का समय शारीरिक शिक्षा के हिस्से पड़ा है, जिसके कारण कुछ लोगों का अनुमान 
है कि उसपर बहुत कम ध्यान दिया गया हैं । 

इस आपत्ति का उत्तर देते हुए कमेटी ने निम्न कैफियत दी है--- हमने योजना 
में खेल को एक अलग और विशेष स्थान नहीं दिया है, क्योंकि यह मूलतः: पाठय- 
क्रम से बाहर की क्रिया है। यदि इसे भी पाठ्यक्रम का अंग बना दिया जाय तो 
वह अपनी सहज स्वाभाविकता को खो देती है और मनोवैज्ञानिक मानों में एक 
क्रीड़ा नहीं रह जाती.......) साथ ही यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि 
एक सक्रिय स्कूल (0०7ए8 ७0॥00!) में खेल उसकी शिक्षण-विधि का 
एक अभिन्न अंग बन जाता है, उसे शैक्षणिक अरुचिकर श्रम से मुक्ति पाने का 
साधन नहीं समझा जाता ।” बावजूद इसके पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा तथा 
वेयक्तिक तथा सामूहिक खेलों की व्यवस्था है | उदाहरणार्थ, शारीरिक शिक्षा 
में केवल कवायद ही नहीं, अपितु मैदान में खेले जानेवाले खेल, बिना किसी 
उपकरण के खेले जानेवाले गांवों के खेल, कल्पनात्मक तथा अनुकरणात्मक खेल 
तालयुकत व्यायाम तथा लोकनृत्यों का भी समावेश किया गया है । इसके अति- 
रिक्त जहां तक शारीरिक शिक्षा के नियमात्मक ज्ञान का संबंध है, पाठ्यक्रम में 
सामान्य विज्ञान के कोर्स द्वारा आरोग्य-श्ास्त्र, भोजन-शास्त्र और शरीर-शास्त्र 
के आवश्यक ज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था है और जहां तक व्यावहारिक शिक्षा 
का प्रश्त है, स्कूल का सारा कार्य ही इस भांति परिचालित है कि जिससे बच्चे 
के स्वास्थ्य और शारीरिक स्फूर्ति के विकास में सहायता मिले । 

१६. धर्म की उदेक्षा. कुछ लोगों ने इस बात को लेकर बनियादी शिक्षा 
की आलोचना को हैँ कि इसमें धामिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है | यह 
बड़ आइचय की बात है कि गांधीजी ने, जिन्होंने शिक्षित भारतीयों के धर्म के प्रति 
उदासनिता को तीज शब्दों में भरत्सना की थी, अपनी शिक्षा-योजना में धार्मिक 
शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया है । वास्तव में उसे शारीरिक और बौद्धिक 
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शिक्षा से अधिक महत्त्व मिलना चाहिए था, क्‍योंकि नश्वर शरीर से अमर 
आत्मा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । इस संबंध में गांधीजी के अनेक भक्तों को भी 
पर्याप्त निराशा हुई है । 

इस आलोचना का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा था, लोग पूछते हें, 
में धर्म प्र क्यों जोर नहीं देता ? क्योंकि में उन्हें व्यावहारिक धर्म, आत्मनिर्भरता 
(8०/-!७०]9) का धर्म सिखा रहा हूं ।” कितु केवल आत्मनिर्भरता को धर्म 
नहीं कहा जा सकता । धर्म का ईश्वर से सम्बन्ध होना जरूरी है । 

वास्तव में अुनियादी योजना में धामिक शिक्षा का अभाव उसकी एक बड़ी 
सफलता और विशेषता है। धर्म के मंबंध में व्यक्तियों में कोई एकमतता नहीं 
है । सामान्यतः सभी धर्मों ने अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ और अन्य धर्मों को उससे 
निक्रष्ट ठहराया है। इस भांति धर्म ने मनुष्य और मनुष्य के बीच विभेद और 
घृणा के प्रसार में बड़ा योग दिया है । जिन देशों में केवल एक ही धर्म के लोग 
रहते हों वहां तो धार्मिक शिक्षा की समस्या पर्याप्त सरल है, कितु भारत-जैसे 
देश में जहां अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और जहां पर कोई राज्य-घर्म 
नहीं है, धामिक शिक्षा की व्यवस्था सरल नहीं हैं। वह केवल विभिन्न धर्मों के 
बीच वेमनस्यथ तथा यहां की जनता के बीच विभेद पैदा करने का ही साधन 
बन सकती है । कहने को तो कहा जा सकता है कि धर्म और साम्प्रदायिकता एक 
चीज नहीं है । लेकिन यह केवल सैद्धांतिक प्रश्न नहीं है। सिद्धांत से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण चीज व्यवहार हैँ । जब कि प्रचलित धर्मों ने साम्प्रदायिकता की वृद्धि ही की 
है. तो उनकी शिक्षा का बहिष्कार उचित ही कहा जायगा और जहां तक सच्ची 
सावभौम और मानवीय आध्यात्मिकता का संबंध है उसे तथाकथित अधामिकता 
अथवा ऐहिकता (860प्रॉ&४877 ) से किसी प्रकार का खेतरा नहीं है । 

जहां तक सच्ची आस्तिकता और आश्यात्मिकता का प्रश्न है, जो कि 
निःसंदेह धर्म और सम्प्रदाय-विशेष से ऊपर है, इस योजना में उसे उचित स्थान 
प्राप्त हे और साथ ही उसमें उसके किसी प्रकार के विरोध की भी कोई चेप्ठा 
नहीं है । उसमें निरपेक्षता अथवा तटस्थता की नीति का अवरूम्बन किया गया 
हैं। कितु जहां तक धर्म के नैतिक पहल का संबंध है, उसे योजना में उचित 
स्थान प्रदान कर नेतिक भावना को दृढ़ करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया 
हैं। इस भांति हम कह सकते हें कि धर्म के संबंध में योजना का रुख सर्वथा 
उचित और युक्तिसंगत है । 
समालोचना के कुछ और पहलू 

१७. पढ़ाई के दिनों की संख्या. कमेटी के अनुसार एक साल में एक 
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सकल में २८८ दिन कार्य करने की आशा की जाती हैं। इसका औसत महीने में 
२४ दिन बैठता है । यह गणनात्मक दृष्टि से तो ठीक हैं १२९८ २४--२८८, कितु 
क्या यह व्यावहारिक दृष्टि से संभव है ? क्‍या हम स्कूल से सारे साल एक ही 
रफ्तार से काम करने की उम्मीद कर सकते हैं ? ॥ 

वर्धा-योजना के उत्साही समर्थक मशरूवाला तक ने स्वीकार किया है कि 
हमें एक शिक्षण-सत्र को नौ महीने ( अर्थात्‌ २४०८ ९८२१६) का बनाना होगा। 
दक्षिण-भारत-शिक्षक संघ ने २२० कार्य के दिन ररूने का सुझाव दिया हैँ । यह 
एक यक्तिसंगत सुझाव है। शिक्षा को स्वावलम्बी बताने की धुन में उससे 
समस्त त्योहारों और ऋतुओं की छुट्टियों को निकाल देना उचित न होगा । 

१८, गांवों से शहरों को निष्कण. कुछ आलोचकों के मत में इस योजना 
का उद्देश्य अथवा परिणाम गांवों से शहरों में होनेवाले निष्क्रमण को रोकना है। 

यह तो स्वाभाविक ही है कि एक ग्राम्यक्षेत्र में बालक एक ग्रामीण दस्तकारी 
को ही लेगा | कितु यदि वह शिक्षा समाप्त कर शहर को निष्क्रमण करना चाहे 
तो उसपर कोई रोक नहीं हूँ । निस्म॑देह वनियादी शिक्षाप्रात व्यक्षित गांवों 
में ही रहना अधिक पसन्द करेंगे। वास्तव में गांवों से शहरों में निःत्रमण एक 
मौलिक सामाजिक समस्या हैं, जिसका मूल कारण गांवों की आ्थिक निर्धनता 
हैं। बुनियादी शिक्षा की योजना उस मूल समस्या का समाधःन कर इस सामाजिक 
समस्या को उचित रीति से हल करने का प्रयास करती हैं । 

१९. औद्योगिक प्रगति में रकावट, दनियादी शिक्ष। की योजना केवल गांवों 
की ओर लोौटतने' की नहीं, अपितु आदिम युग की ओर वापस लोौटने' की चेष्टा 
हैं । यह योजना आधुनिक औद्योगिक प्रगति की विरोधी है । 

निस्म॑देह इस योजना पर गांधीजी के समाज-दर्शन की छाप स्पष्ट है जिसके 
अनुसार राष्ट्रीय आत्मतिर्भरता (7४७॥079) 8७-8प्रति।0०709) और 
कुटीर-उद्योग ही हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार होना चाहिए। गांधीजी 
की दृष्टि में बृहत्‌ उद्योगों या भारी मशीनों के प्रयोग और शोषण के बीच कार्य- 
कारण का संत्रंध हैँ । यह सत्य है कि सम्पत्ति पर कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों 
के अबाधित व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तर्गत यह शोषण भलीभांति सम्पन्न हुआ 
कितु यदि बृहत्‌ उद्योगों पर सा्वेजनिक स्वामित्व और जनतान्त्रिक नियंत्रण 
हो तो कोई कारण नहीं कि शोषण का अन्त न किया जा सके । इसलिए दोष 
मशीनों का नहीं, उनके स्वामित्व का है। समस्या मशीनों के उपयोग की 


नहीं, उनके नियंत्रण की है| पर यह कार्य केवल जनतन्त्रीय आयोजन द्वारा ही 
संभव है । 
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वर्तमान भारत में कुटीर-उद्योगों के पक्ष में अवश्य एक बात कह्टी जा सकती 
है, वह यह कि हमारे यहां पूंजी की भीषण कमी और श्रम का प्रबल प्राचुर्य हे । 
ऐसी स्थिति में देश की सारी कार्य करने में समर्थ जनसंख्या को रोजगार प्रदान 
करने के लिए हमें कम पूंजी चाहनेवाले उद्योगों को अपनाना होगा | इस दृष्टि 
से भास्त में कुटीर-उद्योगों की उपयोगिता सिद्ध होती है । इस संबंध में एक बात 
और स्मरणीय है, वह यह कि कुटीर-उद्योग शब्द बहुत व्यापक हैँ । यदि श्रमिक 
कताई-ब॒ुनाईका काम अपने-अपने घरों में बिजली के छोटे मोटर को लगाकर 
करें, जैसा कि जापान में होता है, तो क्या हम उसे कुटीर-उद्योग न कहेंगे ? इस 
भांति हम आधुनिक विज्ञान के प्रवेश द्वारा मरणासन्न कुटीर-उद्योगों में प्राणों 
का संचार कर सकते हैं और साथ ही बृहत्‌ उद्योगजनित औद्योगिक नगरों की 
सामाजिक समस्याओं से भी बहुत कुछ बच सकते हैं । फिर जब तक हम देश के 
समस्त आथ्िक यन्त्र को समाज के स्वामित्व, नियंत्रण और लोकतांत्रिक संचालन 
के नीचे नहीं ला देते हमारे पास यही एक मार्ग रह जाता हे जिसके द्वारा हम अपनी 
शिक्षा को अधिक व्यावहारिक बना सकते हें । | 

क्या इसका यह अर्थ है कि बुनियादी शिक्षा केवल कुटीर-उद्योगों और कृषि 
पर निर्भर समाज के लिए ही उपयुक्त हैं और आधुनिक औद्योगिक समाज की 
आवश्यकताओं के अनुपयुक्त है ? इसका संक्षिप्त उत्तर है, नहीं | यही बुनियादी 
शिक्षा थोड़े हेर-फेर से एक औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर 
सकती है । वास्तव- में औद्योगिक दृष्टि से अति उन्नत देशों में भी कम से कम 
प्राथमिक अवस्था में केवल सरल और प्रारंभिक औजारों का प्रयोग करता सिखाया 
जाता है । इस प्रकार दस्तकारी शिक्षा का जितना महत्त्व व्यावहारिक है 
उससे कहीं अधिक शैक्षणिक है । बुनियादी शिक्षाप्राप्त छात्र अपने हाथ, आंख के 
प्रयोग के अभ्यासी, व्यावहारिक कुशलता, निरीक्षण-शक्ति तथा हाथ के काम 
में दक्ष होने के कारण आज की कोरी किताबी और साहित्य-शिक्षा की तुलना 
में उच्च यान्त्रिक शिक्षा ग्रहण करने में भी बहुत चुस्त और उपयुक्त होंगे । इस 
प्रकार बुनियादी शिक्षा की योजना औद्योगिक विकास में किसी प्रकार भी बाधक 
न होगी, प्रत्यूत्‌ यदि यह कहें तो अधिक अच्छा होगा, कि देश को उद्योगीकरण 
की दिशा में बढ़ाने में इसका अच्छा उपयोग किया जा सकेगा । 


उपसंहार 


बुनियादी शिक्षा के मूल तत्त्वों, उसके संबंध में प्रचलित बंकाओं तथा 
उसकी समालोचना से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि बावजूद कुछ सीमितताओं के 
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दर गा ह, रू 


क्षिक्षा की यह योजना सर्वाधिक विस्तृत, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और भारतीय 
परिस्थितियों और आवश्यकताओं के बहुत अबुकूल है । 

यों तो जिन सिद्धांतों पर यह आधारित है वह कम से कम दूनिया के प्रगति- 
शील देशों और शिक्षा-शास्त्रियों के लिए नये नहीं हैं । निरीक्षण और कार्य द्वारा 
शिक्षा के सिद्धांत को आज सभी स्वीकार करते हैं। सभी जगह आजकल छोट 
बच्चों के लिए किडरगार्टन और मौंटेसरी पद्धति का प्रचार है। प्रयोगशाला की 
डाल्टन पद्धति तथा प्रोजेक्ट पद्धति का बोलबाला है | इन नई पद्धतियों ने अभय 
देशों में भले ही चाहे कितनी सफलता प्राप्त की हो, कितु भारत में इन्हें विशेष 
सफलता नहीं मिली है । इसका प्रमुख कारण इन पद्धतियों की महंगाई है। साधा- 
रण-से किडरगार्टन स्कूल की फीस ८ रुपये से १५ रु० मासिक है । अमीर और 
उच्च मध्यम वर्ग के सिवा दूसरों के बच्चों को इनमें पढ़ाना असम्भव है । प्रोजेक्ट 
पद्धति तो इससे भी महंगी है। ये पद्धतियां वैज्ञानिक होते हुए भी भारत-जैसे निर्धन 
देश के लिए अनुपयुक्त हैं । अतः विद्यमान भारतीय परिस्थितियों में बुनियादी 
शिक्षा हमारी शिक्षा-समस्याओं का एक संतोषजनक समाधान है। 


बुनियादी शिक्षा का विकास और भविष्य 


जैसा कि हम बता चुके हैं कि कहीं १९३८ के मध्य में जाकर बुनियादी शिक्षा, 
उसके पाठ्यक्रम और प्रणाली ने एक व्यावहारिक रूप धारण किया। उस समय 
भारत के अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की उत्तरदायी सरकारें थीं। शिक्षा एक प्रांतीय 
विषय होने के कारण उन्हें शिक्षा-सुधार की नई योजना को अपनाने का अधिकार 
था। समस्त कांग्रेसी सरकारों द्वारा प्रशासित प्रांतों तथा कश्मीर राज्य ने बुनि- 
. यादी शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया ओर उसको क्रमशः कार्यान्वित करने 
का संकल्प किया । इसी बीच सारे देश में हजारों बुनियादी स्कूल खोले गये, 
अथवा विद्यमान स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा उनके लिए 
सैकड़ों नये अध्यापकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। यह प्रयत्न और परिवर्तन 
अभी प्रारम्भ ही हुआ था कि बिना पूछे भारत को युद्ध में धकेल देने की ब्रिटिश 
नीति के विरोध में समस्त कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अवटूबर १९३९ में इस्तीफा दे 
दिया । इसका बुनियादी शिक्षा के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा । यों तो 
युद्धकालीन गवर्नरी शासन में भी बुनियादी स्कूल चलते रहे, कितु न तो उनकी 
विशेष प्रगति हो सकी और न अधिक विस्तार ही । ह 
(६5४२-४४ में हमारे यहां पुनः युद्धोत्तर-शिक्षा-विकास की चर्चा प्रास्भ 
हुई । केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने एक विस्तृत युद्धोत्तर-शिक्षा-विकास की योजना का 
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निर्माण किया । इस योजना की अनेक विश्वेषताओं में एक प्रमुख विशेषता, यदि 
शत-प्रतिशत नहीं तो बहुत अंझों में, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत की स्वीकृति थी । 
१९४५ में पुनः भारत के अधिकांश प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। 
प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों ने पुनः बुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न 
आरम्भ किये । १९४७ में केन्द्र में भी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात्‌ 
बुनियादी शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार की आशाएं अधिक बढ़ गई । वस्तूतः 
इसके बाद बुनियादी शिक्षा को केन्द्रीय सरकार का समर्थन भी प्राप्त हो गया । 
इसमें संदेह नहीं -कि सिद्धांततः: हमने कम से कम प्राथमिक अवस्था में 
बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया, पर यह भी सत्य है कि व्यवहारतः 
हमने इस दिद्या में संतोषजनक प्रगति नहीं की हैँ । फिर भी देश की शिक्षा को 
वैज्ञानिक रूप देने के प्रयत्नों को दृष्टि में रखते हुए बुनियादी शिक्षा का भविष्य 
पर्याप्त उज्ज्वल प्रतीत होता है । 
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भारतीय शिक्षा का पिछले डेढ़ सौ साल का इतिहास अत्यधिक निराशा- 
जनक कहा जा सकता है । उदासीनता, निराशा, गलत नीतियां, अथवा शिक्षा- 
सुधार के साथ खिलवाड़ इसकी मुख्य विशेषताएं रही हैं। १९३७ में गांधीजी 
द्वारा प्रस्तुत बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना, हमारे सरकारी और सावें- 
जनिक मस्तिष्क के लिए पहला झटका थी। इसके अतिरिक्त, सार्वेभौम 
लोकशिक्षा की दिशा में दूसरा और दृढ़ कदम केन्द्रीय शिक्षण-सलाहकार 
बोड द्वारा तैयार की गई युद्धोत्तर-शिक्षा-विकास की योजना है, जिसे कि संक्षेप 
में सार्जेट-योजना भी कहा जाता है । १९४४ में यह योजना प्रकाशित हुई । सर 
जान सार्जेट उस समय भारत-सरकार के शिक्षण-सलाहकार थे और इस योजना 
के प्रमुख प्रेरक । 
वास्तव में यह योजना भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहला विस्तृत प्रयत्न 
है जिसमें पूर्व प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की समस्त शिक्षा- 
समस्याओं की एक व्यवस्थित पड़ताल, मूल्यांकन, समाधान और साथ ही उनके 
समस्त वित्तीय (कांगक्षाठं॥ं) और शासंकीय (#ताशाएा808079ए6) 
पहलओं को एक ठोस रूप देने का प्रयत्न हैं। इस योजना की एक अन्य विशेषता 
यह हैं कि यह किसी एक शिक्षाशास्त्री या सैद्धांतिक के दिमाग की उपज न होकर 
बहुत-से सरकारी और गैर-सरकारी गंभीर और शिक्षा का व्यावहारिक 
अनुभवप्राप्त व्यक्तियों के श्रम का परिणाम है। वास्तव में इसके निर्माण में केंद्रीय 
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बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियकत अन्यान्य उपसमितियों की रिपोर्टों से परी 
सहायता ली गई है और उन्हें सम्मिलित हूप प्रदान करते की जेप्टा की गई है । 
इस बात से इस थोजनः के समर्थक और विरोधी सभी सहमत हैँ कि भारतीय 
शिक्षण-पद्धति को साहस और दूरदर्शिता से समग्र रूप में देखने तिथा उसे अन्य 
प्रगतिशील देशों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से यह प्रथम व्यवस्थित प्रयास है । 
इस योजना के प्रमख लक्षणों, विशेषताओं अथवा कमियों की विवेचना 
और समालोचना करने से पहले योजना में अन्तहित कुछ मुख्य बातों को ध्यान 
में रखना आवश्यक है। पहले यह कि यह योजना संयुक्त भारत को दृष्टि में रख- 
कर बनाई गई थी। दूसरे, इसमें केवढ उस समय विद्यमान ब्रिटिश भारत का 
ही समावेश था, देशी रियासतें इसके दायरे से बाहर थीं। तीसरे, इसमें प्रयुक्त 
जनसंख्या के आंकड़े और अंदाज १९४१ की जनगणना-रिपोर्ट के आधार पर थे। 
इस भांति वर्तमान भारत, कितु जिसमें देशी राज्यों का एकीकरण हो चुका है, 
तथा आज की जनसंख्या तथा मूल्य-स्तर को दृष्टि में रखकर उसमें आवश्यक 
प्रिवर्तत करने होंगे । 
साज्जन्‍ट-योजना के प्रधान लक्षण 


१. सार्वभोम निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा. योजना में पांच या छः सार की 
उम्र से लेकर १४ साल की उम्र तक के लगभग ६० लाख लड़के-लड़कियों 
के लिए साक्षरता और नागरिकता की अल्पतम तैयारी के लिए निःशुत्क 
शिक्षा की व्यवस्था है, जिसे निम्न बेसिक (६-११) और उच्च बेसिक 
(११-१४) दो भागों में बांठ दिया गया है । 

२. तीन से छः साल की उम्र के बच्चों की पूर्व प्रारंभिक शिक्षा. 
अनिवार्य रूप से स्कूल में जाने की उम्र से पहले छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए 
नर्सरी स्कूछ तथा कक्षाओं की व्यवस्था इसकी अन्य विशेषता है। बच्चों के 
स्वास्थ्य तथा उन क्षेत्रों में जहां घरों की अवस्था शोचनीय है, यह बहुत 
आवश्यक है 

३. चुने हुए बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा, जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा 
भाप्त करने की योग्यता रखते हें उनके लिए माध्यमिक अथवा हाईस्कल शिक्षा- 
की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। आयोजकों की राय में लगभग २० प्रतिशत 
छात्र हौ इस श्रेणी के अन्दर आ सकेंगे । माध्यमिक शिक्षा के लिए विर्यारश: थियों 
के रुज्ञान और रुचियों को तथा विभिन्न पेशों के लिए आवश्यक मांग को ध्यान 
मे रखते हुए स्कूलों के रूप और पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता रखी जायेगी । 
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इसके अतिरिक्त कोई विशेष क्षमताप्राप्त लड़का या लड़की निर्धनता के कारण 
शिक्षा से वंचित न रह जाये, इसका ध्यान रखते हुए मुफ्त पढ़ाई तथा छात्रवृत्ति 
की व्यवस्था होगी | 

४. चुने हुए विद्याथियों के लिए विश्वविद्यालय-शिक्षा. यद्यपि विश्वविद्यालय 
की शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण कठिन है, फिर 
भी सामान्यतः: १५ माध्यमिक शिक्षाप्राप्त छात्रों में से एक छात्र विश्व- 
विद्यालय शिक्षा के लिए, योग्य समझा जायेगा | इसके लिए हमें पर्याप्त कठोर 
परीक्षा की व्यवस्था करनी होगी ताकि निकम्मे लोगों की विश्वविद्यालयों में 
भरमार न हो । 

.._ ५. टेक्नीकल, व्यापारिक और कला को शिक्षा. उद्योग और व्यापार की 
आवश्यकताओं के अनुसार, टेक्नीकलछ, व्यापारिक और कलछा के शिक्षण की 
व्यवस्था करना भी योजना का एक उद्देश्य हे । 

६. प्रोढ़-शिक्षा, १० साल से ४० साल के आयु-वर्ग के छगभग ९० लाख 
प्रौढ़ों, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों सम्मिलित हैं, की शिक्षा की व्यवस्था और इस 
प्रकार २० वर्ष में निरक्षरता का उन्मूलन भी योजना का एक अंग है । 

७. अध्यापकों की ट्रेनिंग. योजना को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 
२२, १७,७३३ अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जिसमें से २० लाख नानग्रेजुएट 
होंगे। उसमें से ३३,३३३ पू्व॑-प्रारंभिक स्कूलों के लिए, ११५,९६,२०० निम्न 
बेसिक ६२५,५६० उच्च बेसिक तथा ८१,३२० अध्यापकों की हाई स्कूल के 
निम्न विभाग के लिए जरूरत होगी । शिक्षा में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित 
करने के लिए उपयुक्त वेतन की व्यवस्था की गई है। ग्रेजुएट अध्यापकों की 
ट्रेनिंग के लिए तीन प्रकार के ट्रेनिंग स्कूल सुझआये गये हें-- (१) पूर्व-प्रारंभिक 
अध्यापक, (२) बेसिक अध्यापक, (३) हाई स्कूल के नानग्रेजुएट अध्यापक। 
बेसिक अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिये तीन साल तथा अन्यों के लिए दो साल की 
अवधि रखी गई है । 

८. अनिवार्य शारीरिक शिक्षा और डाक्टरी परीक्षा. बच्चों के स्वास्थ्य 
की उन्नति और रक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा, डाक्टरी परीक्षा तथा चिकित्सा- 
व्यवस्था पर योजना में विशेष जोर देते हुए स्कूल मेडिकल सर्विस के लिए 
७,५००० डाक्टरों तथा १५,००० नर्सों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया हैं । 

९. रोजगार-ब्यूरो को स्थापना. विद्यार्थियों को विभिन्न पेशों की शिक्षा 
में से चुनाव व तत्संबंधी सलाह, मार्ग-दर्शन तथा उनकी शिक्षा के परचात्‌ 
उन्हें कार्य दिलवाने के लिए एक रोजगार-ब्यूरों होगा । 

न 
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१०. शारीरिक और मानसिक अपाहिजों की शिक्षा. जो व्यक्ति जन्म, अंग- 
हानि, अथवा मानसिक दोष के कारण शिक्षा और जीविका की सुविधाओं से 
वंचित रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी योजना के अन्तर्गत हे । 

११. सक्षम शासकीय संगठन का सृूत्रपात. वर्तमान शिक्षा-संगठन में 
सुधार भी इस योजना का एक अंग है। इसमें केन्द्र और प्रांतों की शिक्षा- 
नीति के अधिक केन्द्रीकरण और एकीकरण का सुझाव दिया गया है तथा शिक्षा 
को केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का प्रमुख दायित्व बताया गया हे । 

१२. चालीसवर्षाय शिक्षा-प्रोजना. रिपोर्ट के अनुसार भाँरत की समस्त 
दिक्षण-आवश्यकताओं को पूरा करने में लगभग ४० वर्ष की आवश्यकता होगी । 
पहले पांच साल तो आयोजन, प्रचार आदि, विशेषत: अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए 
जरूरी संस्थाओं के जुटाने में ही लग जायेंगें। बाकी ३५ वर्ष का समय सात पंचवर्षीय 
योजनाओं में विभक्त होगा जिसमें कि एक अथवा कई क्षेत्रों को लिया जायेगा। 

१३. क्षेत्रानुसार (.07699786 ) विकास. योजना का एक अन्य लक्षण 
देश में शिक्षा का क्षेत्रानुसार विकास हैं। चूंकि अध्यापकों तथा अर्थ के अभाव 
में सारे देश में एक साथ पूरी योजना लागू नहीं की जा सकती, इसलिए अपने 
साधनों के अनुसार एक के बाद एक अधिक उपयुक्त क्षेत्र को चुनना होगा । 

१४, ३१३ करोड़ वाषिक व्यय. योजना को चलाने के लिए लगभग 
३१३ करोड़ रुपये वाथिक व्यय की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक सरकार द्वारा 
शिक्षा पर व्यय किये जानेवाली रकम की तुलना में यह रकम असाधारण रूप से 
अधिक होगी । 
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एक ओर सामान्य रूप से जहां पर सार्जेन्ट-योजना का स्वागत हुआ, वहां 
दूसरी ओर उसकी कुछ बातों को लेकर कठोर आलोचना भी हुई है । इन आलो- 
चनाओं को हम दो भागों में बांट सकते हँ--एक तो वह जो कि योजना की कुछ 
कमियों अथवा छूटों की ओर संकेत करती हे तथा दूसरी वह जिनका कि योजना 
की किसी मौलिक बात से ही मतभेद है । 

पहली श्रेणी में इस प्रकार की आलोचनाएं हँ--योजना में अन्तहित आदशों 
और नीतियों का ब्योरेवार विवेचन नहीं किया गया है ; सक्रियता द्वारा शिक्षा 
के सिद्धांत की ठीक प्रकार ध्याख्या नहीं की गई है; धार्मिक शिक्षा की 
महत्त्वपूर्ण समस्या का कोई निर्देश नहीं है, लड़कियों की शिक्षा की विशेष 
आवश्यकताओं का विवेचन नहीं हुआ है, इत्यादि । 
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निस्संदेह यह बातें महत्त्वपूर्ण हें, कितु इस संबंध में यह याद रखना जरूरी 
हैँ कि इस प्रकार की सामान्य शासकीय योजना में, न तो आदशों तथा विधियों 
की बहस में जाना उचित ही है और न संभव ही । और फिर कुछ सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजनेतिक और आशिक प्रस्थापनाएं तो योजना में अन्तहित हें ही । 
एक अच्छी समालोचना का कार्य उन प्रस्थापनाओं का विवेचन कर उनकी 
पण्कुभूमि ओर सारता पर प्रकाश डालना है। जहां तक धामिक शिक्षा का प्रहन 
है, वह छूट अस्थायी हूं..। 

वास्तव में योजना4की समालोचना में वह आलोचनाएं विशेष महत्त्व रखती 
हैं जिनका कि योजना के मौलिक आधारों से ही मतभेद है | इस श्रेणी में आने- 
वाली आलोचना को हम तीन भागों में बांट सकते है--( १) यह योजना राष्ट्रीय 
नहीं है, (२) इसकी लागत असाधारण है, (३) इसके पूर्ण रूप में कार्यान्वित 
होने की अवधि अनुचित रूप से लम्बी है । आगे हम संक्षेप में इन आपत्तियों पर 
विचार करेंगे । 


१. अराष्ट्रीय योजना 


एक पहल. एक राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति के लिए आवश्यक हे कि वह उस 
राष्ट्र की परम्परा, संस्कृति, आद्शों और आकांक्षाओं से उद्भूत हो । इस दृष्टि 
से इस योजना में भारतीय परम्परा को सर्वथा उपेक्षा की गई है । उदाहरणार्थ, 
श्रौढ़-शिक्षा की चर्चा करते हुए उस शिक्षा को वास्तविक और व्यावहारिक 
बनाने के लिए चित्रों, कलात्मक तथा अन्य वस्तुओं, मैजिक लालटेन, ग्रामोफोन 
और रेडियो का जिक्र किया गया है, किन्तु भारत में पूव्व-प्रचलित प्रौढ़-शिक्षा 
के सुलभ साधनों--कथा, कीतेन और भजन को आधुनिक युग की आवश्यकताओं 
के अनुरूप सुधारने और ढालने और अपनाने का कहीं जिक्र भी नहीं है । 
१८३५ में मेकाले का यह मत था कि भारतीय भाषाएं पादचात्य ज्ञान के 
प्रसार के माध्यम के लिए अनुपयुक्त हैं। आज सौ से अधिक साल बाद साजेन्ट- 
योजना भी इसी कल्पना पर आधारित प्रतीत होती हैं। इस योजना से प्रचलित 
शिक्षा की समस्त बुराइयों के कायम रहने की ही नहीं, बल्कि कुछ बढ़ने की भी 
आशंका है। एक शिक्षा-योजना, जिसके अन्तर्गत एक विदेशी भाषा उच्च शिक्षा का 
माध्यम मानी गई हो, कदापि राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति नहीं कही जा सकती । 
इंग्लेंड की शिक्षा-पद्धति बहुत कुछ वेसी ही है जिसका कि खाका साजेन्ट-योजना 
में दिया गया है। यदि फ्रेंच अथवा जर्मन को इंग्लेंड में उच्च शिक्षा के माध्यम के 
रूप में अपना लिया जाय तो क्या अंग्रेज जनता उसे राष्ट्रीय कहने के लिए तैयार 


८ भारत में सामाजिक कल्याण ओर सुरक्षा 


होगी ? अतः हम किसी भी प्रकार साजेन्ट-योजना को राष्ट्रीय करार नहीं दे 
सकते | 

दूसरा पहुल्‌. उपर्यक्त आश्षेप के उत्तर मे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। 
यदि हम ध्यानपूर्वक योजना का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि इस योजना 
में कोई ऐसी बुनियादी बात नहीं है जिसे कि हमारे राष्ट्रीय हितों अथवा 4वविचार- 
धारा के विरुद्ध कहा जा सके। निस्संदेह यह योजना बहुत-से अन्य देशों की प्रकृति- 
गील शिक्षा-योजनाओं से बहुत बातों में मिलती-जुलती है, कितु क्या इस बिना पर 
इसे समाजविरोधी अथवा अराष्ट्रीय कहना उचित होगा ? आज के शीघ्र यात्रा 
और विचारों एवं व्यक्तियों के बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्पक की सुविधाओं को 
देखते हुए राष्ट्रीय संस्कृतियों की पृथकृता बहुत कुछ नष्ट होती जा रही है और 
एक ऐसी सामान्य भूमि तैयार होती जा रही है जहां पर सभी विभिन्न संस्कृ- 
तियां समान रूप से सम्मिलित हो सकती हैं। चाहे गहरी विचारात्मक शक्तियां 
कितनी ही भिन्न क्यों न हों, यदि विभिन्न देशों के शिक्षण-संगठन में पर्याप्त 
सादइ्य दिखाई दे, तो इसमें कोई आश्चर्य या दुःख की बात नहीं है । 

आलोचकों की इस बात में अवश्य बड़ा वजन है- कि कालिजों और विश्व- 
विद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षा का माध्यम नहीं होनी चाहिए । देशी भाषाओं 
को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में अनेक कठिनाइयां होने के बावजूद भी इस 
स्थिति में सुधार हो सकता है और होना चाहिए | कितु इस मसले को योजना का 
एक बुनियादी लक्षण नहीं कहा जा सकता । क्योंकि शिक्षा-विभागों और विद्व- 
विद्यालयों के लिए, बिना इसके ढांचे में बड़ा ज्याघात पहुंचाये, शिक्षा के उचित 
माध्यम को अपनाना संभव है। इन तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
विस्तृत अर्थों में योजना का सामान्य रुझान राष्ट्रीय ही है । 
२. योजना की लागत असाधारण हें | 

१९४४ में ब्रिटिश भारत में हमारा प्रतिव्यक्ति शिक्षा-व्यय लगभग ८ आने 
वाधिक था, जब कि योजना में लगभग १० रु० वाधिक व्यय करने का प्रस्ताव 
है। क्या शिक्षा पर ३१३ करोड़ वाधिक व्यय भारत जैसे निर्धन देश के लिए 
संभव हैँ ? यह योजना इस कल्पना पर आधारित है कि भारत सरकार और 
जनता शिक्षा को राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण का सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण अंग 
समझेंगी । कितु अभी तक के अनुभव को देखते हुए यह ॒ हठात परिवर्तन 
यथाथवादी नहीं कहा जा सकता | जहां तक योजना की छागत का संबंध ह 
यह कहा जा सकता हुँ कि उसने भारतीय जनता की आर्थिक और सामाजिक 
स्थिति को ध्यान में नहीं रखा है और इसलिए इस योजना की सराहना और 


सार्जेच्ट-पोजना की समालोचना ६९ 


सम्मात तो किया जा सकता है कितु इसे व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता । 
अवश्य ही ऐसा कहनेवालों को विकृतमना और निराशावादी कहा जायेगा, पर 
इसमें संदेह नहीं कि योजना की छागत पर बिना समुचित, सूक्ष्म और 
गंभीर विचार किये उसे चालू कर देना, हमें भीषण कठिनाई में डाल 
सकता «है । राष्ट्र-निर्माण की योजनाओं में अतिआशावादी होने से सावधान 
होता अधिक उचित है। यहां यह निर्देश करना अप्रासंगिक न होगा कि 
महात्मा गांधी ने अपनी बुनियादी शिक्षा की योजना में इस छागत के पहलू को 
भलीभांति ध्यान में रखएथा। भारत-जैसे निर्धन देश में जहां करोड़ों आदमी भूखे 
और नंगे हैं, यदि रुपया प्राप्त भी हो, तो उसे विभिन्न मदों में अति सावधानी से 
व्यय करना होगा। इसलिए हमें किसी भी शिक्षा-योजना की सार्थकता पर विचार 
करते हुए उसकी लागत के पहल पर सर्वप्रथम विचार करना होगा। हमें तथ्यों 
का मुकाबिला करना होगा। केवल खामख्याली और कल्पना से संतुष्ट होने से 
काम न चलेगा । 
इस दृष्टि से यदि हम योजना पर दृष्टि डालें तो हमें इस खेदजनक परिणाम 
पर पहुंचना होगा कि इसकी लागत असाधारण रूप से अधिक और भारत-जैसे 
निर्धन देश द्वारा वहन किये जाने में सर्वथा असम्भव है। यही नहीं, योजना में व्यय 
के जो अनमान दिये गये हैं उनका आधार भी ठीक नहीं है । उदाहरणार्थ, उसमें 
ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के जिन आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, वह १९४० 
की सार्वजनिक स्वास्थ्य कमिश्नर की रिपोर्ट पर आधारित हैं । यदि उनका 
आधार १९४१ की जनगणना की रिपोर्ट को बनाया जाता तो योजना को छागत 
१४३ लाख रुपये अर्थात्‌ लगभग ५ प्रतिशत और अधिक बढ़ जाती । इसके 
अतिरिक्त योजना में योजना प्रारम्भ होने और उसके समाप्त होने के ४० साल के 
बीच के समय में होनेवाली जनसंख्या-बृद्धि का कोई ध्यान नहीं रखा गया है । 
योजनाओं के निर्माताओं के लिए १९८५ के लगभग की जनसंख्या के अनुमान 
को लेना आवश्यक था । जनसंख्या-वृद्धि के लिए केवल योजना में दी ३० करोड़ 
की रकम पर्याप्त नहीं कही जा सकती । इसलिए यदि हम इस काल में होने: 
वाली जनसंख्या-वृद्धि को भी अपनी गणनाः में लें तो योजना की छागत और भी 
अधिक हो जायगी । 
लागत के इस पहल को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे 

रास्ते ढूंढ़ने का प्रयत्न करें जिनसे कि उसमें पर्याप्त कमी की जा सके । इस बड़ी 
लागत को बिना शिक्षा-प्रसार की गति को कम किये, किस प्रकार प्रायः आधा 
किया जा सकता है, इस संबंध में निम्त सुझाव दिये गये हें :-- 
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१. आठ वर्ष के स्थान पर केवल ५ वर्ष अर्थात्‌ ६ से ११ वर्ष तक की 
आयु के लिए ही अंनिवाय शिक्षा की व्यवस्था की जाय । 

२. योजना में प्रस्तावित हर शिक्षक के नियंत्रण में औसतन २५ या ३० 
विद्यार्थी रखने के स्थान में उनकी संख्या ५० या ६० कर दी जाये । इसके लिए 
मानीटर या मद्रास पद्धति का सहारा लिया जाय । 5 

३. बच्चों की दस्तकारी शिक्षा को माता-पिता, वर्कशाप और कारखानों 
के जिम्मे छोड़ दिया जाय । 

४. अध्यापकों के लिए प्रस्तावित वेतन में कुछ कमी कर दी जाये । 

उपर्युक्त सुझावों में से पहले दो सुझाव अवश्य विचारणीय हैं । संसार के 
अनेक प्रगतिशील राछष्ट्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ में केवल ४ या ५ वर्ष की 
अवधि को ही लेकर चली है। अतः यदि हम भी उसे पांच वर्ष से प्रारम्भ करें 
और बाद में अपने साधनों के अनुसार उसे बढ़ाते रहें तो विशेष अनचित न 
होगा । 

माता-पिता, व्कशाप और कारखानों द्वारा दस्तकारी की शिक्षा देने. 
का प्रस्ताव, अधिक व्यावहारिक और उचित नहीं है । अधिकांश माता-पिता यह 
काम वेज्ञानिक रीति से वहीं कर सकते तथा वर्कंशाप और कारखानों में छोटे-छोटे 
वच्चों को दस्तकारी शिक्षा देना उचित नहीं कहा जा सकता और न ही विद्यमान 
वर्कशाप या कारखाने इस दायित्व को अपने ऊपर ले सकते हे। 

ध्यापकों के वेतन में किफायत का अंतिम प्रस्ताव केवल हानिकर ही सिद्ध 
हो सकता हैं । आप अध्यापकों को बिना भरपेट भोजन और सभ्य जीवन की 
अल्पतम आवश्यकताएं पूरी किये उनसे अपने कार्य सें मनोयोग देने" की आशा 
नहीं कर सकते । बलिदान की भावना एक महान वस्तु है, कितु आप एक वर्ग 
पर उसे जवर्दस्ती नहीं छाद सकते | इसलिए अध्यापकों के वेतन में कमी कर 
योजना की छागत को कम करने का प्रयत्न बहुत ही गलत कहा जायेगा । 
निस्संदेह छागत व्यय को अधिक से अधिक कम करने के रास्ते खोजने चाहिएं, 
कितु प्रस्तावित व्यय असंभव कह देने से समस्या हल नहीं हो जाती । अभी तक 
हमारी जिक्षा-नीति का उद्देश्य सस्तापन रहा है और इससे हमारी शिक्षा का 
स्तर ही सस्ता हो गया है। यदि हम एक समुचित शिक्षा-व्यवस्था चाहते हें 
तो हमें अन्य देशों की भांति उस प्र आवश्यक राशि खर्च करनी ही होगी । 
चूंकि हम आज या आज से चालीस वर्ष बाद लगभग २७५ करोड़ 
वाधिक नहीं खर्च कर सकते, अतः हमें इस योजना को नहीं स्वीकार करना 
चाहिए, यह थुक्ति विश्ुद्ध आथिक दृष्टिकोण से तो सही कही जा सकती हे, 
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कितु यह वह दृष्टिकोण नहीं है जिससे कि राष्ट्रों का निर्माण होता है। वास्तव 
में केवल आर्थिक हौवे को सर्वशक्तिमान्‌ समझ देश-निर्माण की कोई योजना 
सफल नहीं हो सकती । प्रबकछ आवश्यकता और उसके लिए साधन जुटाने की 
उत्कट लगन* स्वयं उसकी सफलता की जमीन तैयार करते हैं। इसलिए हमारे 
सामने पहला काम एक ऐसी योजना बनाना होना चाहिए जो कि हमारे देश के 
योंग्य हो, और फिर यह सरकार का कार्य है कि वह उसे कार्यान्वित करने के लिए 
आवश्यक साधन जुटाये । अपने कपड़े के अनुसार अपना कोट काटो” एक चिर 
सम्मानित अंग्रेजी कहावत है, कितु ध्यान से इस पर विचार किया जाये, तो इसे 
सदेव बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता 
और नाप के अनुसार अपना कोट न बनाये, तो उनका यह कार्य मनोरंजक अवश्य 
हो सकता है, बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता । समझदारी इसी में है कि हम 
अपनी आवद्यद्रतानुसार कोट अथवा यहां पर धन जठायें और अपनी आवद्य- 
कतानुसार कपड़े सिलवायें। इसी बात को सर मारिस ग्वायर ने बहुत अच्छी 
तरह व्यक्त किया है, अभी तक भारत की निर्धनता, कुछ न करने के लिए 
एक अच्छा बहाना रही है, कितु किस भांति राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाया जा सकता 
है, जब तक जो इसका सृजन करते हें, उन्हें शिक्षा, जो कि उन्हें इसके लिए 
समर्थ बनाती है, न दी ज!ए ।* वास्तव में भारत की गरीबी और अशिक्षा एक 
अच्छा खासा दुष्चक्र है । वह गरीब है क्योंकि उसकी जनता अशिक्षित है, वह 
अशिक्षित है क्योंकि वह गरीब है । आखिर इस दुष्चक्र का अन्त करना ही होगा 
ओर अज्ञान के किले को ढाहना ही होगा । इसलिए सरकार को अपने विद्यमान 
साधनों में से पहले दस वर्षों के लिए अपेक्षतया कम धन, वह जो जुटा सकती है, 
जुटाना चाहिए और इसी बीच उसे आथिक और औद्योगिक विकास की नीति 
को अपना देश की सम्पत्ति में जीघत्र और पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए, ताकि 
शिक्षा के लिए आगे आवश्यक धन प्राप्त हो सके । 


३. प्रस्तावित समय वहुत लम्बा हे ! 


योजना के अनुसार समस्त भारत की शिक्षण-आवश्यकताओं की पृति में 
लगभग ४० वर्ष का समय लगेगा। इतनी लम्बी अवधि निश्चित करने का 
मुख्य कारण योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित अध्यापकों की बहत 
सेना: के पाने और तैयार करने की कठिनाई है। उदाहरगार्थ यह अनमान 
लगाया गया हैँ कि ३० विद्यार्थी प्रतिअध्यापक के औसत से हमें १९४० की 
जनसंख्या के आधार पर ही केवल बेसिक प्राइमरी स्कूलों में १८ छाख 
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अध्यापकों की आवश्यकता होगी। यह अध्यापक कम से कम मैट्रिक पास होंगे 
और फिर यह भी अनमान है कि मैट्रिक पास लोगों में से छगभग ३५ प्रतिशत 
ही अध्यापक बनने के लिए योग्य अथवा तैयार होंगे और इस रफ्तार से सारे 
देश में शिक्षा-प्रसार में ४० वर्ष लग जाना स्वाभाविक हैं । * 

योजना में यह मा लिया गया है कि जो व्यक्ति मैट्रिक नहीं है और ट्रेनिंग 
प्राप्त नहीं है, वह अध्यापक नियुक्त न होगा । अब यह ब्रश्त उठना स्वाभाविक ही 
हे कि क्या हर अवस्था के लिए २-३ साल की ट्रेनिग-प्राप्त मैट्रिक अध्यापकों को 
ही नियुक्त करना जरूरी है ? क्‍या कुछ उन लोगों को भी, जो दुर्भाग्य से मंट्रिक में 
फेल हों गये हैं, कुछ ट्रेनिंग दे अध्यापकों का काम नहीं लिया जा सकता ? क्‍या 
सीनियर बेसिक कोर्स पास में से कुछ लोग, जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक 
नियक्त नहीं किये जा सकते ? क्‍या शुरू में बिता ट्रेनिंग-प्राप्त लोग नियुक्त नहीं 
किये जा सकते और फिर धीरे-धीरे उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती अथवा उन- 
की जगह ट्रेनिंग-प्राप्त लोग नहीं नियुक्त किये जा सकते ? क्या २-३ साल की 
टेनिंग सर्वथा आवश्यक है ? क्‍या उसे खूब मेहनत करा पर्याप्त कम, ३ महीने 
या ६ महीने का नहीं किया जा सकता ? क्या प्रतिअध्यापक ३० विद्याथियों का 
औसत आज की स्थिति को देखते हुए ठीक है ? क्या उसमें पर्याप्त वृद्धि नहीं की 
जा सकती ? 

संक्षेप में उक्त प्रदनों का निम्न उत्तर दिया जा सकता है :-- 

वास्तव में जिन देशों ने जन-शिक्षण की योजनाओं को अपनाया हैं, उन्होंने 
प्राय: प्रारम्भ में आदर्श योग्यता-प्राप्त अध्यापकों का आग्रह नहीं किया है । अतः 
हमें भी कम से कम प्रारम्भ में आदर से नीचे उतरने में संकोच नहीं होना चाहिए। 
मैट्रिक परीक्षा की सफलता के साथ कोई विशिष्ट पवित्रता नहीं जुड़ी हुई हैं और 
ने ही उसमें सफलता या असफलता को पढ़ाने की योग्यता का विश्वस्त मान- 
दंड माना जा सकता है। स्पष्ट ही मैट्रिक के समस्त अनुत्तीण छात्रों को मूर्खे नहीं 
कहा जा सकता। उनमें से लगभग ५० प्रतिशत अवश्य ऐसे निकल आयेंगे जिन्हें 
हम बेसिक प्राइमरी स्कलों में पढ़ाने के लिए ले सकते हैं । जो लोग सीनियर 
बेसिक कोसे पास कर चुके हूँ, उनमें से काफी ऐसे होंगे जो कि मैट्रिक पास 
जैसे ही अच्छे अध्यापक सिद्ध हो सकेंगे। इसलिए हम यह मान सकते है कि 
सीनियर बेसिक कोर्स पास अनेक लोग जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक 
नियुक्त किये जा सकेंगे। यदि हम इनमें मैट्रिक फेल लोगों की संख्या 
जोड़ दें तो हमें शायद मैट्रिक पास ३५ प्रतिशत 'लोगों के बराबर संख्या अवश्य 
मिल जायगी। इसका सीधा अर्थ हुआ कि अध्यापकों की प्राप्ति की अवधि 
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इस भांति आधी हो जायेगी । इसके अलावा शुरू में बिता ट्रेनिंग-प्राप्त अध्यापकों 
की नियुक्तित से कोई विशेष हानि न होगी । २-३ साल की ट्रेनिंग को घठाकर 
पर्याप्त कम, ६ महीने और साल भर किया जा सकता है । प्रतिअध्यापक औसतन 
३० विद्याथियों में सरलतया ५० प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। यह संशोधन 
स्वयं अप्रेक्षित अध्यापकों की संख्या में एक-तिहाई कमी तथा स्वतः ही योजना- 
काल में उतनी ही और कमी करने में सहायक होगा । 

उपयुक्त संशोधनों को स्वीकार कर इस योजना के कार्यान्वित होने के काल 
में पर्याप्त, अधिक नहीं तो ५० प्रतिशत, कमी अवश्य की जा सकती हैं। बावजूद 
इन संद्ोधनों के हमारी शिक्षण-व्यवस्था उस समय के इंग्लेंड और अमरीका से 
कम अच्छी न रहेगी, जब कि वह स्वयं ऐसी अवस्था में से गुजर रहे थे | इसलिए 
व्यावहारिक दृष्टि से इन संशोधनों की स्वीकृति उचित कही जायेगी । 

निस्संदेह इन संशोधनों को स्वीकार कर योजना की अवधि में पर्याप्त कमी 
की जा सकती है, कितु हमें यह भी न भूलना चाहिए कि अवधि में कमी करने के 
लिए हमें योजना की लागत को बढ़ाना होगा । बिना लागत बढ़ाये यह नहीं हो 
सकता । इसलिए जो लोग अत्यधिक लागत की शिकायत करते हैं, वह साथ ही 
साथ लरूम्बी अवधि की शिकायत नहीं कर सकते । 


४. क्षेत्रानसार विकास का सिद्धान्त ठीक नहीं. 


सारे देश में इस योजना को एक साथ कार्यान्वित कर देना संभव नहीं, इस 
कारण पहले कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उसके बाद धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में 
योजना को विस्तृत करना चाहिए । योजना का यह सुझाव सर्वेथा अनुचित और 
अव्यावहारिक है । क्या यह दूसरे शब्दों में, कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर अनुचित 
प्रभुत्व स्थापित करने अथवा शिक्षा में साम्राज्यवाद के प्रवेश का अच्छा उदाहरण 
नहीं है ? क्षेत्र के चुनाव में भेद-भाव तथा कठिनाई उपस्थित होना सर्वथा स्वा- 
भाविक है । एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र का चुनाव, क्षेत्रगत ईष्यां और घृणा 
को बढ़ाने का एक अच्छा साधन होगा। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र की तुलना में 
दूसरे क्षेत्र का चुनाव अनेक सामाजिक विरोधों को जन्म देगा। इस प्रकार हमारे 
यहां शिक्षा का असंतुलित विकास होगा । अतः कोई भी व्यक्ति सा्जेन्ट-योजना 
के इस पक्ष का समर्थन नहीं कर सकता । 

इस आशक्षेप के उत्तर में कहा जा सकता है कि अपेक्षित अध्यापकों के अभाव 
में योजना को कार्यान्वित करने का यही एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है। इसके 
प्रत्युत्तर में आलोचकों का कहना है, कि अध्यापकों की कमी, अवश्य उनके लक्ष्य 
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की प्राप्ति में बड़ी बाधा है, किन्तु इसका एक हल किया जा सकता है, वह यह 
कि कृछ क्षेत्रों में एक साथ आठ साल की अनिवार्य सार्वभोम शिक्षा को शुरू 
करने के स्थान में, प्राप्त अध्यापकों की संख्या के अनुसार, कुछ प्रारम्भिक वक्षायें 
ही, मारे देश में एक साथ खोली जाये | पर इसके साथ भी एक और समस्या 
है, वह यह कि यदि हम केवल दो या तीच वर्ष तक सारे देश के बच्चों को एक साथ 
शिक्षा भी दे सकें, और उसे आगे तक जारी न रख सकें, तो हमारी दी हुई 
विक्षा भी बहुत अंश में व्यर्थ जायेगी । अल्प शिक्षा द्वारा पुनः निरक्षस्ता 
पर लौट जाना एक सुपरिचित तथ्य है। बावजूद इसके योजना के क्षेत्रानुसार 
शिक्षा-प्रसार के सिद्धान्त में संशोधन की आवश्यकता है । 

योजनः का महत्त्व 

कुछ बातों पर योजना की कठोर आलोचना तथा उसकी अनेक कमियों और 
त्रुटियों के वावजूद इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि साजंनट-योजना 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महान्‌ घटना है, एक महत्त्वपूर्ण रचना है । 
इस योजना की तीन मुख्य विशेषताएं हैं:--- 

१. समान सुविधाएं जुटान का प्रयास, योजना की सबसे प्रमुख विशेषता 
विक्षा के क्षेत्र में समान सुविधाएं जुटाने, या कम से कम, उसके जुटाने के मार्ग 
को प्रशस्त करने की चेष्टा है। यों तो सरकार द्वारा सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा 
के दायित्व को स्वीकार किया जाना, कोई आइचर्य की बात नहीं है, पर 
इसी दायित्व को उठाने में एक लम्बे समय तक सरकार आनाकानी करती 
रही है । योजना ने स्पष्ट शब्दों में इस दायित्व को केन्द्रीय और प्रांतीय 
सरकारों के कंधे पर डाला है तथा इस बात पर भी विशेष बल दिया हे कि 
इस क्षेत्र में समानता की सुविधा का अर्थ केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं है, 
किन्तु निधन छात्रों के लिए उन समस्त अवस्थाओं का जटाना हैं, जसे मध्याक्व 
भोजन, डाक्टरी परीक्षा, चिकित्सा, किताबों, छात्रवृत्ति अथवा भरण-पोषण, 
भत्तों की व्यवस्था, जिनसे कि समान सुविधाएं व्यावहारिक रूप धारण करती 
हें। जान सार्जेन्ट ने ठोक ही कहा है, एक अधपेट और किसी भी शारीरिक 
कृष्ट से पीड़ित बच्चे को पढ़ाने का प्रयत्न केवल समय और धन की बर्वादी ही 
कहा जा सकता हैं ।” योजना में इस बात की व्यवस्था है कि माध्यमिक स्कूलों में 
५० प्रतिशत छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलवी चाहिए तथा कालिजों, विश्वविद्यालयों 
और टेक्तीकल संस्थाओं में छात्रवुत्ति और आर्थिक सहायता की उदार 
व्यवस्था होनी चाहिए ह 


निस्संदेह यह सब कदम सामाजिक न्याय द्वारा अपेक्षित शिक्षा-सम्बन्धी 


सार्जेन्ट-पोजना की समालोचना ७५ 


समानता को पूरे अर्थों में समान नहीं बना देते, क्योंकि अभी भी सम्पन्न माता-पिता 
के बच्चे की तुलना में एक गरीब माता-पिता के बच्चे को पर्याप्त कठिनाई रहेगी। 
किन्तु वर्तमान स्थिति की तुलना में, जिसमें कि ८० प्रतिशत बच्चों को शिक्षा का 
कोई भी अवसौर प्राप्त नहीं है, उक्त प्रस्ताव एक महान्‌ प्रगति कहे जा सकते हें। 
और उनमें से भी जो कि स्कूल जाते हैं, अधिकांश स्थायी साक्षरता प्राप्त करने 
से पहले ही उसे छोड़ने को बाध्य होते हैं। इस प्रकार आज देश की अधि- 
कांश व्यावहारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक प्रतिभा और योग्यता 
यों ही विनष्ट हो जाती है। उक्त योजना के कार्यान्वित होने पर हम इस भीषण 
हानि को रोक सकेंगे तथा जनता के समस्त वर्गों की योग्यता और दक्षता को 
विकसित कर सकेंगे । 

२. अध्यापक वर्ग का उचित रुम्मान. योजना की अन्य प्रमुख विशेषता 
अध्यापक वर्ग को उचित सम्मान, केवल अध्यापन के पेशे की पवित्रता और 
उच्चता में शाब्दिक सहानुभूति व्यक्त कर ही नहीं, किन्तु उनकी सेवाओं के लिए 
उचित पुरस्कार को स्वीकार कर, प्रदान करना है। भारत में अनादिकाल से 
शिक्षक वर्ग का बड़ा सम्मान रहा है, किन्तु पिछले १०० वर्षों में उसका जो पतन 
हुआ है, वह स्वविदित है । यह पेशा आज उन निकम्मे और अयोग्य लोगों का 
अड्डा बन गया है, जो कि अन्य सब नौकरियों से निराश होकर, इसमें प्रविष्ट 
होते हैं । हम इन्हें और अच्छे शिक्षकों को भी जो वेतन दे रहे हैं, वह उनका पेट 
भरने भर के लिए भी पर्याप्त नहीं है । यह एक बड़ा कारण है जिसने अध्या- 
पकों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया है। योजना में 
अध्यापकों के अल्पतम वेतन की व्यवस्था की गई है, यद्यपि इसे भी संतोषजनक 
नहीं कहा जा सकता। पर फिर भी इसमें संदेह नहीं कि यह विद्यमान वेतन-स्तर 
में बड़ा सुधार हैं । 

योजना में प्रस्तावित वेतन-व्यय कुल व्यय का ७० प्रतिशत भाग है । 
इससे बहुत-से अनुदार वित्तशास्त्रियों और यथार्थवादियों' की अक्ल चंकरा गई 
है। किन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अध्यापकों को अच्छे 
: और संतोषप्रद जीवन की अल्पतम सुविधायें जुटाए बिना, शिक्षा-सुधार के 
समस्त प्रयत्न अथहीन, प्रवंचक और असफल होंगे। अतः प्रस्तावित वेतन-क्रम का 
कार्यान्वित करना अपरिहार्य हैं । इसका परिणाम अध्यापक के सम्मान में 
वृद्धि के अतिरिक्त, संकीर्ण आथिक दृष्टि से भी अच्छा होगा । सारे देश में 
अध्यापकों के वेतन के रूप में वितरित की जानेवाली विपुल राशि देश में 
वस्तुओं की मांग को बढ़ा क्‍या उत्पादन को प्रोत्साहित न करेगी ? 


भारत में सामाजिक कल्याण ओर सुरक्षा 


३. शिक्षा को रमाज-आर्थिक जीवन से संयुक्त करत का प्रयास. अन्ततः, 
इस योजना की अन्य प्रमुख विशेषता शिक्षा को बुद्धिमत्तापूर्वक देश के सामाजिक 
और आश्िक जीवन की आवश्यकताओं से घनिष्ठतया पैयुक्त करने का 
प्रयत्न हैं । हुम सभी जानते हें कि अभी तक हमारी शिक्षा के ही छोक पर 
चलती रही है । वह कोरी किताबी और साहित्यिक रही है । न तो, उसने 
विद्याथियों की विभिन्न रुचियों और न ही राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं 
पर ध्यान दिया है । इस योजना में प्रस्तावित पाठय-क्रम और संगठन शिक्षा को 
अधिक व्यावह्मरिक तथा गांवों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करेगा, शिक्षा को 
एक टेक्नीकल और पेशेगत झुकाव प्रदान करेगा तथा उच्च टेक्नीकल शिक्षा को 
कालिज और विश्वविद्यालयों के समकक्ष स्थान दिलायेगा। निःसन्देह यह शिक्षा 
देश की मांग को पूरा करने में अधिक समर्थ होगी । ' 
सा्जन्ट-योजना के बाद 

केन्द्रीय और प्रांतीय दोनों ही सरकारों ने सार्जेन्ट-योजना पर विचार किया | 
अन्ततोगत्वा भारत सरकार ने, वित्तीय (#87008] ) सीमितताओं को ध्यान 
में रखते हुए, रिपोर्ट के सिद्धांतों और ध्येयों को स्वीकार किया। १९४४ में 
उसने प्रांतीय सरकारों से योजना में वर्णित छाइन पर युद्धोत्तर पंचवर्षीय 
योजनाएं बनाने को कहा | दो वर्ष केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से उन्हें 
कार्यान्वित करने की अनुमति दी गई | इन युद्धोत्तर पंचवर्षीय प्रांतीय विकास- 
योजनाओं के निम्न प्रमुख लक्षण थे: :-- 

१. अध्यापकों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि । 

९. आरम्भ में ६ से ११ वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले बच्चों की बेसिक शिक्षा 
को व्यवस्था और बाद में उसका ११-१४ वर्ष के आयु-वर्ग में विस्तार । 

२. विश्वविद्यालय-शिक्षा में सामान्य सुधार । 

४. टेक्‍्नीकल रिक्षा, वैज्ञानिक और अन्वेषण-कार्यकी अधिक सुविधाएं जुटाना। 

सार्जन्ट-योजना में प्रस्तावित ४० वर्ष की अवधि को बहुत अधिक समझा गया 

अतः केन्द्रीय सरकार ने एक १६ वर्षीय योजना स्वीकृत की। वित्तीय और अन्य 
व्यावहारिक कारणों से सरकार को ८ वर्ष की बुनियादी शिक्षा को ५ वर्ष की 
करने के लिए बाध्य होना पडा । यह सही दिख्ला में प्रयत्न था। 

शिक्षा-विकास की उचित आश्िक-व्यवस्था के लिए बी० जी० खेर की अध्यक्षता 
में एक वित्तीय समित्ति नियुक्त की गई। इसकी प्रमुख सिफारिशों निम्न थीं :-- 

१. केन्द्रीय और प्रांतीय राजस्व (40५८४प6४ ) का एक निद्चित अनुपात, 


पंचवर्षीय योजना में शिक्षा ७७ 


केन्द्रीय का १० प्रतिशत तथा प्रांतीय का २० प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित 
होना चाहिए । 

२. शिक्षा का रूगभग ७० प्रतिशत व्यय प्रांतीय सरकारों, जिनमें कि 
स्थानीय बोर्डों (90068 ) का समावेश है, द्वारा होना चाहिए, और बाकी 
३० फ्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा । 

३. प्रांतीय और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत समस्त व्यय आय-कर से 


मुक्त होने चाहिए । 
'पंचवर्षोष योजना में शिक्षा 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में आथिक विकास के साथ-साथ शिक्षा 
इत्यादि गैर-आथिक समस्याओं को भी स्थान दिया गया हैं । वास्तव में किसी 
भी आयोजन में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है । पंचवर्षीय योजना में यह 
स्वीकार किया गया है कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राप्त शिक्षा की 
सुविधाएं सर्वेथा अपूर्ण और असंतोषजनक हें। १९४९-५० में ६ से ११ साल 
की आयु तक के ४० प्रतिशत, ११-१७ साल की आयु तक के १० प्रतिशत तथा 
१७ से २३ साल तक की आयू तक के ०.९ प्रतिशत बच्चों और तरुणों को शिक्षा 
की सुविधा प्राप्त थी। देश में कुल १७.२ जनसंख्या साक्षर थी। गांवों और 
शहरों तथा विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा का वितरण और व्यवस्था बहुत ही 
दोषपूर्ण है । 
भारत में शिक्षा-विकास के लिए वित्त-व्यवस्था-समिति ने ६ से १४ साल तक 
की उम्र के १०० प्रतिशत, उनमें से २० प्रतिशत के लिये हाई स्कूल तथा हाई 
स्कूल पास करनेवालों में से १० प्रतिशत के लिये विश्वविद्यालय-शिक्षा जुटाने के 
लिये प्रतिवर्ष ४०० करोड़ रुपये के व्यय का अंदाज लगाया हैँं। बावजूद पर्याप्त 
वद्धि के १९४९-५० में शिक्षा पर हमारा कुल व्यय केवल १०० करोड़ रुपए था । 
पंचवर्षीय योजना में पांच साल में शिक्षा-विकास के लिये कुछ १५१.६६ करोड़ 
(केंद्र के लिए ३५.०२ करोड़ और राज्यों के लिए ११६.६४ करोड़ ) अर्थात्‌ 
३०.३३ करोड़ वाधिक की व्यवस्था की है, जो १९४९-५० में केन्द्र और राज्य- 
सरकारों के १९.५५ करोड़ व्यय से ५५ प्रतिशत अधिक हे । 
योजना के प्रा होने के पश्चात्‌, अर्थात्‌ १९५६ तक यह आशा की जाती है कि ६ 
से ११ वर्ष की उम्र के ६० प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं दी जा सकेंगी । 
इनमें लड़कियों का अनुपात १९५०-५१ के २३.३ प्रतिशत की तुलना में १९५५- 
५६ में ४० प्रतिशत होगा । 


७८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में १४ से ४० साल की उम्र के ३० प्रतिशत व्यक्तियों 
को सामाजिक शिक्षा के लाभ प्राप्त हो सकेंगे । विश्वविद्यालय-शिक्षा के लिये 
कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हूं, क्योंकि यहां पर समस्या विस्तार की न 
होकर पुनर्गठन की है । ह 

दूसरे शब्दों में, वर्तमान प्राथमिक स्कूल के छात्रों की संख्या में २५ प्रतिशत, 
जूनियर बेसिक स्कूलों में ८१ प्रतिशत तथा माध्यमिक स्कूलों में ३२ प्रतिशत 
वृद्धि होगी। ११ से १७ साल के स्कूल जानेवाले बच्चों का अनुपात १९५०-५१ 
में १०.८ प्रतिशत था, जो १९५५-५६ में बढ़कर १३.३ अ्रतिशत हो जायेगा। 
इस प्रकार हम देखते हें कि पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भी हम सा्वभौम 
शिक्षा की दृष्टि से बहुत प्रगति नहीं कर पायेंगे । हमारे अधिकांश बच्चे तब भी 
शिक्षा की सुविधाओं से वंचित रहेंगे। समस्त देशवासियों को शिक्षा की सुविधाएं 
ग्रदान करने के लिए हमें अपने शिक्षा-विकास की दर में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी । 


तीसरा अध्याय 
निधनता ओर जनसंख्या 


सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की आथिक स्थिति पर निर्भरता. किसी 
देश की आथिक स्थिति “और उस देश के नागरिकों को प्राप्त सुरक्षा और उनके 
कल्याण की अवस्था में घनिष्ठ सम्बन्ध है। वास्तव में समाज की आथिक समृद्धि 
ही उसकी सुरक्षा और कल्याण की बुनियाद रखती है । समृद्ध और सम्पन्न 
समाज अपने नागरिकों में शिक्षा-प्रसार, उनकी स्वास्थ्य-रक्षा और चिकित्सा 
का समुचित प्रबन्ध कर सकता है, बीमारी, बुढ़ापे, वेकारी, दुबेलता, वेधव्य, 
अनाथपन इत्यादि जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था कर 
सकता है । इसके विपरीत निर्धन समाज अपने नागरिकों के लिये भरपेट भोजन, 
तन ढकने को सामान्य वस्त्र और रहने के लिये साधारण घरों की व्यवस्था 
भी नहीं कर सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रबन्ध 
की तो बह कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के परिणाम-स्वरूप उन देशों में 
अज्ञान, भुखमरी, बीमारी की प्रबलता होती है । केवल यही नहीं, निर्धनता 
से सामाजिक विघटन की अवस्था उत्पन्न होती हैं और लोग अपराधों की ओर 
अग्रसर होते हैं । इस प्रकार हम देखते हें कि किसी भी समाज की सुरक्षा 
और कल्याण बहुत कुछ उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर है । 

राष्ट्रीय आय आर्थिक स्थिति का मापदण्ड. किसी देश की आ्थिक स्थिति 
को जानने का एक अच्छा साधन उस देश की राष्ट्रीय आय हैं। राष्ट्रीय आय 
किसी देश में साल भर में हुए उत्पादन और सेवाओं का मूल्य हैं। किसी देश 
की राष्ट्रीय आय को आंकते समय हम उत्पादन-यन्त्रों की घिसाई को उसमें से 
निकाल देते हैं | एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार किन्‍्हीं देशवासियों द्वारा 
सार भर उपभोग में व्यय की जानेवाली रकम राष्ट्रीय आय हैं। हम किसी भी 
परिभाषा को स्वीकार करें, इससे इस बात में अन्तर नहीं पड़ता कि किसी देश की 
राष्ट्रीय आय उस देश की आशिक स्थिति के मापने का अच्छा मापदण्ड है । 
कुल राष्ट्रीय आय के द्वारा हम उस देश के रहनेवालों की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय 
आय निकाल सकते हें और उसकी सहायता से उनकी निर्धनंता और समृद्धि 
का अंदाज लगा सकते हें । 


८० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


अधिक समान वितरण द्वारा कल्याण में वृद्धि. केवल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय 
आय भी हमें किसी देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक परिचय 
नहीं दे सकती, इसके लिये हमें विभिन्न वर्गों में उसके वितरण की जानकारी होना 
भी जरूरी है। राष्ट्रीय आय के वितरण के प्रकार का किसी समाज की 
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में हम इतना 
कह सकते हैं कि उपयोगिता हास नियम के अनुसार एक अमीर आदमी की 
तुलना में एक गरीब आदमी के लिये एक रुपये की अधिक उपयोगिता है, या दूसरे 
शब्दों में, वह उस एक रुपये के व्यय से अधिक तृप्ति प्राप्त करता है। इससे यह 
तिविवाद परिणाम निकलता है कि विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय आय का अधिक समान 
वितरण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की वृद्धि में अधिक योग दे सकता है। 


भारत की निर्धनता 


भारत की विद्यमान प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय से हम उसकी आ्थिक स्थिति 
का अंदाज लगा सकते हैँ। नीचे हम कुछ प्रमुख देशों की प्रतिव्यक्ति आय दे रहे 
हैं। प्रतिव्यक्ति आय के यह अनुमान १९४९ के हैं। पिछले चार सालों में 
विभिन्न देशों की की क स्थिति में विशेष अन्तर नहीं पड़ा है । अतः यह आंकड़े 
एक काफी सही दे सकते हें । 


देश आय रुपयों में 
भारत २७३ 
चीन १३५ 
जापान ५०० 
इंग्लेण्ड ३,८६५ 
3 १,५४० 
अमरीका ७,२६५ 
जमनी १६59 


ओसत मुद्रा-आय रहन-सहन के दर्जे का भआरांत माप. डा० बी० के० 
आर० बी० राऊ के अनुसार १९३९ में हमारी प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय ६२ 
रुपये थी, १९४९ में वह २७३ रु० हो गई । इस प्रकार हमारी औसत आय 
में असाधारण वृद्धि हो गई है। किन्तु यह वृद्धि हमारी आथिक समृद्धि को 
सूचित नहीं करती । आर्थिक समृद्धि का अंदाज केवल रुपयों की वृद्धि से नहीं 
लगाया जा सकता, बल्कि उनके द्वारा खरीदी जानेबाली वस्तुओं और सेवाओं 
से। इस दृष्टि से पिछले १४ सालों में हमारी प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपयों में 
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जिस अनुपात से बढ़ी हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें उससे कहीं अधिक 
अनुपात में बढ़ गई हैं । 

आय का असमान वितरण. जैसा कि हम पहले बता चुके हैँ कि किसी देश 
की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय से हमें उसके जन-साधारण के रहन-सहन का 
ठीक परिचय नहीं मिलता । राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग अल्पसंख्यक सेठ- 
साहकारों, पूंजीपतियों और किरायाखोरों के पास चला जाता है । अतः 
सामान्य जनता का जीवन-स्तर औसत से कहीं अंधिक नीचा होता हैं। भारत 
में आय के वितरण के सम्बन्ध में बहुत सारू पहले के० टी० शाह ने एक प्रयत्न 
किया था । आज भी इस स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया है और उन 
आंकड़ों द्वारा हम भारत में वितरण की असमानता का अंदाज लगा सकते हैं। 
यदि हमें राष्ट्रीय आय के १०० रुपये को १०० व्यक्तियों में बांदना हो, तो 
उनका वितरण बहुत कुछ इस प्रकार होगा:-- 

३३ रु० पूंजीपतिवर्ग के १ सदस्य के पास जायेंगे, 

३३ रु० मध्यमवर्ग के ३३ सदस्यों के पास जायेंगे, और बाकी 

३४ रु० ६६ कमकरों को मिलेंगे । 

इस प्रकार समाज के दो-तिहाई सदस्यों को औसत आय का आधा अंश ही 
प्राप्त होता है; जब कि १ प्रतिशत व्यक्ति एक-तिहाई से अधिक राष्ट्रीय सम्पत्ति 
का उपभोग करते हें। 

भारत की निर्धनता. भारत की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय और उसके 
असमान वितरण से हम भारत की गरीबी का अंदाज लगा सकते हैँ। हमारे देश 
की अधिकांश जनसंख्या, भोजन, कपड़े और मकान की प्राथमिक आवश्यकताओं 
को भी पूरा नहीं कर पाती । उसे भरपेट और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता। 
जाड़े में उनके पास ठंड से बचने के लिये साधारण कपड़े भी नहीं होते । वह 
प्रायः गांवों में सिट्टी के कच्चे घरों में अथवा शहरों की घनी, तंग और गंदी 
बस्तियों में रहते हैं। यहां स्वच्छ हवा और रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं होती । 
परिणामतः हमारी अधिकांश जनता दुर्बल और रोगी होती है, उसकी कार्यक्षमता 
बहुत कम होती है । उसे शिक्षा और संस्कृति के साधन श्राप्त नहीं होते, 
कठिनाई में किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती । 

प्रधान सामाजिक समस्था- यदि हम यह कहें कि निर्धनता भारत की 
सबसे प्रधान सामाजिक समस्या है तो कोई अत्युक्ति न होगी । इस समस्या 
के समाधान पर हमारा सामाजिक सुख, सुरक्षा और कल्याण निर्भर हू । अतः 


धर 
५ 


८२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


भारत में कल्याणकारी राज्य के आकांशियों के, लिये निर्धनता के कारणों की जांच 
ओर उन्‍हें शीघ्र नष्ट करने का कार्य सबसे प्रमुख हें । 


निर्वतता के कारण और लक्षण 

भारतीय निर्धनता को दूर करने के उपायों को ढूंढ़ने के लिये उसके विशिष्ट 
कारणों की जानकारी आवश्यक है | इनमें से अधिकांश कारण ऐसे हैं जो कि 
किसी भी निर्वत या अविकसित देश पर छागू होते हैं । इसके अतिरिक्त, ग्रह 
विशिन्न कारण बहुत कुछ एक दूसरे से घनिष्ठतया सम्बद्ध हैं तथा बहुत द््याओं 
में मूल कारण न होकर परिणाम या अविकसित अर्थ-ब्यवस्था के लक्षण कहे 
जा सकते हैं । 

१. पृजी के संचय की कम, दर (,09 7906 0ई ९७07094 407- 
77970 ) . किसी भी देश की आशिक प्रगति का मुख्य साधन उस देश की पूंजी के 
संचय की दर है। यह पूंजी का संचय स्वयं उस देश के प्रतिघंटा-उत्पादन, 
मजदूरी की दर और राष्ट्रीय स्तर पर निर्भर है। जिन देशों की राष्ट्रीय आय 
अधिक होगी, सामान्यतः उन देशों के लिये अधिक मात्रा में पंजी का संचय और 
उत्पादन-कार्यो में उसका छंगाना संभव होगा। निर्धन देशों में सामान्य आवश्य- 
कताओं को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त आय होने के कारण पूजी की बचत बहुत 
कठिन हो जाती है । फिर यह बचत भी अनिवार्यत: और सदैव उत्पादन में नहीं 
लगाई जाती । ऐसी स्थिति में उत्पादन, रोजगार और राष्ट्रीय आय तीचों ही का 
परिमाण कम हो जाता है । 

कुछ अर्थशास्त्रियों ने हिसाब लगाकर बताया है कि सामान्यतः - उत्पादन 
में पूंजी के विनियोग (7788४677०४॥). और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में 
२१ का अनुपात है। इस प्रकार यदि हम 'देश के विनियोग में १०,००० करोड़ 
को वृद्धि करते हैं तो उससे राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५,००० करोड़ रुपये की 
वृद्धि हो जायेगी । 

भारत-जैसे अविकसित देशों की आशिक प्रगति के मार्ग में पूंजी का कम 
विनियोग सबसे बड़ी बाधा है | इसके लिये अधिक आन्तरिक बचत अथवा 
विदेशी ऋण या सहायता से प्राप्त पूंजी को उत्पादन-कार्यों म लगाना आवश्यक हे! 

९. अनुत्पादक संचय. सब प्रकार के धन की बचत आ्थिक समृद्धि और 
अगति में सहायता नहीं पहुंचाती । इसके लिये उसका उत्पादन-कार्य में लगाना 
अनिवार्य है। भारत में राष्ट्रीय आय को देखते हुए कुछ धन की बचत कम 
'नहीं कही जा सकती । लेकिन इस सारी बचत का अ्रयोग उत्पादन में नहीं होता, 
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उसका काफी हिस्सा केवछ सेंत (#087' 6 ) कर, गाड़कर अथवा सोने-चांदी ढ 
के जेबरों में परिवर्तित कर रख लिया जाता है । इस प्रकार यह पूंजी निष्क्रिय 
पड़ी रहती हैं। कुछ अर्ंज्ञास्त्रियों का अनुमान है, हमारे यहां सोने और चांदी की 
संचित राशि का मूल्य ७०० करोड़ रुपये से कम नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
करने के लिये निष्क्रिय बचत को तत्काल आथिक क्रियाओं में रगाना जरूरी है । 
' ३. कृषि ओर प्राथमिक उद्योगों पर अनुचित निर्भरता. सुविधा की दृष्टि 
से विभिन्न आथिक क्रियाओं--उद्योगों को प्राथमिक (+77787'ए ) , माध्यमिक 
(06007व4879) और जैयिक ( +6/4875 ) तीन श्रेणियों में बांदा जा 
सकता है। प्राथमिक उद्योगों में कृषि, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना, 
माध्यमिक उद्योगों में पक्के माल और मकानों के निर्माण, और त्रैयिक उद्योगों 
में व्यापार, यातायात, सेवाओं तथा बेकिंग का समावेश है । विभिन्न उद्योगों में 
लगी जनसंख्या का अनुपात उस देश की आर्थिक स्थिति पर जवर्दस्त प्रभाव 
डालता है । प्रसिद्ध संख्याधास्त्री कालिन क्लार्क आर्थिक प्रगति और आश्थिक ढांचे 
का सूक्ष्म अध्ययन कर इस परिणाम पर पहुंचे हैँ कि प्रतिब्यक्ति औसत उच्च 
आय सदा त्रेयिक उद्योगों में छगी जनसंख्या के अधिक अनुपात से जुड़ी हुईं हैं । 
इसके विपरीत, जिन देशों में अधिक जनसंख्या का अनुपात प्राथमिक उद्योगों 
में लगा हुआ है, वह गरीब हैं। सं० रा अमरीका, कनाडा, इंग्लेण्ड, आस्ट्रेलिया 
और न्यूजीलेण्ड में छगभग आधी तथा अन्य औद्योगिक योरोपीय देशों में ३३ 
अतिशत जनसंख्या त्रेयिक उद्योगों में लगी हुई हैं। भारत में यह अनुपात केवल 
१७.७ प्रतिशत हूं । 
इससे यह स्पष्ट हैँ कि कृषि तथा अन्य प्राथमिक उद्योगों पर अधिकांश 
भारतीय जनता का कूगा होना उसकी निर्धतता का एक बुनियादी कारण हैं, 
जिसका संबंध हमारी अर्थ-व्यवस्था के ढांचे से है। प्राथमिक से माध्यमिक और 
माध्यमिक से त्रैयिक उद्योगों में अधिकाधिक अनुपात में जनसंख्या का स्थानान्तरण 
आशिक प्रगति का क्रम है। इस प्रकार भारत के आथ्िक पुन्निर्माण के लिये यह 
आवश्यक है कि हमारी जनसंख्या के अधिक से अधिक अनुपात को पक्के माल और 
इमारतों के निर्माण, व्यापार, यातायात और सेवाओं में लगाया जाये । हमारी 
६८*२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । यह निर्भरता हमारी आशिक प्रगति 
के मार्ग में बड़ी बाधा है । देश के आर्थिक स्तर को उन्नत करने के लिए हमें उसमें 
से बड़ी संख्या को माध्यमिक और त्रेयिक उद्योगों में लगाना होगा । 
४. बुनियादी उद्योगों की कम्ती. किसी देश में उद्योगों का प्रसार उस देश 
की आशिक प्रगति का परिचायक है । पिछले सौ सालों में हमारे देश में विभिन्न 
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उद्योगों का विकास हुआ है। विशेषरूप से प्रथम महायुद्ध के अन्त से लगाकर 
द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक तो पर्याप्त औद्योगिक उन्नति हुई है। पर इस उन्नति 
की यह विशेषता है कि यह सामान्यतः चीनी, कपड़े जैसे उपभोग्य वस्तुओं 
((/07क्‍8प्र7७" 20008) के उत्पादन तक ही सीमित रही हैं। मशीनों और 
भारी रसायनों जैसे बुनियादी उद्योगों की हमारे यहां सर्वथा उपेक्षा .हुई है । 
देश की स्थायी और बढ़ती हुई आशिक उन्नति के लिये, बुनियादी उद्योगों की 
शीघ्र और अधिकाधिक स्थापना जरूरी है । इन नये उद्योगों की स्थापना से 
बहुत-से लोगों को काम मिलेगा और देश की आय में पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी । 
बुनियादी उद्योगों की स्थापना एक प्रकार से आथिक उन्नति की आधारशिला है 
जिसके ऊपर एक समुद्ध समाज का निर्माण होता है । 

इन तथ्यों को देखते हुए बुनियादी उद्योगों के विकास को उद्योगीकरण की 
किसी भी योजना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए । इन उद्योगों में अधिक क्‍ 
जोखिम, या कम लाभ प्राप्त होने के कारण, सामान्यतः पूंजीपति आने से 
झिझकते है । एसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार स्वयं इस कार्य 
को अपने हाथ में ले। मुनाफा-वृत्ति पर निर्भर हो देश की आथिक उन्नति की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

५. परिवहन (7'078]0070) और संचार ((/0777प्रगा०४४०॥) 
के पिछड़े हुए साधन. परिवहन और संचार के साधन किसी अर्थ-व्यवस्था की 
नाड़ियां और धमनियां हैं, जो कि उत्पादन, विनिमय और उपभोग के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करती हें । किसी भी देश की आश्थिक प्रगति के लिए अच्छी 
सड़कों, रेलों, मोटरों, डाक, तार, टेलीफोन की समुचित व्यवस्था होना जरूरी 
हैं। इस दृष्टि से हमारा देश अभी काफी पीछे है । परिवहन और संचार के 
साधनों के समुचित विकास का अभाव भी हमारी आशिक प्रगति में एक 
बाधा है। 

देश के आथिक पुननिर्माण की योजना में परिवहन और संचार साधनों के 
विकास को उचित स्थान मिलना चाहिए 

६. निम्न कार्यक्षमता. केवल धन को उत्पादन में लगाना, उद्योगों की 
स्थापना अथवा परिवहन और संचार की सुविधाएं अथवा प्रक्ृति द्वारा प्राप्त 
आथिक साधन ही वहां की आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं करते । उनके 
अलावा एक मानवीय तथ्य भी होता है--सारी आर्थिक व्यवस्था का परिचालक---- 
वहां का श्रम और उसकी कार्यक्षमता । जिस देश के श्रमिक अधिक कार्यक्शलू 
होते हूँ, वह देश साधारण आथिक साधन प्राप्त होने पर भी अधिक उन्नति कर 
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जाते हैं। इसके विपरीत, पर्याप्त साधनप्राप्त किन्तु कम कार्यक्षमता-सम्पन्न देश 
अपेक्षतया निर्धन रहते हें । किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि किसी देश के 
श्रमिकों की कार्यक्षमता कोई स्थिर और स्थायी वस्तु नहीं है । वह परिवर्तन- 
शील हैँ तथा स्वयं आथिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षा की सुविधा, 
स्वास्थ्य' इत्यादि चीजों से प्रभावित होती है । 

वर्तमान अवस्था में निस्संदेह एक भारतीय मजदूर की कार्यक्षमता अन्य उन्नत 
देशों के मजदूरों की कार्यक्षमता की तुलना में बहुत गिरी हुई है। पर उसमें पर्याप्त 
बृद्धि की जा सकती है ।- अतः भारतीय मजदूर की कार्यक्षमता की उन्नति के 
प्रयत्न होने चाहिएं। इसके लिए सर्वप्रथम उसके उचित पोषण ओर स्वास्थ्य- 
रक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। साथ ही शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का विकास 
भी आवश्यक है । 

७. जनसंख्या की वृद्धि, हम बता चुके हैँ कि हमारी अधिकांश जनसंख्या 
अपनी जीविका के लिये खेती पर निर्भर है। पिछले तीस सालों से खेती पर निर्भर 
जनसंख्या के अनुपात में विशेष अन्तर नहीं पड़ा है। साथ ही हमारे खेती करने 
के तरीकों में कोई विश्येष प्रगति नहीं हुई है। सामान्यतः एक किसान के 
पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है । कृषि में सुधार के लिए किसान के पास 
पूंजी का सर्वेथा अभाव है । कृषि के उत्पादन के क्षेत्रफल को देखते हुए, बसे ही 
कृषि के साधनों में किसी प्रकार का परिवर्तत'संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में 
जनसंख्या की वृद्धि, सीमित जमीन और उससे प्राप्त आय पर अधिक व्यक्तियों 
को निर्भर बनाती है। खेती में यों ही अत्यधिक लोग लगे हुए हें । जब जनसंख्या- 
वृद्धि के परिणामस्वरूप, और अधिक व्यक्ति उसमें घुसना चाहते हैँ तथा उसकी 
आय में साझीदार बनना चाहते हैं, तो इसका परिणाम उनकी गरीबी और कष्टों 
में वृद्धि ही होती है । पिछले तीस सालों सें खाद्य-उत्पादन जिस अनुपात में बढ़ 
रहा है, जनसंख्या उससे कहीं अधिक बढ़ रही है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक 
हो जाता हैं कि उसका नियंत्रण हो । 

देश की वर्तमान अवस्था को देखते हुए, जनसंख्या की किसी भी प्रकार की 
वृद्धि देश की गरीबी के बढ़ाने में ही सहायक हो सकती हैँ । आर्थिक प्रगति के 
पथ पर बढ़ने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक लम्बे समय तक उसकी 
वृद्धि को एकदम बन्द कर दिया जाय । 

८. राज्+ की आथिक नोति. किसी देश के आथिक विकास और उसकी 
दिशा को निर्धारित करने में उसके राज्य की आर्थिक नीति का बड़ा हाथ होता है। 
बेड़े पैमाने के उत्पादन, तज्जनित अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थापना, विद्यमान 
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अतिजटिल आर्थिक यन्त्र, व्यापार के क्षेत्र में गलाकाट-प्रतियोगिता, और आयेदिन 
मद्राओं की दर में होनेवाले हेर-फेर ने किसी देश की आथिक अवस्था पर वहां के 
राज्य की आ्िक नीति के प्रभाव को बहुत प्रबल और कहीं-कहीं तो सर्वथा 
निर्णायक बना दिया है। आश्िक पुर्ानिर्माण में राज्य की सक्तिय अभिरुचि 
और प्रयत्नों ने गटीब और पिछड़े हुए देशों को समृद्ध और उन्नत देशों की श्रेणी 
में छाकर रख दिया है। सोवियत रूस इसका जाता-जागता उदाहरण हू । 
आशिक विकास के प्रति उदासीन अथवा विरोधी राज्य-नीति ने, अपेक्षतया साधन- 
सम्पन्न देशों की आर्थिक प्रगति को सदा के लिये बन्द या मन्द कर विया हैं। 

अंग्रेज-अधीन नीति का दुष्प्रभाव. लम्बे अरसे तक एक साम्राज्यवाद 
और व्यापारिक शक्ति के अधीन रहने के कारण हमारे देश की आ्थिक नीति 
स्वदेश के हित में संचालित न होकर अंग्रेजी व्यापारी स्वार्थों धरा संचालित और 
निर्धारित होती रही। प्रथम महायुद्ध के पहले तक ब्रिटिश-अधीन भारत- 
सरकार आर्थिक मामलों में नि्स्तक्षेप-तीति (4,088692 ०778 ) का पल्‍्ला 
पकड़े रही । परिणामतः, उसने कभी भी उद्योगों की स्थापना में किसी प्रकार 
का संरक्षण अथवा प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उसकी 
विनिमय-दर-नीति (॥850॥७726 ७08 /?0॥09 ) भारत के विरुद्ध रही । 
प्रायः सदा ही ब्रिटिश पौंड तथा भारतीय रुपये की विनिमय-दर निश्चित 
करते समय रुपये के मूल्य को अधिक रक्खा गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश 
मुद्रा में भारतीय माल महंगा और भारतीय मुद्रा में ब्रिटिश माल सस्ता रहता 
था। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को विस्तार का अवसर न मिला । 

प्रथम महायुद्ध के बाद निहुेस्तक्षेप-तीति में कुछ परिवर्तत हुआ और इस 
प्रकार अनेक आधुनिक उद्योग स्थापित हो सके, पर विनिमय-दर-नीति में कोई 
विशेष परिवतन नहीं हुआ। ब्िटिय सरकार गी आशिक नीति भारत के अति मन्द 
आश्थिक विकास के लिये बहुत अंश में उत्तरदायी रही । 

वत्तमान नीति. १९४७ में भारत के स्वाधीन होने के बाद राज्य की 
आश्िक नीति का निर्धारण अब भारतीयों के हाथ में आ गया। इस प्रकार 
साम्राज्यवादी स्वार्थों के चंगुल से वह छूट गई। लेकिन अभी भी वह देश के 
आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं, इस विषय पर पर्याप्त मतभेद 
हैं। फिर भी इतना कहा जा सकता हैं कि वर्तमान सरकार ने आ्थिक पृन- 
निर्माण में कुछ अभिरुचि दिखाई है; आयोजन की आवश्यकता और सिद्धान्त 
को स्वीकार किया है; कुछ नये उद्योगों की स्थापना का दायित्व स्वयं अपने 
कंधों पर लिया है तथा आशिक प्रगति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया 
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। प्रथम पंचवर्षीय योजना इस दिशा में पहला कदम है। व्यक्तिगत 
उद्योगों से सहयोग इस योजना की आथिक नीति कही जा सकती है। 

हले ही ब्विविश्-प्रभावित भारतीय सरकारी नीति 
और वर्तंमान* राष्ट्रीय सरकार की आधथिक नीति में, सिवाय ब्रिटिश स्वार्थों 
से मुक्त होने के, कोई वनियादी फर्क नहीं है । व्यक्तिगत उद्योगों के विकास 
कक 


से ही यह आथिक प्रगति की ओर बढ़ना चाहती है। विस्तत आयोजन का 


/2% 


इसमें भी अभाव हैं। अतः यह तो स्पष्ट हीं कहा जा सकता है कि वतंमान 
सरकारी आ्थिक नीति के अन्तर्गत, पंजीयतियों की सनाफा-वत्ति पर आश्रित 
होन के कारण, आर्थिक विकास की दर मच्द ही रहेगी । 


सरक्वार की वत्तंमान आर्थिक नीति के विरोधियों का कहना है कि तेज रफ्तार 
से देश के आथिक विकास के लिये सरकार को यह हुलम॒ल नीति छोड़ सार्वजनिक 
स्वामित्व और सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित विस्तृत आयोजन-नीति को 
अपनाया चाहिए। तभी देश का कल्याण होगा । 

आत्वक ऋषोजय (ए]87रगांंगट्ट) हाथ चिर्धंनता का हुल 

आज से पेंतीस साल पहले आशथिक 3 कुछ आर्थिक विवेचकों के एक 
काल्पनिक स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ न था। यहां तक कि १९३० तक अनेक 
अथज्ञास्त्री आयोजित अर्थ-व्यवस्था को एक मजाक ही समझते रहे | किन्तु 
दूसरे महायुद्ध में तो आथिक आयोजन अथे-नीति का एक आवश्यक अंग बन 
गया । अनियन्त्रित पूंजीवाद की जाधिक कसयोरियां, युद्ध में अपनाया गया 
आंशिक आयोजन, वत्तमान युद्धधनित भीषण वर्बादी, आथिक आयोजन पर 
अथशास्त्रियों की स्वीकृति, समस्त बड़े राष्ट्रों की अधाजर में बढ़ती हुई दिल- 
चस्पी आयोजन की ओर उनकी बढ़ती दिलचस्पी के लिये जिम्मेदार हूँ । 

१०२८ में रूस ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की । बारह साल में 
उसने आइचर्यजनक आथिक प्रगति की | इस घटना ने संसार के समस्त विद्वानों 
और राष्ट्रों का ध्यात आयोजन की ओर आकर्षित किया । आज सभी देश 
किसी न किसी प्रकार के आयोजन के पक्ष में हैं । पिछड़े देशों के विकास 
के लिये तो आयोजन आवश्यक हो गया है । 

भारत में आयोजन. भीपण मनन्‍्दी के जमाने में १९३० के आसपास हमारे 
यहां आथिक आयोजन में दिकूचस्पी शुरू हुई। १९३३ में एम० विश्वेश्वरेया 
ने भारत के लिये आयोजित व्यवस्था! पुस्तक प्रकाशित की । १९३८ में कांग्रेस 
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ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना 
की। १९३९ से १९४५ की राजनेतिक परिस्थितियों के कारण उसका कार्य 
प्रगति न कर सका। १९४४ में भारत के प्रमुख आठ उद्योगपतियों ने आथिक 
विकास की १५ वर्षीय योजना प्रस्तुत की जो कि बम्बई-योजना के नाम से 
मशहर है । इसी समय भारत-सरकार ने विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये 
विभिन्न यद्धोपरांत विकास की योजनाएं प्रकाशित कीं । १९४७ में देश के 
स्वतंत्र हो जाने के बाद पुनः इस ओर ध्यान दिया गया। 
भारत की प्रथम पंचवर्धीय योजना 

१९५० में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमीशन 
की स्थापना हुई। सोलह महीने की छानबीन के पर्चात्‌ जुलाई १९५१ मे इसने 
अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रकाशित की और दिसम्बर १९५२ में पुनः इसे 
संशोधित रूप में स्वीकार किया । 

यह योजना कहां तक भारत की गरीबी की समस्या का समाधान कर सकेगी, 
इस पर विचार करना जरूरी है। शुरू में यह बता देना अप्रासंगिक न होगा कि 
यद्यपि पंचवर्षीय योजना में आयोजन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, 
पर व्यवहार में इसका क्षेत्र, विस्तार और शक्ति बहुत ही सीमित हैं, जैसा कि 
उसके अध्ययन से स्वयं स्पष्ट होगा । इस प्रकार रूसी और भारतीय आयोजन 
दोनों में ही, यद्यपि 'योजना' शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु वस्तुत: इन दोनों 
प्रकार की योजनाओं के बुनियादी ढांचे में भीषण अन्तर है । 

प्रस्तावित व्यय. प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुल लागत २,०६९ करोड़ 
रुपए है, जिसके व्यय का ब्योरा इस प्रकार हैं:-- 


व्यय १९५१ से १९५६ कुल व्यय का प्रतिशत 


तक (करोड़ में) 
कृषि और ग्राम-सुधार ३६०४३ १७४ 
सिंचाई और शक्ति ५६१.४९१ २७.२ 
परिवहन और संचार ( ॥779[007/ ४९७.१० २४.० 

_& (000प्70800॥ ) 

उद्योग १७३.०४ ८.४ 
सामाजिक सेवाएं ३३९.८१ 9६.४ 
पुनर्स्थापन ८५.०० ४. ९ 
विविध पर 5४ 
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प्राथसिकताएं (070770768 ). हर योजना का कुछ न कुछ महत्त्व-क्रम 
होता है । भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं इस प्रकार 
हं:-- ( १) हाथ की योजनाओं को पूरा करना; इसमें विस्थापितों का पुनर्स्थापन 
सम्मिलित है; (२) खाद्यान्न और कच्चे माल का उत्पादन अपेक्षतया कम 
समय में बढ़ाना; (३) भौतिक, यान्त्रिक विकास तथा रोजगार के क्षेत्र को 
विस्तृत करनेवाली योजनाओं को कार्यान्वित करना ; (४) सामाजिक सेवाओं 
की“ प्रगति को सुदृढ़ करना और उनके क्रमिक विकास की अभी से व्यवस्था 
करना और कम विकसित राज्यों में अधिक उत्तम शासन और सामाजिक 
सेवाओं में वृद्धि की व्यवस्था तथा विकास की दर में वृद्धि करना । 


योजना के प्रमुख लक्षण और उनकी समाछोचनाएं. 


विकास की अत्यन्त कम दर. पंचवर्षीय योजना को पढ़कर जो सबसे पहली 
धारणा होती है वह यह कि इसके विकास की दर अत्यन्त कम तथा 
परम्परागत सामाजिक संस्थाओं के प्रति इसका रुख बहुत ही नरम हैँ । इसके 
विनियोग (॥77687776776) की मात्रा यदि मुद्रा में प्रकट की जाय, तो 
वह राष्ट्रीय आय का प्राय: ५ प्रतिशत हैँ। सार्वजनिक मोरचे पर विनियोग , 
१९५०-५१ की तुलना में केवल १० प्रतिशत से कुछ अधिक हे । 

उद्योगीकरण की योजना नहीं. इस तरह इसे किसी भी प्रकार उद्योगी- 
करण का आयोजन नहीं कहा जा सकता। जो कुछ औद्योगिक विकास होगा 
भी, वह व्यक्तिगत उद्योग पर छोड़ दिया गया है, जो कि योजना के अच्तर्गत 
अपना कायें करने में स्वाधीन होगा । इस मोरचे पर प्रस्तावित विनियोग कुल 
विनियोग के ९ प्रतिशत से भी कम है। यहां पर उत्पादन को उद्योगों की 
विद्यमान उत्पादनसामथ्थ्यं से अधिक बढ़ाने की कल्पना नहीं की गई है । 

असंतुलित योजना. योजना ने सिंचाई और शक्ति-उत्पादन, परिवहन, 
सुधार और क्षषि के विकास पर जो जोर दिया है, उस पर किसी को आपत्ति 
न होगी । १९५६ तक सिचाई-योजनाओं में २० प्रतिशत और विद्युत्‌- 
उत्पादन में दो-तिहाई वृद्धि तथा ७५ लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार 
प्रभावोत्पादक लक्ष्य हें। किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि आयोजन यहां पर 
रुक जाती है । योजना में ७० प्रतिशत धन इन्हीं कामों पर व्यय होगा। इस 
सम्बन्ध में यही कहना होगा कि योजना अत्यन्त असंतुलित है । 

व्यक्तिगत क्षेत्रप्रधान मिश्चित अर्थ-व्यबस्था (56० ॥0070779 ) . 
योजना में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का जोरदार शब्दों में समर्थन किया गया हैं। उसका 
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स्वरूप है सार्वजनिक क्षेत्र--सार्वजनिक निर्माण-कार्य, विद्युतू-उत्पादन और 
परिवहन तक सीमित है; औद्योगिक उत्पादन और व्यापार पर व्यक्तिगत 
क्षेत्र का अधिकार होगा। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, एक या दो 
राज्यों को छोड़, इस क्षेत्र में राज्य का मुख्य कार्य, फिलहाल औद्योगिक 
अवस्था के अनुकूछ स्थिति को उत्पन्न करना हैँं।” यहां तक कि एकाधिकार 
(0900 णए ) से लड़ने अथवा उसके वियन्त्रण के लिये किसी राज्य-नीति 
का भी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। है 

दित्तीय (+7 78709] ) पहुल पर अनुचित जोर. कमीशन की यह 
धारणा है कि भारत-जैसे निर्धन देश में बिना उपभोग को क्षति पहुंचाए 
अधिक विनियोग ([7ए2४(776७४ ) 'नहीं हो सकता । वास्तव में किसी 
विकास-योजना का आधार वित्तीय बजट के बजाय, उसका मानव-शवित 
बजट होना चाहिए। भारत यद्यपि आशिक दृष्टि से एक बहुत निर्धन देश है, 
फिर भी यह अप्रयुक्त या कम प्रयुक्त श्रम-शक्ति का विशाल कोष है । जिस सीमा 
तक यह कोप आशिक विकास में लगाया जा सके, कोई मौलिक कारण नहीं 
कि, उस सीमा तक पहले अथवा साथ में, उपभोग में बिना कमी किये विकास न 
किया जा सके । ऐसे कोष के उपयोग की संभावना ही निर्माण-प्रोग्राम का 
असली मापदण्ड बन सकती हैं । यह एक बृनियादी तथ्य है, जिसकी स्वीकृति 
आयोजन की समस्याओं और संभावनाओं को एक नया रूप प्रदान कर देती 
हैं। रिपोर्ट ने इसकी पूर्णतया उपेक्षा नहीं की है, पर उसे नगण्य कहकर डिसमिस 
कर दिया हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि योजना-निर्माता इस पर समुचित 
ध्यान देते । 

परस्पर-विरोधी लक्ष्यों पर चलते का प्रयथत्त. रिपोर्ट में अनेक परस्पर- 
विरोधी लथ्ष्य दिये गये हैँ, जिनमें कोई समन्वय स्थापित नहीं किया गया है । 
इसमें प्लानिंग कमीशन का शायद उतना दोष नहीं जितना कि उसे विचार 
करने के लिये दिये गये विषयों का है, जिन्होंने उसे एक साथ कई घोड़ों पर 
सवार होने को मजबूर किया। इसका एक कारण पारिमाणिक आंकड़ों का 
अभाव भी हो सकता है। परस्पर-विरोधी बातों का संबसे स्पष्ट उदाहरण 
एक साथ अधिक उत्पादन की वकारूत तथा यह यृक्ति है कि हमें श्रम 
घनीभूत ([70७7876) को, न कि परृंजी घनीभूत तरीकों को तरजीह देनी 
चाहिए। इस युकति का परिणाम कुटीर-उद्योगों को अधिक महत्त्व प्रदान करना 
हैं, जिसका विकास, उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि बड़े उद्योगों 
के बदले ही संभव हैं। कमीशन ने इस संभावना पर ध्यान नहीं दिया कि 
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॥ 


यान्त्रिक दृष्टि से उन्नत प्रक्रिया द्वारा विनियोग श्रम की वृद्धि कर सकता हैं 
जिससे कि भविष्य में श्रम की अधिक मांग हो सकती है, जो कि अन्यथा नहीं 
होती । रिपोर्ट स्वीकार करती है कि कृषि का पुनर्सगठन कृषि में रोजगार को 
कम कर देगा, किन्तु फिर भी यह उद्योग के विकास की दर की गारन्टी नहीं 
करती 'जो कि रोजगार में क्षतिपुरक वृद्धि कर सके । 

दो घोड़ों पर सवार होने का एक विश्येप उदाहरण राज्य द्वारा बड़ 
प्राइवेट फार्मों की सहायता के साथ-साथ सहकारी फार्म-समितियों की स्थापना 
का सुझाव है । इन दोनों को एक जुए के नीचे जोत दिया गया हैं। वड़े फार्सों 

तथाकथित रजिस्टड फार्मो) का प्रस्ताव राज्य के संरक्षण में छोटे जमींदार 

वर्ग की सृष्टि करता है। आथिक इतिहास का यह ज्ञात तथ्य है कि यही दर्ग 
पूृजीवाद और प्रम्परा' का सदसे बड़ा पोक है । 

सुख्यदः आत्तरिक साथनों पर निर्भर, आज के युग में विदेशों से बिना 
राजनैतिक प्रभाव के आथिक सहायता पाना असंभव है। वर्तमान स्थिति में 
किसी भी देश से बड़े पैमाने पर पूंजी का आयात भारत की स्वतंत्र वेदेशिक 
नीति के मार्ग में बाधक होगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने आन्तरिक साधनों पर 
ही निर्भर रहना उचित हैं। इस तथ्य को रिपोर्ट ने अच्छी तरह समझा हैं । 
इस सम्बन्ध में यह द्रप्टव्य हैं कि सोवियत रूस ने भी अपनी अर्थ-व्यवस्था का 
पुनर्निर्माण अपने आन्तरिक साधनों से ही किया था । 

जनतंत्रीय. आयोजन की शभ्रान्‍्त व्याख्या. योजना में जनतंत्रीय' और 
'सर्वेर्वा (॥0॥09!॥97797) ) आयोजन के बीच एक श्रान्त भेद किया गया 
हैं। विद्यमान सम्पत्ति-सम्बन्धों में, बिना सम्पत्तिशाली स्वार्थों की सहमति 
के, हस्तक्षेप न करने के अर्थो में जनतंत्रीय आयोजन का प्रयोग हुआ है । यदि 
कमीशन की राय में जनतंत्रीय आयोजन का यही अर्थ हैँ, तो वह बहुत गलत 
है । उदाहरण के लिये, रिपोर्ट में एक जगह कहा गया है कि “जनतंत्रीय 
व्यवस्था का अथ्थ है कि उत्पादन के पुनर्सगठन में शक्ति का कम से कम प्रयोग किया 
जाय । इस वाक्य का ऐसे प्रसंग में प्रयोग किया गया है, जिसका यह अर्य 
लगाया जा सकता है कि किसी प्रकार का राष्ट्रीयकरण, जब तक कि पहले स्वामी 
उससे सहमत न हों, नहीं हो सकता । अन्य स्थान पर खेतों के क्षेत्रफल को निद्चित 
करने के संबंध में, मालम होता है ऐसा मान लिया गया हैं कि जनतंत्रीय परिवर्तन 
विद्यमान खेतों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध है तथा उसे विद्यमान 
खेतों के क्षेत्रफल को निश्चित करने के विरुद्ध एक युवित के रूप में पेश किया 
जा सकता है । 


0॥| 
ल्ल्ल् 
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कुछ महत्त्वपूर्ण कृषि-समस्याओं की उपेक्षा. योजना की कृपणता क्ृषि के 
क्षेत्र में भी प्रगट हुई है। कुछ मानों में, विशेषकर सिंचाई और भूमि-पुनरुद्धार- 
योजनाओं में, सहकारी खेती को अंतिम लक्ष्य स्वीकार करने तथा नई उद्धार 
की गईं भूमि पर राज्य-फार्मों' के शुरू करने; तथा उन्नत और घनीभूत खेती 
(27678ए8 49777]78 ) तथा खेतों की चकबन्‍्दी में यह पर्याप्त श्रगति- 
शील है। किन्तु कमीशन के अन्य सुझाव लगान-नियंत्रण, शिकमी-दर-शिकमी 
काइतकारों की वेदखली, निठलल्‍ले मध्यस्थों की समाप्ति तथा भावी अधिकृत भूमि 
के निश्चित करने से आगे नहीं बढ़ते । प्रो० वाडिया और मभर्चेट ने निर्देश 
किया हँ--प्राम्य-ऋणग्रस्तता-जैसी महत्त्वपूर्ण समस्या पर इसमें समुचित ध्यान 
नहीं दिया गया है । 

विद्यमान आर्थिक व्यवस्था की स्वीकृति, इस योजना में उस केंद्र द्वारा 
नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें कि राज्य सक्तिय पार्द 
अदा करता हूँ और जिसमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्योगों में घनिष्ठ सम्पर्क 
पाया जाता हूँ । चूंकि योजना में उपलब्ध पूंजी की अधिक मात्रा मुख्यतः 
कृषि, सिंचाई, जल-शक्ति और सार्वजनिक सेवाओं के विकास में व्यय होगी, 
राज्य के लिये सीधा उद्योगों में र्पया लगाना संभव न होगा । ऐसा विनियोग 
(78४६77670 ) यदि किया भी जाय, तो वह शीघ्र अपेक्षित नई दिद्ञाओं 
अथवा उन उद्योगों के विस्तार में होना चाहिए, जो कि पहले सार्वजनिक स्वामित्व 
ओर प्रबन्ध के नीचे हें । इस तरह व्यक्तिगत उद्योग उत्पादन और वितरण 
में अभी भी महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करेंगे। उक्त योजना उत्पादन के साधनों 
के व्यक्तिगत स्वामित्व और संचालन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती । 
राज्य अवश्य विनियोग, विदेशी व्यापार और विनिमय-नियंत्रण करेगा तथा 
अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग के स्तर को संरक्षित करेगा। जब कि व्यक्तिगत 
उद्योगों की योजनाएं विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा कर 
बनाई जायेंगी । 

इससे स्पष्ट है कि इस योजना का उद्देश्य समाज के वर्तमान आशिक ढांचे, 
उत्पादद और वितरण-प्रणाली में कोई महत्त्वपूर्ण परवर्तन लाना नहीं है । 
मॉरिस डॉब ने ठीक .ही कहा है कि यह कहना भारी गलती होगी कि यह 
आयोजन मुक्त उद्योग (77७७ ०7॥67707886 ) की परम्पराओं से कोई 
महत्त्वपूर्ण विच्छेद है अथवा किसी माने में समाजवाद की किछ्त है। 

निर्धंनता की समस्या का समाधान नहीं. योजना में उसके प्रर्ण हो जाने 
के बाद, अर्थात्‌ १९५६ तक, भारतीय जनता को युद्ध से पहले, अर्थात्‌ १९३९ के 
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जीवन-स्तर पर ले जाने का आध्वासन दिया गया हैं। १९३९ का जीवन-स्तर 
किसी भी माने में संतोपजनक अथवा पाने योग्य नहीं कहा जा सकता । 
ऐसी स्थिति में हमें यह खेदपूर्वक स्वीकार करने पर मजबूर होता पड़ता है, कि 
भारत की प्रथभ पंचवर्षीय योजना से भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान 
नहीं होता । जिस रफ्तार से इसमें आथिक विकास की कल्पना की गई हैं उस 
रफ्तार से तो एक अच्छे रहन-सहन के स्तर पर पहुंचने में लगभग सो साल रूग 
जायेंगे, और फिर उस विकास के एक बड़े भाग को हमारी बराबर बढ़ती 
आबादी ग्रस लेगी । ऐसी स्थिति में हमें अपनी निर्धनता की समस्या को 
सुलझाने के लिये अधिक क्रांतिकारी और तेज योजनाओं को अपनाना होगा । 
यह ठीक है कि ऐसी योजनाओं को तत्काल अमल में लाने के रास्ते में बड़ी 
व्यावहारिक कठिनाइयां हें । पर उन्हें दूर करने की दिशा में सक्रिय प्रयत्न 
होना चाहिए। 


जनसंख्या 


जनसंख्या ओर सामाजिक कल्याण. जिस प्रकार किसी देश की आथिक 
स्थिति वहां के सामाजिक कल्याण को प्रभावित करती है, उसी भांति वहां की जन- 
संख्या का परिमाण और उसके गुण आर्थिक स्थिति पर स्वयं प्रत्यक्ष प्रभाव डाल, 
सामाजिक कल्याण को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हें। जनता का कल्याण 
सामाजिक कल्याण का प्रधान उद्देश्य हैं । इस सामाजिक कल्याण की वृद्धि के 
लिये यह आवश्यक है कि जनसंख्या का परिमाण और गुण सामाजिक आवश्यकताओं 
और कल्याण की वृद्धि को दृष्टि में रखकर नियंत्रित हों। इसके लिए सामाजिक 
समस्याओं पर विचार करते हुए जनसंख्या की समस्याओं का परिचय और 
अध्ययन अनिवाय॑ हो जाता हैं । 

समाजशास्त्रियों और विशेषकर जर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर बहुत 
समय से बहस चल रही है कि किसी समाज के अधिकतम सामाजिक और 
आथ्थिक कल्याण के लिये कितनी जनसंख्या का होना उपयुक्त हैं। जनसंख्या 
की समस्या पर सर्वप्रथम वेज्ञानिक रूप से विचार करनेवाले अंग्रेज पादरी 
माल्थस ने १७९८ में इस विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें खाद्य- 
उत्पादन की तुलना में जनसंख्या के अत्यधिक तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति को 
दर्शाने तथा उसके नियंत्रण के अभाव में, उसकी वृद्धि का एक भयानक चित्र 
उपस्थित किया गया। पिछले डेढ़ सौ साल के इतिहास ने माल्थस की 
भयंकर भविष्यवाणी को बहुत अंशों में मिथ्या सिद्ध किया। नये अन्वेषणों ने 
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यह भी सिद्ध किया कि जनसंख्या की वद्धि सदा ही विपदा, कष्ट, निर्धनता 
और महामारी का सूचक नहीं होती । अनेक परिस्थितियों में उसकी वृद्धि 
हितकर सिद्ध होती है। अतः केवछ जनसंख्या की वृद्धि या ह्वास से 
ही हम किसी समाज की समृद्धि अथवा कल्याण का अंदाज नहीं” लगा सकते। 
इस प्रकार जनसंख्या के एक नये और अधिक उपयुक्त सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया गया जिसे सर्वोत्तम ((0)79779प077 ) जनसंख्या का सिद्धांत 
कहते हैँं। इसके अनुसार किसी समाज के लिये वही जनसंख्या सर्वोपयंक्न्त 
जिस पर उसकी प्रतित्यक्ति औसत आय अधिकतम होती है। इस संबंध 

में यह स्मरणीय है कि यह सर्वोपयुक्त सीमा कोई स्थायी चीज नहीं है । 
यन्त्रों और क्षमता की वृद्धि से इसमें परिवर्तत आते रहते हैं । फिर भी हम 
जनसंख्या की वृद्धि के साथ प्रतिव्यक्रित औसत आय के बढ़ने और घटने से यह 
जान सकते हें कि आया जनसंख्या की वृद्धि हितकर है अथवा हानिकर । यदि 
हम संसार के विभिन्न देशों की जनसंख्या, उसके वितरण और वृद्धि की दर 
तथा आर्थिक स्थिति पर उसके प्रभावों का अध्ययन करें, तो ज्ञात होगा कि 
विभिन्न देशों में इस सम्बन्ध में कितना अन्तर है। सामान्यतः पाइ्चात्य देशों 
की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है, और उसने वहां के राजनीतिन्नों 
को बहुत चिन्तित कर दिया हैं। घटती जनसंख्या उनके लिये एक जटिल 
समस्या बन गई है। विवाह की वयस में वृद्धि, विवाहों की संख्या में कमी 
और गर्भ-निरोध (छां॥॥ (०१४70) के साधनों का प्रयोग इस 
कमी का प्रभुख कारण हैँ। इसके विपरीत, सामान्यतः, ऐशियाई देशों की 
जनसंख्या निरन्तर अबाध गति से बढ़ती जा रही है। इस वृद्धि से उन 
देशों की उत्पादन-क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है और इन देशों में जनसंख्या 
की वृद्धि एक प्रमुख आथिक और सामाजिक समस्या बन गई है | भारत स्वयं 
इसी श्रेणी में आता है। 

भारत की जनसंख्या और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन सामाजिक 
कल्याण की किसी भी योजना के लिए सर्वथा आवश्यक है । 
भारत को जनसंख्या और उसके प्रमख लक्षण 

१९५१ की अंतिम जनगणना के अनुसार भारतीय संघ की कुल जनसंख्या 
उगभग ३६ करोड़ १८ लाख है। इसमें स्त्रियों की संख्या लगभग ४५-५ प्रतिशत 


हैं। जनसंख्या में स्त्रियों की कमी का प्रधान कारण उचित देखभाल न होने के 
शरण उनका मृत्यु-दर का अधिक होना है । 
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है" 


कम करनेबाली आयु के व्यक्तियों का दा अनुपात. जनसंख्या के आंकड़ों 
में आयु-विभाजन का भी विशेष महत्त्व है. क्योंकि उससे किसी देश की कार्य- 
शक्ति का परिचय मिलता है। अन्य उन्नत देशों की तुलना में हमारे यहां 
बहुत ही थोड़े*ऐसे व्यक्ति हें, जो पचास साल से अधिक जीवित रहने हें। योरोप 
में अक्सुर एक व्यक्ति का कार्य करने का समय २० से ६० साल माना जाता हे 
जब कि हमारे यहां यह कार्यकारू १३ से ४० साल है। इस प्रकार कुल जनसंख्या 
में, हमारे यहां कार्य करनेवाली जनता का अनुपात ४२ प्रतिशत बैठता है. 
जब कि फ्रांस में वह ५२ प्रतिशत और इंग्लेग्ड में ६२ प्रतिशत है। इसका 
प्रधान कारण हमारे यहां अत्यधिक शिजु और वाल-मृत्यु-दर है। हमारी जन- 
संख्या का एक बड़ा भाग कार्य करने की आयु में पहुंचने से पहले इस संसार से 
कच कर जाता है । इस प्रकार उसके लाकून-पालत पर किया गया समस्त व्यय 
सर्वथा बेकार जाता है। इससे यह बेहतर है कि हमारे यहां कम बच्चे पैदा 
हों, पर वह काम करने की आयु में अधिक से अधिक जीवित रह सके और इस 
प्रकार देश के उत्पादन में योग दे सकें । 
अश्क जन्म ओर अधिक घमुृत्यु-दर. किसी देश की जनसंख्या की कुल वृद्धि को 
'जानने के लिये उसकी जन्म और मृत्यु-दर का जानना आवश्यक हैँ । पिछले 
तीस सालों में भारत की जन्म और मृत्यु-दर में निरंतर कमी हुई है फिर भी 
पारचात्य औद्योगिक देशों को तुलना में भारत की जन्म और मुृत्यु-दर अत्यधिक 
हैं । यदि मुत्यु-दर कुछ और कम होती, तो जनसंख्या में और अधिक वृद्धि 
होती । नीचे की तालिका से १९३१ से १९५१ तक जन्म और मृत्यु-दर की 
प्रवृत्ति का परिचय मिल सकेगा ! 


का 


वर्ष जन्म-दर मृत्य-दर जनसंख्या-वृद्धि 
(प्रति १००० ) (प्रति १००० ) (प्रति १०००) 
री ३५ ् १० 
१९४० ३३ कर 3 
०5322 २६.६ १६.६ २१० 


पिछले ३० सालों में जन्म और मृत्यु दर सें कह्ाप्त. उक्त आंकड़ों से पता 
चलता हैं कि आजकल भारत में प्रतिवर्ष प्रतिहजार व्यक्तियों के पीछे लगभग 
२७ व्यक्ति पैदा होते और! १७ व्यक्ति मरते हें। १९३१ में यह संख्या क्रमशः 
३५ और २५ थी । इस तरह प्रतिहजार व्यक्ति पीछे लगभग १० व्यक्तियों 


म 


की बुद्धि है, अर्थात्‌ जनसंख्या की वृद्धि की दर लगभग १ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। 
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हि 
हि 


वृद्धि-दर में करी नहीं. यह संतोष की बात है कि पिछले ३० वर्षों से 
हमारी जन्म और मृत्यु-दर बराबर कम होती जा रही हैं, इसका मुख्य कारण 
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना है। फिर भी इससे 
जनसंख्या की कुल वृद्धि-दर पर कोई असर नहीं पड़ा है । उसकी वृद्धि का अनुपात 
वही १ प्रतिग्रत पर टिका हुआ है । प्रजनन की वास्तविक दर में कमी होने पर 
भी हमारी समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है । 

अधिक्त जन्ः और मृत्य दर के कारण. हमारे यहां प्रायः सभी स्त्रियों 
और पुरुषों का विवाहित होता एक धार्मिक कत्तंव्य है।' इस दृष्टि से हम संसार 
की सबसे अधिक विवाहित जातियों में से हैं । उद्योगी देशों में विवाहित वयस 
की पर्याप्त जनसंख्या अविवाहित रहती है । उदाहरणार्थ भारत में १५ से ४५ 
वर्ष की आयू की लगभग ८० प्रतिशत स्त्रियां विवाहित हें, जब कि इंग्लेण्ठ और 
वेल्स में इसका अनुपात ५० प्रतिशत है, और इनमें से भी भारत में १५ से ३० 
वर्ष की आयु का, जिसमें कि गर्भाधान सबसे अधिक होता है, अनुपात ६४ प्रति- 
शत था, जब कि इंग्लैण्ड और वेल्स में वह ३३ प्रतिशत है । इसके अलावा 
हमारे यहां स्त्रियां पाश्चात्य देशों की तुलना में कम उम्र में ही ब्याह दी जाती 
हैं। आधुनिक अन्वेषणों से पता चला है कि १५ से २० साले की उम्र में गर्भाधान॑- 
दर सबसे अधिक होती है । पाइ्चात्य देशों में स्त्रियां प्रायः २२-२३ साल की 
उम्र के बाद ब्याह करती हैँ । फिर भारत में गर्भ-निरोध के साधनों का भी प्रसार 
नहीं है। ऐसी स्थिति में जन्म-दर का अत्यधिक होना स्वेथा स्वाभाविक हूँ । 

स्वास्थ्य-रक्षा का अभाव सृत्य-दर का सुरुषय कारण. निर्धनता, बीमारियां, 
अल्प और अपौष्टिक भोजन, बाल-विवाह, प्रसूतावस्था में समुचित देखभाल 
की कमी और गन्दगी, मुख्यतः हमारी अधिक मृत्यु-दर के लिये उत्तरदायी हें । 
यद्यपि पिछले तीस सालों में इसमें निरन्तर कमी हुई है, फिर भी अन्य उद्चत देशों 
की तुलना में अभी भी यह अत्यधिक है । 

बच्चे, प्रसुताओं तथा प्रेजनन-दयस की स्त्रियों की अत्यधिक म॒त्य- हमारी 

मृत्य-दर को मुख्य विशेषता एकवर्षीय बच्चों, प्रसुताओं तथा प्रजनन-वयस 
की स्त्रियों की अत्यधिक मृत्यु-संख्या है। हमारी बाल-मृत्यु-दर भी अत्यधिक 
है । लगभग एक-चौथाई बच्चे तो जन्मने के पहले वर्ष में ही मौत के मुंह में 
चले जाते हैं। कुल मृत्यु-संख्या का लगभग ४९ प्रतिशत भाग १० वर्ष से कम 
आयु के बच्चों का होता है जब कि इंग्लैण्ड में यह संख्या केवल १२ प्रतिशत है। 
संक्षेप में, १०० बच्चों में से २५, प्रथम वर्षगांठ से पहले ही मर जाते हैं, पांचवीं 
वर्षगांठ तक पहुंचते-पहुंचते ४० प्रतिशत इस संसार से चल देते हैं; बीसवीं वर्ष 
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गांठ तक केवछ ५० प्रतिशत वाकी बचते हैँ, और केवछ १५ प्रतिशत ६० वीं 
वर्षगांठ मना पाते हैं। इस प्रकार हमें जनसंस्या-वद्धि की एक बड़ी कीमत 
चुकानी पड़ती हैं । 

जीदितों का हीन स्वाः्थ्य और कार्यक्षमतर, केवल जीवितों की संख्या से 
ही हम , उनकी कार्यक्षमता का अंदाज नहीं छूंगा सकते। इसके लिये हमें उनके 
स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राप्त सुविधाओं की ओर भी नजर डाछनी होगी । 
इस. दृष्टि से हमारी जनसंख्या की अवस्था बहुत ही निराशाजनक है । उनमें से 
अधिकांश जनता को आवश्यक और पौष्टिक भोजन तथा चिकित्सा की सुवि- 
धाओं के अभाव में दु्वेंड और पर्याप्त समय तक रोगी रहना पड़ता हैं। इसके 
अतिरिक्त अत्यन्त गरीब होने के कारण उसे शिक्षा की भी पर्याप्त सुविधाएं 
प्राप्त नहीं है । परियामत: हमारे जीवितों की किस्म और उनकी कार्यक्षमता 
बहुत ही गिरी हुई है । 

कृषि पर अत्यधिक निर्भरता. किसी देश की जनसंख्या के विभिन्न देझ्षों में 
लगे अनुपात के अध्ययन से उसकी आ्थिक स्थिति को समझने में बड़ी सहा- 
यता मिलती है । किसी देक्ष की अधिक जनसंख्या की क्ृषि-जैसे प्राथमिक 
उद्योगों पर निर्भरता उसकी निर्धनता का सूचक है । इसके विपरीत, उद्योगों, 
यातयात, व्यापार, सेवाओं जेसे माध्यमिक और त्रैयिक उद्योगों में जनसंख्या के 
अधिक अनुपात का लगा होना उसकी समृद्धि का परिचायक हैं। १९५१ की 
जुनगणना के अनुसार भारत की ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । 
३६.१ करोड़ जनसंख्या में से २४.९ करोड़ व्यक्ति क्रृषि तथा बाकी १०.७ करोड़ 
अन्य धंधों पर निर्भर हें। ८.९५ करोड़ काम करनेवालों में से ७.१ करोड़ 
कृषि में, ९० लाख उद्योगों, ६० लाख व्यापार तथा स्वास्थ्य, ३० लाख शिक्षा 
ओर शासन-सेवाओं में तथा ५ छाख व्यक्ति अन्य घरेल सेवाओं इत्यादि कार्यों 
म लग हुए 

भारतीय कृषि की कम उत्पादकता जनसंख्या-वद्धि से सम्बद्ध, भारत में 
कृषि समृद्ध उद्योग नहीं है । कृषि में प्रतिव्यक्ति उत्पादन विभिन्न बातों पर 
निर्भर करता है । इसमें भूमि, पंजी और श्रम का अनपात, कृषि के तरीके और 
अन्ततः कृषि का रूप, अर्थात्‌ कृषि का क्षेत्र और उसमें लगी पूंजी का अनुपात 
ह। इनमें से स्वभावतः मनुप्य-भूमि का अनुपात, अर्थात्‌ हर मजदूर के हिस्से में 
पड़नेवाली भूमि का क्षेत्रफल सबसे मख्य है । 

पिछले तीस सालों से कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात प्रायः स्थिर है, 
किन्तु खेती के लिये प्राप्त सीमित जमीन के चाहनेवालों की संख्या में बराबर 
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वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार जमीन पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है 
और प्रतिव्यक्ति कम एकड़ भूमि आज खेती के लिये प्राप्त है। इस प्रकार जहां 
उन्नत खंती के लिए कम मजदूरों की आवश्यकता है, उसके विपरीत उनकी 
अधिकता, निरन्तर हमारी कृषि की उत्पादकता को कम कर रही हैं। इस प्रकार 
भारत में जनसंख्या की वृद्धि कृषि की गिरती हुई उत्पादकता से घरनिष्ठतया 
सम्बद्ध है 

संक्षप में, यह भारतीय जनसंख्या और उसकी वृद्धि के प्रमुख लक्षण हैं । 
जनसंख्या की भावी दर निर्धारित करने के लिए उसके रुख और संभावित भावी 
प्रवृत्तियों का परिचय भी आवश्यक है । 


जमसंख्या का रुख 


१९५३ की जतगणना-कमिह्तर-रिपोर्ट, भारत के जनगणना-कमिश्नर आर० 
एस० गोपालास्वामी ने नवम्बर १९५३ में भारतीय जनसंख्या पर एक महत्त्वपूर्ण 
रिपोट भारत-सरकार को पेश की है। इस रिपोर्ट में हमारी जनसंख्या-वृद्धि 
और उनकी समस्याओं का अच्छा विवेचल किया गया है । जनसंख्या के रुख 
का विइलेषण करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय जनसंख्या की 
वृद्धि में सन्‌ १९२१ एक महान्‌ विभाजक' है । १९२१ से पिछले ३० सालों 
में भारत की जनसंख्या में कुल १ करोड़ २२ लाख की वृद्धि हुई, जब कि 
१९२१ के बाद के ३० सालों में ११ करोड़ की वृद्धि हुई है । 

इस भांति जब कि १८९१-१९२० के बीच जनसंख्या की वद्धि की दर 
भत्यंक दस साल में १.७ प्रतिशत थी, १९२१-१९५० में वह १२ प्रतिशत रही । 
इस महान्‌ अन्तर का प्रधान कारण पिछले तीस सालों में निरन्तर मत्य-दर की 
कमी थी। उससे पहले अकाल और महामारियां अत्यधिक मत्य-दर के लिये 
उत्तरदायी थीं। 

१९४३ का बगारू का अकाल ही एकमात्र ऐसी घटना थी जिसने मत्य-दर 
के हास की प्रवृत्ति में एक बार बाधा पहुंचाई, लेकिन उसके बाद पुनः उसे सुधारने 
के दृढ़ प्रयत्न हुए 

१९२१ के बाद स्थिति बराबर बदतर. जिस भांति १९२१ से पहले और 
बाद के ३० सालों में जनसंख्या-वद्धि में भीषण अन्तर हैं, उसी भांति इस वद्धि 
ओर कृषि की वृद्धि में भी वैसा ही भीषण अन्तर हैं। इस सम्बन्ध को तीन 
चीजों से व्यक्त किया जा सकता है--प्रतिव्यक्ति जोती गई जमीन का क्षेत्रफल 
दो फसल पैदा करनेवाली जमीन का क्षेत्रफल और प्रतिव्यक्ति सींची जानेवाली 


जनसंख्या का रुख 


जमीन का क्षेत्ररक । १९२१ से पिछले ३० साछों की तुलना में १९२१ में 
यह तीनों ही क्षेत्रकल कुछ अधिक थे। १९२१ के बाद यह तीनों ही चीजें 
निरन्तर गिरती चली गईं और १९५१ में यह १९२१ की तुलना में पर्याप्त 
अधिक नीचे थीं | प्रतिव्यक्ति जोती गई जमीन के क्षेत्रफल में यह कमी सबसे 
अधिक थी। १९५१ में यह .८४ एकड़, पर १९२१ में यह १.११ एकड़ थी। 


सम्भावित विकास 


वद्धि-दर में कमी की आशा! नहों- हम पहले भी संकेत कर चुके हूँ, कि हमारी 
मृत्यु-दर निरंतर कम होती जा रही है । हमारी अधिकांश मृत्युएं ऐसे रोगों के 
कारण हे, जिन्हें दूर किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में उन्नति होने 
से आनेवाले वर्षों में इसमें और भी कमी होने की संभावना है । इसके अतिरिक्त, 
शिक्षा और सामान्य जागरण के फलस्वरूप विधवा-विवाह भी अधिक हो रहे हें 
और होंगे,, जिससे यदि गर्भ-निरोध के साधनों का प्रयोग व हुआ, तो हमारी इस 
वृद्धि का क्रम जारी रहेगा। और कोई आश्चर्य नहीं १९२१- १९५१ की तुलना में 
१९५०१-१९८१ में इसकी वृद्धि की रफ्तार तेज ही रहे । किन्तु यदि रफ्तार 
वही रहे जो कि पिछले तीस सालों में रही है, तव भी १९६१ तक हमारी जन- 
संख्या ४१ करोड़, १९७१ तक ४६ करोड़ और १९८१ तक ५२ करोड़ तक 
पहुंच जायेगी । 

कृषि-4िकास-दर जनसंख्या-वृद्धि-दर से पीछे रहेगी. अब प्रश्न यह है कि 
हमारी कृषि के विकास की दर क्‍या इतनी काफी है जो ५२ करोड़ आबादी का 
पेट भर सकेगी ? इसका उत्तर नकारात्मक ही है। क्योंकि यदि वर्तमान कमी 
को दूर कर दिया जाय तब भी ३६ करोड़ जनसंख्या को खिलाने के लिये 
हमें प्रतिवर्ष 9७५० लाख टन अन्न की आवश्यकता पड़ती है। यदि वर्तमान स्तर 
को कायम रखा जाये, तो हमें प्रतिवर्ष १९६१ में ८५०, १९७१ में ९६०, 
और १९८१ में १,०८० लाख टन अन्न की आवश्यकता होगी। इसके लिए 
हमें अपने अन्न के वर्तमान उत्पादन में १९६१ तक २१ प्रतिशत, १९७१ तक ३७ 
प्रतिशत, १९८१ तक ५४ प्रतिशत वृद्धि करनी होगी । 

यदि हम सींची हुई भूमि के विस्तार द्वारा अपने अन्न-उत्पादन की वृद्धि 
की संभावनाओं पर विचार करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहां कुल जोती 
हुई जमीन का १५.५ भूमि सिचाई के नीचे हू । इस दृष्टि से चीन के बाद हमारे 
यहां ही सींची जमीन का सबसे अधिक अनुपात हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
१९५१ में सींची जानेवाली १४९.४ एकड़ भूमि की तुलना में १९५६ तक मुख्य 
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योजनाओं द्वारा १६०.९ एकड़ भूमि सिंचाई के नीचे लाने का अनुमान हैं । 
यदि इसे व्यावहारिक भी मान लिया जाय, तो मुख्य योजनाओं द्वारा सिचाई के 
क्षेत्रफल से बढ़ी उपज भी कुल अपेक्षित उपज के एक-चौथाई से भी कम 
होगी । योजना के अन्तर्गत गौण सिंचाई-बवर्स ११३ लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई करेंगे और मुख्य योजनाएं १९६१ की छू मांग को पूरा करेंगी । 

जहां तक खाद द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रब्न है, इस दिद्या में अधिक प्रगति 
की संभावना नहीं है 

उत्पादन-वद्धि के इन सब तरीकों से मिलाकर रूगर्भंग २४० राख टव की 
वाधिक वृद्धि हो सकेगी, किन्तु यह वृद्धि भी १९७१ की आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं कर सकेगी । इस सब विवेचना से हम इसी परिणाम पर पहुंचते हें कि हमारे 
खाद्य-उत्पादन की वृद्धि-दर जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि-दर से पीछे ही रहेगी। 
ऐसी स्थिति में जनसंख्या की बृद्धि रोकने के उपायों को इंढ़ना होगा और उनका 
अवलम्बन करना होगा । 


जनसंख्या-समस्या के प्रस्तावित उपाय 


१. भूमि-व्यवस्था सें सुधवर. भारतीय सामाजिक समस्या के कुछ विचारकों, 
विशेषतः महात्मा गांधी, का यह विचार था कि भूमि-व्यवस्था के सुधर जाने से 
हमारी जनसंख्या का उचित समाधान हो जायेगा । उनके अनुसार (अन्य बातों 
के साथ) यदि हमारी उचित भूमि-व्यवस्था हो, तो भारत वर्तमान जनसंख्या 
से दुगुनी जनसंख्या का पोषण कर सकता है। ब्रिटिश सरकार ने जिस जमींदारी 
प्रथा को स्थापित कर निठल्ले, शोषक मध्यस्थ वर्ग का निर्माण किया है, उसे 
समाप्त कर हम भूमि-व्यवस्था को सुधार सकते हैं। निस्‍्संदेह जमींदारी प्रथा 
हमारे कृषकों की आथिक अवस्था को दयनीय बनाने में एक बड़ा कारण थी। 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ अधिकांश राज्यों में इसका बहुत अंझों में उन्मूछन भी 
हो चुका हैँ, पर इससे हमारी जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं हुआ 
हैं। यह तथ्य आज स्पष्ट होता जा रहा हैं कि केवल भूमि-व्यवस्था के सुधार से 
न तो हम अपनी जनसंख्या की समस्या का हल कर सकते और न ही भमि के 
सामूहीकरण ((/006०0एएं890४07 ) और यान्त्रिक खेती से खाद्यान्न की 
बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हें। 

२. उद्योगीकरण. जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए कुछ लोग 
उद्योगीकरण को रामबाण दवा समझते हैं । भारत में उद्योगीकरण एक बड़ी 
समस्या है । पिछले तीस सालों में, जिनमें अपेक्षतया उद्योगीकरण की रफ्तार 
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तेज रही है, हमारी जनसंख्या का बहुत कम अनुपात ही उद्योगों में जज्ब हो 
सका हैँ । उद्योगीकरण ने साथ-साथ हाथ के कुटीर-उद्योगों को नष्ट कर 
बेकारी को समाप्त करने के स्थान पर उसकी अधिक सृप्टि कर दी है । 
विद्यमान परिस्थितियों में जो अधिकतम उद्योगीकरण संभव है, उसे देखते 
हुए, हम उससे जनसंख्या की समस्या का हल नहीं कर सकते । पंचवर्षीय 
योजना में प्रस्तावित औद्योगिक विकास द्वारा कठिनाई से कुछ छाख अतिरिक्त 
व्यक्तियों को उद्योगों में खपाया जा सकता है। उद्योगीकरण भारत के लिए एक 
आशिक, राजनैतिक और सैनिक आवश्यकता हे । किन्तु जब तक हमारी अधि- 
कांश जनता एकदम निधन हे, औद्योगिक वस्तुओं के खरीदने की मांग बहुत 
कम रहेगी । इससे हमारे जीवन में एक आथिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है 
जिसका नष्ट करता आवश्क है | जनगणना-कमिद्नर गोपालास्वामी के मत में 
उद्योगीकरण और खाद्य वस्तुओं 'के आयात द्वारा जनसंख्या की समस्या का 
समाधान एक श्रांति हैं। वह परिस्थितियां जिन्होंने इंग्लेण्ठ और योरोप के 
लिये १९ वीं सदी में यह संभव बनाया, आज विद्यमान नहीं हें । 

वास्तव में समस्या जनसंख्या बनाम उद्योगीकरण की नहीं और न ही जन- 
संख्या की वृद्धि और अर्थ-व्यवस्था के यपुनर्सगठन के बीच चनाव करना हैँ । बल्कि 
इसके विपरीत, यदि हम जनसंख्या के नियंत्रण का भी निरुचय करें, तो हमें देश का 
उद्योगीकरण करना चाहिए। उद्योगीकरण के द्वारा ही हमारी कृषि की 
कार्यक्षमता बढ़ने की संभावना है | हमारे यहां पर्याप्त आ्थिक साधन हें जिनके 
उपयोग के लिये उद्योगीकरण आवश्यक हैं। किन्तु उद्योगीकरण की आवश्यकता 
से हमारी जनसंख्या की वृद्धि में आवश्यकता सिद्ध नहीं होती । हमें अपने उद्योगों 
को बढ़ाने के लिये अधिक जनसंख्या की जरूरत नहीं है । हमारे पास अभी भी 
बड़ी संख्या पूर्णतः: बेकार और अर्ध-बेकारों की है, जिसके जज्ब करने में लम्बा 
समय लगेगा । 

' क्षषि के सुधार और उद्योगीकरण के प्रसार द्वारा आज से अधिक जनसंख्या 
को आज के रहन-सहन के स्तर पर रखना असंभव नहीं हैँ । पर क्या आज का 
रहन-सहन का स्तर ऐसी चीज हैँ जिसे कायम रखना हमारे लिये गौरव की 
चीज है और जिसे हम आनेवाले जमाने के लिये अपनी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य 
बना सकते हूं ? 

३. समाजवाद. सोवियत रूस के समाजवादी पुन्तिर्माण से प्रभावित 
कुछ लोगों का यह कहना हैं कि समाजवाद हमारी जनसंख्या को आसानी से हल 
कर देगा। पिछले २० सालों में रूस ने जो आथ्थिक उन्नति की हैं वह वास्तव 
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में अभूतपूर्व है । वहां कृषि और उद्योगों का विपुल विकास हुआ हैं । इसी बीच 
उसकी जनसंख्या-वद्धि की रफ्तार भी बहुत तेज रही है। यही नहीं, उन्होंने 
उसे खब प्रोत्साहित किया हैं। यदि वहां यह सभव हें, तो कया यहां ऐसा नहीं 
हो सकता ? १९२६ से सोवियत रूस की आबादी की वृद्धि-दर भारत से कहीं 
अधिक है। उसकी जन्म-दर ४० प्रतिहजार है । रूसी लोग इस बढ़ती जनसंख्या 
से तनिक भी भयभीत नहीं हुए हैं । उसके विपरीत उनका विश्वास हैँ कि 
बढ़ती आबादी समाजवादी पुननिर्माण के लिये अपेक्षित हैँ । 

यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रूस का क्षेत्रफल भारत से आठगुना है 
और उसकी आबादी अभी कुल २० करोड़ है। वहां जनसंख्या का घनत्व अभी 
भी २३ प्रति वर्गमील है, जब कि भारत में वह ३१३ प्रति वर्गमील है। निस्संदेह 
सोवियत रूस की पर्याप्त भूमि बसने योग्य नहीं है । किन्तु वहां अभी भी विस्तार 
का पर्याप्त क्षेत्र है। इस प्रकार सोवियत रूस ने खाली भूमि की पुकार का उत्तर 
दे अपने देश का निर्माण किया है । भारत की स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है, अतः 
हमें दूसरी जनसंख्या-तीति का अवलम्बत करना होगा । 

४. जनसंख्या का नियंत्रण. जनसंख्या की समस्या का अंतिम प्रस्तावित 
उपाय जनसंख्या का नियंत्रण रह जाता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 
जन्मों की संख्या मृत्युओं से अधिक न हो। इस भांति हम अपनी जनसंख्या 
वर्तमान संख्या पर स्थिर रख सकते हैँ । स्थिर जनसंख्या ही विद्यमान स्थिति 
में हमारे लिए उपयुक्त है। इसके लिए जन्म-दर में कमी अनिवार्य है। 
गोपालास्वामी के अनुसार एक विवाहित दस्पति के अधिक से अधिक तीन बच्चे 
होने चाहिएं। हमारी मातृत्व की दर, जो आज ४० से ४५ प्रतिहजार है, घटकर 
२३ प्रतिहजार हो जानी चाहिए। जन्म-दर की कमी मृत्यु-दर में भी स्वतः कमी 
लायेगी। इस प्रकार वर्तमान मृत्यु-दर २७ से घटकर २२ प्रतिहजार रह जायेगी 
और हमारी जनसंख्या-वृद्धि की दर हर दस सालों में १३ प्रतिशत से घटकर 
१ प्रतिशत रह जायेगी । स्वास्थ्य और रहन-सहन के दर्जे में उन्नति होने से 
अधिकांश स्त्रियां स्वयं ही कम बच्चे पेदा करने के लिए उत्सुक होंगी और तीन 
बच्चों के स्थान पर दो ही बच्चे जनना पसंद करेंगी । 

आत्मसंयम बनाम कृत्रिम गर्भ-निरोध (375॥ (!07॥70! ). जनसंख्या 
के नियंत्रण की आवश्यकता को जो लोग स्वीकार करते हें, वह उसकी प्राप्ति के 
साधनों पर सहमत नहीं हे । इसके दो रास्ते हें--आत्मसंयम या कृत्रिम गर्भ- 
निरोध के साधनों का प्रयोग । आत्मसंयम में देरी से विवाह करना भी सम्मिलित 
हैँ । कुछ विद्वानों का मत है कि देरी से विवाह जन्म-दर में पर्याप्त कमी ला 
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सकता है। १६ से २१ वर्ष की उम्र में सबसे अधिक बच्चे पैदा होंते हैं । इसके 
विपरीत, अन्य विद्वानों का मत है, यदि विवाह की उम्र १६ से बढ़कर २१ सार 
भी हो जाये तो उससे कुल जन्म-दर पर विश्येप प्रभाव न पड़ेगा। परन्तु 
डा० चन्द्रशेखर के मत में देरी से विवाह जन्म-दर घटाने का अच्छा उपाय है । 
अतः इसकी उपयोगिता पर विचार होना चाहिए । जनसंख्या के नियंत्रण की 
दृष्टि से न सही, कितु स्वास्थ्य की दृष्टि से ही विवाह की उम्र में वृद्धि होनी 
चाहिए । इस पर सभी सहमत हें । बहस केवल विवाहित जीवन में किस भांति 
जन्मदर का नियंत्रण हौ इसकी रह जाती है । 

दसन अध्यावहारिक- कुछ लोगों की राय में, जिनमें महात्मा गांधी के 
अनुयायी प्रमुख हैं, आत्मसंयम--ब्रह्मचर्य ही इसका एकमात्र उचित साधन है । 
कोई समझदार व्यक्ति परिष्कृत और कोमल काम-संबंधों के लिए आत्मसंयम के 
महत्त्व की उपेक्षा न करेगा । लेकिन सवाल तो सिर्फ जनसंख्या-नियंत्रण के साधन 
के रूप में उसकी उपयोगिता और सफलता का है | अभी तक का अनुभव हमें यह 
बतलाता है कि सामान्य जनता द्वारा नियंत्रण के साधन के रूप में इसका प्रयोग 
अव्यावहारिक है । कठोर से कठोर आत्मसंयम द्वारा भी जनसंख्या के नियंत्रण का 
भरोसा नहीं किया जा सकता । साल में एक बार संभोग से ही एक स्त्री गर्भवती 
हो सकती है । इसलिए जनसंख्या-नियंत्रण के लिए कृत्रिम गर्भ-नरोध का ही 
उपाय रह जाता हैं। कुछ व्यक्ति इसके प्रयोग को अनैतिक मानते हैं, पर इच्छा 
के विरुद्ध, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षण के साधनों की सर्वथा उपेक्षा कर 
बच्चों की निर्बाध गति से वृद्धि कहां तक नैतिक कही जा सकती है ? कृत्रिम गर्भे- 
निरोध के विरोधियों का यह भी कहना है कि इसके प्रयोग से गर्भ होने का डर 
न रहने से व्यभिचार या अत्यधिक भोग के बढ़ने की संभावना है। देशों का अनु- 
भव इस बात की पुष्टि नहीं करता । गर्भ रह जाने का भय लोगों को आत्म- 
संयम की ओर ले जाने में असफल रहा है । वास्तव में संयम और भोग का संबंध 
कृत्रिम गर्भ-निरोध के साथनों से न होकर जीवन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण 
और विक्षा से हैं । 

गर्भ निरोध अपनाने की आवश्यकता. हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
हमारे जनसंख्या के नियंत्रण का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग गर्भ-नि रोध के कृत्रिम 
साधनों को अपनाना ही रह जाता है। यह विचित्र बात हूँ कि जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में हम विज्ञान को अपनाने की बात कहते हैं पर इस क्षेत्र में हम अवैज्ञानिक 
विचारों का ही पोषण कर रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टि अपनाने से इनकार करते हैं । 

कुछ लोग क्रृत्रिम गर्भ-निरोध के कारणों को स्वास्थ्य के लिए हानिकर समझते 
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हैं। इस संबंध में अधिकारपूर्वक कहने की क्षमता रखनेवाले डा० सी० बी० 
डिस्डेल की सम्मति उद्धृत करने योग्य है :- 

“कोई इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता कि गर्भ-निरोध के अपनाने के बाद 
से हमारी जन्म-दर घटने के साथ-साथ पाइचात्य देशों में जीवन-काल ३५-४५ 
से बढ़कर ६०-६५ हो गया है। इसके अतिरिक्त हाल के आंकड़े इस बात की 
पुष्टि करते हैं कि मृत्यु-दर में, विशेषत: स्त्री-पुरुषों के प्रजनच-काल में होनेवाली 
मृत्यु-दरमें, आइ्चर्यजतक कमी हुई है ।” | ; 

उक्त विवेचन तथा भारतीय स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता 
है कि हम सार्वजनिक रूप से गर्भ-निरोध के साधनों के प्रयोग को स्वीकार करें 
तथा उसके प्रयोग और प्रसार के लिए अधिकाधिक आन्दोलन करें। गोपालास्वामी 
ने इसके लिए एक पृथक्‌ संगठन बनाने तथा गर्भ-निरोध को राष्ट्रोय योजना में 
सिंचाई के समान प्राथमिकता प्रदान करने की सिफारिश की है । इस संगठन के 
पास पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता होने चाहिएं जिनकी देश की सब माताओं के पास 
पहुंच होनी चाहिए । एक केन्द्रीय अन्वेषण और प्रचार-विभाग शीघक्ष स्थापित 
होना चाहिए जो कि प्रभावयकक्‍्त, हानि-रहित तथा सस्ते साधनों की सिफारिश 
कर सके और जिन्हें सरकार प्रचारित कर सके । ऐसे तरीकों के प्रचार की भी 
आवश्यकता है जिनमें कृत्रिम साधतों की जरूरत नहीं पड़ती । इस क्षेत्र में पहले 
से मुख्यतः शहरों में काम करनेवाली संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए । 

इन तैयारियों के बाद नासमझ मातृत्व के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन का 
दूसरा दौर शुरू होता चाहिए । इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि यह 
सामाजिक स्त्री कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय संगठन द्वारा चलाया जाये और इसको 
सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो। इस प्रकार जहां एक बार जनता को गर्भ- 
निरोध की उपयोगिता अनुभव हुई और उसे अमल में लाने की सुविधा प्राप्त हुई, 
तो कोई कारण नहीं कि हम शीश ही अनिच्छित बालकों की बाढ़ से मुक्ति पा 
सके। सीमित पर स्वस्थ ओर शिक्षित बच्चे हमारी जनसंख्या-नीति का लक्ष्य 
होना चाहिए । ह 


चोथा अध्याय 


। ३ 
स्वास्थ्य और पोषण 

स्वास्थ्य और समाज 

समाज के उत्थान और कल्याण में उसके सदस्यों का स्वास्थ्य एक बुनियादी 
चीज है । आर्थिक विकास के साधनों में इसका सबसे प्रमुख स्थान है । श्रमिक 
की कार्यक्षमता मुख्यतः उसके स्वास्थ्य पर ही निर्भर होती है। इस भांति किसी 
देश के श्रमिक का स्वास्थ्य ही वहां की कृषि और उद्योगों के विकास में विज्ञेष 
महत्त्व रखता है । 

केवल रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक 
क्षमताओं का संतुलित विकास और व्यक्ति का सम्पूर्ण भौतिक और सामाजिक 
वातावरण से उपयुक्त सामंजस्य दी स्वास्थ्य कहा जा सकता है । 

किसी भी समाज के सदस्यों का अच्छा या बुरा स्वास्थ्य कोई पूर्व-निर्धारित 
या निश्चित चीज नहीं है । वह वातावरण से संयुक्त विभिन्न कारणों से संबद्ध है, 
जिनमें कि आवश्यकतानुसार परिवर्तेन किये जा सकते हें । समाज में विद्यमान 
रहन-सहन का दर्जा, स्वास्थ्य-सेवाओं का प्रसार और आरोग्य-शिक्षा किसी समाज 
के सदस्यों के स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करती है। एक अच्छे समाज का 
यह दायित्व है कि वह उन सुविधाओों को जुठाये जो कि जनता के स्वास्थ्य को 
सुरक्षित और विकसित करें । 

प्राचीन और मध्य काल में अन्य विभिन्न दायित्वों की भांति रोग या अस्वस्थता 
एक व्यक्तिगत दायित्व थी । वेज्ञानिक शोधों के अभाव में जनता स्वास्थ्य 
की उचित रक्षा और रोगों की समुचित चिकित्सा से प्रायः अपरिचित थी । 
जादू-टोना, झाड़-फूंक, बलि-पूजा, यज्ञ-अनुष्ठान, दान-दक्षिणा, मंत्र-जप ही उस 
समय चिकित्तसि के प्रधान साधन थे । उन्नीसवीं शती में अन्य विज्ञानों के साथ 
चिकित्सा और हल्य-विज्ञान में अभूतपूर्व उन्नति हुई और अनेक असाध्य और 
सामान्य रोगों की उपयोगी ओषधियों और चिकित्साओं के आविष्कार हुए । 
किन्तु विज्ञान की यह शोधें और सुविधाएं बहुत समय तक केवल समाज के धनी 
वर्गों को ही प्राप्त रहीं। सामान्य जनता उनके लाभों से वंचित ही रही । जन- 


१०६ भारत में सामाजिक कल्याण ओर सुरक्षा 


तंत्र और सामाजिक कल्याण के आन्दोलन ने इन सुविधाओं को सर्वसाधारण 
तक पहुंचाने का वीड़ा उठाया । संसार के अधिकांश सभ्य समाजों ने अपने नाग- 
रिकों की स्वास्थ्य-रक्षा और उन्नति का दायित्व आज अपने कंधे पर ले लिया 
हैं । समाज का हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो, यही आज के युग की पुकार है। 


भारत का स्व्रास्थ्य । 

पूर्ण स्वास्थ्य के संबंध म तो आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं हें । रोगों के 
संबंध में भी सीमित आंकड़े प्राप्त हैं । इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनुमान 
के लिए मुख्यतः मृत्युओं के आंकड़ों पर ही निर्भर होना होगा। भारत के मृत्य- 
आंकड़ों की अन्य देशों से तुलना कर हम परोक्षसरूप से यहां के स्वास्थ्य की अवस्था 
का अनुमान लगा सकते हैं । 

अत्यधिक सृत्युईं और अल्प जीवन-काछ. १.९५० में प्रतिहजार व्यक्तियों 
के पीछे भारत में १६.५ मृत्यु हुई , जब कि सं० रा० अमरीका में उनकी संख्या 
९.६ और इंग्लेंड तथा वेल्स में कुल ११.६ थी । जब कि एक अमरीकन की औसत 
आयु ६७ सार और एक अंग्रेज की ६८ साहू थी, तब भारत में वह केवल ३२ 
साल थी। अति अल्प जीवन-काल हमारे गिरे हुए स्वास्थ्य का प्रबल प्रमाण है। 
इसके अतिरिक्त किसी देश की बाल-मृत्यु-दर वहां की स्वास्थ्य-अवस्था को 
जानने का एक अत्य सरल साधन है । इस दृष्टि से भारत और इस्लेंड के उपलब्ध 
आंकड़ों की तुलना अप्रासंगिक न होगी | भारत में एक साल में कुल मृत्युओं 
में से २०.५ प्रतिशत १ साल से कम आयु, १५.८ प्रतिशत १ से ५ सारू की आयु, 
५.६ प्रतिशत ५ से १० साल की आयुवाले बच्चों की है, जब कि इंग्लेंड में इनका 
अनुपात ऋमश:ः कुल मृत्युओं का ४.७, ०.९, ०.४ प्रतिशत हैं । इस प्रकार भारत 
की कुल मृत्युओं में से ४२ प्रतिशत अंश १० साल से कम आयु के बच्चों का है, 
जब कि इंग्लेंड म यह अनुपात केवल ६ प्रतिशत है | इसके अतिरिक्त लगभग ४० 
लाख स्त्रियां प्रतिवर्ष हमारे यहां प्रसव के समय मृत्यु का शिकार होती हैं । 
रोगों द्वारा अत्यधिक मृत्युएं 

लगभग २ लाख व्यक्ति हैजा, ७१ हजार चेचक, २५ हजार प्लेग, ३३ छाख 
ज्वरों, २ छाख पेचिश और दस्तों, ४ लाख सांस की बिमारियों तथा १५ लाख 
व्यक्ति अन्य रोगों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुल मृत्युओं में से लगभग ५ प्रतिशत 
मृत्युएं महामारियों के कारण होती हैं। आधी से अधिक मृत्युएं ज्वरों के कारण 
होती हैं। इसके बाद सांस या फेफड़े की बीमारियों का नम्बर आता है । पेट के 
रोग भी पर्याप्त विस्तृत हैं | अकेले मलेरिया से प्रतिवर्ष लगभग १० लाख आदमी 
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मरते हैं । इसी प्रकार यह अन्दाज लगाया गया है कि हमारे यहां तपेदिक से 
पीडित लोगों की संख्या लगभग २५ लाख है, जिनमें से प्रतिवर्ष लगभग ५ लाख 
मर जाते हैं। मरनेवालों में बच्चों और स्त्रियों की मृत्यु-दर सबसे अधिक हैं । 
भारत में मृत्युओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इनमें से ७५ प्रतिश्वत मृत्युएं 
ऐसी हें, जो कि उन रोगों के कारण हें जिन्हें समाप्त किया जा सकता है । 

गिरा हुआ स्वास्थ्य ही हमारे श्रमिकों की गिरी हुई कार्यक्षमता का प्रधान 
कारण है । शोचनीय स्वास्थ्य के कारण जो धन और जन की हानि होती हैं 
उसका आर्थिक मूल्य यदि कूता जाय तो कई हजार करोड़ रुपये बेठेगा । इस 
प्रकार भारत में स्वास्थ्य की समस्या अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हे और इसके सुधार 
की ओर शीघष्म ही ध्यान देने की आवश्यकता हू । 


गिरे हुए स्वास्थ्य के कारण 


अपौष्टिक और अपर्याप्त भोजन और पोषण, रहने के गन्दे घर, साफ पानी 
का अभाव, मैला और गन्दगी के हटाने की समुचित व्यवस्था की कमी, चिकित्सा- 
निवारण, आवश्यक डाक्टरी देख-रेख का न होना, स्वास्थ्य-शिक्षा का अभाव 
और गिरी हुई आ्थिक अवस्था भारत में गिरे हुए स्वास्थ्य के प्रमुख कारण हैं । 
संक्षेप में, अल्प पोषण और अस्वस्थ वातावरण बुरे स्वास्थ्य के लिए हमारे यहां 
मुख्यतः उत्तरदायी हें । 

अपर्याप्त पोषण (पपर४07 ) . स्वास्थ्य के कायम रखने और रोगों से 
लड़ने की शक्ति प्रदान करने में पोषण सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य है । व्यक्ति की 
उत्पादन-कार्य क्षमता पर पोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हे। संसार के विभिन्न 
भागों में हुए अन्वेषणों से श्रमिकों की कार्यक्षमता और उन्हें प्राप्त भोजन की 
कैलोरी मात्रा में घनिष्ठ संबंध है । भारत में अल्प और दोषपूर्ण पोषण पर्याप्त 
विस्तृत है । यहां प्रतिदिन प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए औसतन १३.७१ ऑंस 
अन्न तथा २.१ औंस चना और दालें उपलब्ध हैं । इस प्रकार इनकी उपलब्धि 
क्रमश: १४ औंस और ३ औंस के पोषण-स्तर से पर्याप्त कम है । इसके अतिरिक्त, 
एक संतोषजनक और संतुलित भोजन में पर्याप्त मात्रा में अन्य खाद्य सामग्रियों 
जैसे कि दूध, सब्जी, फल, मांस, मछली और अंडों का भी समावेश होना चाहिए। 
हमारे यहां प्रति प्रौढ़ व्यक्ति को प्राप्त दूध की मात्रा का देनिक औसत केवल 
५.५ औंस है, जब कि उसे कम से कम १० औंस की जरूरत है। इसी प्रकार उसे 
कुल १.५ औंस फल और १.३ औंस सब्जी उपलब्ध हें, जब कि उसे दोनों की 
कम से कम क्रमशः ३ औंस और १० औंस आवश्यकता है। १.६ औंस चीनी या 


१०८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


गड़ उपलब्ध है, जब कि उसे २ औंस की आवश्यकता हैँ। उसे १ औंस चिक- 
नाई उपलब्ध है, जब कि आवश्यकता २ औंस की है। इसी प्रकार उपलब्ध मछली 
०.३ आऔँस है, जब कि आवश्यकता ३ औंस की है। अंडों, मांस और मछली 
का उपभोग आवश्यकता की तुलना में अत्यन्त ही कम है और अधिकांश जन- 
संख्या को तो यह वस्तुएं बिलकुल ही नसीब नहीं हँ । विद्यमान खाद्य-उत्पादन 
देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वथा अपर्याप्त है तथा जनसंख्या का भोजन- 
परिमाण और गुण दोनों ही दृष्टियों से बहुत गिरा हुआ है तथा उसमें संरक्षणा- 
त्मक खाद्य सामग्री का सवेधा अभाव है । 

१९३५ से १९४८ के बीच हुए खूराक की पड़तालों के निष्कर्ष भी इससे भिन्न 
नहीं हैं । उनके अनुसार “(एक भारतीय की औसत खूराक में मुख्यतः अन्न का अंश 
अत्यधिक होने के कारण वह सर्वथा असंतुछित हैं। संरक्षणात्मक भोजन की कमी 
उसका अन्य द्रप्टव्य लक्षण है, जो कि अच्छी किस्म के प्रोटीनों की कमी और प्राय: 
उनके सर्वथा अभाव का कारण हैँ । खनिज पदार्थों की अपर्याप्तता तथा अल्पा- 
धिक अनुपात में विटामिनों की कमी उसका अन्य महत्त्वपूर्ण लक्षण है । अभी तक 
यह भलीभांति अनुभव नहीं किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा 
के लेने के फलस्वरूप बी वर्ग के विटामिनों की कमी अति गम्भीर महत्त्व रखती 
है। विटामिन ए! और सी' के उपभोग की मात्रा बहुत कम है ।” इन पड़तालों 
से निम्न परिणाम निकलते हँ-- ऐसा प्रतीत होता है'कि दो-तिहाई परिवार 
किसी भी प्रकार के फल या गिरियां नहीं खाते । लगभग एक-तिहाई परिवार 
चीनी, गुड़ या मछली, मांस इत्यादि किसी प्रकार का आमिष आहार नहीं पाते, 
और एक-चौथाई परिवार दूध या दूध के पदार्थों अथवा पत्तेवाली सब्जियों का 
उपभोग नहीं करते । उन परिवार-वर्गों में, जो विशेष प्रकार का भोजन लेते हैं, 
पत्तेवाली सब्जियों, अन्य तरकारियों, घी और वनस्पति तेल और दालों का 
उपभोग उचित और सिफारिश किये गये मान से नीचे था । केवल पड़ताल किये 
गये पांच में से एक परिवार में दालों और अन्य सब्जियों का उपभोग सिफा- 
रिश् किये गये स्तर के बराबर था ।” इस प्रकार प्रायः पांच में से चार परिवारों में 
संरक्षणात्मक भोजन का अंश शून्य अथवा निर्धारित मान से बहुत नीचे था। 
इसका प्रधान कारण था कि अधिकांश जनता संतोषजनक भोजन खरीदने और 
खाने की सामर्थ्य नही रखती । औसत आय के हिसाब से ३० प्रतिशत से अधिक 
जनसंख्या के लिए उचित मात्रा में भोजन पाना संभव नहीं है। 

पंचवर्षोय योजना सें पोषण. भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में पोषण के 
संबंध में १९५६ तक अधिकतम खाद्य-उत्पादन-वुद्धि की संभावनाओं को देखते 
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हुए पोषण-मान का एक संशोधित स्तर स्वीकार किया है। भारत में अत्यविक्त 
बाल और मातृ-मृत्यु-दर का मुख्य कारण अल्प पोपण ही है । योजना में स्कूलों 
में बच्चों को खिलाने के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का निदंश किया गया हैं 
तथा रासायनिक विटामिन के निर्माण के विकास की भी सिफारिश की है । इसके 
अतिरिकक्‍्त्र, उपलब्ध खाद्य सामग्री में मिलावट भी हमारे यहां स्वास्थ्य और 
पोषण की एक विकट समस्या है। सरकार का यह कतेव्य है कि वह नागरिकों 
के स्वास्थ्य के हित में खाद्य-वस्तुओं की मिलावट को रोकने का दुढ़ प्रयत्न करे । 

वातावरणीय आरोग्यशास्त्र (30700ए77070767%/7 ए276४8) को 
पिछड़ी अवस्था. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त वाता- 
वरण का निर्माण आवश्यक है। जिन देशों में जल की पूति और मेले की सफाई की 
समुचित व्यवस्था हो गई है, वहां हैजा, पेचिश और टाइफाइड-जैसी छत से होने 
वाली बीमारियां बहुत कुछ समाप्त हो गई हैं । इसका प्रभाव शिशु-मृत्यु-दर तथा 
आंत की छत की बीमारियों पर भी पड़ा है। भारत में अभी तक इन समस्याओं 
का समाधान नहीं हुआ है । 

जल-पूति. स्वच्छ जल की पूर्ति एक बुनियादी आवश्यकता है, जिसको 
उच्चतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए । यद्यपि भारत में संरक्षित जल-पूर्ति की 
व्यवस्था प्रायः उसी समय प्रारंभ हुई थी, जव कि वह सं० रा० अमरीका में हुई, 
कितु इस दिशा में हमारी प्रगति बहुत ही मन्द है । भारत के कुल शहरों में से केवल 
६ प्रतिशत शहरों को संरक्षित जलपूर्ति की सुविधा प्राप्त है । इस प्रकार समस्त 
देश की ७ प्रतिशत जनसंख्या को कठिनाई से पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पाता 
है । छोटे शहरों और गांवों में साफ पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है । उनमें से अधि- 
कांश छोग कुओं, तालाबों, नदियों और नालों से पानी लेते हैँ, जिनमें से अधिकांश 
असंरक्षित हें । 

जल जीवनदाता है । अतः इसकी पूर्ति को किसी भी योजना में प्रथम स्थान 
मिलना चाहिए। राज्य को इस बात का दायित्व लेना चाहिए कि वह ३५ सार 
में सारे देश को और कम से कम पहले २० साझों में देश की ५० प्रतिशत जन- 
संख्या को शुद्ध जल दे सके । शुद्ध जल-प्रसार की योजना में इस बात का ध्यान 
रखना आवश्यक है कि वह सबसे पहले उन स्थानों में जुटाई जायें जहां पीने के 
पानी की कमी है अथवा जो तीर्थ-स्थान हैं और जहां पर हैजा और अन्य आंतों 
की बीमारियां अधिक फेलती हें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस काये के 
लिए १६.७७ करोड़ रुपये वाषिक की व्यवस्था की गई है। देश की आवश्यकताओं | 
को देखते हुए यह सर्वथा अपर्याप्त है । 
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मेले की व्यवस्था. स्वस्थ वातावरण की समस्या केवल संरक्षित जलपूर्ति 

से ही पूरी नहीं हो जाती । उसके लिए समाज के मेले के संग्रह और उपयोग की 
समुचित व्यवस्था भी अत्यावश्यक है। इस दृष्टि से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। एक 
लाख से अधिक आबादीवाले ४८ शहरों में से कुल २३ शहरों में मैले के वैज्ञा- 
निक तरीके से हटाने की, अर्थात्‌ सीवरेज की व्यवस्था है । इसके अछावा १२ 
और हहर हें जहां इसकी आंशिक व्यवस्था है ।*इस प्रकार कुछ जनसंख्या के ३ 
प्रतिशत भाग को आज सीवरेज प्रबन्ध की सुविधाएं प्राप्त हैं। वातावरण-आ सेग्य- 
समिति ने इसके लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाने की सिफारिश की है। इस 
कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पांच वर्षों में छग़भग १५ करोड़ रुपये की 
आवद्यकता पड़ेगी । 

पंचवर्षीय योजना में दातावरण-आरोग्य. पंचवर्षीय योजना में इस पैमाने 
पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है । राज्यों के जलपूर्ति और नालियों के निर्माण 
(427&79828) के कार्यक्रमों के लिए २३.४९ करोड़ के व्यय की व्यवस्था की 
गई है। इस राशि में १२.१२ करोड़ रुपये नगरों की जलपूरति और ड्ेनेज तथा 
११.३७ करोड़ रुपये ग्रामों की जलूपूर्ति के लिए निश्चित किये गये हैं । राज्यों का 
लक्ष्य ग्रामों में सरल तरीके की संरक्षित जलपूर्ति का प्रबन्ध करना है । केन्द्रीय 
सरकार की योजना में इस कार्य के छिए ३० करोड़ रुपए विकास-ऋण देने 
की भी व्यवस्था हैं । यह आशा की जा सकती है कि इसमें से लगभग १० करोड़ 
रुपया जलपूर्ति के विकास के लिए उपलब्ध हो सकेगा । 

जितना महत्त्वपूर्ण प्रश्त गांवों में जलपूर्ति का है उतना ही उनकी सफाई 

का भी | मुददिकल से ५ प्रतिशत घरों में पाखानों की व्यवस्था है। अधिकांश 
लोग गांवों के पास खुले स्थानों में शौच के लिए जाते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए 
बहुत ही हानिकर है । इस बात की प्रबल और शीघ्र आवश्यकता है कि वहां पर 
सस्ती किस्म के खाईनुमा पाखानों का निर्माण हो । इस प्रकार मैला भी न सड़ेगा 
और उसका संग्रह कर, खाद के लिए उचित उपयोग हो सकेगा । 

घरों की अवस्था. अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहने के अच्छे स्थान का होना अत्यन्त 
आवश्यक है । सामाजिक कल्याण, स्वस्थ और अच्छे घरों में परस्पर घनिष्ठ संबंध 
हैं । हमारी ८३ प्रतिशत जनता तो गांवों में रहती है । उनके घर अधिकतर 
मिट्टी के बने होते है। उनमें सफाई और रोशनी का कोई उचित प्रबन्ध नहीं 
होता । शहरों, विशेषकर औद्योगिक नगरों, में तो घरों की समस्या और भी 
विकट रूप धारण कर चुकी है। पिछले १३-१४ सालों में शहरों की जनसंख्या में 
असाधारण वृद्धि हुई है । १९४१-५१ में ही इस वृद्धि का अनुपात ५४ प्रतिशत 
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रहा है । इसके विपरीत, घरों की संख्या में मकान बनाने के सामान की कमी और 
ऊंची कीमतों के कारण कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई हैं । इसके अतिरिक्त, विभाजन 
के बाद शरणाथियों के आगमन ने निवास की समस्या को और भी जटिल बना 
दिया है । शहरों में अधिकांश मजदूर बहुत ही गन्दी बस्तियों में रहते हैँ, वहां पानी 
और रोशनी का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है । घरों के सामने ही मेला और 
गन्दा पानी सड़ता रहता हैं । एकचएक छोटे कमरे में पांच-पांच छः:-छः व्यक्ति 
रहते हैं। रहने की यह अवस्था स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकर हैं । 

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर जैसे शहरों के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों ने 
तथा हाल में, विशेषकर शरणाथियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 
घर बनाने में, केन्द्रीय सरकार ने कुछ दिलचस्पी ली है । पर सर्वसाधारण के 
उचित निवास की समस्या अभी तक हल नहीं हो सकी है । हमारी अधिकांश जनता 
ऐसे घरों में रहती है जो पशुओं के भी रहने योग्य नहीं हें । 

शहरों में घरों के निर्माण और पूर्ति में प्रमुख हाथ व्यक्तिगत पूंजीपतियों का 
है । घर के निर्माण में मुनाफावृत्ति का जोर है। इस दिशा में सहकारी गृह-निर्माण 
समितियों का कार्य नगण्य है । हाल में शहरों में घरों की कमी के अन्दाज 
लगाने के प्रयत्न हुए हें। वातावरण-आरोग्य-समिति के अनुसार हमारे यहां 
शहरों में लगभग १८.४ लाख घरों की कमी है, इसमें पाकिस्तान से आये हुए 
विस्थापितों के लिए अपेक्षित १० लाख घरों का समावेश नहीं है । 

इस भांति शहरों और गांवों में स्वास्थ्यकर घरों का निर्माण एक बड़ी भारी 
सामाजिक समस्या है । हमारी निर्धनता इसके विकास के मार्ग में प्रबल बाधक 
हैं । सरकार के पास इतने साधन नहीं हें कि वह इसकी जिम्मेदारी ले सके, 
जनता स्वयं इतनी गरीब है कि उसके लिए मकान बनाना तो दूर, अपना पेट 
भरना भी मुश्किल है। बावजूद इसके, गृह-निर्माण और विकास में सरकार 
का प्रोत्साहन और कार्य आवश्यक है। संसार के सभी उद्योग-प्रधान देशों 
में सरकारें गृह-निर्माण की योजनाओं में सक्तिय दिलचस्पी ले रही हैं । भारत 
में भी सरकार ने गृह-योजनाओं के विकास के लिए ब्याज-मुक्त ऋण तथा 
सहायता प्रदान करने की नीति अपनाई है । सहकारी समितियां इन ऋणों को 
मध्यम वित्त जनता को देकर घरों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती 
हैं । निस्संदेह भारत में आनेवाले एक लम्बे समय तक गृह-निर्माण मुख्यतः 
व्यक्तिगत हाथों में ही रहेगा । 

पंचवर्षीय योजना और घर. पंचवर्षीय योजना में शहरों में कम कीमत के 
स्वास्थ्यकर मकान बनाने के लिए कम से कम छागत तथा आवश्यकताओं के 
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मान निर्धारित किये हैं तथा पांच सालों में गृह-निर्माण के लिए रगभग ३८.५ 
करोड़ रुपये ऋण देने की व्यवस्था की गई है । उसमें एक राष्ट्रीय नगर और 
ग्राम-आयोजन अधिनियम के पास करने की भी सिफारिश की गई हे, जिसमें 
जमीन के उपयोग तथा उसके क्षेत्रीकरण, पट्टियों के विकास के नियंत्रण, उचित 
समझे जानेवाले स्थानों में उद्योगों की स्थापना, गन्दी बस्तियों के उन्मूलन तथा 
प्रधात योजनाओं के बनाने की व्यवस्था हो । 

भारत के प्रायः सभी औद्योगिक नगरों में मजदूरों की गन्दी बस्तियां बिक्क- 
सित हो गई हू। इमारतों के निर्माण के कानूनों के लागू करने में ढील इसका प्रधान 
कारण है । मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए इन गन्दी बस्तियों का शीघ्र से शीघ्र 
अन्त परमावश्यक है । 

गांवों में घरों की समस्या बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि भारत की ८३ प्रतिशत 
जनसंख्या गांवों में ही रहती है । गांवों में घरों की अवस्था को सुधारने के लिए 
गांवों में रहने की सामान्य अवस्थाओं में सुधार आवश्यक है। सामुदायिक विकास- 
योजनाओं की प्रगति से इस दिशा में उन्नति की कुछ आशा की जा सकती है। 
सामुदायिक योजनाओं द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में नमने के घरों को बनाकर 
ग्रामीण जनता का मार्ग दर्शन किया जा सकता है । इस संबंध में इस बात पर जोर 
देना आवश्यक हूँ कि स्थानीय उपलब्ध सामग्री से ही घर बनाये जा सकें, साथ ही 
वह बहुत सस्ते हों और उनमें रोशनी की उचित व्यवस्था हो, जानवरों के बांधने 
के स्थान से दूर हो, शोच के लिए पाखानों तथा खाद के लिए गड्ढों का प्रबन्ध 
हो । पंचवर्षीय योजना में अच्छे और सस्ते घरों के विकास के लिए अन्वेषण, 
एक राष्ट्रीय निर्माण-संगठन तथा केन्द्रीय और प्रादेशिक गृहबोर्डों के स्थापना की 
सिफारिश की गई है । इससे गृह-निर्माण के कार्य में प्रगति की आशा की जा 
सकती हैं । 

कार्य फरने की अवस्था, पोषण, पानी, सफाई और निवासच्स्थान के अति- 
रिक्त, जीविका उपाजं॑न के लिए दैनिक काम करने की अवस्था का भी व्यक्ति के 
स्वास्थ्य पर श्रबल प्रभाव पड़ता है । हमारे यहां लाखों मजदूर ऐसे कारखानों, 
दूकानों और दफ्तरों में काम करते हैं, जहां पर हवा और रोशनी की समुचित 
व्यवस्था नहीं हैँ। उनमें बहुत घिचपिच रहती है अथवा वहां का तापक्रम स्वा- 
स्थ्य के लिए हानिकर होता है। विभिन्न फैक्टरी काननों ने, विशेषकर बडे कार- 
खाना मे, काम करने को अवस्था में पर्याप्त सुधार किये हैं । पर छोटे कारखाने 
और वर्कशापों में, जहां बीस से कम मजदूर एक साथ काम करते हैं, कार्य करने की 
अवस्थाएं बहुत ही खराब और शोचनीय हैं । मजदूरों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 
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उनका धूल, धुएं तथा कई उद्योगों में रासायनिक तथा अन्य प्रक्रियाओं से संरक्षण 
आवश्यक है । इसके अतिरिक्त उनके लिए पीने और नहाने के पानी, शौचालयों 
पेशाबघरों तंथा आवश्यक सुरक्षा-उपकरणों का प्रबन्ध तथा प्राथमिक चिकित्सा 
की व्यवस्था होना जरूरी है। जिन प्रतिप्ठानों में स्त्रियां कार्य करती हों, वहां 
बच्चों के लिए शिशु-गृहों की भी स्थापना होनी चाहिए 

जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं, इस क्षेत्र में सबसे बड़े अपराधी छोटे औद्यो- 
गिक प्रतिष्ठान है जो कि फैक्टरी एक्ट के दायरे से बाहर हैं और जिनके ऊपर कोई 
उचित नियंत्रण नहीं रखा जा सकता | श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 
यह जावश्यक हूँ कि उनके कार्य करने की अवस्था को शीघ्य सुधारा जाय । 

रोगों का प्रकोए. पोषण की कमी और अस्वास्थ्यकर वातावरण, निवारण 
तथा चिकित्सा का अभाव हमारे यहां रोगों का प्रधान कारण है । हमारे यहां 
७५ प्रतिशत मृत्युएं ऐसे रोगों के कारण होती हैं जिन्हें आसानी से समाप्त या 
नियंत्रित किया जा सकता है । सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और विकास के 
लिए अन्य बातों के साथ-साथ रोगों का नियंत्रण परमावश्यक है। आगे हम संक्षेप 
मे भारत के कुछ प्रमुख रोगों तथा उनके नियंत्रण के उपायों और प्रयत्नों का 
संक्षेप में जिक्र करेंगे । 

सलेरिया., भारत में मलेरिया सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे प्रमुख समस्या 
है । हर साल १० करोड़ व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं । इस प्रकार यदि आर्थिक 
हानि को ही देखा जाये, तो वह हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये की होती है । 
मलेरिया की मार से हमारी कृषि, निर्माण और उद्योगों को भीषण क्षति उठानी 
पड़ती है । अतः स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए मलेरिया के नियंत्रण का पूर्ण प्रयत्न 
होना चाहिए । 

स्थायी कीटाणनाशक के रूप में डी० डी० टी० के प्रयोग ने मलेरिया के 
नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत उपस्थित किया है। उस पर खर्च की गईं धन की 
राशि से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हुए हें। अभी तक केन्द्रीय और राज्य- 
सरकारों तथा विद्व-स्वास्थ्य-संगठन की प्रदशन-योजनाओं ने केवल समस्या के 
कोर को ही छुआ हैँ। अथे, कर्मचारियों और यन्त्रों की पूर्ति के अभाव में इन 
अधिकांश योजनाओं का विकास नहीं हो सका है। मलेरिया से प्रभावित २० 
करोड़ जनता में से कठिनाई से ३ करोड़ जनता को इनसे लाभ पहुंचा है। मले- 
रिया-नियंत्रण की योजना के लिए केन्द्रीय और राज्य-योजनाओं में एकीकरण 
तथा आवश्यक विषयों में सलाह मिलने की सुविधाओं का विकास आवश्यक है । 
इस कार्यक्रम में मलेरिया-प्रभावित क्षेत्रों में डी० डी० टी० के छिड़काव और आव- 
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श्यक ओषधियां जठाने का समावेश है । यह कार्य राज्य-स्वास्थ्य-डायरेक्ट्रेटों के 
१२५ क्षेत्रीद-मलेरिया-निरंत्रण दलों द्वारा संचालित होंगे । इस योजना में विश्व- 
स्वास्थ्य-संगठत की सहायता से भारत-सरकार .हद्वारा एक डी० डी० टी० 
तैयार करने के कारखाने की भी व्यवस्था है। राज्य-सरकारें हर साल मले- 
रिया के नियंत्रण पर १.४१ करोड़ रुपया व्यय करेंगी। इस प्रकार पांच सालों में 
यह रकम ७.०४ करोड़ रुपया होगी। मलेरिया के राष्ट्रव्यापी नियंत्रण के लिए 
शुरू के साढ़े तीन सालों में लगभग १५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 
इसमें से केन्द्रीय सरकार १० करोड़ देगी। निस्संदेह इस कार्यक्रम की सफलता 
हमारे स्वास्थ्य-संरक्षण की दिल्या में एक महान्‌ कदम होगी । 

तपेदिक. भारत में लगभग २॥ लाख व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित हें और इनमें 
से लगभग ५० हजार प्रतिवर्ष मर जाते हैं। इस प्रकार ९० करोड़ से १०० करोड़ 
कार्य करने के दिनों की हानि होती है । तपेदिक के नियंत्रण के लिए दो प्रकार के 
उपायों की आवश्यकता है । एक तो सामान्य हें जिनमें पोषण के स्तर तथा वाता- 
वरण में सुधार का समावेश है, दूसरे विशेष हें जिनका उसकी चिकित्सा और 
निवारण से संबंध है । तपेदिक के नियंत्रण के कार्यक्रम को प्राथमिकताओं के क्रम 
में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है--बी ० सी० जी० टीका, चिकित्सा की 
व्यवस्था, देनिंग और परीक्षण-केन्द्रों की स्थापना, चिकित्सा के लिए पृथक 
अस्पतालों का प्रबन्ध तथा ठीक होने के बाद रोगियों की उचित देख-रेख । इसमें 
निवारण पक्ष पर बल देना बहुत ही आवश्यक है । विभिन्न देशों में हुए परीक्षण 
इस बात की पुष्टि करते हैं कि तपेदिक के उच्छेद में बी० सी० जी० टीके का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । बी० सी० जी के टीके देने के संबंध में भारत-सरकार और 
विश्व-स्वास्थ्य-संगठन और स० रा० अ० बाल आपात कोष के बीच एक समझौता 
हो गया है । यह आशा की जाती है कि यदि प्रस्तावित योजना पर अमल किया 
जाये तो तपेदिक से होनेवाली मृत्युओं को १५-२० साल में आज की तुलना में 
केवल २० प्रतिशत किया जा सकता है । इसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि 
रोगियों के लिए आवश्यक स्थानों में भी उतनी ही कमी हो जायेगी । इस प्रकार 
बी० सी० जी० टीके पर व्यय किया धन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा । 

तपेदिक के नियंत्रण में चिकित्सालयों का, जहां पर निवारण, परीक्षा और 
चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो, होना अत्यावश्यक है। इसके लिए पंचवर्षीय 
योजना में विभिन्न स्थानों पर आदर केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की गई 
हैं| यह अन्दाज छूगराया गया है कि तपेदिक-नियंत्रण के एक बहुत ही साधारण 
कार्यक्रम के लिए कम से कम ८ करोड़ रुपये की जरूरत है । राज्य और केन्द्रीय 


' स्वास्थ्य और पोषण ११५- 


सरकारों ने १९५१ से १९५६ के वीच इस कार्य के लिए ४.३ करोड़ रुपया खर्च 
करने का निश्चय किया है। १९५०-५१ में हमारे यहां विभिन्न सैनिटोरियमों, . 
अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल ९,५५० रोगियों के रहने की व्यवस्था थी, 
१९०६ में १३,०३२ रोगियों की व्यवस्था की आज्ञा की जाती है। इस भांति 
पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के पश्चात्‌ भी अधिकांश तपेदिक के रोगियों को 
चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त न हो सकेंगी । 

* कुप्रसंगज रोग ( ४७॥७7/७७/ ॥2889868 ) . भारत में कुप्रसंगज व्याधियों 
से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या का अन्दाज लगाना कठिन है । फिर भी कुछ छोयों 
का अन्दाज है कि १००० व्यक्तियों में लगभग ३७ व्यक्ति इनसे पीड़ित हैं । 
बम्बई, कलकत्ते और मद्रास जैसे शहरों में प्रायः ५ से ७ प्रतिशत व्यक्ति इनसे 
पीड़ित हैं । इसके अछावा कश्मीर, कुल्ल, हिमाचल प्रदेश और आसाम की पहाड़ी 
पट॒टी में यह पर्याप्त विस्तृत है । इसके नियंत्रण के लिए परीक्षा और चिकित्सा की 
सुविधाओं का प्रसार आवश्यक है । कुप्रसंगज रोगों की चिकित्सा में पेंसीलिन 
और एंटीजन ओषधियां बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। भारत-सरकार ने 
विद्व-स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से एक एंटीजन फैक्टरी बनाने की योजना 
, स्वीकृत की हें । पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य-सरकारों द्वारा कुप्रसंगज 
रोगों के नियंत्रण के लिए लगभग १.६ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की 
गई है । ह 

कोढ़ (॥,०[०7089 ). भारत में कोढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कम से 
कम १० लाख है। इनमें से २॥ लाख लेप्रोमेट्स रोगी हैं। पर्चिमी बंगाल, 
उड़ीसा, मद्रास और ज्रावनकोर कोचीन इससे विशेष रूप से प्रभावित हे। किन्‍्हीं- 
किन्‍्हीं क्षेत्रों में तो २ से ५ प्रतिशत जनसंख्या इससे पीड़ित है ।. 

अभी तक कुष्ठनिवारण और चिकित्सा की दिशा में जो भी कुछ प्रयास हुए 
हैं, वह मुख्यतः गैरसरकारी हैं । ईसाई मिशनों ने इस संबंध में अच्छा कार्य किया 
है। इसके अतिरिक्त, हिंद-कुष्ठनिवारण-संघ ने कोढ़-विरोधी कार्यों में सक्तिय सहा- 
यता दी है । गांधीस्मृति-कोष ने भी कोढ़-निवारण के लिए ९५ लाख रुपये की 
रकम स्वीकृत की है । देश की आवश्यकता को देखते हुए यह सर्वथा अपर्याप्त है । 
हमारे यहां अभी केवल १४,००० रोगियों के -स्थानों की व्यवस्था है । 

पंचवर्षीय योजना ने केन्द्र और राज्यों के कार्यक्रम में १.०२ करोड़ रुपया 
कोढ़ निवारण और चिकित्सा के लिए निर्धारित किया है। केन्द्र द्वारा १५ लाख 
की रकम से एक केन्द्रीय कुष्ठ-संस्था बनाने का भी प्रस्ताव है । 

कसर. भारत में कम से कम २ लाख व्यक्ति हर साल कैंसर से मरते हैं । 
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शुरू में ही केसर का पता रूग जाना और चिकित्सा उसके ठीक होने में बहुत महत्त्व 
पूर्ण है। हमारे यहां कैंसर की चिकित्सा का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है। सारे देश 
में टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई और चित्तरंजन अस्पताल, कलकत्ता, दो 
ही ऐसी संस्थाएं हैं, जहां इसकी चिकित्सा की व्यवस्था है। मद्गार्स का स्त्री-समाज 
वहां पर एक कैंसर अस्पताल शुरू करने के लिये प्रयत्नशील हैं। देश क्री आव- 
इयकताओं को देखते हुए अभी इस दिशा में विस्तृत प्रयत्नों की आवश्यकता हैं। 

मानसिक रोग. हमारे यहां मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों का अनुमान 
लगाना पर्याप्त कठिन है। इसमें संदेह नहीं मानसिक दुर्बेता से आक्रान्त व्यक्तियों 
की संख्या अत्यधिक है। इनमें से कम से कम ८ लाख व्यक्ति तो ऐसे हैं, जिल्ें 
अस्पताल में रखने की आवश्यकता हैँ । सारे देश में कुल १०,००० व्यक्तियों 
के लिए चिकित्सा की यह सुविधा उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य-रक्षा के कार्य- 
क्रम में मानसिक रोगों के चिकित्सा की समुचित व्यवस्था का होना जरूरी है । 
पंचवर्षीय योजना में बंगलोर के मानसिक अस्पताल के सहयोग से बननेवाले 
मानसिक स्वास्थ्य के अखिल भारतीय संस्थान के लिए ९७ छाख रुपये स्वीकृत 
किये गये हूँ । 

माताओं ओर बच्चों के स्वास्थ्य की शोचनीय अवस्था. माताओं और बच्चों 
का स्वास्थ्य वास्तव में किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की आधारशिला है। 
भारत में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की अवस्था बहुत ही शोचनीय है । 
हमारे यहां मातृत्व मृत्यु-दर बहुत ही ऊंची लगभग २ प्रतिशत है जब कि माताओं 
की रोग-दर उससे भी २० गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त, लगभग ४५ प्रतिशत 
बच्चे १० साल की उम्र से पहले ही इस संसार से चल देते हैँ । इस प्रकार हमें 
धन-जन को भीषण हानि उठानी पड़ती है । हमारी ९८ प्रतिशत जनता को इस 
संबंध में कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। राज्य-कर्मचारी-बीमा कानून में अवश्य 
बारह महीने काम करनेवाले कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों को मातृत्व 
लाभ देने की व्यवस्था की है। आवद्यकता इस बात की है कि इन सुविधाओं को 
यथासभव अधिकाधिक जनता में विस्तृत करने का प्रयास किया जाय । 


स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव. उक्त समस्त बातों के अतिरिक्‍त, स्वास्थ्य रक्षा 
ओर उच्नति में स्वास्थ्य शिक्षा का भी, महत्त्वपूर्ण स्थान है । अनेक बार कुछ उप- 
लब्ध साधनों के होते हुए भी हम अज्ञानवश उनका उपयोग नहीं कर पाते । छापर- 
वाही और गन्दगी की बहुत सी आदतों को, जो अनेक रोगों का कारण होती हैं 
उचित स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा काफी अंकों में दूर किया जा सकता है । इस संबंध 
में रेडियो, सिनेमा और पोस्टरों से पर्याप्त सहायता ली जा सकती है। इसके 
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के 


अतिरिक्त, हम शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में आरोग्यशास्त्र को एक अनि- 
वार्य विषय के रूप में निर्धारित कर सकते हैं । 

परिवार-आयोजन की आवश्यकता. भारत में परिवार-आयोजन भी स्वास्थ्य- 
संवर्धन-योजना का अभिन्न अंग कहा जा सकता है। अपनी क्षमता और 
सामर्थ्य से बाहर अवांछित बच्चों को जन्म देना हमारी माताओं के खराब स्वा- 
स्थ्य और दुरवस्था के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी है। अतः परिवार-नियोजन 


रे 


की दिशा में आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है । 


विद्यसान स्वास्थ्य-संचायें 


विद्यमान चिकित्सा और रोग-निवारण की सेवाओं के बारे में ताजे आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हें । इस संबंध में १९४६ में प्रकाशित स्वास्थ्य पड़ताल और विकास 
समिति की रिपोर्ट में, जो कि अपने अध्यक्ष सर जोसेफ भोर के नाम से भोर- 
समिति के नाम से प्रसिद्ध है, दिये गये आंकड़े समान्यतः विद्यमान अवस्था का 
अच्छा परिचय देते हैं। १९४६ से १९५३ तक इस दिश्षा में कोई महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन नहीं हुआ है । 

१, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या. किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं का 
विकास मुख्यतः वहां प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या पर निर्भर हैं। इस 
संबंध में भोर-समिति द्वारा विद्यमान और उसकी योजना के अनुसार अपेक्षित 
कार्यकर्ताओं की संख्या के निम्न आंकड़े द्वष्टव्य हैँ--- 


कार्यकर्ताओं की भारत की विद्यमान जनसंख्या इंग्लंड में विद्य- प्रस्तावित 


श्रेणी की तुलना में उसका अनुपात मान अनुपात अनुपात 
डाक्टर ६,२०० पर १ १००० पर १ २००० पर १ 
अंश ४३,००० पर १ ३०० पर १ ५७००० पर १ 
स्वास्थ्य-निरीक्षक. ४,००,००० पर १ ४७७० पर १ ५,००० पर१ 
दाइयां * ६०,००० पर १ ६१८पर२१ ४,००० पर! 
कम्पाउंडर ४०,००,००० पर १ २३ डाक्टरों पर १ ३ डाक्टरों पर १ 
दांतों के डाक्टर ३,००,००० पर १ २,७०० पर १ ४,००० पर १ 


उक्त आंकड़ों से स्वास्थ्य सेवकों की भीषण कमी तथा इस संबंध में इंग्लेंड 
की अवस्था तथा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आवश्यक कार्य- 
कर्ताओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। 

२. नगरों और गांवों में चिकित्सा-व्यवस्था. नगरों की तुलना में गांवों में 
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चिकित्सा की सुविधाएं बहुत ही कम हैं । भोर-कमेटी के अनुसार नगरों, ग्रामों में 
इसका अनुपात ३.५ और १ है । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
देश के ७५ प्रतिशत डाक्टर केवल १७ प्रतिशत शहरी जनता की सेवा कर रहे 
हैं। १९५०-५१ में ८,६.०० अस्पतालों और शफाखानों में से केवल ५,००० 
गांवों में हें । न्‍ 

३. रोगियों के रखने की व्यवस्थः, प्रति १००० जनसंख्या पर अस्पतालों में 
रोगियों के रहने के स्थानों का अनुपात ०.२४ है, जब कि इंरलेंड में यह ७.१४ 
तथा सं० रा० अमरीका में १०.२८ है । 

४. निवारक-स्वास्थ्य-संगठव. विद्यमान निवारक स्वास्थ्य-सेवाओं में 
संलग्न व्यक्तियों का संगठन भी देश की आवश्यकता की तुलना में बहुत ही 
अपर्याप्त है । हमारे यहां कुछ ३,००० स्वास्थ्य इंस्पेक्टर हँ, जब कि कम से कम 
१२,००० की आवश्यकता है । स्त्री-चिकित्सकों की संख्या भी, जिन्हें कि मातृत्व- 
रक्षा में विशेष शिक्षा प्राप्त हो, बहुत कम, कठिनाई से ७०-८० है । केवल दर्जन 
भर स्त्रियों को मातृत्व रक्षा और शिशु कल्याण की शिक्षा प्राप्त है । 

५, स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था में राजकीय सहायता और गेरसरकारी 
प्रयत्न. हमारे यहां लगभग ९२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाएं सरकार द्वारा ही 
संचालित हैँ, और मुश्किल से ८ प्रतिशत संस्थाएं ऐसी हैं, जिनका भार स्वयं 
व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्थाएं उठाती हैं । सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं 
में भी ९४.५ प्रतिशत तो ऐसी हैं जिनका पूरा खचे सरकार उठाती है, तथा बाकी 
५.५ प्रतिशत ऐसी हें जिन्हें कि सरकारी ग्रांट मिलती है। 

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि देश की जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं 
के देखते हुए हमारे यहां उपलब्ध चिकित्सा और स्वास्थ्य-रक्षा की सुविधाएं 
सर्वथा अपर्याप्त हें । इसका अनुमान उन पर व्यय धन की राशि से भी लगाया जा 
सकता है । १९४४-४५ में विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य-रक्षा पर किये गये प्रति 
व्यक्ति व्यय की राशि २.८ आने से लेकर १०.९ आने थी । देश की निर्धनता ही 
इस अल्प व्यय का प्रमुख कारण है । 


श्रमिकों की स्वास्थ्य-व्यवस्था 


जहां तक श्रमिकों के स्वास्थ्य और उसकी रक्षा की व्यवस्था का संबंध है, 
वह सामान्य नागरिकों की अवस्था से बहुत भिन्न नहीं है। सामान्य नागरिकों के 
स्वास्थ्य और रक्षा को जो-कारण प्रभावित करते हूँ, वह तो श्रमिकों पर भी लागू 
हैं, पर कुछ ऐसे उद्योगजन्य जोखिम हैं जो एकान्ततः श्रमिकों के स्वास्थ्य को 
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विशेष रूप से प्रभावित करते हैं । इस कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की 
विद्येष व्यवस्था की आवश्यकता होती है । रहने और कार्य करने की अवस्थाएं 
विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य पर असर डालती हैँ । अतः: उनके सुधार पर मुख्यतः 
ध्यान देना जरूरी हो जाता है। 
क्वमून द्वं।रा प्रए्प्प स्वास्थ्य सेवायें. भारतीय फेक्टरी अधिनियम १९४८, 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम१९४८, विभिन्न मातृत्व लाभ अधिनियमों, 
कोयला और माइका खानों के श्रमिकों के निवासस्थान और सामान्य कल्याण 
कोष अधिनियम १९४६-४७, भारतीय व्यापार जहाजरानी अधिनियम १९२३, 
कुछ ऐसे कानून हैं, जो कि श्रमिकों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए व्यववस्थाएं 
करते हें। सामाजिक सुरक्षा की चर्चा करते हुए हमने उनका विस्तार से वर्णन 
किया है। यहां संक्षेप में इतना ही कहना यथेष्ट है कि श्रमिकों की स्वास्थ्य रक्षा 
की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए यह सर्वथा अपर्याप्त हें । 

मालिकों द्वारा प्राप्त स्वेच्छिक सेवायें. विभिन्न श्रम कल्याण अधिनियर्मों 
ने श्रमिकों को कुछ स्वास्थ्य-रक्षा संबंधी सुविधाएं दिलवाई हें । इसके अलावा 
कुछ गिने चुने ऐसे भी मालिक हें, जिल्होंने स्वेच्छा से श्रमिकों की स्वास्थ्य-रक्षा 
के लिए आवश्यक व्यवस्था जुटाने में हाथ बटाया है| टाटा स्टील कम्पनी, दिल्‍ली 
क्लाथ मिल, बकिंघम कर्नाटक मिल, कानपुर का नाम इस संवंध में उल्लेख- 
नीय है। इसके अतिरिक्त, कपड़े, जूट, कागज, सिमेंट की कुछ मिलों और कार- 
खानों तथा कोयले, मेंगनीज और माईका की कुछ खानों में भी चिकित्सा की 
सुविधाएं दी गई हैं। भारतीय रेलों में इसकी अच्छी व्यवस्था हैँ । कितु 
अधिकांश मालिक इस ओर से प्रायः उदासीन हैं । 


उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिक्नों की स्व्रास्य्य-योजनाएं 


भोर-कमेटी की सिफारिश थी कि श्रमिकों व सामान्य नागरिकों को प्राप्त 
होनेवाली स्वास्थ्य-सेवाओं की सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिएं, पर इसके अति: 
रिक्त उन्हें कुछ विशेष सुविधाओं का प्रदाव करना आवश्यक है। इसके लिए 
उसने लन्दन के रायछ कालिज आफ फिजीशियन्स की सामाजिक और निवारक 
चिकित्सा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जो इस प्रकार है :-- 

(क) अच्छा कार्य करने के वातावरण की व्यवस्था, 

(ख) पेशेजन्य रोगों का निवारण, 
(ग) कार्य में हानि से रक्षा की व्यवस्था , 
(घ) आकस्मिक चिकित्सा की सेवा का संगठन, 
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(ड:) आहत और विकलांगों की पूर्ण कार्यक्षमता की पुन:प्राप्ति, 

(त) श्रमिकों को स्वास्थ्य संरक्षण और कल्याण की शिक्षा, 

(थ) अन्वेषण और गवेषणा को प्रोत्साहन । 

भोर-कमेटी के अनुसार श्रमिकों के स्वास्थ्य की सामान्य 'आवश्यकताएं 
समाज को प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं से ही पूरी होंगी, और जहां तक प्रस्तावित 
औद्योगिक स्वास्थ्य-सेवा का संबंध है, वह केवल उसकी विद्येष आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए ही उपलब्ध होंगी । फिलहाल राज्य कर्मचारी बीमा योजना 
में श्रमिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वह भोर-समिति द्वारा प्रस्तावित सुवि- 
धाओं से छः गुना अधिक हें। कितु इस संबंध में यह बात द्रष्टव्य है, कि बीमा 
योजना की सुविधाएं बहुत ही थोड़े श्रमिकों को प्राप्त हैं, दूसरे उन्हें उसे प्राप्त 
करने में स्वयं कुछ अंश देना पड़ता है। 

सामाजिक बीसा बनाभ सार्वजनिक स्वास्थ्य झेवा. श्रमिकों को स्वा- 
स्थ्य-सेवा की सुविधाएं प्रदान के करने के संबंध में दो भिन्न तरीके प्रस्तावित 
किये गये हैँ । एक तो सामाजिक सहायता के साथ सामाजिक बीमा है, दूसरा 
सार्वजनिक रक्षा सेवा है । सामाजिक बीमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा के 
विषय को लेकर १९४७ के दिल्ली में हुए प्रादेशिक एशियाई श्रम सम्मेलन में 
भी बहस हुई थी और उसने एशिया के विशिष्ट सामुदादिक संगठन और परि- 
स्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा के पक्ष में अपना मत दिया था। 
उसके अनुसार एशियाई देशों की ग्राम्यप्रवान अर्थव्यवस्था में, जहां कि रहन- 
सहन का दर्जा बहुत गिरा हुआ है तथा अधिकांश जनता निवारक रोगों से 
पीड़ित है, बिना किसी भागधेय ((४07079प्रध०08 ) के सार्वजनिक स्वास्थ्य- 
सेवाओं का विस्तार उपयुक्त है, कितु कुछ संगठित वर्गों, जैसे कि उद्योगी श्रमिकों, 
के लिए सामाजिक बीमा का सिद्धांत अपनाया जा सकता है । 


भोर-समिति की स्वास्थ्य-योजना 


भारत में स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य-रक्षा और चिकित्सा की समस्याओं 
प्र विचार करते हुए भोर-समिति की स्वास्थ्य योजना पर विचार करना 
आवश्यक हो जाता है । १९४४ में तत्कालीन स्वास्थ्य-डाइरेक्टर सर जोसेफ भोर . 
की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसका. कार्य 
विद्यमान स्वास्थ्य की अवस्था का अध्ययन तथा स्वास्थ्य-विकास के लिए एक 
योजना प्रस्तुत करना था । १९४६ में स्वास्थ्य पड़ताल और विकास-समिति 
ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । यह रिपोर्ट भोर-समिति की 
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रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में स्वास्थ्य-विकास की योजनाओं में इसका 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह एक विस्तृत योजना है, जिसमें पहली वार भारत की 
स्वास्थ्य-समस्याओं को एक एकीकृत और वैज्ञानिक रूप से सुलझाने का प्रयत्त 
किया गया है | यह योजना १९४४ में देशी राज्यों को छोड़ संयुक्त भारत को 
ध्यान में रखकर बनाई गई थी । अतः देश के विभाजन और इसके बनने के बाद 
पर्याप्त समय बीत जाने के कारण, इसमें पर्याप्त हेर-फेर होना स्वाभाविक है। 
फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश के लिए किसी भी नई 
स्वास्थ्य-योजना के बनाने में इससे अनन्त सहायता मिलेगी । 

यह योजना दो भागों में विभकत है, (१) दीघकालीन जो कि आनेवाले 
३०-४० सालों के लिए है, (२) अल्पकालीन जो प्रथम १० सालों के लिए है 
और पांच-पांच सार की दो योजनाओं में विभक्‍त हे । 


योजना के माग-दर्शक सिद्धांत 


भोर-समिति ने अपनी स्वास्थ्य योजना के निर्माण में निम्न मार्ग-दर्शेक 
सिद्धांतों को स्वीकार किया है:-- 

१. कोई व्यक्ति चिकित्सा का व्यय न उठाने के कारण उसकी सुविधाओं 
से वंचित न रह जाय । 

२. स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य रोग-परीक्षा और चिकित्सा के लिए आव- 
इयक, समस्त प्रकार की सलाह, प्रयोगशालाओं, अस्पताल इत्यादि, संस्थाओं की 
सुविधाएं जुटाना, होना चाहिए । 

३. निवारक कार्य पर विशेष जोर देना आवश्यक है । इसके लिए जहां तक 
संभव हो, जनता के घरों में और बाहर जहां वह कार्य या मनोरंजन के लिए जमा 

होती हो, स्वस्थ वातावरण की सृष्टि करना हैं । 

४. गांवों की विशाल जनसंख्या के लिये यथासंभव अधिक से अधिक 
चिकित्सा और निवारक कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए । 

५. जनता के जितने पास संभव हो, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था होनी 
चाहिए । इस उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य शासन की इकाई जितनी छोटी हो सके, 
होनी चाहिए । 

६. स्वास्थ्य कार्यक्रम के विकास में जनता का जितना अधिक से अधिक 
सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके, प्राप्त करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए 
जनता में स्वास्थ्य शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार कर उन्हें प्रोत्साहित करना 
चाहिए । 
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७, योजना की सफलता के लिए उसका लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्रिमंडलों के 
अधीन होना आवश्यक हूँ । 


दीघकालीन योजना ; 


जैसा कि प्रकट है, योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य संरक्षण, रोग-परीक्षा, प्रिचर्या, 
चिकित्सा और स्वास्थ्य उन्नति और स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाओं का प्रदान करना 
है । इसके लिए केवल डाक्टर की ही जरूरत नहीं, कितु नर्स, दाई, स्वास्थ्य इंजी- 
नियर, अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्त्ता का सहयोग भी अपेक्षित है । इन 
सबके कार्य की एक इकाई में एकीकरण की आवश्यकता है। इस भांति, योजना 
की बुनियाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहां से स्वास्थ्यवद्धक, निवारक और 
चिकित्सा सेवायें शुरू होंगी । यह सबसे छोटी इकाई दूर गांवों में ऐसी जगह स्था- 
पित होना चाहिए, जहां से प्रत्येक गांववासी अपने घर और उससे बाहर सलाह 
और चिकित्सा प्राप्त कर सके। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने से बड़ें 
माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्तत: मुख्य केन्द्रीय अस्पतालों से जुड़े होने 
चाहिएं । इन मुख्य केन्द्रीय अस्पतालों में विशेषज्ञ कार्यकर्त्ता होंगे तथा उनकी 
ट्रेनिंग और अन्वेषण की व्यवस्था होगी । उसे हम केंद्रीय अस्पताल से न शुरू 
कर, प्राथमिक इकाई से शुरू करेंगे । क्‍ 

प्रथमिक इकाई (?ि7787'ए (770). जिले की जनसंख्या के घनत्व 
और क्षेत्रफल के अनुसार प्रत्येक १०,००० से २०,००० व्यक्तियों के लिए एक 
प्राथमिक इकाई होगी। उदाहरणार्थ, पश्चिमी बंगाल में २०,०००जनसंख्या 
केवल ९० वर्गमील में, जब कि उड़ीसा में ५०० वर्गमील रहती हैं। इस प्रकार 
२०,००० जनता के लिए प्राथमिक इकाई के आधार पर ३० लाख जनसंख्या 
के लिए ऐसी १५० इकाइयों की आवश्यकता होगी । इस इकाई का केन्द्रीय 
कार्यालय एक स्वास्थ्य केंद्र होगा, जिसके अस्पताल में ७५ चारपाइयां होंगी 
(जिनमें माताओं और बच्चों की चारपाइयां भी सम्मिलित हैं), मेडिकल 
अफसर होंगे, एक मेंट्रन, नसिग स्टाफ, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सें, दाइयां, सा्व- 
जनिक स्वास्थ्य इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य सहायक, सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा विविध 
कर्मचारी होंगे । केंद्र में अन्दर और बाहर के रोगियों के लिए ओषधि, शल्य, 
प्रयसूति और स्त्री-रोग चिकित्सा की व्यवस्था होगी । यह स्वास्थ्य-केंद्र प्राथमिक 
इकाई के हृदय के समान होंगे और उसको जीवित रखने के छिए आवश्यक रक्त 
प्रदान करेंगे । 

इस इकाई के अन्तर्गत क्षेत्र पुनः चार क्षेत्रों ((४70०8) में विभक्‍त होगा, 
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है 


जिनमें से स्वास्थ्य केन्द्र एक होगा । इनमें से प्रत्येक गांव या उसके आसपास 
ग्राम्यकार्य के लिए विशेषरूप से ट्रेनिंग प्राप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स और दो 
दाइयां रहेंगी । माताओं और बच्चों के कल्याण, सकल के स्वास्थ्य तथा अन्य 
निवारक सेवाओं का आयोजन इनका कार्य होगा । यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्से 
सप्ताह में एक या दो बार छोगों को बुलाकर उनकी चिकित्सा करेंगी तथा आव- 
इयक हिदायतें देंगी। स्वास्थ्य केन्द्र में से एक स्त्री डाक्टर इनमें से प्रत्येक दूसरे 
सत्र में उपस्थित होगी । 

स्वास्थ्य केन्द्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंस्पेक्टर समस्त प्राथमिक इकाई क्षेत्र 
में संरक्षित जलपूर्ति, सफाई, मलेरिया विरोधी कार्य और वातावरण आरोग्य के 
कार्यों का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य केन्द्र के सहायक शफाखाना चलाने के अलावा, 
गांवों में जन्म-मृत्यु के आंकड़ों का संकलन तथा मेडिकल स्टाफ के निरीक्षण में 
गांवों में निरोध और चिकित्सा कार्यों का संचालन करेगे । 

माध्यश्िक इकाई (8९००0706%7"ए (४70 ) . तीस प्राथमिक इकाइयां एक 
माध्यमिक इकाई से संयुक्त होंगी। माध्यमिक इकाई अधिक श्रेष्ठ और विशेषता 
प्राप्त प्रकार का स्वास्थ्य केन्द्र होगा और यह प्राथमिक इकाइयों के कार्य का 
निरीक्षण करेगा। इसके अस्पताल में ६५० चारपाइयां, ओषधि, शल्य, मातृत्व, 
तपेदिक और रोग परीक्षा के अलग-अलग विभाग होंगे, जिनमें लगभग १४० 
डाक्टर काम करेंगे। इन विभागों के अध्यक्ष प्राथमिक इकाइयों के कार्यों का 
निरीक्षण करेंगे। इसके अछावा, शासन अधिकारी भी होंगे, जैसे कि उच्च सावें- 
जनिक स्वास्थ्य नर्स और इंस्पेक्टर और सहायक सावंजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर 
जो प्राथमिक इकाइयों के इंस्पेक्टरों के कार्यों का नियंत्रण और निरीक्षण करेंगे । 
यदि तीस प्राथमिक इकाइयों में से प्रत्येक २०,००० जनता की सेवा करेगी, 
तो उस अवस्था में लछगभग ६ लाख जनता के लिए एक माध्यमिक होगी । इस 
प्रकार एक तीस लाख आबादी वाले जिलों में, ५ माध्यमिक इकाइयां होंगी जो 
कि सीधे जिला केन्द्रीय कार्यालय संगठन से संबंधित होंगी । 

जिला केन्द्रीय कार्यालय संगठन (.र९७०0प्रक्का। ७8 ('2०7088/70%) 
तीस लाख व्यक्तियों पर जिला स्वास्थ्य-संगठन का एक केन्द्रीय कार्यालय होगा । 
इसके ऊपर सारे जिले की स्वास्थ्य-सेवाओं का इंचार्ज एक अफसर होगा । इसे 
एक ओर जिला स्वास्थ्य बोर्ड, जो कि जनता की प्रतिनिधि संस्था होगी तथा 
दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य कौंसिल जो कि स्वास्थ्य-सेवाओं की प्रतिनिधि होगी, 
दोनों संस्थाएं सलाह देंगी। उसके नीचे अन्य सहायक अधिकारी होंगे, जो 
कि डाक्टरी सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, माताओं और बच्चों के कल्याण, 
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वातावरण आरोग्य और नसिग व्यवस्था की देखभाल करेंगे। उसके स्टाफ में 
सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर भी होंगे, जो कि वातावरण आरोग्य और 
मलेरिया विरोधी कार्यों का संचालन करेंगे । 

जिला स्वास्थ्य केन्द्र में एक अथवा कई अस्पताल होंगे जिनमें २,५०० चार- 
पाइयां होंगी तथा लगभग २५० डाक्टर काम करेंगे। यहां पर छत की बीमारियों 
मानसिक रोगों, कोढ़, तपेदिक इत्यादि रोगों की चिकित्सा के लिए विशेष और 
पृथक व्यवस्था होगी । 

सम्पूर्ण योजना का रूप. इसमें संदेह नहीं कि इस योजना के कार्यान्वित होने 
पर देश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक देशवासी को स्वास्थ्य-रक्षा और उन्नति की सुवि- 
धाएं प्राप्त हो जायेंगी । कितु इसे संभव बनाने के लिए परिवहन और संचार 
का भी साथ-साथ विकास करना होगा । यदि हम यह मान लें कि योजना के पूरा 
होने तक हमारी आबादी ३८ करोड़ से अधिक न बढ़ेगी, तो हमारी स्वास्थ्य 
सेवाओं में ऊगभग १२५ जिला स्वास्थ्य-संगठन, ६२५ माध्यमिक इकाइयां, 
तथा १८,७५० प्राथमिक इकाइयां होंगी । 

यह एक बहुत बृहत्‌ कार्य है, जिसे तत्काल सम्पन्न नहीं किय जा सकता । 
इसलिए हमें इसे पूरा करने के लिए एक पर्याप्त लम्बी अवधि निश्चित करनी 
होगी और उसे पांच या दस साल के कार्यक्रमों में बांटवा होगा । इन लक्ष्यों को 
प्राप्त करने की सफलता, मूलतः: आवश्यक धन की राशि, इमारतों और ट्रेनिंग 
की प्राप्त सुविधाओं पर निर्भर है । इस योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक 
साधन एकदम नहीं जुटायें जा सकते । 
अल्पकालीन दसवर्षीय योजना ु 

अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें क्रशः आगे बढ़ना होगा । शुरू के पांच 
सालों में योजना का लक्ष्य ४५,००० जनता के लिए एक प्राथमिक इकाई की 
स्थापना होगा । इस इकाई में ६ डाक्टरों की जगह २, और ८० कार्यकर्त्ताओं 
की जगह केवल ३४ कार्यकर्ता होंगे। इकाई में पहलेपहल कुल ४ इमरजेंसी चार- 
पाइयां होंगी, तथा प्रत्येक ४ इकाइयों के लिए ३० चारपाइयों का अस्पताल होगा। 
दूसरी अवस्था में प्रत्येक दो इकाइयों के लिए ३० चारपाइयां, तीसरी में प्रत्येक 
इकाई के लिए ३० चारपाइयां तथा अंतिम अवस्था में प्रत्येक अस्पताल में ७५ 
चारपाइयां हो सकती हूँ। इसी प्रकार माध्यमिक इकाई भी शुरू में २०० चार- 
पाइयों से शुरू होगी और जिला संगठन का रूप भी उसी के अनुसार होगा । 


अल्पकालीन योजना में प्रति ३० लाख व्यक्तियों के पीछे प्रस्तावित विकास 
बहुत कुछ इस प्रकार होगा :-- 


भोर-समिति की स्वास्थ्य-योजना १२५ 


पहला वर्ष पांचवां वर्ष दसवां वर्ष 


प्राथमिक इकाइयां ५ १० २५ 
दफाखानें ५्‌ १० र्‌५्‌ 

३० चौरपाईवाले अस्पताल १ २ १३ 
माध्यमिक इकाइयां १ २्‌ २ 
२०० चारपाईवाले अस्पतारकू १ १ है 

* ५०० चारपाईवाले अस्पतार् - न १ 


प्रत्येक प्राथमिक इकाई के लिए अल्पकाल में २ मेडिकल अफसरों, ४ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सों, एक शफाखाने से संयुक्त नर्स, ४ दाइयों, ४ मिड- 
वाइफों, २ सफाई इंस्पेक्टरों, २ स्वास्थ्य सहायकों, २ क्लर्कों, १ मिस्त्री, १ 
कम्पाउंडर और नौकरों के रखने की सिफारिश की गई हैं। 

अल्पकालीन योजता में समस्त प्रांतों में नई चिकित्सा संस्थाओं की वृद्धि 
का निम्न अनुमान रूगाया गया है :-- 

४ चारपाई ३० चारपाई २०० चारपाई ५०० चारपाई 


वाले वाले वाले वाले 

शफाखाने - अस्पतारलू अस्पतारू अस्पताल 

पहले छः वर्ष बाद २,२९३ ६३९ २१६ कोई नहीं 
पहले दस वर्ष बाद ३,९०५ १,९९० २१६ १३९ 


इसके अतिरिक्त, तपेदिक, मानसिक रोगों और कोढ़ के लिए पृथक्‌ अस्प- 
तालों की व्यवस्था होगी । 

प्रस्तावित व्यय. भोर-समिति में प्रथम दसवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने 
के वाषिक व्यय का अनुमान १० १४ आने प्रतिव्यक्ति लगाया गया है। दस 
बर्षे तक पूंजी के व्यय का अनुमान ३६३ करोड़ रुपये या ३६ करोड़ वाषिक या 
१० प्रतिव्यक्ति है। यह न तो अत्यधिक ही हैं और न ही इतना है जिसे कि न 
उठाया जा सके। हमारे यहां विभिन्न राज्य अपनी आय का औसतन ५ प्रतिशत 
स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं, जब कि इंग्लेंड में इस पर २५ प्रतिशत खचे 
होता है। यदि राज्य-सरकारें अपनी आय का १५ से २० प्रतिशत स्वास्थ्य- 
सेवाओं पर खर्च करने को तैयार हों, तभी इस योजना को कार्यान्वित किया जा 
सकता है ।, 


पांचवां अध्याय 


ग्राम-जीवन, उसका पुनर्निर्माण ओर आयोजन 
ग्राम और समाज ; 


अनाज के उपजने का ज्ञान होने पर मानव जाति के आदिवासी परिवारी 
कुटुम्ब और कबीलों ने जो भोजन की खोज में शिकार या पशुओं के चारे 
के लिए इधर- उधर मारे फिरते थे, एक जगह स्थिर हो बसने की ठानी और कृषि 
को अपना प्रमुख उद्यम बनाया और इस प्रकार गांवों की बुनियाद पड़ी । कृषि 
ने मनुष्य की भोजन की चिता को बहुत कम कर दिया और उसे पर्याप्त अवकाश 
प्रदान किया । अपेक्षतया समृद्ध जीवन और अवकाश ने पर्याप्त सामाजिक उन्नति 
'का सुयोग प्रदान किया और इस प्रकार मनुष्य की सबसे पहली सभ्यताओं का जन्म 
समृद्ध कृषि-क्षेत्रों में हुआ। अतएवं हम कह सकते हें कि गांवों का विकास मानव 
जाति के सामाजिक विकास में दूसरी महत्त्वपूर्ण मंजिल है। 
सामान्यतः ग्राम समाजों में सुदूर प्रदेशों और देशों से व्यापार का प्रारंभ नहीं 
हुआ । इसलिए आत्मनिर्भरता ग्राम जीवन का एक प्रमुख लक्षण रही । गांवों 
का जीवन वहुत सरल, आवश्यकताएं बहुत ही सीमित और जनसंख्या बहुत 
ही कम होती है। यह सीमित जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा 
करने का प्रयत्न करती है । गांवों के रहनेवाले सब छोगों का जीवन, उसके अन्य 
सदस्यों पर अत्यधिक निर्भर होता हैं; वह प्रायः रोज ही एक दूसरे से मिलते 
हैँ और सबों को भरी भांति पहचानते हैं। इस प्रकार उनमें अधिक एकता की 
भावना और आत्मीयता होती हैं। वह एक दूसरे को बहुत ही प्रबलता से 
परित करते हैं। इन अर्थों में ग्राम एक पृथक्‌ और लघु समुदाय है। यह ऐसा समु- 
दाय ह जो न केवल सभी हितों की रक्षा करता है, बल्कि सदा के साहचर्य के कारण 
वह अपने सदस्यों के व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है । इसलिए हम उसे 
एक प्राथमिक समूह कह सकते हें । 
इसके अतिरिक्त क्ृषि पर निर्भरता ग्राम-जीवन की एक अन्य प्रमुख विशेषता 
हैं। कृषि पर यह निर्मरता उसके रहन-सहन के स्तर, उसके परिवार, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, मनोरंजन, यहां तक विचारधारा, विश्वास और मनोवृत्ति सबों पर 


भारतीय ग्राम-जीवन के मुख्य लक्षण १२७ 


एक विशेष प्रभाव डालती हैँ और इस प्रकार उसके रहनेवालों को जंगलों अथवा 
नगरों के रहनेवालों से पृथक करती है । 
भारत में प्रामों का महत्त्व 

भारत की ३५ करोड़ जनसंख्या में से २५ करोड़ गांवों में रहती है 
इसका जैर्थ यह हुआ कि हमारी ८७ प्रतिशत जनता गांवों में ही रहती हैं। 
भारत में लगभग ५ लाख गांव हैं, जो सारे देश में बिखरे हुए हैं। इस प्रकार 
यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि भारत गावों का देश है । भारत के सामाजिक 
जीवन में गांवों का प्रमुख स्थान हे। भारत के सामाजिक जीवन और उसकी 
समस्याओं को, विस्तृत और सामान्य दोनों ही प्रकार की जानकारी के लिए, उसके 
गांवों के जीवन को समझना और जानना आवश्यक है। भारत के सामाजिक 
जीवन के पुननिर्माण में गांवों का पु्न्निर्माण पहला स्थान रखता है । 

संक्षेप में हम अगले पृष्ठों में भारतीय ग्र।म-जीवन की प्रमुख विशेषताओं, 
समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे । 

भारतीय ग्राम-जोवन के मुख्य लक्षण 


सावभोत्र और विद्यंष तत्त्व. यों तो सभी ग्राम संस्कृतियों के जीवन में 
पर्याप्त एकता पाई जाती हैं। ग्राम जीवन के कुछ ऐसे लक्षण और विज्येषताएं 
हैँ, जो कि हमें भारत, इंग्लेंड, रूस, अमरीका, चीन सभी देशों के ग्रामों में समान 
रूप से दृष्टिगोचर होंगी । इन्हें हम ग्राम जीवन के सा्वभौम लक्ष्य या तत्त्व कह 
सकते हें। इसके अलावा ग्राम जीवन के कुछ ऐसे तत्त्व या तथ्य हें जो हमें प्रत्येक 
देश में समान रूप से नहीं मिलते, उन्हें हम आकस्मिक, पारिस्थितिक, संक्रमण- 
कालीन, परिवर्तनशील या राष्ट्रीय तत्त्व या तथ्य कह सकते हें। 

विशेष की परिवर्तेनशीलता. इसके अलावा एक विद्यृष संस्कृति में भी 
कोई एक विशेषता, स्थिति या तथ्य सदेव विद्यमान नहीं रहता । उसमें पर्याप्त 
परिवतेन होते रहते हैं । बाह्य और आन्तरिक प्रभाव उसके स्वरूप और धार- 
णाओं में निरंतर हेर-फेर उपस्थित करते रहते हैं। यह किसी भी सामाजिक जीवन 
का, चाहे वह ग्राम हो अथवा नगर, एक गतिशील (॥)ए97/97770) पहल है । 
यद्यपि हमें यह न भूलना चाहिए कि इस गतिशीलता की रफ्तार स्वयं पूर्वनिश्चित 


नहीं है, उसमें तेजी और हल्कापन आता रहता हैं । 

भारतीय ग्राम जीवन की विशेषताओं का अध्ययन करते समय उक्त सावें- 
भोस और विशेष, जड़ और परिवर्तेतशील पहलओं को निरन्तर दृष्टि में रखना 
अ्रत्यावश्यक है । 


१२८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


१. निर्धन5ा. शहरों से भारत के गांवों में जानेवाले किसी भी दर्शक का 
सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करनेवाली चीज, गांवों की गरीबी है। वहां की 
अधिकांश जनता ऐसी है जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता, तन ढंकने के लिए 
साधारण कपड़े नसीब नहीं होते, रहने के लिए मामूली मकान मयस्सर नहीं 
होते । उनका रहन-सहन का दर्जा बहुत ही गिरा हुआ है । यह बात नहीं कि शहरों 
में गरीबी नहीं है । फर्क सिर्फ इतना है कि गांवों के पल्‍ले में गरीबी का सबसे ज्यादा 
हिस्सा पड़ा है । गांव का मजद्र और किसान खेत और खलिहान में, बिना रात 
और दिन, आंधी और बरसात, कड़ी सर्दी और भीषण गर्मी की परवाह किये जी 
तोड़ मेहनत करता है, फिर भी उसे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि जिससे वह 
आसानी से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके | आखिर इसका क्या 
कारण है ! 

गांवों की गरीबी का कोई एक कारण नहीं जिसे कि उसके लिए जिम्मेदार 
ठहराया जा सके । उसकी गरीबी के अनेक और विविध कारण हैं। उन अनेक कारणों 
को हम छः मुख्य श्रेणियोंमें बांद सकते हैं, (क) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, 
(ख) पिछड़ी कृषि, (ग) सहायक या कुटीर उद्योगों का अभाव, (घ) बेकारी, 

(डः ) ऋण-ग्रस्तता, (च) बढ़ती जनसंख्या । हम संक्षेप में क्रमशः इन पर विचार 
करेंगे । 

(क) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता. यों तो कृषि पर निर्भरता ग्राम जीवन 
की प्रमुख विशेषता है। पर इस निर्भरता की भी सीमाएं हैं। विभिन्न ग्राम संस्क्ृ- 
तियों में इस निर्भरता का अल्पाधिक अनुपात है। यह निर्भरता का अनुपात उन 
संस्क्रतियों के आथिक स्तर को अत्यन्त प्रभावित करता है। हम निर्धनता और 
समृद्धि की सामान्य विवेचना करते हुए यह देख चुके हें कि किसी देश की प्राथ- 
मिक उद्योगों पर, जिसमें कृषि मुख्य है, अत्यधिक निर्भरता उसकी निर्धनता का 
प्रधान कारण हैं। जब कि किसी समाज में त्रैयिक उद्योगों, अर्थात्‌ व्यापार, सेवाओं 

किंग इत्यादि कार्यो में लगी जनता का अधिक अनपात उनकी समृद्धि का सूचक 
हैं। इस दृष्टि से भारतीय ग्रामों की अवस्था बहुत ही दयनीय है, वहां की जनसंख्या 
का अत्यधिक, लगभग ७० प्रतिशत अनपात केवल क्लषि पर निर्भर हैं। अन्य 
किसी रोजगार के लिए उसके रास्ते प्राय: बन्द हैं। जनसंख्या की वृद्धि ने इस 
समस्या को और भी जटिल बना दिया है और जमीन पर बराबर जनसंख्या का 
जोर बढ़ता जा रहा है । 

गांवों की गरीबी को कम करने के लिए एक कार्य उसका पेशेवार प्नवितरण 
हूँ । इसके लिए कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या के अनपात में कमी करना आव- 
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इयक है । किन्तु यह तभी संभव है, जब कि हम उनके लिए नये रास्ते खोले । उसके 
लिए छोटे और बड़े उद्योगों का विकास पहली ज्व्त है । 

(ख) पिछड़ी कबि. एक देश मुख्यतः: कृषि पर निर्भर रहकर भी समृद्ध 
और सम्पन्न ले सकता है, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, कनाडा इसके ज्वलंत उदाहरण 
हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक हैँ कि कृपि उत्पादक हो, अधिक उन्नत हो । 
भारत का यह दुर्भाग्य हैं कि उसकी कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई है । अल्प 
उत्प्रादकता पिछड़ी कृषि का प्रधान लक्षण है। निस्संदेह उसके अनेक पारि- 
स्थितिक और संस्थागत कारण भी हें। इनका दूर होना कृषि की अवस्था में 
सुधार करने के लिए जरूरी हें । 

संक्षेप में उन तत्त्वों का विवेचन अप्रासंगिक न होगा जो कि भारतीय कृषि 
के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हें । 

भूमि की उपजाऊ शक्ति का क्लास. यदि हम भारत की विभिन्न फसलों, 
विशेषकर अनाज की फसलों की उपज पर दृष्टि डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसमें निरन्तर कुछ कमी आती जा रही है। कुछ विद्येपज्ञों की राय में यह कमद: 
भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाने का प्रमाण है। स्वयं कृषि कमीशन की राय 
में भूमि की फसल-उत्पादन की क्षमता वराबर घटती जा रही है। इसका प्रधान 
कारण किसान द्वारा अच्छी उपज के लिए आवश्यक तत्त्वों का जमीन से खीच 
लेना और उस कमी को पुनः पूरा न करना है। इससे क्रमश: बढ़ता हुआ हास तो 
सूचित नहीं होता, पर इतना अवश्य हैं साछ॒ पर साल जमीन जोती जाती हैं और 
उस पर फसलें बोयी जाती हें, किन्तु उस पर खाद नहीं दी जाती | इसका नतीजा 
होता है कि एक स्थिर अवस्था आ जाती है। बंगाल प्रांतीय वेंकिग जांच समिति 
की राय में भी खाद के अभाव में जमीन की उपजाऊ गवित कऋ्रमहश: कम होती 
जा रही है। वास्तव में भारत की जमीन कम उपजाऊ या खराब नहीं है, बल्कि 
उसे ऐसा बना दिया गया है । भूमि-विशेष डा० बार की सम्मति में, भारत 
में जमीन की उपजाऊ गक्ति बिना उचित खादों और पोषण के एक निम्नस्तर 
पर जाकर स्थित हो गई है । 

भूमि की उपजाऊ शक्ति के नाश को रोकने का एक ही उपाय है-- भूमि 
की शक्तियों का संरक्षण और वर्धन । यह अच्छी खाद देने तथा उचित फसलों 
के हेर-फंर से ही संभव है । अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि खाद के अतिरिक्त, 
विशेषकर हेर-फेर कर, फलीदार फसलों का उत्पादन भूमि की उवंरा शक्ति की 
पुन:प्राप्ति का अच्छा साधन हे। 

जल और सिचाई को सुविधाओं को कमी. अच्छी फसले उपजाने के लिए 

है. 


/ ग्िी]# 
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पर्याप्त जल का समय पर मिलना अत्यावश्यक है। भारत में जल की प्राप्ति मुख्यतः 
मानसून पर निर्भर है, इसीलिये मात्रा और समय दोनों की ही दृष्टि से यह बहुत 
कुछ अनिदिचित है । इसके अतिरिक्त सभी प्रदेश मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करते । 
पंजाब और राजस्थान के प्रांत सर्वथा सूखे हैं । यहां पर कृषि की सफछता एकांतत: 
कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर है। और फिर उत्तर-पश्चिमी भारत, दक्षिण और 
मद्रास के प्रदेश ऐसे हैं, जहां वर्षा सवेथा अनिश्चित है। अतः ऐसे प्रदेशों में भी 
ऊृत्रिम सिंचाई की सुविधाओं का होता आवश्यक हैँ । पिछले ६० सालों में सिन्चाई 
के क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है। फिलहाल ५८० लाख, अर्थात्‌ कुल जोती 
जानेवाली भूमि के २४ प्रतिशत भाग को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हैं। अभी 
तक हमारे यहां मुख्यतः नहरी सिंचाई के विकास के प्रयत्न हुए हैं । नहरी सिंचाई 
के विस्तार के लिए एक तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है । दूसरे 
इसमें जमीन के कटने, ऊपर रेह आ जानें, इस प्रकार जमीन खराब हो जाने तथा 
बीमारियां फैलने की अनेक बुराइयां हें। ऐसी स्थिति में कुंओं और नलकुंओं की 
सिंचाई का विस्तार और विकास अधिक उपयोगी हूँ। पंचवर्षीय योजना में 
छोटी और मध्यम सिचाई-योजनाओं के विकास के लिए ३० करोड़ रुपया स्वीकृत 
किया गया है । देश की सिचाई की आवश्यकताओं को देखते हुए यह बहुत कम है। 
कृषि की उच्चनति के लिए सिंचाई की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार आवश्यक ह । 
स्वयं प्लानिंग कमीशन की राय में, आनेवाले १५-२० सालों में खाद्य समस्याओं 
को हल करने के लिए वर्तमान सिचाई-क्षेत्रफल को दुगुना करना आवश्यक है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के अन्तर्गत वर्तमान ५८० लाख एकड़ क्षेत्रफल 
में केवल १६९ लाख एकड़ की और वृद्धि हो सकेगी । अनुमान लगाया गया है 
कि जिन प्रदेशों में सिचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी वहां की उपज में सरलता 
से २० से ३० प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। 

खाद को कमी. उचित मात्रा में खाद का उपयोग जमीन की उपजाऊ 
शक्ति को नष्ट होने से बचाने तथा उसमें वृद्धि करने का सर्वोत्तम उपाय है। 
जमीन के लिए खाद वही काम करती है जो कि शरीर के लिए भोजन । जैविक 
पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोठटाश वह तत्त्व हें जो कि जमीन को मिलने 
चाहिएं । गोबर, मूत्र, कम्पोस्ट, मेला, हरी खाद, खली, हड्डी का चूरा, सूखा 
खून, सींग और खुर तथा रासायनिक फर्टीलाइजर इसके प्रमुख साधन हैं। १९५१ 
की पशु-गणना के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग ८० करोड़ ठन गोबर 
प्राप्त होता है, किन्तु इनमें से कम से कम आधा उपले बनाकर जलाने के काम में 
ले लिया जाता है। इस प्रकार अमूल्य खाद नष्ट हो जाती है। और हमारी जमीन 
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पोषक तत्त्वों से वंचित रह जाती है । आवश्यकता इस बात की है कि गोवर के इस 
विनाश को तत्काल रोका जाय तथा गांववालों में पत्थर का कोयला जलाने का 
प्रचार किया जाये। इसी प्रकार हमारे यहां पञ्ुओं का मूत्र, जिसकी मात्रा का अनु- 
मान उपलब्ध*नहीं है, यों ही नष्ट होने दिया जाता है । मूत्र खाद का उत्तम साधव 
हैं। अवः इसके संग्रह और उपयोग का प्रयत्न जरूरी है । मनुृप्य के मल और 
मूत्र में भी महत्त्वपूर्ण नाइट्रोजन, फास्फोरस और जेविक पदार्थ उपलब्ध हें। 
हम्मरे यहां इसका समुचित उपयोग नहीं होता । गांववाले यों तो खेतों में ही 
शौच जाते हैँं। कितु इस प्रकार मरू--मूत्र का ठीक उपयोग नहीं हो पाता | खुली हवा 
और धूप में उसके अनेक कीमती आवश्यक तत्त्व नष्ट हो जाते हें। उनके संरक्षण 
के लिए उसे कुछ समय तक गाड़कर उसका कम्पोस्ट बनाना जरूरी हैं । इसके 
लिए गांवों में खाईवाली टट्टियों का भी प्रचार आवश्यक है । शहरों में, जहां कि 
मेहतर सफाई का काम करते हें, प्रायः मल को कड़े के साथ मिलाकर कम्पोस्ट 
बना दिया जाता है और बाद में वह खाद के रूप में किसानों को बेच दिया जाता 
है । हाल ही में अधिकांश राज्य-सरकारों ने म्युनिसिपैल्टियों और नोटीफाइड 
ऐरियाओं के लिए मल का कम्पोस्ट बनाना अनिवार्य करदिया है। पिछले सालों में 
इस दिशा में पर्याप्त उन्नति भी हुई है जो कि आंकड़ों से स्पष्ट है। १९४६-४७ 
में कम्पोस्ट का उत्पादन केवल २९८९ लाख टन था, जो कि १९५१-५२ में बढ़कर 
१३.५५ लाख टन पर पहुंच गया । पर अभी भी लगभग ३,००० म्युनिसिपेल्टियों 
और टाउन एरियाओं में केवल १,६८४ नगरोणमें कम्पोस्ट बनाने की व्यवस्था 
है, जिससे आजकल प्रतिवर्ष लछग्भग १७ लाख टन कम्पोस्ट प्राप्त होता है। 
समस्त नगरों में इसका विस्तार कर इसकी मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती 
है । पंचवर्षीय योजना में इसे ३० लाख तक बढ़ाने की व्यवस्था है । 

मानव और पश्ु-मूत्र का उपयोग एक प्रकार से मल और गोबर से भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कहीं अधिक अनुपात में नाइट्रोजन उपलब्ध 
है । शहरों में जमीन के नीचे वालियां होने के कारण इसका संग्रह सरल है, कितु 
गांवों में यह कार्य कठित है, जब तक कि वहां पर सामुदादिक मूत्रालय न हों और 
उनमें उसे सुखाने की पूरी व्यवस्था न हो। अग्नीसन' नामक मूत्राक्य का 
आविष्कार कर भारतीय कृषि-गवेषणा इंस्टीट्यूट ने इस दिश्ला में प्रारंभिक कार्य 
किया है । इसके अपनाने की आवश्यकता है । 

जमीन पर फलीदार फसलों का उगाना जमीन-निर्माण का एक सुविदित उपाय 
है । फलीदार फसलों में दालें मुख्य हें। जमीन को शक्तिशाली बनाने के लिए 
फलीदार फसलों के उगाने का अभी पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा है। अतः 
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उसे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य इन फसलों 
पर लगान और जल-कर में कुछ रियायत दे इसको आगे बढ़ा सकती है । 

मूंगफली, सरसों, लछाहा, अलसी, बिनौला, रेंडी, महुआ और नीम हमारे यहां 
खली के मुख्य साधन हैं। इनमें भी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजज और फास्फोरिक 
एसिड प्राप्त है। हमारे यहां खाद्य-खली का उपयोग, मुख्यतः दुधारू पञ्चुओं को 
खिलाने में होता है, जो उचित भी है। आवश्यकता इस बात की है कि अखाद्य 
खलियों का खाद के रूप में उपयोग हो और उनका उत्पादन बढ़ाया जाय । खून, 
सींग, खुर और बेकार मांस पर्याप्त मात्रा में बूचड़खानों से उपलब्ध हो सकते 
हैं और इनका खाद के रूप में कीमती उपयोग हो सकता है। अभी तक इस ओर 
ध्यान नहीं दिया गया है । अनुमान लूगाया गया है कि देश के बूचड़खानों से हर 
साल १०,००० टन सूखा खून प्राप्त किया जा सकता है । इसके अलावा बचड़- 
खानों में उपलब्ध खालों के टुकड़ और बेकार मांस, जिसे कि तंकाज' कहते हैं, 
फलों और तरकारियों के लिए बहुत ही उत्तम खाद है। म्युनिसिपैल्टियां इस 
काम को अपने हाथ में ले हमारी खाद की समस्या में सहायता प्रदान कर 
सकती हैं । 

इसके अतिरिक्त, हडिडयां भी खाद का उत्तम साधन हैं। आजकल इसकी 
७५ प्रतिशत मात्रा विदेशों को भेज दी जाती है । हमारे यहां हड्डियों का औसत 
संग्रह ९,५०,००० टन है । आवश्यकता इस बात की हैँ कि इसके निर्यात को रोका 
जाय ओर साथ ही यहां पर सरेश और जिलेटीन के उद्योग का भी प्रारंभ किया 
जाये, ताकि उससे खाद की मांग भी पूरी हो सके तथा पूरा आर्थिक लाभ भी 
उठाया जा सके । हाल ही में जापान से एक बोन डाइजेस्टर का आयात किया 
गया है जिससे कि सरेश और जिलेटीन अलूग की जा सकती है और फिर हड्डियों 
को आसानी से पीसा जा सकता है। इसके अधिकाधिक प्रचार और प्रसार की 
आवश्यकता है । 

रासायनिक खादों में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, केल्शियम 
नाइट्रेट और अमोनियम फास्फेट मुख्य है। अभी तक हमारे यहां इन रासायनिक 
खादों का प्रयोग बहुत ही सीमित है, यद्यपि पिछले सालों में बराबर इनकी खपत 
वढ़ती जा रही है । कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें रासायनिक खादों के उत्पादन 
से पहले अन्य प्रकार की ज॑विक खादों के पूर्ण उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए । 
बेहतर यह होगा कि दोनों प्रकार की खाद के उत्पादन में साथ-साथ वृद्धि की जाय। 

पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास में खाद के उपयोग पर विशेष रूप से 
ध्यान आकर्षित किया गया है। कमीशन तने खाद के उचित संरक्षण, उत्पादन और 


भारतीय ग्राम-जीवन के मुख्य लक्षण १३३ 


वितरण के कार्यों के संचालन के लिए भारतीय कृषि कौसिल के अन्तर्गत एक 
स्थायी विशेषज्ञ समिति रखने का सुझाव दिया है । 

जमीन का कठना (7॥70207) . देश के ।वस्तृत क्षेत्र जमीन के कटने 
से बिल्कूल बेकार हो गये हें और ऐसे क्षेत्र और क्री अधिक हें जहां कि भूत्म 
की उत्वादकता जमीन के कटने के कारण बहुत ही कम हो गई है । परत 
कटना (97666 0807 ), जिसमें कि जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत कट 
जाती है, बहुत ही विस्तृत हैं और थोड़ी भी ढाल जमीन पर यह पाया जाता 
हैं। इससे हमारी कृषि को अल्प उत्पादन के रूप में अपार हानि उठानी पड़ती है। 
नालियों के कटाव (0प्राए +770शं०0०7॥) पर, जो कि प्रायः परत के कटने के 
बाद शुरू' होता है, एक रूम्बे अरसे से कोई रोक नहीं है और उसने भी बहुत 
जमीन बेकार कर दी हैं और यह बर्बादी बराबर बढ़ती जा रही है। देश के पदिचमी 
शुष्क भागों में, विशेषकर राजस्थान के रेगिस्तान के किनारों पर, हवा के वेग के 
कारण जमीन कटने से एक भीषण समस्या खड़ी कर दी है । 

जमीन के कटने का सबसे मुख्य कारण ढाल जमीनों, रेगिस्तान के किनारों 
तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों से जंगलों तथा अन्य वनस्पति का कट जाना है। पेड़ 
तथा अन्य वनस्पति पानी और हवा के वेग को रोकते हें और इस प्रकार जमीन 
को कटने से बचाते हैं। यही नहीं, पेड़ पानी का बहुत अंश अपने अन्दर सोखकर 
बाढ़ों की भीषणता को कम और समाप्त करते हैं। शुष्क प्रदेशों में भी पेड़ों और 
घासों के नाश से जमीनों को भीषण हानि पहुंचती है । इसके अलावा, देश के 
विभिन्न भागों में जमीन के कटने के कारणों के संबंध में पर्याप्त भिन्नता पाई 
जाती है। असाम के जंगलों की भांति बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के कुछ 
भागों में एक स्थान छोड़ दूसरे स्थान पर खेती की प्रथा जंगल कटने और 
परिणामतः: जमीन कटने का मुख्य कारण हे। विस्तृत क्षेत्रों में अनियंत्रित 
चराई भी जंगलों के नष्ट होने और जमीन कटने के लिए उत्तरदायी हैं । इसके 
अतिरिक्त, अत्यधिक चराई, ईंधन और लकड़ी के लिए पेड़ों का गिराना तथा 
खेती करने के गलत तरीके, जमीन के कटने के अन्य कारण हें । ढाल जमीनों 
पर उसके एक सतह के स्थानों पर हल न चछाना और फसलों का गलत हेर-फेर 
तथा विशेष फसलों के उगाने से भी जमीन के कटने में सहायता मिलती है। 
बंजर तथा चराई क्षेत्र तथा अनजुती कृषि योग्य जमीन, जिसकी सामान्यतः: 
उचित देखभाल नहीं की जाती, जमीन के कठनें का कारण बनती है। 

जमीन के कटने को रोककर हम अपनी कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र को बढ़ा तथा 
विद्यमान कटनेवाली जमीन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हूँ । 


१३४ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


इसके लिए चार चीजें आवश्यक हैं, (१) जमीन के प्रयोग पर नियंत्रण; 
इसमें खेती होनेवाली पर अत्यधिक कटतेवाली जमीन पर खेती बन्द कर 
उस पर जंगल छगाने अथवा चराई इत्यादि का नियंत्रण मुख्य हैं; (२) वैज्ञा- 
निक प्रबन्ध द्वारा जंगलों का संरक्षण और नये जंगलों का लगाना; (३) खेती 
के विद्यमान दोषपूर्ण तरीकों में सुधार और (४) इंजीनियरिंग कार्य ) इसमें 
बांधों, मूंडेरों, नालियों का निर्माण, प्राकृतिक दरारों का बन्द करना प्रमुख हें) 

जमीन को कटने से रोकने की दिशा में पंजाब और बम्बई इत्यादि राज्यों 
में कछ कार्य हुआ है किन्तु समस्या के विस्तार की तुलना में यह बहुत अपर्याप्त है।& 
पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए सहकारी भूमि संरक्षण समितियों के 
निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा राज्यों द्वारा इस कार्य को अपने ह्षथ में लिए 
जाने के संबंध में उचित कानून बनाने की ओर निर्देश किया गया है। साथ 
ही इसके लिए अपेक्षित जमीन और भूमि के उपयोग की पड़ताल तथा 
गवेषणा और प्रदशेन पर भी विशेष बल दिया हैं। इसके अतिरिक्त, समु- 
दायिक योजनाओं में भी जमीन-संरक्षण को स्थान दिया गया है । नदी-घाटी 
योजनाओं में इसका ध्यान रखा गया है। राजस्थान के रेगिस्तान के नियंत्रण 
के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा सम्मिलित कार्यवाही करने की सिफारिश 
की गई हैँ तथा भूमि और जमीन-संरक्षण के कार्य को सुचारु रूप से चलाने 
के लिए केन्द्र में एक केन्द्रीय भूमि उपयोग और जमीन-संरक्षण संगठन तथा 
राज्यों में भूमि उपयोग और जमीन-संरक्षण बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव 
किया गया है । 

निस्संदेह प्रथम पंचवर्षीय योजना से इस समस्या का सम्पूर्ण समाधान नहीं 
हो सकेगा, पर यदि हम इसका पूर्ण प्रतीकार कर सकें, तो अवश्य हमारे 
कृषि उत्पादन में २० 'से ३० प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। अत: इस ओर 
हमारा ध्यान देना अत्यावश्यक है। 

जन्तुओं तथा रोगों से हानि. हमारी कृषि को हर साल विभिन्न जीव- 
जंतुओं, जंगली घासों, और फसलों के रोगों से भी पर्याप्त हानि उठानी पड़ती 
हैं। इस हानि को रोकने का अभी तक कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है। यह 
हानि खेतों तक ही सीमित नहीं है । अनाज के रखने में भी चूहे और घन 
अपार हानि पहुंचाते हें। इन सब हानियों का अन्दाज लगाना मुश्किल है, 
फिर भी खाद्य और क्रषि संगठन की राय में केवल अनाज के रखने में यह 
हानि लगभग १० प्रतिशत है। यदि इसमें खेतों पर हुई हानि को और जोड़ 
दिया जाय तो यह ज्ञायद २० प्रतिशत से कम न होगी । 





भारत में ग्रामों का महत्त्व १३५ 


फिलहाल हमारे यहां केन्द्र में पौधों की संरक्षण डायरेक्टरेट हैँ जिसके तीन 
विभाग हैं; (१) कीटाणु-शास्त्र, (२) पौधों के रोग और (३) क्वारनटाइन | 
टिड्डी दल का नियंत्रण भी इसी की जिम्मेदारी है। पौधों की विभिन्न महा- 
मारियों से लड़ना तथा उसके विनाश के उपायों को खोजना इस संगठन का 
मुख्य कांये है। इसका कार्य अभी पर्याप्त सीमित है। 

फसलों की जीव-जंतुओं तथा रोगों के विरुद्ध रक्षा करने के चार प्रमुख 
साधन है-- (१) क्वारनटाइन--जिसका तात्पर्य है देश में विदेश से आनेवाले 
रोगी पौधों, जीव-जंतुओं या रोगों पर रोक। थुआं देकर कीटाणुओं को नष्ट 
करना, जिसे कि फ्यूमिगेशन कहते हें, क्वारनटाइन का अच्छा साधन हैं । 
फिलहाल हमारे यहां केवल बम्बई में ही फ्यूमिगेटोरियम की व्यवस्था है। 
पंचवर्षीय योजना में मद्रास और कलकत्त में भी ऐसे ही क्वारनटाइन और 
फ्यूमिगेटिग स्टेशन स्थापित करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, भूमि की 
सीमा द्वारा जीव-जंतुओं या पौधों के रोगों के प्रवेश पर नियंत्रण भी जरूरी 
हैं। (२) प्राणिज्ास्त्रीय (30!02708]) नियंत्रण---इसके अन्तर्गत किसी 
अन्य जीव -जन्‍्तुओं या कीड़ों की सहायता से विद्यमान रोगों के कीटाणुओं को 
नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। गन्ने तथा नारियल के कीड़ों को नष्ट 
करने में इसका हमारे यहां पर्याप्त उपयोग हो रहा है । भारतीय कृषि रिसचे 
इंस्टीट्यूट में भी प्राणिशास्त्रीय नियंत्रण की व्यवस्था है। (३) सांस्कृतिक विधियां- 
इसमें बीजों की कीटाणुरक्षक किस्मों को बोने, तथा फसलों में उचित हेर-फेर, 
गहरी या उथली जुताई, सिंचाई करना या उसे रोकना, इत्यादि ऐसी विधियों 
का समावेश हैं, जो कि स्वयं फसल की रक्षा करती हें। सांस्कृतिक विधियों 
का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता । (४) 
रासायनिक चिकित्सा--इसमें घातक कीड़ों को कीटागुताशऊ़ ब्रब्यों के स्प्रे से 
नष्ट करने का समावेश है। हाल में इस कार्य के लिए डी० डी० टी० और 
बी० एच० सी० का प्रयोग विदेशों में बहुत छोकप्रिय होता जा रहा हे। 
भारत में भी विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से इसका प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ है । इसका प्रयोग करते समय मानव-प्राणियों और पशुओं पर इसके 
उपरान्त-प्रभावों को ध्यान में रखना अत्यावश्यक है । इस संबंध में विशेषज्ञ 
भी एकमत नहीं हैं । अतः समझ-बूझकर इन्हें प्रयोग में लाने की आवश्यकता 
हैं। इसके अतिरिक्त, कीटाणुनाशकों और फंयस-नाशकों के निर्माण में देशीय 
पदार्थों के उपयोग की सम्भावनाओं पर भी विचार करना जरूरी है। उदाहरणार्थ 
काले सरसों के तेल और पिरेथ्वम (/?५7'6॥77प्र/ ) का इस कार्य में प्रयोग 
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किया जा सकता है। अन्त में जंगली जानवरों, सुअरों, खरगोशों, गीदड़ों, बन्दर 
तथा पालतू पशुओं के आक्रमणों से फसलों की रक्षा भी जरूरी है । इसके लिए 
जंगली जानवरों के मारने और पकड़ने तथा पालतू पशुओं के लिए कांजी 
हाऊस में भेजने तथा दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिए । इस प्रकार फसलों 
की जीव-जंतुओं और रोगों से रक्षा कर, हम अपने कृषि उत्पादन में पर्याग्त वृद्धि 
कर सकते हूं । * 

बीजों की खराब किस्म. खेती में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग होतां है, 
इसका भी उसकी उत्पादकता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्कृष्ट किस्म के 
बीजों की खोज आधुनिक कृषि की महत्त्वपूर्ण देन है । सामान्यतः: भारत में साधारण 
और निम्न किस्म के बीजों का खेती में प्रयोग होता है। किसानों की गरीबी तथा 
अच्छे बीजों का उन्हें व मिलना इसका प्रमुख कारण हें। विशेषज्ञों ने अनुमान 
लगाया है कि केवल उत्तम बीजों के प्रयोग से ही हम अपनी कृषि के उत्पादन में 
२० से २५ प्रतिशत तक वृद्धि कर सकते हें। उत्तम बीजों के निकालने में 
भारतीय कृषि रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने प्रशंसनीय कार्य किया है। गन्ना, मूंगफली, और 
कपास जैसी व्यापारिक फसलों में नई किस्म के बीजों को अपनाने में किसानों 
ने पर्याप्त व्यग्रता दिखलाई हैं। लेकिन अनाज की फसलों में यह आन्दोलन बहुत 
ही कमजोर है । अच्छे बीजों की वृद्धि तथा वितरण को विकेन्द्रित कर तथा अच्छे 
किस्म के बीजों के प्रयोग को कानूनन अनिवार्य बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ा 
जा सकता है और इस प्रकार कृषि के सुधार में महत्त्वपूर्ण योग दिया जा 
सकता हूँ । 

पिछड़ हुए खेती के तरीके. फसलों के बोने, मिलाने, काटने, बदलने 
तथा जमीन के जोतने और निराने के तरीकों का भी कृषि की उत्पादकता पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारत में खेती के वही तरीके प्रचलित हैं, जो 
आज से सर्दियों पहले थे। अन्य देशों में इस दिशा में ऋतिकारी परिवर्तत और 
सुधार हो चुके हँ। हम अभी तक प्रायः उससे अछते ही हैं। खेती का तरीका 
उत्पादन इकाई के रकबे से घनिष्ठतया संबंधित होता है। अन्य देशों की तुलना में 
भारत में प्रति किसान जमीन का क्षेत्रफल बहुत ही कम है । ऐसी स्थिति में 
यहां बहुत से उन खेती के तरीकों का प्रयोग नहीं हो सकता जो कि बड़े फार्मों 
के उपयुक्त हैं । खेतों के क्षेत्रफल तथा भारतीय किसान के सीमित साधनों को 
देखते हुए भारतीय किसान के खेती के तरीके असंतोषजनक नहीं कहे जा सकते, 
फिर भी उनमें पर्याप्त सुधार को गुंजाइश है और इस प्रकार उनमें संशोधन 
कर हम भारतीय कृषि को उन्नत बनाने में हाथ बटा सकते हें । 
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अनुन्तत उपकरण (477[0/07767[8 ). अन्य बातों के अतिरिक्त, खेती 
के उपकरणों और यंत्रों की कार्यक्षमता का भी खेती की समृद्धि को निर्धारित करने 
में पर्याप्त हाथ होता है । भारत में अभी तक वही बाबा आदम के जमाने के 
उपकरणों से खेती हो रही है । खेतों के क्षेत्रफल को देखते हुए भारत में 
आधुनिक सोअर, मोअर और ट्रेक्टरों के प्रयोग का क्षेत्र बहुत सीमित है 
किन्तु हाथ से चलाये जानेवाले उपकरणों में भी पर्याप्त सुधार अपेक्षित है । 
भारतीय कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेस्टन आदि हाथ के उन्नत और सस्ते 
हल बनाकर इस दिशा में अच्छा कार्य किया हँ। किन्तु अभी तक इन उन्नत 
उपकरणों का विशेष प्रचार और प्रसार नहीं हो सका हैं । सरकार इनके 
वितरण के काम को स्वयं हाथ में ले तथा किसानों के लिए किश्तों में भुगतान 
की सुविधा प्रदान कर इस संबंध में उपयोगी कार्य कर सकती है । सुधरे और 
उन्‍नत उपकरणों का खेती की उत्पादकता बढ़ाने में उपयोग हो सकेगा। 

दुबंल पशुधन- भारत जैसे देझों में जहां कि ढोनेवाले पशु जमीन बाहने, 
फसल गाहने और उसे मंडी तक ले जाने का प्रमुख साधन हें, उनका स्वास्थ्य 
और समृद्धि विशेष महत्त्व रखती हैं । १९५१ की पशुगणना के अनुसार 
भारत में १५ करोड़ गाय-बेल और ४ करोड़ ३० लाख भेसें हें । अन्य देशों तथा 
देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विद्ञाल संख्या है। किन्तु खेद की बात यह 
है कि इनमें से अधिकांश पशु अत्यन्त ही दुर्बल, अस्वस्थ और सूखे हें । 
इसके कारण भी हेँ। उन्हें भरपेट चारा नहीं मिलता, रोगी होने की अवस्था 
में चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिलतीं और महामारियों से बचने के लिए 
निःशुल्क रक्षा नहीं मिलती; उनकी नस्ल के सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया जाता । देश में जितना चारा पैदा होता है वह कठिनाई से ८० प्रतिशत 
पशुओं के लिए और जो अन्य पौष्टिक भोजन हैं, वह कठिनाई से ३० प्रतिशत 
पशुओं के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार हमारे यहां पशुओं के चारे और खाने 
की भीषण कमी हैं । 

गोधन उपयोग समिति के अनुसार हमारे यहां छगभग १० प्रतिशत, अर्थात्‌ 
११४ लाख प्रोढ़ पशू्‌ सवंथा बेकार और अनुत्पादक हे। इसी प्रकार दूध देनेवाली 
शायों की संख्या के बराबर ही गायें प्रायः सूखी हें । जहां तक खेती के लिए 
आवश्यक बेलों की आवश्यकता हे डा० बनें के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार 
में उनकी संख्या में कम से कम ४० लाख बैल बढ़ती हें । जब कि कछ प्रान्तों 
में वह अधिक नहीं हें। किन्तु उनकी कार्यक्षमता में लगभग ६० प्रतिशत बृद्धि 
की जा सकती है । 
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निकम्मे पशुओं का वध कर देना तथा बाकी आवश्यक पशुओं के लिए 
पर्याप्त भोजन की व्यवस्था तथा उनकी नस्ल में. सुधार एक प्रमुख आवश्यकता 
हैं । प्रतिवर्ष लगभग ७५० अच्छी नस्ल के सांड़ राज्य सरकारों द्वारा बोनझ्ा 
ढोनेवाली तथा द्धारू किस्मों के विकास के लिए दिये जाते हं। किन्तु इससे देश 
की कूछ ०५ प्रतिशत मांग ही पूरी होती है। 

पंचवर्षीय योजना में यह कार्य बुनियादी ($6ए) ग्राम योजनाके अन्तर्गत 
६०० केन्द्रों में शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक केन्द्र में तीन या चार गांव 
होंगे तथा तीन साल से अधिक उम्र वाली लगभग ५०० गायें होंगी । 

इन केन्द्रों में ग्याभन करने पर पूर्णतया नियंत्रण होगा और यह कार्य 
केवल तीन या चार अच्छी किस्म के सांड ही करेंगे । अस्वीकृत सांड़ों को खस्सी 
कर दिया जायेगा। उसके अतिरिक्त, कृत्रिम गर्भाधान का भी उपयोग किया 
जायेगा । यह आज्ञा की जाती है कि योजना के पूरी तरह कार्यान्वित हो जाने 
पर हर साल ६०,००० सांड़ तैयार हो सकेंगे । 

१९५१ की पशुगणना के अनुसार ४८० लाख गायों में से २८ लाख गायें 
सूखी हें। इस संबंध में सूखी गायों के लिए पंचवर्षीय योजना में ९७ लाख 
रुपए की लागत से सारे देश में १६० गोसदन स्थापित करने की व्यवस्था है। 
प्रत्येक गोसदन में २,००० गायें रखी जा सकेंगी। इस प्रकार १९५६ के अन्त में 
कूल ३ लाख २० हजार सूखी गायों की उचित व्यवस्था हो सकेगी । सूखी गायों 
की समस्या को हल करने में गोसदन योजना सर्वथा अपर्याप्त है। 

गोधन की उन्नति का एक महत्त्वपूर्ण अंश उनके भोजन में उन्नति है। कुछ 
विशेषज्ञों का मत है कि केवल उचित भोजन से ही गायों के दूध के उत्पादन 
में ३० प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, पशुओं के रोगों के 
निवारण और चिकित्सा की सुविधाएं जुटा गोधन की यथेष्ट उन्नति की जा 
सकती है। भारतीय कृषि को एक आथ्िक धंधा बनाने के लिए यह आवश्यक हैं । 

संस्थागत कारण. अभी तक तो हमने भारतीय कृषि की निर्धनता के कुछ 
टेक्नीकल कारणों पर विचार किया, आगे हम संक्षेप में उन संस्थागत कारणों 
का जिक्र करेंगे जो कि उसकी निर्धनता को और बढ़ाने में मंदद पहुंचाते हैं । 

खेतों का विभाजन (5प्रवारएंशं00) और उपविभाजन (+788- 
7767[80707 ) . उत्तराधिकार के फलस्वरूप जो कूल जमीन एक किसान को 
प्राप्त होती हे वह विभाजन का परिणाम है, किन्तु जब वह कुल जमीन अनेक 
पृथक्‌-पृथक्‌ छोटे खेतों में बंदी होती है, तो वह उपविभाजन कहलाता है। 
भारत में सब पुत्रों के समानाधिकार के कानून, बढ़ती जनसंख्या, व्यक्तिवादी 
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विचारों के फलस्वरूप अलग होने की भावना, खेती के अलावा अन्य उद्योगों 
के अभाव अथवा पतन, परिणामतः जमीन पर बढ़ते जोर के तथा जमीन के 
विभिन्न भागों के भिन्न उपजाऊपन तथा भिन्न लगान के कारण, हमारे यहां 
खेतों का विभाजन और उपविभाजन अपनी चरम और भयावह सीमा पर 
पहुंच गया है । खेती की इकाई के क्षेत्रफल और उसकी कार्यक्षमता और 
उत्पादकता में घनिष्ठ संबंध है । छोटे और बिखरे खेत होने के कारण उन पर 
खेती के उन्नत उपकरण इस्तेमाल नहीं किये जा सकते | मेड़ें तथा उपकरणों के 
एक खेत से दूसरे खेतों में ले जाने से व्यर्थ की जमीन और समय बर्बाद होता 
हैं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब कि एक ही किसान के पास है, 3, $, १ 
बीघा के बीस-बीस या तीस छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। इस प्रकार विभाजन और 
उससे भी अधिक उपविभाजन हमारी कृषि के लिए एक बड़ा अभिशाप है । 
पिछले सालों में कुछ राज्यों, विशेषकर पंजाब में चकबन्दी द्वारा उप- 
विभाजन की समस्या को हल करने के प्रयत्न हुए है । किन्तु समस्या के विस्तार 
को देखते हुए उसमें अभी बहुत कम सफलता मिली है । वास्तव में चकबन्दी 
को बिना कानूनन अनिवार्य किए उपविभाजन का हल नहीं किया जा सकता। 
लेकिन उपविभाजन के समाधान से ही हमारे अनाथिक और अत्यन्त छोटे खेतों 
की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। यदि हम प्रति किसान के पास औसत 
जमीन का हिसाब लगायें तो मालम होगा कि उसका क्षेत्रफल कितना कम हैं। 
१९५१ की भूमि-गणना के अनुसार हमारे ३४.४ प्रतिशत किसान २ एकड़ से कम, 
२७.६ प्रतिशत २ से ४ एकड़ तथा बाकी ३८ प्रतिशत ४ एकैंड से ज्यादा जमीन 
जोतते हैं। इससे हमारी जमीन पर अत्यधिक जनसंख्या का निर्भर होता सिद्ध 
होता है। 
कृषि के पुनरुद्धार के लिए आथिक इकाइयों का निर्माण अत्यावश्यक है। 
आथिक इकाई वह है जिसकी आय एक परिबार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त 
है । आथिक इकाई का क्षेत्रफल निश्चित करना कठिन कार्य हैं । भूमि की उबेरा 
शवित तथा खेती के साधनों के ह्वेर-फेर से उसमें परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक 
हैं। मोटे तौर पर फिलहाल भारत के लिए १० एकड़ आथिक इकाई कही जा 
'सैंकती है। इस आ्थिक इकाई पर कैसे पहुंचा जाये ? भारतीय कृषि की कार्य क्षमता 
को निद्चित करने में इस प्रश्न के उत्तर का प्रमुख हाथ होगा । कृषि के पुन- 
संगठन का यह प्रश्न देश के आथिक पुनर्सगठन के महान्‌ प्रश्न से जुड़ा हुआ हैं। 
जब तक देश में कृषि के सहायक उद्योगों तथा अन्य विद्यमान और नये उद्योगों 
का पर्याप्त विस्तार नहीं हो जाता, जमीन से वर्तमान दबाव को कम नहीं किया 
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जा सकता, और जब तक यह नहीं होता हम खेती की आथिक इकाई की ओर 
अधिक प्रगति नहीं कर सकते। विभिन्न राज्यों के भमि-कानूनों ने खेती की 
इकाइयों की अधिक सीमा को तो निर्धारित कर दिया हैँ, पर न्यूनतम सीमा का 
कोई हल नहीं किया है | विद्यमान अनाथिक खेती की इकइईयां भारतीय 
कृषि के अल्पउत्पादन का मुख्य कारण हैं । * 

दोषपुर्ण भूधि व्यवस्था. किसी देश की भूमि-व्यवस्था और उसके कृषकों 
की आर्थिक अवस्था में भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अभी हाल तक भारत में लगभग 
५० प्रतिशत भूमि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा के अन्तर्गत तथा बाकी ५० 
प्रतिशत जमींवारी प्रथा के अन्तर्गत थी । रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा में 
लगान के संबंध में किसान या ग्राम-समुदाय का सरकार से सीधा संबंध होता है 
जब कि जमींदारी या जागीरदारी प्रथा में जमींदार या जागीरदार मध्यस्थ का 
काम करते हें और कुछ छगान की रकम का लगभग ५० प्रतिशत अंश उनकी 
जेब में चला जाता है । जमींदारी प्रथा के नीचे जमींदारों द्वारा किसानों के उचित 
और अनुचित शोषण के कारण किसानों की दशा बहुत खराब थी । जमींदार 
उनके सिर पर एक बड़ा बोझा तथा उनकी गरीबी को और अधिक असह्य बनाने 
में बहुत सहायक थे । जिन स्थानों में रेंयतवाड़ी या महालवाड़ी प्रथा थी वहां 
पर भी भूस्वामियों द्वारा दूसरों को जमीन जोतने के लिए दे देने तथा बटाई के 
कारण भूमिहीन जोतदारों का पर्याप्त शोषण होता था और यह प्रथाएं वहां पर 
बराबर जोर पकड़ रही थीं । पिछले पांच सालों में अधिकांश भारतीय राज्यों ने 
जहां पर जमींदारी प्रथा प्रचलित है, उसे समाप्त करने तथा काश्तकारों के 
अधिकारों की सुरक्षा के लिए नये कानून बनाए हैं तथा इस बात की सुविधाएं 
जुटाने का प्रयत्न किया हैँ कि काइतकार स्वयं अपनी जमीन के मालिक बन जाये। 

जमीन से मध्यस्थ अधिकारों का उन्मूलन निस्‍्संदेह भूमिसुधार की दिशा 
में एक आवश्यक कदम हैं और इससे यह आशा की जा सकती है कि किसानों 
को कुछ राहत मिलेगी। पर भूमि-व्यवस्था के सुधार का सवाल यहीं पर समाप्त 
नहीं हो जाता । इसके लिए सहकारी या सामूहिक कृषि की दिशा में प्रगति अनि- 
वार्य है । इसलिए भूमि-व्यवस्था को सहकारी अथवा सामूहिक आधार पर 
पुतर्गठित करना आवश्यक है। उसी पर हम आथिक और समृद्ध कृषि की बुनिल” 
याद रख सकते हें। | 

विकत विक्रय (9777 ७४72) व्यवस्था . किसानों को अपनी उपज की 
उचित कीमत मिलना उन्हें प्राप्त विक्रम की सुविधाओं पर निर्भर है । एक अच्छी 
विक्रय-व्यवस्था किसानों को पर्याप्त आर्थिक लाभ पहुंचा सकती है और इस प्रकार 


मा 
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उनकी कुरू आय को बढ़ा सकती है । भारत के अधिकांश किसान इस दृष्टि से 
बड़ी ही अलाभकर स्थिति में हेँ। उनमें से अधिकांश कर्ज के बोझ से दबे हुए ह। 
कर्ज देनेवाले साहकार या महाजन ही हमारे यहां प्राय: कृषि पदार्थों के विक्रय 
की भी व्यवस्था करते हैँ, और यह कर्ज देते समय बहुत बार किसान पर उन्हें ही 
अपनी उपज बेचने की शर्ते छुगा देते हें। इस प्रकार किसान को प्राय: बाजार-दर 
से कम दाम मिलते हैं। इसके अछावा फसल को रोककर रखने की क्षमता न होने 
तथा तत्काल बेच नकद रुपया प्राप्त करने की जल्दी के कारण किसान को काफी 
कम कीमतें मिलती हैं । फसल के मौके पर एकदम पति बढ़जाने के कारण फसलों 
के दाम गिर जाते हैें। और फिर मंडियों में बनिये, आढ़तिये और व्यापारी 
अनेक प्रकार की अनुचित रीतियों से किसानों से काफी कटौती कर लेते हैं तथा 
नाप तोल के मामले में भी गड़बड़ करने से नहीं हिचकते । इत सब बुराइयों को 
रोकने के लिए अनेक राज्यों ने नियंत्रित बाजारों के कानून बना दिये हैं। वम्बई, 
मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, पेप्सू और मध्यभारत में नियंत्रित बाजार खुल गये 
हैं। उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, विहार, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में नियंत्रित वाजार 
नहीं हें। इन राज्यों में उनका तत्काल स्थापित होना आवश्यक है। जिन 
राज्यों में बाजारों के नियंत्रण के कानून हैं वहां भी अधिकांश बाजार अभी भी 
अनियंत्रित हेँ। अतः उनका पूर्ण विस्तार आवश्यक है। 
नियंत्रित बाजारों के लाभ का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। वह केवल कुछ 
बेईमान कार्यवाहियों को रोक सकते हें, किन्तु विना विक्रय के ढांचे में परि- 
वर्तन किये मध्यस्थों की संख्या और विक्रय की ऊंची लागत को जो औसतन 
२५ प्रतिशत से कम नहीं है, कम नहीं किया जा सकता। इस कार्य को सहकारी 
समितियां ही सम्पन्न कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बिक्री और बम्बई 
में कपास की बिक्री में इन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। फिर भी देश की आव- 
दयकताओं के देखते हुए सहकारी बिक्री का विकास बहुत ही धीमा है। किसानों 
को स्टोरेज और गोदामों की सुविधा प्रदान कर, उनकी फसल की सुरक्षा पर 
उन्हें रुपया अगाऊ देकर तथा उनके विक्रय की व्यवस्था कर सहकारी 
समितियां किसानों को बहुत लछाभ पहुंचा सकती हें और उनकी आय में 
“पर्याप्त वृद्धि कर सकती हैं। 
अन्य कारण. अभी तक हमने अपने किसानों की गरीबी के उन कारणों का 
वर्णन किया है, जो कि उसकी कृषि की अल्प उत्पादकता से संबंधित हैं । अब हम 
कुछ अन्य कारणों का विवेचन करेंगे जो कि उसकी आर्थिक स्थिति को 
प्रभावित करते हैं । 
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(ग) कूठीर-उद्योगों का नाश और सहारक धंथों की कमी. आधुनिक 
बड़े पैमाने के उद्योगों के आगमन से पहले भोजन और कच्चे माल के उत्पादन 
के अतिरिक्त, हमारी सभी आवश्यकताएं हाथ के कूटीर उद्योगों द्वारा पूरी 
होती थीं। हमारे ग्राम प्रायः पूर्णतः आत्म-निर्भर थे । इस प्रकार”कपड़े, लकड़ी 
लोहे, मिट॒टी, चमड़े इत्यादि अन्य पदार्थों की वस्तुओं को बनाने में हमारे गांवों 
की जनसंख्या का एक वड़ा हिस्सा छगा हुआ था। प्रारम्भ में विदेशी और बाद में 
देशी कारखानों की प्रतियोगिता के सामने हाथ के यह छोटे-छोटे कारीगर न 
ठहर सके और इन्हें अपनी दस्तकारियां छोड़नी पड़ीं। इस प्रकार इनमें से 
अधिकांश तो जमीन के भूखे भूमिहीत मजदूर होने पर मजबूर हुए और बाकी 
शहरों के कारखानों में मजदूर बन गावों से निकल गये । इस प्रकार हमारे 
यहां बेकारी की भीषण समस्या को सृष्टि हुई । यदि यही कार्य आयोजित 
ढंग से होता, तो यह भीषण आथिक अराजकता न मचती । यदि हमारे कारी- 
गरों को पूजी और अपने कूटीर-उद्योगों को ही आधुनिक बनाने की सविधाएं 
प्राप्त होतीं, जैसा कि जापान में हुआ, हमारे कूटीर-उद्योग नष्ट ही न हो पाते, 
प्रत्युत्‌ ग्रामवासियों की आथिक अवस्था को उन्नत करने में बड़ा सहयोग 
देते । 

ग्रामों के आ्थिक पुनरुद्धार और पुननिमणि के लिए यह अत्यावश्यक 
है कि गांवों में कुटीर-उद्योगों को पुनरुज्जीवित और पुनस्थापित किया जाये । 
किन्तु आज के जमाने में हम पुराने ढरें पर उन्हें चाल नहीं कर सकते । उसके लिए 
हमें उन्हें आधुनिक आविष्कारों और सुधारों से लाभान्वित करना होगा, आव- 
इयक आथ्िक सहायता, ट्रेनिंग की सुविधा और टेक्नीकल मार्ग-दर्शन करना होगा । 
इस प्रकार हम गांव की जनता की मौसमी और बारहमासी बेकारी का अन्तर कर 
सकेंगे और उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे । 

पक्‍्के माल के उद्योगों को छोड़, फलों और सब्जियों का उगाना तथा दध 
और मक्खन का उत्पादन क्रषि के मुख्य सहायक धंधे हैँ । कृषि के साथ- 
साथ इनका समुचित विकास समृद्ध क्रषि का प्रधान लक्षण है । न्यूजीलैंड 
आस्ट्रेलिया, कनाडा, हालेड इत्यादि कृपि-प्रधान देशों की समद्धि का प्रमख कारण 


उन देशा में कृषि के साथ फल, तरकारी और दध, मक्खन के धंधे का विकास हेड 


इस दृष्टि से हमारी अवस्था बहुत ही शोचनीय है । हमारे यहां कल जती जमीन 
का १ प्रतिशत से कुछ ही अधिक अंश फल और तरकारी की उपज में प्रयक्‍त 
हैं। इसके अतिरिक्त, हमारा वाषिक फल और तरकारी-उत्पादन बहत ही कम 
हैं । उसका श्रतिव्यक्ति औसत उत्पादन क्रमशः केवल १.५. और ३ औंस है, 
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जब कि पोषण-विशेषज्ञों के अनुसार हमें कम से कम ३ और १० आस प्राप्त 
होना चाहिए । 

भारत-जसे शाकाहार-प्रधान देश में दूध-उत्पादन की उन्नति विशेष महत्त्व 
रखती है। हमारे यहां एक दुधारू गाय औसतन ४१३ पौंड दूध देती है, 
जब कि आस्ट्रेलिया, स्वीडन और इग्लेंड के लिए यह औसत क्रमश: ७,०००, 
६,००० और ५,००० पौंड हैं। हमारे दूध देनेवाले पशुओं में भेंसों का अनुपात 
३०, प्रतिशत है, यद्यपि वह कुल दूध उत्पादन का ५४ प्रतिशत प्रदान करती हैं । 
भारत में दूध को प्रति व्यक्ति खपत का औसत केवल ५.५ औंस है, जब कि उसे 
कम से कम १० औंस की आवश्यकता है। 

इस प्रकार, भारतीय ग्राम-जीवन के आथिक स्तर को उच्चत करने के लिए 
फल, तरकारी, दूध, मकक्‍्खन-थी के धंधे में विस्तृत उन्नति की आवश्यकता ह । 
पंचवर्षीय योजना में फल और तरकारी की उपज के विकास के लिए १२१.२८ 
लाख रुपए तथा गोपालन के लिए ७८१ लाख रुपए की व्यवस्था है। देश की 
आवश्यकताओं को देखते हुए यह बहुत ही कम है । कं 

(घ) बेकारो. किसी भी जनसंख्या में गरीबी और भुखमरी बेकारी का 
सीधा परिणाम है । बेकारी की अवस्था में श्रम की, उत्पादन-शक्ति की कूछ 
हानि ही होती है और उस खोई हुई उत्पादन-शक्ति को पुनः प्राप्त या संचय 
नहीं किया जा सकता । यह बेकारी जहां एक ओर गरीबी का कारण हे वहां 
दूसरी ओर यह स्वयं विशेष आथिक परिस्थितियों का परिणाम है। कूटीर- 
उद्योगों और कृषि के सहायक उद्योगों का अभाव और अविकास भारतीय 
ग्रामों में वेकारी का प्रमुख कारण है । ग्रामों में पूर्णछष से बेकारी उतनी 
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नहीं हैँ जितनी कि प्रच्छन्न (॥)89 प्रांउ७० ) बेकारी, अर्थात्‌ जिसमें बाह्यतः 
तो आदमी काम में लगे दीखते हैं, पर वैसे वह काफी समय बेकार बैठे रहते 
हैं। अनुमान लगाया गया है कि हमारे गांवों में बेकारी का कुल अनुपात 
५० प्रतिशत से कम नहीं है । इस प्रकार यदि हम उत्पादकता की विद्यमान औसत 
आय से ही, जो कि बहुत ही कम है, मापें तो भी हमारी आधी आय बेकारी 
में ही नष्ट हो जाती है । यह एक भयानक स्थिति है जिसका शीक्ष अन्त होता 
आवश्यक है। कूटीर और सहायक उद्योगों के विकास द्वारा ही ग्रामों में बेकारी 
की समस्या का समाधान किया जा सकता है। 

(क) ऋणग्रस्तता ([70660+९९४688) . भारतीय किसानों की गरीबी 
को बढ़ाने में उनकी ऋणग्रस्तता का भी कम हाथ नहीं है । जहां एक ओर 
ऋणग्रस्तता उनकी गरीबी का एक कारण है, वहां दूसरी ओर वह स्वयं ही उनकी 
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गरीबी का एक परिणाम है । हमारे किसानों की सामान्य आय इतनी कम है कि 
उन्हें खेती में थोडी-सी रकम ऊगाने के लिए फसल मारी जाने पर छऊगान अदा 
करने के लिए अथवा शादी-ब्याह और मृत्यु के किसी भी आकस्मिक-व्यय के 
लिए प्रायः उधार का आश्रय लेना पड़ता है। यह उधार देने का काम गांवों 
में प्रायः सूदखोर और मुनाफाखोर साहुकारों के हाथ में है, जो कि किसान की 
असहायता और कष्ट का पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं। उसे २० प्रतिशत से छगाकर 
कभी-कभी तो १०० प्रतिशत तक सूद की दर देनी पड़ती है । इस प्रकार एक बार 
कर्ज लेकर उसे पुदत-दर-पुश्त कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहना पड़ता है । अनुमान 
लगाया गया है कि हमारे किसानों के कर्ज का यह बोझ ९०० करोड़ रुपए से कम 
नहीं है । ह | 

पिछले तीस सालों में साहुकारों के अनुचित शोषण और हरकतों से कर्ज- 
दार किसानों की रक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में अनेक कानून पास हुए हें। 
उनसे अवश्य उन्हें कुछ राहत मिली है, पर उससे उनकी समस्या का समाधान 
नहीं हुआ हूँ | जब तक कि पूर्णतः सहकारी आधार पर कृषकों को ऋण 
देने की व्यवस्था नहीं होती, उनकी अनुत्पादक ऋणग्रस्तता और शोषण का 
अन्त नहीं हो सकता। अतः आवश्यकता इस बात की हैं सरकार सहकारी 
समितियों की सहायता से कृषकों के लिए ऋण की व्यवस्था का दायित्व अपने 
ऊपर ले, तभी उनकी अवस्था में सुधार संभव है। 


(च) बढ़ती जनसंख्या. भारत में ग्रामवासियों की गरीबी को बढ़ाने में 
उनकी निरंतर बढ़ती जनसंख्या ने भी अपना प्रभाव छोड़ा है। यों तो अन्य उन्नत 
और उद्योग-प्रधान देशों की तुलना में भारत की जन्म और मृत्यु-दर तथा 
कूल वृद्धि बसे ही ज्यादा है। किन्तु यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गांवों में 
जन्म और मृत्यु-दर तथा कुछ जनसंख्या-वृद्धि की दर शहरों की तुलना में 
पर्याप्त अधिक है। यदि गांवों में इस बढ़ती जनसंख्या को खपाने के लिए 
आवश्यक उद्योग और सहायक धंधे होते, तब वृद्धि की यह समस्या इतनी 
भयावह न होती, किन्तु उनके अभाव में इस बढ़ती जनसंख्या ने भीषण दुरवस्था 
का सूत्रपात किया हैँ। जोते जानेवाली जमीन का क्षेत्रफल तो लगभग स्थिर 
रहा है किन्तु उसे जोतनेवालों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही हे। विद्यमल्थ' 
क्ंपि में संडग्न जनसंख्या ही जरूरत से ज्यादा है, उसका निरन्तर बढ़ना 
कंषकों के औसत उत्पादन में निरन्तर कमी कर रहा है। 

इस स्थिति को देखते हुए यह सुझाव देना अनुचित न होगा कि ग्रामवासियों 
की गरीबी की समस्या का हल ढूंढ़ते हुए हमें उनकी जनसंख्या-वृद्धि के रोकने 
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के उपायों पर भी विचार करता होगा तथा उन्हें उन उपायों को अपनाने 
' के लिए प्रेरित करना होगा । 

अन्य आयिक पहलू. पीछे हमने भारतीय ग्राम-जीवन की निर्धनता से 
सम्बद्ध कुछ प्रमुख आथिक कारणों की विवेचना की, आगे हम उसकी सामान्य 
आर्थिक जीवन से सम्बद्ध कुछ प्रधान विशेषताओं का जिक्र करेंगे । इन 
विशेषताओं में से कुछ तो वह हैं जो कि सभी देशों में सामान्यतः क्ृषि-जीवन 
से “संयुक्त हे और कुछ ऐसी हें जो कि भारतीय ग्राम-जीवन के विशिष्ट 
अवशेष हें। 

२. आत्मनिर्भरता (30७87 8प्रीणं०००५). आज से सौ साल पहले' 
हमारे गांव प्रायः पूर्णतः आत्मनिर्भर थे । अपनी आवश्यकता की समस्त 
चीजें वह स्वयं ही तैयार कर लेते थे । उनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित 
थीं, जीवन बहुत सादा था। बाहरी संसार से-उनका आशिक दृष्टि से प्रायः 
कोई सम्पर्क न था। पिछले सौ सालों में परिवहन और संचार के साधनों 
के विकास, विदेशी और देशी कारखानों के सस्ते और पक्के माल की प्रति- 
योगिता के फलस्वरूप गांवों की यह पूर्ण आत्मनिर्भरता बहुत कुछ नष्ट हो 
गई है और होती जा रही है, पर फिर भी शहरों की तुलना में गांवों का जीवन 
अभी भी अपेक्षतया पर्याप्त आत्मनिर्भर है। 

३. परिवहन (३78४887007%) और संचार ((007प्रसां०क४09) 
साथनों का अभाव. सामान्यतः हमारे गांवों में न तो पक्‍की सड़कें ही हैं 
और न रेले ही। कच्चे रास्ते और बैलगाड़ियां ही परिवहन का प्रमुख साधन 
हैं। इसके अतिरिक्त, तार, टेलीफोन की तो व्यवस्था प्रायः बिल्कुल ही नहीं 
है। डाकखाने भी केवल बड़े और बहुत थोड़े ही गांवों में हैं। आधुनिक परिवहन 
और संचार के साधनों का अविकास हमारे ग्राम-जीवन का एक प्रमुख लक्षण 
है और मुख्यतः उनकी आत्मनिर्भरता और आश्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तर- 
दायी हैं। यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि गांवों के संगठन की बनावट 
और जीवनधारा ही कुछ ऐसी है कि उसमें शहरों की तुलना में बहुत कम 
परिवहन और संचार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु भारत के 
जमंवों में परिवहन और संचार की अल्पतम अपेक्षित सुविधाएं भी प्राप्त नहीं 
है। प्राम-जीवन में उन्नति के लिए उनमें इन साधनों का अधिकाधिक विकास 
आवश्यक हो जाता है। 

४. अनाज ओर उपहारों (277) का विनिमय के माध्यम के रूप में 
प्रयोग, वस्तुओं की अदल-बदल (09767) विनिमय का प्राचीन रूप हैं। जब 
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तक एक मूल्यमापक स्वमान्य मुद्रा (१४0769) का आविष्कार और प्रचार 
नहीं हुआ था, अदल-बदल का ही रिवाज था। भारत के गांवों में अभी 
पर्याप्त अंशों में यह बाकी है। हमारे यहां किसान प्रायः अनाज के तोल 
में उन सब लोगों का भुगतान करते हूँ जिनसे कि वह विभिन्न प्रकार की 
सेवाएं लेते हैं। इसी प्रकार गांवों के लोग दूकानों से या अन्य लोगों से अनाज 
के बदले में चीजे खरीदते हैं । इसे विशुद्ध अर्थों में अदल-बदल नहीं कह 
सकते, क्योंकि इस विनिमय के पीछे उसका मुद्रा-मूल्य विद्यमान है। जो-भी 
हो, इसमें तो संदेह नहीं कि हमारे गांवों में अनाज का विनिमय के माध्यम के 
"रूप में पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। यह भी ठीक हैँ कि नगरों के 
अधिकाधिक सम्पक में आने के कारण, निरंतर इस प्रकार के विनिमय का 
अनुपात घटता जा रहा है। 

अनाज में भुगतान के अतिरिक्त, गांवों में शादी-ब्याह या अच्य विशेष अव- 
सरों पर उपहार देने की प्रथा पर्याप्त प्रचलित है । इस प्रकार किसी व्यक्ति 
को उनका भार वहन करने में अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ती । यहां पर 
उपहार एक महत्त्वपूर्ण आथिक आवश्यकता को पूरा करते हैं । उपहार देने 
की यह प्रथा पारस्परिक है। जो ध्यक्ति एक विशेष अवसर पर अन्य लोगों से 
. उपहार प्राप्त करता है, उसे अन्य व्यक्तियों के यहां ऐसा अवसर उपस्थित 
होने पर स्वयं उतना ही मूल्यवान्‌ उपहार देना पड़ता है। लोग इस बात को बहुत 
अच्छी तरह याद रखते हैं कि उन्हें अमुक से क्या मिला और उसे उन्हें 
वेसा अवसर पड़ने पर कया देना चाहिए। 

५. भूमिहीन मजदूर. भारतीय ग्रामों की रूगभग ३० प्रतिशत जन- 
संख्या भूमिहीन मजदूरों की हैं। इनमें से अधिकांश वह लोग हैं, जो पहले 
किन्‍्हीं छाभप्रद कुटीर-उद्योगों में छगे हुए थे, किन्तु कुटीर-उद्योगों के नष्ट होने 
तथा क्पि के अछावा जीविका-उपा्जन का अन्य कोई उपाय उपलब्ध न होने 
के कारण यह लोग बटाई पर अथवा खेतों पर मजदूरी कर अपना गुजर- 
करते हैं। भूमिहीन मजदूर हमारे ग्रामों के आथिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण 
अंग और विद्यमान आर्थिक व्यवस्था का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हैं। 

भूमिहीन मजदूरों की दशा गांवों के किसानों से भी बदतर है। भारतीग- 
ग्राम-जीवन के पुनर्निर्माण की योजना में इनकी समस्या के समाधान को 
प्राथमिकता मिलना आवश्यक हो जाता है। हाल में आचार्य बिनोवा भावे ने 
इसे भूदान-यज्ञ के आन्दोलन से हल करने का प्रयास किया है । उन्होंने 
१ करोड़ भूमिहीन मजदूरों के लिए १९५७ तक ५ करोड़ एकड़ भूमि जमींदारों 
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से एकत्रित करने की योजना वनाई है। जनवरी १९५४ तक इस कार्य 
के लिए लगभग ४५ लाख एकड़ जमीन प्राप्त हो सकी है । भूदान-आन्दोलन 
की सफलता और युक्‍्तियुक्तता के संबंध में ग्राम-सुधारकों में पर्याप्त मतभेद 
है । मीराबेन जैसी रचनात्मक कार्यकर्त्री ने इसके संबंध में बहुत संदेह 
प्रकट किया हैं। विद्यमान स्थिति में जब तक आशिक ढांचे के परिवर्तत और 
पेशेवर पुनवितरण की कोई विस्तृत और सा्वभौम योजना तैयार और 
कार्यान्वित नहीं होती, जो कि इन भूमिहीन मजदूरों को कृषि के अछावा 
अन्य उत्पादक उद्योगों में लगा सके--भूदान-आंदोलन वर्तमान अवस्था में उन्हें 
अवश्य बहुत कुछ राहत दिला सकता है। इस आन्दोलन का अवश्य एक 
महान्‌ नैतिक महत्त्व है, पर आर्थिक आयोजन के एक अनयायी को, विशेषकर 
उद्योगीकरण के प्रबरू पक्षपाती को, इसका अधिक आर्थिक औचित्य प्रतीत 
नहीं होता। देश के आथिक पुनरनिर्माण की योजना में भूमिविहीन मजदरों 


का स्थान क्ृषि में न हो, उद्योगों, व्यापार और सेवाओं के विस्तार में होना 
चाहिए 


गर आ्िक पहलू. अभी तक हमने ग्राम-जीवन के प्रमख/आथिक पहलओं 
का विवेचन किया है, आगे हम उसके प्रमख, गैर-आ्थिक पहलओं का वर्णन 
करग। पर हम यह न भूछना चाहिए कि यह गैर-आथिक नजर आनेवाले 
पहलू भी अल्पाधिक अंशों में अन्य तथ्यों के साथ आ्थिक परिस्थितियों से बहुत 
कुछ और बहुत वार प्रभावित होते हैं। 

६. गनन्‍्दगी. सर्वेव्यापी गन्दगी हमारे गांवों में प्रवेश करनेवाले किसी 
भी दर्शक का ध्यान बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित करती है। यह गन्दगी 
मुख्यतः तीनतरफा हँ--व्यक्तियों, वातावरण और घरों से संबंधित । 
सामान्यतः: ग्रामवासी व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान नहीं देते, उनके शरीर 
और कपड़े गंद रहते हैं। पानी और सावन का अभाव तथा सफाई के 
प्रति उदासीनता इसका मुख्य कारण हैं। यह गन्दगी व्यक्तिगत गन्‍्दगी तक 
ही सीमित नहीं हैं। गांवों में मैलठा और कड़ा-करकट साफ करने और फेंकने 
की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। प्रायः घरों के सामने ही गन्दगी के ढेर 
ऋगे रहते हैं। गांवों में सामान्यतः पाखानों का सर्वथा अभाव है। घरों के 
जासपास हो लोग कहीं भी बेठकर शौच और मूत्र-त्याग कर लेते हैं। 
गन्दे पानी के निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामतः, पानी 
सड़ता रहता हैँ और कीचड़ जमा होती रहती हैं। इस प्रकार गांव का 
सामान्य वातावरण भी बहुत गन्दा रहता है। इसके अतिरिक्त, हमारे ग्राम- 
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वासी जिन घरों में रहते हैं, उनकी अवस्था भी बहुत दयनीय हैँ । उनमें भी 
सफाई का पर्याप्त अभाव पाया जाता है। 

गांवों की गन्दगी उनकी गरीबी और अशिक्षा से घनिष्ठतया संबंधित हैं। 
उसका ग्राम-जीवन से कोई कार्य-कारण का संबंध नहीं है। ग्रामीण जीवन की 
उन्नति के लिए उनकी गन्दगी को दूर करता परम आवश्यक हूँ। 

७. बुरा स्वास्थ्य. भारतीय ग्रामवासियों का स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत 
ही गिरा हुआ है । यीं तो गांववाले स्वयं ही खाद्य सामग्री उपजात़े हें, 
पर उन्हें स्वयं ही वह उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती । उन्हें बहुत ही 
कम भोजन और पोषण मिलता हे। इसके अतिरिक्त, गांव का अस्वच्छ 
वातावरण विभिन्न प्रकार की बीमारियों और महामारियों के लिए बहुत ही 
अनुकूल है । साथ ही वहां पर रोगों की चिकित्सा की सुविधाओं का सर्वथा 
अभाव हैँ। इन सब कारणों से गांववालों का स्वाथ्य प्रायः खराब रहता है। 
वैसे तो खुली हवा और कारखानों के दृषित धुएं, या गेसों के अभाव में 
गांववालों का स्वास्थ्य शहरवालों की तुलना में अधिक अच्छा होना चाहिए । 
जिन देशों में किसानों की आथिक स्थिति अच्छी है, वहां पर ऐसा ही है, पर 
भारत की विशेष परिस्थितियां उसके ग्रामवासियों के गिरे हुए स्वास्थ्य के 
लिए जिम्मेदार हें। अस्वास्थ्यकर आदतों के अलावा, बुरे स्वास्थ्य में उनकी 
गरीबी भी प्रधान कारण है। ग्राम-सुधार की किसी भी योजना में ग्रामवासियों 
की स्वास्थ्य-रक्षा को उचित स्थान मिलना चाहिए । । 

८. अधिक्षा. यों तो सारे देशों में ही शिक्षा सुविधाओं का सर्वेधा अभाव 
है, पर गांवों में तो अशिक्षा का असाधारण आधिपत्य हैं। कुल देश में जब 
कि साक्षरता का अनुपात १७.२ प्रतिशत है गांवों में उसका अनुपात केवल 
२ प्रतिशत है । गांवों में हमारी लगभग ८३ प्रतिशत जनसंख्या रहती है 
जब कि वहां कुल प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों में से केवल क्रमशः 
६०, ६७ और २६ प्रतिशत स्कूल स्थित हैं । इसके विपरीत, नगरों में जहां 
कि केवलछ १३ प्रतिशत जनसंख्या है, उनका अनुपात क्रमशः ४०,३३ और 
८४ प्रतिशत है। 

इससे स्पष्ट है कि अशिक्षा का बड़ा अंश गांवों के हिस्से पड़ा हैं। इर्सकी 
आखिर क्या कारण है ? गांवों की जनता शिक्षा के महत्त्व को समझती है 
वह शिक्षितों का सम्मान भी करती है । पर न तो उसे शिक्षा की सुविधाएं 
ही भाप्त हें और न उसके पास उसे प्राप्त करने के साधन हैं। इसके अति- 
रिक्त, कुछ सामाजिक कारण भी हें जो कि ग्रामों के विशेष वर्गों में शिक्षा के 
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प्रसार को रोकते हूँ । उनमें जाति-भेद तथा नारी का निम्न स्थान मुख्य 
हैं। विशेषतः, गांवों में स्त्रियां और निम्न जाति के सदस्य पुरुषों और सवर्ण 
जातियों के साथ अथवा पृथक शिक्षा पाने की कल्पना नहीं कर सकते। संक्षेप 
में ग्रामों की अशिक्षा का भी उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से घनिष्ठ 
संबंध है'। अतः समुचित आर्थिक और सामाजिक सुधार ग्रामों में शिक्षा 
के प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक प्रतीत होता हैं। इसके अतिरिक्त 
सरकार की शिक्षा नीति भी इसे बहुत अंगों में प्रभावित करती और कर 
सकती है । 


भारतीय ग्राम-जीवन के कुछ साव भौम तत्त्व 


९. संयुक्त और बड़े परिवार. आधुनिक प्रभावों और प्रवृत्तियों के 
आगमन से पहले भारतीय ग्राम-परिवारों का रूप प्राय: संयुक्त ही था। सभी 
भाई और निकट-संबंधी मिलकर एक सम्मिलित परिवार में रहते थे। 
प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यतानूसार कार्य करता था और उनमें से प्रत्येक 
को अपनी आवश्यकतानुसार सुविधाएं प्राप्त होती थीं। इस प्रकार सम्पत्ति 
पर संयुक्त स्वामित्व था । व्यक्तिवादी विचारधाराओं, उद्योगीकरण और 
परिणामतः, नगरों की ओर निष्क्रमण, पूर्वकालीन संयुक्त और बृहत्‌ परिवार- 
व्यवस्था पर आघात कर रहे हैं, पर अभी भी ग्रामों में, नगरों की तुलना में 
संयुक्त और बड़े परिवार पर्याप्त संख्या में जीवित हें। यद्यपि भावी प्रवृत्ति 
एकाकी ओर छोटे परिवारों की ओर है। 

१०. परिवार-उत्पादन की इकाई. ग्रामों में उत्पादक उत्पादन के साधनों 
के स्वयं ही स्वामी हैं, उनका उत्पादन का पैसाना छोटा है और उनके 
उत्पादन की प्रक्रियाएं सरल हें । इसलिए उत्पादन की इकाई प्रायः, बहुत 
ही छोटी, सामान्यतः: एक परिवार हैं। एक परिवार के सदस्य--सरुत्री, पुरुष, 
बच्चे ओर बूढ़े आपस में मिलकर अपनी क्षमतानुसार उत्पादन की विभिन्न 
प्रक्रिवाओं को सम्पादित करते हेँ। हमारे गांवों में उत्पादन का रूप अभी 
तक न तो सहकारी है और न सामूहिक ही। वह एकाकी है, अतः परि- 
बार ही उत्पादन की इकाई है। सहकारिता और सामूहीकरण की नई प्रवृ- 
त्तियां यदि सफल हुईं, जैसी कि आशा की जाती है, तो अवद्य परिवार का 
एक उत्पादक इकाई के रूप में अन्त हो जाने की संभावना है । 

११. पारिवारिक नियंत्रण की प्रभुता. चूंकि परिवार के सदस्य अधिकांश 
समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही रहते और काम करते हैँ, उन्हें 
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के 


बाह्य संस्थाओं और समितियों के प्रभाव में आने का बहुत ही कम अवसर 
मिलता हैं। परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह, सम्मान और निष्ठा के संबंध 
बहुत ही दृढ़ होते हें। इसका यह स्वाभाविक परिणाम होता है कि परिवार 
के सदस्यों, विशेषकर बच्चों के व्यवहार पर, परिवार का अनुपम और प्रबल 
नियंत्रण होता है। परिवार से ही वह अपने आचार, कत्तेव्य, खान-पान यहां तक 
कि सोचने की विशेषताएं भी प्राप्त करते हैं । 

१२९, नारी का निम्नरतर. सामान्यतः गांवों के उदय के साथ सामनन्‍्त॑वाद 
का विकास हुआ । इस सामन्‍्तवादी व्यवस्था में समृद्ध या बड़े किसानों- 
जमींदारों तथा निर्धन किसानों के दो मुख्य वर्ग बन गये । इस सामनन्‍्त-शाही 
व्यवस्था में प्रायः, सामन्‍त या जमींदार वर्गों में बहुपत्नी प्रथा का प्रारम्भ 
हुआ। स्त्रियां एक सजावट की चीज समझी जाने रगीं और आशिक कऋ्ृत्यों 
में उनका सहयोग समाप्त हो गया | ऐसी स्थिति में उनका दर्जा गिरना 
स्वाभाविक था। किन्तु तथाकथित निम्न कृषक-वर्गों में, स्त्रियों के आथिक 
कृत्यों में सक्तिय सहयोग देने के कारण स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही और 
आज भी उन वर्गों में स्त्री का स्थान अपेक्षतया पर्याप्त ऊंचा है। पर उच्च 
कृषक वर्गों के प्रतिष्ठागत प्रभाव के कारण स्त्री के प्रति उनके मन में भी 
सम्मान की भावना नहीं है और वह भी स्त्री को एक निम्न प्राणी समझते 
हें 

१३. धर्म का व्यापक प्रभाव. आदिकालीन मनुष्य की भांति कृषक भी 
अमानवीय, अलौकिक और लोकोत्तर शक्तियों में गहरा विश्वास रखते हें। 
वर्षा, बाढ़, मौसम, महामारियों, पशुओं और पौधों के रोगों इत्यादि प्राकृतिक 
तथ्यों की अनिश्चितता और उनके बीच उनकी असहायता अलौकिक शक्तियों 
में उनके विश्वास को दढ़ करती है । यही कारण हुँ कि ग्रामवासी प्राय: बहुत 
ही धार्मिक होते हैं। उनकी यह धामिकता उनके समस्त कार्यो और व्यवहारों 
में प्रकट होती है। उनके परिवार, उनकी नैतिकता, उनके विचारों उनके खानपान, 
उनके मनोरंजन, उनके त्योहार, उनकी चिकित्सा, यहां तक कि उनकी आथिक 
क्रियाओं को भी, उनका धर्म निश्चित और प्रभावित करता है । उसका 
प्रभाव विस्तृत और व्यापक हैं। क्ृषि और गांवों के विकास के साथ धर्मर्म 
एक और नई प्रवृत्ति का प्रादर्भाव संभव हो सका। अब आ्थिक स्थिरता, 
निश्चितता और सम्पत्ति में कुछ वृद्धि हुई और गांवों में एक स्थायी धामिक 
पुरोहित वर्ग का उद्भव संभव हुआ और ब्राह्मणों या मुल्लाओं के रूप में एक 
श्रेणी विकसित हो सकी । इसी समय सामूहिक पूजा-स्थानों का निर्माण भी 
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संभव हुआ। ग्राम-जीवन, विशेषतः भारतीय ग्राम-जीवन, पर धर्म का अभी भी 
प्रबल प्रभाव है। 

१४. जाति-भेद और सामाजिक स्तरीकरण (8078077086009) 
जाति-भेद हिन्दू-धर्म की प्रमुख देन है। हिन्दू-धर्म के प्रभाव में आकर और 
अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू होने के कारण, भारत में इस्लाम ने 
भी इसे अपना लिया है। ग्रामवासियों के पेशों और धंधों का निर्धारण अभी 
भी उनकी जाति करती है। यद्यपि आथिक परिस्थितियों के दबाव में बहुत-सी 
: जातियों कें सदस्यों को अपने पैतृक पेशों पर चिपटे रहने में पर्याप्त कठिनाइयां 
उत्पन्न हो रही हैं और वह अपने पेशे के निकट कुछ पेशों को अपनाने पर 
मजबूर हो रहे हैँ, फिर भी उनके सामाजिक जीवन पर जाति का प्रबल 
प्रभाव है। शादी-ब्याह और खान-पान के मामले में तो वह अभी भी सर्वोपरि 


के 


हे । 

१५. पंचायतों का प्रभाव. हमारे गांवों में झगड़ों के निपटाने और आज्नार- 
व्यवहार को सुरक्षा का प्रमख साधन गांव की सामान्य और जातियों की 
विशेष पंचायतें हें। पड़ोस या बिरादरी के सुपरिचित और घनिष्ठ सदस्यों 
द्वारा निर्मित होने के कारण गांववालों के जीवन पर उनका प्रबल प्रभाव होता 
है। गांवों में अपराधी का गांव के सब सदस्यों से घनिष्ठ परिचय होने के कारण 
लोकोपवाद या बिरादरी की निगाह में नीचे गिरने का डर सजा से भी ज्यादा 
होता हँ। इस प्रकार गांववालों के व्यवहार को समाज से स्वीकृत रीति पर 
नियंत्रित करने में पंचायतें महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करती हैं। 

आधुनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव, पारिवारिक विभाजन और जनसंख्या के 
एक अंश के निष्क्रमण के कारण गांव और जाति-पंचायतों का प्रभाव धीरे- 
धीरे कम होता जा रहा है | हाल में कछ राज्यों की सरकारों ने, विशेषकर 
उत्तर-प्रदेश में, गांव-पंचायतों को जनतंत्रीय रीति पर पुनर्सगठित करने का 
प्रयास किया हैँ और उसके लिए आवश्यक कानून पास किये हैं तथा गांव-पंचा- 
यतों को विशेष अधिकार प्रदान किये हैं, जिससे आज्ञा की जाती है कि भविष्य 
में पुनः ग्राम-जीवन पर पंचायतों का प्रभाव दृढ़ हो सकेगा । किन्तु नई पंचायतों 
के संगठन, कार्य-प्रणाली और दंड-नीति में पुरानी पंचायतों, से पर्याप्त अन्तर 
होगा । 

१६. रिवाजों का प्रभाव. गांववालों का जीवन प्रायः प्रतियोगिता या 
सरकारी कानूनों के सिद्धान्तों से निर्धारित नहीं होता । रिवाज, प्रथा और 
परम्परा उसके मुख्य परिचालक हूँ। किसान को विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 
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मजदूरी या मुआवजे का आधार उस सेवा का आशिक सिद्धान्तों द्वारा निश्चित 
मूल्य न होकर, प्रायः रिवाज होते हैं। अन्य गैर-आशिक क्षेत्रों में तो रिवाज ही 
निर्णायक तथ्य होता है। गांवों में बाह्य विचारों और सम्पर्कों के फलस्वरूप 
रिवाजों की पुरानी शक्ति, विशेषतः आशिक क्षेत्र में, प्रायः क्षीण होती जा 
रही है । पर अय्य क्षेत्रों में अभी उसका पर्याप्त प्राबल्य है । 

१७, सन्द जीवन. उत्पादन के अपेक्षतया सरल साधन तथा प्रायः पर्याप्त 
अवकाश होने के कारण गांवों में जीवन की गति शहरों की तुलना में बहुत 
मन्द होती है। सब काम धीरे-धीरे चलता है। किसी को सागदौड़ या जल्‍दी 
नहीं होती। यह मन्दता केवल शारीरिक बाहरी दोड़धूप में ही नजर नहीं आती, 
प्रत्युत्‌ विचारों, विश्वासों और संस्थाओं के सभी क्षेत्रों पर व्यक्त होती है। 

१८. आदर्श और परम्पराओं की एकता. ग्राम-जीवन की आत्मनिभभेरता, 
बाहत्र प्रभावों के आक्रमण से अपेक्षतया सुरक्षा, ग्रामवासियों के आदर्शों और 
एकता को अपेक्षतया अक्षुण्ण और एक रखने में बड़ी मदद करती है । ग्राम- 
जीवन में परिवर्तन की गति बहुत मन्द होती है। साथ ही अनेक जठिल समस्याओं, 
उनके ,परस्पर-विरोधी हल और नाना विचारधाराओं के प्रसार के साधन और 
संस्थाएं भी नहीं होतीं। इसका परिणाम होता है कि वहां के रहनेवालों के 
आदर्शों और परम्पराओं में पर्याप्त एकता पाई जाती है। यह चीज हमें भार- 
तीय ग्रामों में भी दिखाई देती है। 

१९. संतोबी और भाग्यवादी दृष्टिकोण. धर्म और कर्म के सिद्धान्त में 
अटूट विकास, प्रकृति के सम्मुख गांववालों की असहायता तथा पुरुषार्थ द्वारा 
उन्नति का सीमित अवसर और सुविधाएं तथा समाज का जातिगत, श्रेणिबद्ध 
और अजनतांत्रिक संगठन, गरीबी और मन्द जीवन सभी तथ्य मिलकर, उनके 
मन में एक संतोषी और भाग्यवादी दृष्टिकोण की सृष्टि करते हैं । यह संतोषी 
ओर भाग्यवादी दृष्टिकोण भारतीय गांवों के किसान और मजदूर की एक 
विशेषता बन चुकी है । वह अपने को ऐसी स्थिति में अनुभव करता है 
जहां कि उसके प्रयत्न उसे मुक्ति नहीं दिला सकते, केवल कोई अलौकिक रहस्य- 
मयी शक्ति, जिसे वह भगवान्‌ या अल्लाह कहता है, शायद उसे उससे छुटकारा 
दिला सकती है। 

२०. अपराधों की कम्ती. सामान्यतः, आथिक स्थिति का अपराधों 
को संख्या पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। गांवों की हृदयद्रावक गरीबी को देखते 
हुए वहां पर चोरी के अधिक अपराधों का होना स्वाभाविक है। परन्तु आथिक 
कारणों के अछावा कुछ ऐसे कारण हैं, जो कि गांवों में अपराधों की संख्या पर 
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प्रभावशाली प्रतिबन्ध का काम करते हैं । गांवों के सब रहनेवाले एक दूसरे से खूब 
अच्छी तरह परिचित होते हूँ, उन्हें रोज ही आपस में काम पड़ता है और 
वह विभिन्न कार्यों के लिए सहयोग करते हैँ। गांवों की बनावट ऐसी होती है कि 
वहां चोरी का छिपाना बहुत मुश्किल होता हैं। इसके अतिरिक्त, छपने की 
सुविधाएं' भी नहीं होतीं और पकड़े जाना अधिक सरल और पकड़े जाने पर 
लोकोपवाद का भय प्रबल होता है । इसके अलावा गांवों में ऐशोइशरत और 
सर्म्पत्ति की वह तड़क-भड़क और वह असंतोष भी नहीं होता जो कि ग्रामवासियों 
में अधिक प्रलोभन और अपराध की प्रवृत्ति पैदा करे। इन्हीं सब कारणों से 
गांवों में अपराधों का अनुपात प्रायः पर्याप्त कम होता है । 

२१. मुकदर्संबाजी और सारपीट. जहां एक ओर ग्रामजीवन, उसका 
संगठन, उसकी परिवार और पंचायत जैसी संस्थाएं अपराधों की संख्या पर 
पर्याप्त नियंत्रण रखती हैं, वहां पिछले सालों में उनके घटते प्रभाव और 
जमीन पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव और नई व्यक्तिवादी ग्रवृत्तियों के प्रवेश के 
कारण गांवों में मुकदमेबाजी बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा गांवों में सामा- 
न्‍्यतः शिक्षा का अभाव होने के कारण, छोटी-छोटी बातों को लेकर 
लोग प्रायः अपने होश-हवास खो बैठते हें और औरतों और ढोरों, पेड़ों और 
पानी या सामान्य प्रतिष्ठा के साधारण से प्रश्नों के लिए वहां पर प्रायः भीषण 
मारपीट और रक्‍तपात हो जाता हैं | कभी-कभी परिवारों में दुश्मनियां ठन 


जाती हें जो पुइ्तों तक चलती रहती हें और अनेक बार वह बहुत ही.उम्र रूप. 


धारण कर लेती हूँ। गांवों में ऐसे बहुत से वर्ग हें जो कि अपने झगड़ों को 
निपटाने के लिए अदालत में जाना अपनी हतक और स्वयं ही उनका निपटारा 
करना उचित समझते हें। 

२२. प्रकृति से निकटता. ग्रामवासी प्रकृति की गोद में पलते हें । ऊषा, 
संध्या, वर्षा, ऋतुओं के परिवर्तन, पौधों, पक्षियों और पशुओं तथा अन्य प्राकृतिक 
वस्तुओं और घटनाओं से उनका घनिष्ठ सम्पर्क होता है और वह उनसे सदा 
अद्भुत आत्मीयता अनुभव करते है । प्रकृति के साथ उनकी यह आत्मीयता 
उनके लोकगीतों, उनकी जनश्रुति और उनके विद्वासों में अपनी अभिव्यक्ति 
'फ्ती है। एक नगरवासी की भांति प्रकृति से उनका परिचय पुस्तकों और निर्जीब 
चल-चित्रों द्वारा न होकर, प्रत्यक्ष और साक्षात्‌ होता है । ग्रामवासी की प्रकृति 
से यह आत्मीयता उसके साधारण ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती है तथा 
उसकी सूजनात्मक शक्तियों को विंकसित करती है । 


विज 


२३. मनोरंजन में मुनाफाखोरी का अभाव. गांवों के अन्य क्षेत्रों की 
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भांति गांवों में मनोरंजन भी अभी तक व्यापार और मुनाफाखोरी का साधन 
नहीं बन पाया है। साधारण जीवन की भांति उसके साधन बहुत ही सरल और 
सस्ते हैं, प्रायः उनमें कुछ भी खच्चे नहीं होता । इसके अलावा वह व्यक्तिगत 
या एकाकी न होकर प्रायः सामुदायिक और सम्मिलित होते हँ। अन्य क्षेत्रों 
की भांति उनपर भी धर्म का प्रबल प्रभाव होता है। यह मनोरंजन उनके 
कष्टों को भलाने और सहकारी भावना के विकास में बड़ा योग देते ह। सामू- 
हिक नृत्य, गान, अभिनय, खेल-कूद, त्योहार, उत्सव, मेले, सहभोज प्रामों के 
मनोरंजन के उत्तम साधन हैं। ग्राम-सधार की किसी भी योजना में इनसे लाभ 
उठाना और इन्हें प्रोत्साहित करना परम आवश्यक हूँ । 


भारतीय प्राम्रों का पुर्तानरर्माण और आयोजन 


पिछले पृष्ठों में हमने भारतीय ग्राम-जीवन के प्रमुख लक्षणों, उनकी 
विशेषताओं, समस्याओं, दुबंलताओं और शक्ति का संक्षिप्त परिचय देने का 
प्रयत्त किया हैं। यह जानकारी हमें उसके पुननिर्माण और आयोजन में सहा- 
यता देंगी । ; - 

गांवों की समस्याओं ने बहुत पहले से हमारे देश के सुधारकों का 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हैं । भारतीय राजनैतिक जागृति के 
सूत्रधार महात्मा गांधी का ध्यान राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही 
गांवों के सुधार की ओर गया और उन्होंने उनके सुधार और पुनरुद्धार पर 
सबसे अधिक बल दिया और अपने रचनात्मक कार्यक्रम में उसे सबसे प्रमुख 
स्थान दिया । उन्होंने एक लम्बे समय तक वर्धा में ग्राम-सुधार और उनकी 
समस्याओं को सुलझाने के विभिन्न प्रयत्न किये। गांधीजी की प्रेरणा से राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने सदा ही ग्राम-सुधार के प्रति विशेष अभिरुचि दिखाई। 

भारत की विदेशी सरकार, सामान्यतः देश के सुधार की सभी समस्याओं 
से, जिसमें ग्रामों का सुधार भी सम्मिलित है, प्रायः उदास ही रही । किन्तु कुछ 
अंग्रेज अफसरों ने अवश्य इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। पंजाब में ब्रेन 
और डालिग ने गांवों के सुधार के प्रशंसनीय प्रयत्न किये। ब्रेन ने १९२० के 
बाद गुड़गांवा जिले के गांवों को सुधारने का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें अच्छी ' 
सफलता प्राप्त हुई। उनका यह प्रयास गुड़गांवा-परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध है। 
उधर सरकार के सहकारी और क्षषि-विभाग भी ग्रामवासियों को सहायता 
देने के प्रयत्न करते रहे। 


१९३७ में पहली बार अधिकांश भारतीय प्रान्तों में लोकप्रिय शासन की 


न 
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स्थापना हुई। यह सरकारें सुपरिचित राजनैतिक कारणों के कारण कठिनाई 
से सोलह महीने ही काम कर सकीं, लेकिन इस बीच इन्होंने ग्राम-सुधार के 
आन्दोलन में पर्याप्त दिलचस्पी ली। १९३९ में लोकप्रिय सरकारों के स्तीफा 
दे देने के कारण पुनः यह कार्य सार्वजनिक सहयोग और उत्साह के अभाव में 
शिथिल पड़ गया । 

१९४७ में देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई और पुनः प्रथम राष्ट्रीय सरकार 
का ध्यान गांवों तथा देश की अन्य समस्याओं की ओर आकर्षित हआ। इस 
सरकार के तत्वावधान में देश के आथिक पुनर्निर्माण की एक पंचवर्षीय योजना 
तैयार की गई और इसमें अन्य समस्याओं के साथ ग्रामों के पुननिर्माण को 
प्रमुख स्थान दिया गया। पंचवर्षीय योजना में ग्राम-पुनरनिर्माण और आयोजन 
का यह कार्यक्रम सामुदायिक योजनाओं के नाम से प्रसिद्ध हें। इन योजनाओं 
का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 


सामुदायिक योजनाएं ( (/0777 7709 ?/0]860०(8 ) 


यों तो पिछले तीस सालों से विभिन्न राज्यों में शासन के विभिन्न विभाग, 
जैसे कि सहकारिता और ग्राम-सुधार विभाग, ग्रामों के व्रिकास के कामों को कर 
रहे हैं। लेकिन अभी तक एक तो इस विकास पर व्यय की गई रकम बहुत 
कम थी और साथ ही ग्राम-जीवन के प्रति इनका कोई एकीकृत, समन्वित 
दृष्टिकोण न था । प्रत्येक विभाग का कार्य एक दूसरे से पृथक था और उनमें 
आपसी सामंजस्य न था। 

पिछले सालों में मध्य प्रदेश में सेवाग्राम, मद्रास में फिरका-विकास 
योजना, बम्बई में सर्वोदिय-केन्द्रों तथा उत्तर प्रदेश में इटावा और गोरखपुर 
की पाइलट योजनाओं में ग्राम-सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण और सफल 
परीक्षण किये गये । इन परीक्षणों का अनुभव इस सामुदायिक विकास की योजना 
का प्रमुख आधार है। इन योजनाओं में ग्राम-सुधार की सभी समस्याओं को 
समग्र रूप में एक साथ लेने, जनता के सक्रिय सहयोग तथा जनता के ऊपर 
उनकी सफलता के मुख्य दायित्व को स्वीकार किया गया है। 
> लक्ष्य सामुदायिक विकास. पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास और 
ग्राम-विस्तार (छिप्राः&] 750०४&07 ) सेवाओं को गांवों के पुनर्निर्माण का 
साधन माना गया है। 

सावभौम और विस्तृत रूप. सामदायिक योजना ग्राम-जीवन के सभी मोरचों 
पर एक साथ समग्र रूप से आगे बढ़ना चाहती हैं। इसमें कृषि और उससे 
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सम्बन्धित विषयों, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहायक रोजगार, गृह- 
निर्माण, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग तथा सामाजिक कल्याण--प्रामों के पुन्निर्माण 
से सम्बद्ध सभी आवश्यक कार्यों का समावेश है। 

कृषि से संबंधित कार्य. कृषि और उससे संबंधित विषयों में सामुदायिक 
योजना प्राप्प नई और बंजर भूमि के पुनरुद्धार, कृषि के लिए नहरों। नल- 
कुओं, साधारण कुओं, तालाबों तथा नहरों, झीलों और तालाबों द्वारा पानी 
पहुंचाने, अच्छे किस्म के बीजों, सुधरी हुई कृषि के तरीकों, पशुचिकित्सा की 
सहायता, सुधरे हुए कृषि उपकरणों , विक्रम और ऋण की सुविधाओं और 
पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए केन्द्रों की व्यवस्था, आन्तरिक मीनद्क्षेत्रों 
(.078॥6768 ) के विकास, भोजन में आवश्यक परिवर्तन, फलों और तरकारियों 
की खेती की उन्नति, खाद के प्रबन्ध और जमीनों के गुणों की शोधों, जंगलों के 
लगाने तथा इन कार्यों के परिणामों के आंकने की व्यवस्था करती है । 

संचार का विकास. संचार के क्षेत्र में यह सड़कों के निर्माण, यान्त्रिक सड़क, 
परिवहन सेवाओं के विकास तथा पशुओं द्वारा परिवहन के विकास की व्यवस्था 
करती है । 

शिक्षा का विकास. शिक्षा के क्षेत्र में यह अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक 
शिक्षा, मिडिल और हाई स्कूलों तथा सामाजिक शिक्षा और पुस्तकालय की 
सेवाओं को स्थान देती हैं। 

स्वास्थ्य-सेवाओं का विकास. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफाई और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य के कार्यों, रोगियों के लिए डाक्टरी सहायता, गर्भवती माताओं की 
देखभाल तथा प्रसृति की सेवाओं की व्यवस्था है । 

ट्रेनिंग सुविधाओं का विकास. वर्तमान कारीगरों के रहन-सहन के स्तर को 
सुधारने के लिए उनके पुनशिक्षण; कृषकों, विस्तार-सहायकों, नये कारीगरों, 
निरीक्षकों, प्रबन्ध करनेवाले कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य-कार्यकर्त्ताओं तथा योजना 
के लिए कार्यशीर अधिकारियों की ट्रेनिंग भी सामाजिक योजना का अंग है । 

रोजगार का विस्तार. मुख्य या सहायक धंधों के रूप में कूटीर-उद्योगों और 

दस्तकारियों, स्थानीय आवश्यकताओं या योजना के बाहर के क्षेत्रों में निर्यात 
के लिए फालतू छोगों को रोजगार दिलाने के लिए मंझले और छोटे पैमाथे 
के उद्योगों और आयोजित वितरण-व्यापार, सहायक और हितकारी सेवाओं 
द्वारा रोजगार को प्रोत्साहन देने की भी इसमें व्यवस्था है । | 

गृह-निर्माण का विस्तार. गृह-निर्माण के लिए गांवों के उपयुक्त नये डिजा- 
इन देने तथा निर्माण-विधि में सुधार के तरीकों के सुझाने की व्यवस्था है । 
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सामाजिक कल्याण. सामाजिक कल्याण के लिए स्थानीय प्रतिभा और 
सांस्कृतिक आधार पर सामुदायिक मनोरंजन की व्यवस्था, शिक्षा और मनो- 
रंजन के लिए ग्रामोफोन, रेडियो, सिनेमा इत्यादि साधनों का उपयोग, स्थानीय 
तथा अन्य खेलकूद का आयोजन, मेलों तथा सहकारी और आत्म-सहायता 
आन्दोल़न का संगठन सामुदायिक योजना का अंतिम मुख्य कार्य है। 


अंतिम लक्ष्य की रूपरेखा 


उक्त सामाजिक योजना के पूर्ण होने के बाद हमारे ग्राम-जीवन और संग- 
ठन का रूप बहुत कुछ निम्न प्रकार होगा:-- 

१. ग्राम इकाई. एक ग्राम-इकाई लगभग १०० परिवारों से मिलेगी और 
उसकी जनसंख्या लगभग ५०० होगी। 

पेशेबार पुनवितरण., एक गांव की जनसंख्या का पेशेवार पुनवितरण बहुत 
कुछ इस प्रकार होगा--१०० में से ५० कृषक, १० खेतिहर मजदूर, १० ट्रेक्टर 
और पम्प-ड्राइवर, १२९ कला, दस्तकारी और कृूटीर-उद्योगों में काम करनेवाले 
मजदूर, १० नगरीय छोटे पैमाने के उद्योगों में छूगे हुए कार्यकर्ता, १.५ गृह- 
निर्माण करनेवाले, २ परिवहन-कर्मचारी, ३.५ दूकानदार, ३ स्कूछ-अध्यापक, 
२ स्वास्थ्य सेवक, .२५ डाकिया, .२५ नाई , .५० कसाई और मोची इत्यादि, 
शासन से संबंधित व्यक्ति, १ पुलिस और रक्षासेवक, तथा ३ आवारा होंगे। 
कला-दस्तकारी और कूटीर-उद्योगों में लगे हुए १२ परिवारों का पेशेवार वित- 
रण इस प्रकार होगा--१ बढ़ई, .५ लहार, .५, दर्जी, .५ चपड़ा कमानेवाला, ४ 
जुलाहे और रंगरेज, १ हलवाई, .५ कुम्हार, .२ तेली, गुड़ इत्यादि बनानेवाले 
और २ बत॑ंन इत्यादि विविध कामों को करनेवाले होंगे । 

ग्राम-इकाइयों में यह सुविधाएं होंगी--पीने के पानी के लिए दो पक्के कुएं, 
नल कुंआ या तालाब, मैला पानी निकलने की उचित व्यवस्था, प्रत्येक पांच गांवों 
के लिए एक कार्यकर्त्ता की दर से ग्राम-विस्तार-सेवा का विकास, योजना के 
केन्द्रीय कार्यालय में स्थित अथवा चलती-फिरती चिकित्सालयों द्वारा पशु- 
चिकित्सा की सेवाएं, खंड (3007) केन्द्रों में स्थित सफाई इल्स्पेक्टरों द्वारा 
सेफाई-सेवाएं, विभिन्न साधनों द्वारा खेती की जानेवाली जमीन में से कम से 
कम आधी जमीन पर सिंचाई का विस्तार होगा। गांव का लगभग एक-तिहाई 
हिस्सा घरों, चरागाहों तथा विद्यमान या नये लगाये गये जंगलों के लिए सुरक्षित 
होगा । गांवों में इस भांति सड़कों को बढ़ाया जायेगा कि एक योजनालझ्षेत्र के 
बीच अवस्थित एक गांव से दूसरे गांव तक के फासले को अधिक से अधिक आधा 
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मील छोड़ मिला दें और यह आधा मील का फासला गांववाले स्वयं अपनी मेहनत 
से वनायेंगे। बाकी सड़कों का निर्माण राज्य का दायित्व होगा । स्कूल जाने योग्य 
सब बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल होंगे । ग्राम-स्कूल या खुली हवा में प्रौढ़ों की 
शिक्षा और मनोरंजन का एक केन्द्र होगा । जहां सुविधाएं हें, वहां मछली 
पकड़ने के लिए केन्द्र होंगे । ; 

२. मंडी इकाई. उपर्युक्त गांव की इकाइयों को एक स्थान से मिलाया जाना 
आवश्यक है, जो विभिन्न गांवों के व्यापार और अन्य कार्यों का केन्द्र बन सके । 
योजना में इस इकाई को मंडी-इकाई कहा गया है। १५ से २५ गांवों के लिए 
एक मंडी-इकाई होगी, और यदि यह पहले से विद्यमान न हो, तो एक ऐसी 
इकाई को स्थापित करना होगा । 

मंडी-इकाई में एक मिडिल या माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र 
से चलती-फिरती स्वास्थ्य-सेवाओं द्वारा संयृक्त एक छोटा शफाखाना, जिसमें 
एक स्त्री स्वास्थ्य-निरीक्षक, दाई और सफाई-इन्स्पेक्टर होगा, कृषि-विस्तार-सेवा 
का एक केन्द्रीय कार्याछ्य, एक डाक और तार घर, एक परिवहन सेवा-केन्द्र, 
एक विक्री-केन्द्र, एक कला, दस्तकारी और कुटीर-उद्योग-केन्द्र, कृषि पदार्थों 
के रखने के लिए एक गोदाम और बित्री-केन्द्र, एक बाजार, एक सामुदायिक 
सनोरंजन-केन्द्र तथा एक आदर्श फार्म होगा, जिसमें कि एक बगीचा, एक बीज- 
उत्पादन-केन्द्र तथा चिड़ियों और पशुओं के ग्याभन कराने की व्यवस्था होगी 
तथा चलती-फिरती पशु-चिकित्सा-व्यवस्था के लिए एक खुला शफाखाना 
होगा । ४ 

चालू योजवा में मंडी इकाइय। सम्मिलित नहीं, आथिक साधनों के अभाव 
में सरकार द्वारा संचालित योजना में मंडी-इकाई को छोड़ दिया गया है और यह 
आशा को गई है कि गांव इकाइयों के समुचित विकास हो जाने पर व्यक्तिगत 
और स्थानीय प्रयत्नों से स्वयं ही ऐसी इकाइयों का विकास हो सकेगा । 

२३. विकास-खंड, (00ए72]0.06760 306& )- चार या पांच 
मंडी केन्द्र मिककर अपने गांवों के साथ एक विकास-खंड कहलायेंगे । इस 
विकासखंड का केन्द्रीय कार्याठछ्य एक प्राम-नगर-संयुक्त उपनगर होगा, जिसकी 
आबादो रूगभग ५००० होगी। ; 

प्राम-नगर-संयुक्त उपनगर (#0978॥79) में १००० परिवारों के रहने, 
शोचालयों और स्तानगूहों, पीने के पानी की वितरण-व्यवस्था, एक पावर-स्टेशन 
अथवा ट्रास्फारमर सब-स्टेशन द्वारा बिजली का प्रबन्ध, एक बाजार, कला, 
दस्तकारी, छोटे और मंझले पैमाने के कुटीर उद्योग, एक डाक-तार और टेली- 
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फोन घर, एक परिवहन केन्द्र, प्राइमरी और मिडिल स्कूछ, एक क्ृषि-स्कूल, 
एक १५ चारपाईवाछा प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र जो कि गांवों में जाकर काम 
कर सके, शासन-कार्याकढ्य और थाना, एक गौशाला और मुर्गी पालने का केन्द्र, 
एक शिशृुगृह,एक पशु-अस्पताल तथा सामाजिक शिक्षा और सामुदायिक कार्यों 
का केन्द्र होगा । 

ग्राम-सगर-संयुक्त उपनगर भी चाल योजना में सम्मिलित नहीं. आर्थिक 
साधनों की कमी तथा अन्य कारणों से चालू सरकारी योजना में ग्राम-कस्बा- 
संयुक्त उपनगरों को छोड़ दिया गया है । इसके स्थान पर बुनियादी ग्राम-योजना 
में खंड के केन्द्रीय कार्यालय में एक मंडी-इकाई की व्यवस्था की गई है और यह 
आशा की गई है कि अन्ततोगत्वा यह मंडी-इकाई हो, यदि इसका ठीक प्रकार 
से आयोजन किया जाय, स्थानीय रहनेवालों के निजी प्रयत्न से एक ग्राम-तगर- 
संयुक्त उपनगर में विकसित हो सकेगी । 

४. नगर ग्राम-संयुक्त उपनगर. तीन विकास-खंड, जिनसें कि लगभग ३०० 
गांव होंगे, मिककर एक योजना-क्षेत्र कहलायेंगे । एक योजना-क्षेत्र लगभग 
आजकल की तहसील के बराबर होगा । योजना -सद्षेत्र का केन्द्रीय कार्याक्य नगर - 
ग्राम-सयुक्त उपनगर कहलायेगा । इस नगर-प्राम-संयुक्त उपनगर की आबादी 
१० हजार से २० हजार होगी । 

इस योजना-दक्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालय में, ग्राम-तगर-संयुक्त उपनगर में प्राप्त 
सुविधाओं के अतिरिक्त, एक बेसिक अध्यापकों का ट्रेनिंग कालिज, एक टेक्नीकल 
ट्रेनिंग केन्द्र, एक न्यायालय, एक ट्रेक्टर सविस और सप्लाई स्टेशन, एक परिवहन 
वकंशाप, एक इंजीनियरिंग वर्कशाप, सब प्रकार की डाक्टरी सहायता से सज्जित 
एक माध्यमिक अस्पताल, एक ग्राम-स्तर छार्यकर्त्ताओं का ट्रेनिय-केन्द्र, एक 
गोशाला, मुर्गीखाना और क्ृषि-परीक्षण केन्द्र होंगे । 

नगर-ग्राम-संयुक्त उपनगरों कीं स्थापना की सीमित-व्यवस्था, चालू योजना 
में नगर-प्राम-संयुक्त उपनगर की भी व्यवस्था नहीं की गई है । यह मान लिया 
गया है कि वर्तमान शासन-व्यवस्था में यह पहले से ही विद्यमान है । फिर भी 
कुछ सम्मिलित योजनाओं के लिए, जो कि बहुत ही सीमित हें और विशेषत 
विस्थापित शरणार्थियों के बसाने के लिए अथवा अविकसित क्षेत्रों के लिए सोची 
गई हूं, योजना-क्षेत्र के केन्द्र में एक नगर-ग्राम-संयुक्त उपनगर की स्थापना की 
व्यवस्था की गई है । 
वर्तमान योजना का क्षेत्र और मूल्यांकन 

भारतीय-अमरीकन टेक्नीकल सहयोग के अन्तर्गत प्राप्त ९० करोड़ रुपए 
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की रकम से भारत के सारे राज्यों में अभी तक १०८ योजनाओं (॥?70]6०७) 
को स्थापित और कार्यान्वित करने की व्यवस्था की गई है। उक्त योजनाओं 
को पूरा होने में तीन साल लगेंगे। यह आशा की जाती है कि वर्तमान सामुदायिक 
योजनाएं तीन साल बाद विकास-खंडों में परिवर्तित हो सकेंगी ।-इसके अन्तर्गत 
प्रारम्भ में लगभग ४४,६०० गांव और रूगभग ३७२ छाख जनसंख्या आ सकेगी। 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि पहले छः सालों में सामुदायिक योजनाओं से 
केवल ११ प्रतिशत ग्राम और १० प्रतिशत ग्रामवासी ही लाभान्वित हो सकेंगे। 
यह आशा की जाती हैँ कि दस सालों में लगभग १,२०,००० गांव अर्थात्‌ 
एक चौथाई ग्राम इसके नीचे आ सकेंगे । फिलहाल इनका क्षेत्र अत्यन्त ही 
सीमित है । अतः इन योजनाओं के सफल हो जाने मात्र से भारतीय प्रामों के 
पुननिर्माण की समस्या हल नहीं हो जाती । हां, इतना अवश्य है कि इन 
योजनाओं के सफल होने से भविष्य में पुर्नानर्माण के लिए अनुभव प्राप्त कर 
भावी विकास के लिए एक जमीन तैयार हो सकती है। 

वास्तव में ग्रामों के कायाकल्प की समस्या इतनी विस्तृत, विशाल और 
जटिल हे कि उसे राज्य और केन्द्रीय सरकारों के सीमित बजटों और उनके 
सीमित व्ययों या सीमित वैदेशिक सहायता से नहीं सुलझाया जा सकता । पर- 
म्परागत साधन उसकी मांग पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए तो जनता 
में एक विशाल आन्दोलन, एक प्रबल सार्वजनिक चेतना, एक अदम्य उत्साह 
और छूगन की सुष्टि करनी होगी, जिससे कि जनता का एक बड़ा अंश स्वयं 
निर्माण के कार्य में जुट पड़े । अभी तक विद्यमान नौकरशाही तरीके तथा 
निर्माण के प्रति जनता की उदासीनता, पुननिर्माण के कार्य में बड़ी बाधा हे। 
जब तक यह जड़ता दूर नहीं होती, अधिकारी वर्ग और जनता की मनोवृत्ति में 
एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता, सामाजिक ढांचे को बदलने का दृढ़ निश्चय 
नहीं होता, तब तक गांवों के पुनननिर्माण का प्रइन, जो दूसरे शब्दों में हमारे 
देश के पुननिर्माण का प्रइन है, बेहल ही रहेगा । 


हे छठा अध्याय 
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नगेरों का विकास, उद्योगीढ्रण और सामाजिक विघटन 


नगरों का विकास 


दस्तकारी ओर व्यापार की वृद्धि से नगरों का उदण, सामुदायिक जीवन 
के विकास में नगरों का उदय काफी बाद की घटना है। जिस प्रकार क्ृषि के 
प्रारम्भ होने के साथ ग्रामों का बसना शुरू हुआ, उसी प्रकार उद्योग, खाद्य 
वस्तुओं तथा पक्के माल को ले जाने की सुविधाओं के बढ़ने, परिणामत:, व्यापार 
की उन्नति और वृद्धि के साथ नगरों का उदय हुआ । नगर दस्तकारी की वस्तुओं 
के निर्माण और क्रय-विक्रय तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय के केन्द्र बने । इस 
प्रकार उन स्थानों पर जहां यातायात की सुविधाएं थीं, वस्तुओं की पर्याष्त मांग* 
थी अथवा आसपास कच्चे माल के मिलने की पर्याप्त सुविधाएं थीं, अथवा जहां 
राजधानियां थी, छोटे-बड़े नगर बन गये । वह स्थान और बन्दरगाह जहां से 
कि माल देश देशान्तरों को भेजा जाता था, बड़े व्यापारिक नगरों के रूप में विक- 
सित हो गये । इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनानेवाले उत्पादन- 
केन्द्र औद्योगिक नगरों में विकसित हो गये । कुछ स्थानों ने धामिक पवित्रता, 
परिणामतः वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के कारण, नगरों का रूप 
धारण कर लिया । 

उ्द्योगीकरण (॥7ंप्रआ77889007), नगरों की वृद्धि और विस्तार. 
औद्योगिक ऋरान्ति से पहले नगर प्रायः छोटे होते थे। औद्योगिक क्रान्ति ने उत्पादन 
के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन कर बड़े पैमाने के उत्पादन की नींव डाली । इस 
बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए बड़ी राशि में पूंजी की आवश्यकता थी और साथ ही 
इसके अन्तर्गत एक ही उत्पादन-संस्थान में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों 
का, काम करना अनिवार्य हो गया । किसी स्थान पर प्राप्त सुविधाओं के कारण 
एक मुख्य उद्योग की स्थापना हुई और उस एक मुख्य उद्योग के स्थापित होने 
प्र अनेक पूरक और सहायक गौण उद्योगों की स्थापना हुई । इन उद्योगों के 
क्रय-विक्रय की मांग को पूरा करने के लिये विभिन्न और निरंतर बढ़नेवाली 
व्यापारिक यातायात और संवादवहन की सुविधाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई 
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और समय बीतने पर छोटे-छोटे औद्योगिक नगर, अन्ततोगत्वा बुहत्‌ नगरों में 
परिवर्तित हो गये । इस प्रकार उद्योगीकरण ने नगरों की वृद्धि और विस्तार 
में पर्याप्त योगदान दिया । वास्तव में उद्योगीकरण और नगरीकरण एक 
समानान्‍्तर प्रक्रिया बन गये । 

भारत में तगरों का विकास. शिल्पकला और दस्तकारी के पर्याप्त. विकास 
के साथ भारत में नगरों की स्थापना शुरू हुईं | मौर्य यूग में हमें पाठलिपृत्र, 
उज्जैन, ताम्रपर्णी इत्यादि नगरों का वर्णन मिलता है। सारे मध्यकाल में-देश 
भर में विभिन्न छोटे-बड़े नगर विद्यमान थे । यह नगर मुख्यतः: शिल्प और व्या- 
पार के केन्द्र थे और इन्हीं में प्रायः राजधानियां थीं। अंग्रेजी शासन की स्थापना 
के फलस्वरूप, देशी राज्यों और दस्तकारी के नष्ट होने के बाद, इनमें से अधि- 
कांश नगरों का प्राचीन वैभव नष्ट हो गया । उनके स्थान पर नये औद्योगिक 
नगरों का विकास प्रारम्भ हुआ। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, ठाढा- 
नगर, कानपुर इनमें से प्रमुख हे । यों तो भारत में उद्योगीकरण प्रारम्भ हुए 
आज प्रायः एक शताव्दी हो चुकी है, लेकिन यह देश अभी भी मुख्यतः 
खेती पर निर्भर है और इसकी ८३ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । बावजूद 
उद्योगीकरण की मन्द प्रगति के, पिछले तीस सालों में नगरों की जनसंख्या में 
असाधारण वृद्धि हुई है। पिछले दस सालों में तो इस वृद्धि ने बहुत ही उम्र रूप 
धारण कर लिया है। १९४१ और १९५१ के बीच हमारे नगरों की जनसंख्या 
में ५४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारत की लगभग १७ प्रतिशत जनता शहरों में 
रहती है । नगरवासियों की संख्या की असाधारण वृद्धि ने आज नगरों में अनेक 
सामाजिक और आथिक समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है । देश-निर्माण की 
किसी भी योजना सें इनका समाधान होना आवश्यक हैं। उद्योगीकरण और 
नगरीकरण की ओर कदम उठ चुका है, उसकी प्रगति को नहीं रोका जा सकता । 
अतः यह आवश्यक है कि हम उसके समुचित नियंत्रण का प्रयत्न करें । 

उद्योगीकरण और नगरों के विकास से उत्पन्न समस्या का समाधान 
करने से पहले उसकी प्रमुख विशेषताओं और सामाजिक-आथिक जीवन पर 
उसके प्रभावों को जानना जरूरी है । 


नगर की विशेषता 


नागरिक जोवन ग्रास-जीवन से पर्याप्त पृथक. नगरों के जीवन में 
ग्राम-जीवन से पर्याप्त मौलिक मतभेद हैँ। यों तो मध्यकालीन और आधुनिक 
नमरों के जीवन में भी पर्याप्त अन्तर है, पर तत्त्वतः आधनिक नगरों ने मध्यकालीन 
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नागरिक जीवन की कुछ विशेषताओं को तीत्तर कर दिया है। संक्षेप में उद्योग 
ओर व्यापार नागरिक जीवन की मुख्य धुरी हें । नगरों के ।नवासी अपनी 
भोजन की आवश्यकताओं के लिए गांवों पर निर्भर होते हैँ । गांवों के विपरीत, 
वह बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित हो रहते हैं । उनकी जीविका का 
साधन, 'रहन-सहन का स्तर, स्वास्थ्य, ज्ञान, विश्वास, धारणाएं, व्यवहार, 
सामाजिक संगठन और जीवन गांबों से पर्याप्त पृथक्‌ होता है। परिणामतः, 
उनकी समस्याएं भी पर्याप्त भिन्न होती हें । इसलिए उनका पृथक्‌ रूप में 
अध्ययन आवश्यक हो जाता है । 

समुदायों का समुदाय. सदस्यों की संख्या बहुत सीमित तथा उनके आपस 
में घनिष्ठतया सम्बद्ध और आबद्ध होने के कारण ग्राम एक समुदाय और 
प्राथमिक समूह है; इसके विपरीत, सदस्यों की अत्यधिक संख्या तथा आपस में 
उनकी अल्प घनिष्ठता तथा आत्मीयता के अभाव में नगर विभिन्न समुदाय 
का एक समुदाय है । नागरिक समूह एक बहुत ही ढीलाढाला समूह है । 
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आज हम जिस नागरिक जीवन का अध्ययन करते हैं, वह उस नागरिक 
जीवन का है जो कि एक औद्योगिक समाज में विद्यमान है। क्ृषषि-प्रधान 
देशों में ग्रामों और उद्योग-प्रधान देशों में नगरों का प्रभुत्व रहता है । अतः 
उद्योगीकरण और नागरिक जीवन के प्रभावों का साथ-साथ अध्ययन अप्रासंगिक 
न होगा । 

उद्योगीकरण और तज्जनित नगरों की वृद्धि और विकास ने सामाजिक 
जीवन के प्रत्येक पहल को प्रभावित किया है । विभिन्न देशों में उद्योगीकरण 
और नगरों का प्रसार विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न रीतियों से हुआ 
है । ऐसी स्थिति में यह सर्वथा स्वाभाविक है कि उनके जीवन में कुछ पार्थक्य 
'दृष्टिगोचर हो, फिर भी औद्योगिक और नागरिक जीवन के कुछ तत्त्व तो ऐसे 
हैं, जिन्हें कि सावभौम या स्थायी कहा जा सकता हैं। इसके विपरीत, कुछ 
ऐसे तथ्य हें जिन्हें पारिस्थितिक, संक्रमणकालीन अथवा समाज के ढांचे- 
विशेष से सम्बद्ध कहा जा सकता है । आगे हम दोनों प्रकार के तथ्यों का 
जिक्र करेंगे । िः 

१. आथिक विश्वृखलता, संःद और बेकारी. उद्योगीकरण ने उत्पादन 
के साधनों में ऋन्तिकारी परिवर्तत उपस्थित किए । जिस काम के लिए पहले 
सैकड़ों आदमियों की जरूरत पड़ती थी, उसे अब कुछ व्यक्तियों द्वारा सुधरे यन्त्रों 
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और मशीनों की सहायता से अल्प समय में पूरा करना संभव हुआ । परिणामत:, 
जो लोग हाथ के उद्योगो में लगे हुए थे वह मशीन के माल की प्रतियोगिता के सामने 
न ठहर सके और उनमें से अधिकांश बेकार हो गये । उनमें से थोड़े ही लछोग 
तत्काल नये उद्योगों में खप सके और उन्हें एक लम्बे समय तक भीषण आशिक 
कष्टों का सामना करना पड़ा । इसके अतिरिक्त, अनियन्त्रित पूंजीवादी व्यवस्था 
में उद्योगों और उत्पादन का संचालन बाजार की मांग के अनुमान और मुनाफे 
की प्रवृत्ति द्वारा परिचालित होता है । जिस समय भी पूंजीपति मुनाफे की दर 
में कमी अथवा घाटे की संभावना देखते हैं, उत्पादन रुक जाता है । इस प्रकार 
समय-समय पर भीषण आशिक संकट और मन्‍न्दियों की सृष्टि होती है । परि- 
णामस्वरूप, उद्योग-प्रधान नगरी सभ्यता में उसके सदस्यों को पर्याप्त आर्थिक 
अनिदिचतता और अस्थिरता का जीवन यापन करना पड़ता है । किन्तु हमें 
यहां पर यह स्मरण रखना चाहिये कि यह अवस्था उद्योगीकरण का अनिवार्य 
अंग नहीं है । उत्पादन में मुनाफे की वृत्ति की समाप्ति और आथिक आयोजन 
द्वारा इसे बहुत अंझों में समाप्त किया जा सकता है । 

२. आश्थिक परनिर्भरता ओर विश्वेदीकरण. गांव मूलतः स्वावलूम्बी 
और आत्मनिभर थे । गांवों के सदस्य अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएं 
स्वयं तैयार कर लेते थे। इसके विपरीत, नगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये अन्य प्रदेशों पर आश्रित होते हैं। आर्थिक परावल्‍रूम्बन उनका प्रमुख 
लक्षण है । वहां पर श्रमिकों के बीच सूक्ष्म श्रम-विभाजन होता है। उद्योगी- 
करण ने इस प्रवृत्ति को और भी अधिक प्रोत्साहित कर दिया हैं। यह अत्यधिक 
परनिर्भरता और विशेषीकरण, आश्िक यन्त्र में किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न 
होने पर, विस्तृत कठिनाइयों को जन्म देते हैं। किसी उद्योग-विशेष पर 
निर्भरता उस उद्योग की वस्तुओं की मांग अथवा उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन 


होने पर, उससे सम्बन्धित व्यक्तियों की आथिक स्थिति को गंभीर रूप से 
प्रभावित करती है । 


: है. ऋय-विक्रय की प्रधानता. ग्रामों में जनता के अधिक स्वावलम्बी 
होने, उपहारों का अत्यधिक रिवाज होने तथा सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप में 
अनाज का प्रयोग क्र--विक्रम को बहुत ही सीमित रखते हैं । इसके विपरीत, 
नगरों में छोटी से छोटी वस्तु के लिये मुद्रा में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 
वहां उपभोग की वस्तुएं दूरस्थ प्रदेशों से आती हैं। इस प्रकार उत्पादकों और 
उपभोक्ताओं में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण, एक ही वस्तु को अनेकानेक 
मध्यस्थों के हाथों से गुजरना पड़ता है। जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात केवल 
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क्रय-विक्रय का ही कार्य करता है। क्रय-विक्रय के लिए विभिन्न संस्थाओं का उदय 
और विकास होता है। इस प्रकार उद्योगीकरण और नगरों के अन्तर्गत आथिक 
जीवन में क्रम-विक्रय की प्रधानता होती है। यह क्रय-विक्रय की प्रधानता ही 
उद्योग और नगर-प्रधान समाजों में अनेक बार भीषण आ्थिक संकट का कारण 
बन जाती है । क्रय-विक्रय संस्थाओं के कार्यों में तनिक सा भी व्याघात भयंकर 
आर्थिक विश्वृंखछता को जन्म दे सकता हैं। विनिमय-दर का नियंत्रण और बेकों 
की ऋण-व्यवस्था क्रय-विक्रय को अत्यन्त प्रभावित करती है, अतः इनका सुचारु 
रूप से संचालन उद्योग-प्रधान नगरी सभ्यता की एक मुख्य समस्या है । 

४. उत्पादन-यन्त्रों पर सजदूरों के स्वामित्व की समाप्ति ओर नियंत्रण 
की पृथकता. उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने बड़े पैमाने पर उत्पादन 
को जन्म दिया। नये उन्नत उत्पादन-साधनों को अपनाने के लिए बृहत्‌ पूंजी और 
उन्हें चलाने के लिये बड़ी संख्या में मजदूरों के एक ही स्थान पर काम करने की 
आवश्यकता थी। इन नये और कीमती उत्पादन-यन्त्रों का स्वामी बनना साधारण 
मजदूरों के बते के बाहर था। केवल पूंजीपति ही उन्हें लगा सकते थे। उन्होंने 
इन्हें लगाया और मजदूर रोजी पर उनके नीचे काम करने लगे । इससे पहले, 
जब तक कि उत्पादन प्रणाली सरल और उसके यन्त्र सस्ते थे, मजदूर उत्पादन. 
यन्त्रों का स्वयं ही मालिक था। किन्तु बड़ी मशीनों के आगमन ने स्थिति को 
बिल्कुल बदल दिया। इनके आने से उत्पादन के यन्त्रों का स्वामित्व कमकरों 
के हाथ से निकल गया। आगे चलकर एक नई घटना घटी । शुरू में तो पूंजीपति 
स्वामी ही स्वयं उद्योगों के वास्तविक संचालक और नियंत्रणकर्त्ता थे । छेकिन 
बाद में उद्योगों के संचालन का कार्य बहुत ही विशिष्ट हो गया और उसके लिए 
विशेष योग्यता-प्राप्त संचालकों--मेनेजरों की आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार 
उद्योगों का वास्तविक संचालन पूंजीपतियों अथवा नये उद्योग के स्वामियों के 
हाथों से भी निकल कर अन्ततोगत्वा वेतनप्राप्त मनेजरों के हाथ में चला गया । 

५. अधिक सम्पत्ति का उत्पादन. भाष या बिजली से परिचालित नये 
उत्पादन-यन्त्र पुराने हाथ के सरल यन्त्रों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थे । 
उनके उपयोग ने जहां एक ओर पर्याप्त सामाजिक अव्यवस्था पैदा की, वहां 
दूर्ूूती ओर उनके प्रयोग ने बड़े पैमाने पर सम्पत्ति का उत्पादन संभव बनाया । 
संक्षेप में उन्होंने जनता के लिए वस्तुओं के उत्पादन की नींव डाली । बड़े 
पैमाने पर वस्तुएं बनने के कारण उनकी प्रति वस्तु लागत अत्यन्त नग्रषण्य हो 
गई और जो वस्तुएं या सेवाएं पहले केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों को उपलब्ध 
थीं, वह सर्वलाधारण को मिलने रगीं । जनता के रहन-सहन के स्तर में 


१६६ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


उन्नति हुई। उनकी गरीबी दूर हुई और समृद्धि का सूत्रपात हुआ | यही कारण 
है कि कृषि और ग्रामबहुल देशों की तुलना में उद्योग-प्रधान और नगरबहुर 
देश आज कहीं अधिक सम्पन्न और समृद्ध हें । 

६. सम्पत्ति का अधिक असमान वितरण. गांवों में सम्पत्ति का उत्पादन भी 
कम था और उसकी असमानता भी कम थी। इसके विपरीत, उद्योगीकरण 
ने जहां नगरों की कुल सम्पत्ति में वृद्धि की, वहां उसने वितरण की असमानता 
को भी बढ़ाया । मुनाफे द्वारा परिचालित औद्योगिक व्यवस्थाओं में तो' यह 
असमानताएं असाधारण अनुपात में बढ़ गईं । समाज द्वारा परिचालित और 
नियंत्रित औद्योगिक व्यवस्थाओं में अवश्य उसे कम करने के प्रयत्न हुए । जैसे 
जैसे मजदूरों के रहन-सहन का दर्जा ऊंचा उठ रहा है, उनमें शिक्षा का प्रसार 
हो रहा है, राजनेतिक ज्ञेतना बढ़ती जा रही है और सरकारी यन्त्र पर उनका 
प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे कानून बन रहे हैँ, जिससे कि पहले की तुलना में 
आर्थिक असमानता निरंतर कम होती जा रही है । परिस्थितियों की वतेमान 
प्रवत्ति असमानता को कम करने की ओर ही है। ह 

७. निवास-स्थानों को कमी. उद्योगीकरण और नगरों के बड़ी तेजी से 
विस्तार ने नगरों में जनता के रहने की समस्या को बड़े उम्र रूप में उपस्थित 
की हैँ । गांवों में जीविका उपाजजन की कठिनाई और उद्योगीकरण 
ने ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के अभियान की गति को बहुत तेज 
कर दिया हैँ । परिणामतः, बड़ी संख्या में जनता ग्रामों से नगरों की ओर 
निष्क्रमण कर रही है । नगरों की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में वहां पर निवास- 
स्थानों को बढ़ाना गंभीर सामाजिक समस्या हैं । निवास-स्थानों के बनाने 
में पर्याप्त समय और धन की आवश्यकता होती है। इसलिए नगरों की जनसंख्या 
को वृद्धि, परिणामतः, मकानों की मांग की तुलना में उनकी पूर्ति, सदा अपर्याप्त 
रहती है । भारत में ही १९४१ से १९५१ तक नगरों की जनसंख्या में ५४ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि मकानों में कठिनाई से १० प्रतिशत हुई होगी। 
वातावरण आरोग्य समिति के अनुसार फिलहाल हमारे नगरों में लगभग १९ 
लाख घरों की कमी है, इसमें पाकिस्तान से आये हुए शरणाथ्थियों के लिये अपेक्षित 
१० लाख घरों का समावेश नहीं है । क 

नगरों में निवास-स्थान की कमी गंभीर सामाजिक और नैतिक समस्याओं 
को जन्म देती है । निवास-स्थान के अभाव में प्रायः कई व्यक्तियों--स्त्री-पुरुषों 
और बच्चों को एक तंग जगह में साथ-साथ सोना पड़ता है, जिसका उनके स्वास्थ्य 
ओर चरित्र पर हानिकर प्रभाव पड़ता है । 
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८. अधिक शिक्षा, उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने आथिक सम्पत्ति 
में वृद्धि कर शिक्षा के विस्तार को भी परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। प्रामों 
की तुलना में नगरों में शिक्षा की विस्तृत सुविधाएं हैँ । पर्याप्त संख्या में छात्र 
और अध्यापक तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होने के कारण वहां 
पर उच्च और विशेष शिक्षा प्रदान करना भी संभव है । इसीलिए उच्च और 
टेक्नीकल शिक्षा के केन्द्र नगरों में ही स्थापित हो सकते हैँ । इसके अतिरिक्त, 
तर्गरवासी ग्रामवासियों की तुलना में अधिक सम्पन्न हैं और अपने बच्चों को 
स्कूलों और कालिजों में भेज सकते हैं। इन्हीं सब बातों का परिणाम है कि नगरों 
में शिक्षा का अधिक प्रसार है । निस्संदेह उद्योगीकरण और नगरों के विकास 
ने सामान्यतः शिक्षा को प्रोत्साहित किया है । 

९. निकष्ट स्वास्थ्य तथा श्रेष्ठ और विस्तृत चिकित्सा-पुविधाएं. गांवों 
की तुलना में सामान्यतः शहरों में खली हवा और रोशनी की पर्याप्त कमी 
रहती हैं । कारखानों का ध॒आं, तापक्रम, कोलाहल, निवास-स्थानों की कमी, 
गंदी मजदूर-बस्तियां नगरवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव छोड़ती हें । 
दहरों के अति गतिशील और तेज जीवन, वहां के लोगों में बढ़ती और अतृप्त 
वासनाओं ने, विशेषतः मानसिक रोगियों की संख्या में असाधारण वृद्धि की है । 
न्यूरोसिस--स्नायु-रोग औद्योगिक और नागरिक सभ्यता की एक विशेष देन हैं । 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर उक्त कारणों के बावजूद, पिछले पचास सालों से शहरों 
के वातावरण को स्वच्छ करने, वहां पर गन्दी बस्तियों को समाप्त करने तथा 
सफाई की सुविधाएं जुटाने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है । इसके अतिरिक्त, 
नगरों में रोगों की चिकित्सा और निवारण की विस्तृत सुविधाएं प्राप्त हैं। नगरों 
की समृद्ध आथिक अवस्था बहुत अंभों में इसके लिए उत्तरदायी हे । 

१०. पारिवारिक नियंत्रण का अभाव. उत्पादन, शिक्षा और मनोरंजन की 
इकाई और संस्था के रूप में नगरों में परिवार समाप्त हो चका हैं। वह केवल 
प्रेम और प्रजनन की इकाई के रूप में ही वहां जीवित हैं। जीविका उपाजन के 
लिए परिवार के विभिन्न सदस्य पृथक्‌ कारखानों या दफ्तरों में काम करते 
हैं। उन्हें सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। शिक्षा के लिए स्कूल हें; 
मनोरंजन का स्थान सिनेमा इत्यादि वाह्य संस्थाओं ने ले लिया हैं । इसके 
अतिरिक्त, सामाजिक और राजनैतिक कार्यो के लिए विभिन्न संस्थाएं 
और दल हैँं। परिवार के व्यक्ति इनके सदस्य बनते हें और इनके प्रभाव 
में आते हैं। इस प्रकार एक तरह सिर्फ सोने भर के लिए परिवार के सदस्य घर 
पर इकट्ठे होते हैं । इन सब प्रवृत्तियों का यह अनिवाय परिणाम है कि व्यवित 


हर 
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के ऊपर से परिवार का नियंत्रण बहुत कुछ उठ चुका है। परिवार के बजाय, 
व्यक्ति के व्यवहार पर अन्य बाह्य प्रभावों का प्रभाव अधिक प्रबल है और वही 
उसका नियंत्रण करते हें । 

११. उच्चतर विवाह-आथु और अल्प विवाह. शिक्षा के प्रसार, नई 
आकांक्षाओं के जागृत होने तथा पुरानी परम्पराओं प्रभाव नष्ट होने के कारण, 
नगरों में सामान्यतः: लोग अधिक उम्र में विवाह करते हें । इसके अतिरिक्त, 
नागरिक परिस्थितियों ने परिवार के पूर्व महत्व और अनिवाय॑ता को कॉफी 
कम कर दिया है तथा उससे प्राप्त संतोष और सुविधाओं के अनेक नथे साधन 
और स्थानापन्न प्रस्तुत कर दिये हैं । इन सबका यह परिणाम है कि विवाह के 
प्रति लोगों का पहले जैसा अनुराग और आकर्षण नहीं रह गया है । विवाह 
को अधिक समय तक स्थगित करना या कुछ स्थितियों में सवेथा उससे बचना 
औद्योगिक और नागरिक समाज की एक विशेषता हें । 

१२. एकाही और छोटे परिवार. संयुक्त परिवार हमारे ग्राम-जीवन की 
एक विश्येषता थी। किन्तु आथिक कठिनाइयों और व्यक्तिवादी स्वाधीनता की 
विचारधाराओं ने उनके टूटने की स्थिति उत्पन्न की । अनेक ग्रामवासी - अपने 
संयुक्त परिवारों से पृथक्‌ हो अपनी पत्नी और बच्चों को नगरों में ले गये । 
इसके अतिरिक्त, नगर की परिस्थितियों में तो संयुक्त परिवार असंभव है। 
परिणामतः, एकाकी परिवारों का ही नगर में आधिपत्य है । पर जहां नगरों 
का जीवन एकाकी परिवारों के पक्ष में है, वहां वह छोटे परिवारों के भी 
अनुकूल है। नगरों में पारिवारिक भावना के हास, शिक्षा के प्रसार और 
रहन-सहन के स्तर में उन्नति तथा गर्भ-निरोध (3797 (४090970!) के 
बढ़ते ज्ञान और सुविधाओं के फलस्वरूप, माता-पिता अधिक संतान की उत्पत्ति 
के विरुद्ध होते हैँ। इन्हीं कारणों से ग्रामों की तुलना में नगरों में जन्म-दर 
पर्याप्त कम होती हैँ और परिवार छोटे होते हैं । 

१३. पुरुषों की अधिकता. स्त्रियों की संख्या की तुलना में पुरुषों की 
अधिकता, नागरिक जीवन की एक अन्य विशेषता है। भारत में तो यह स्थिति 
कुछ नगरों में बहुत ही उग्र है । हमारे औद्योगिक नगरों के अधिकांश मजदूर 
अभी भी गांवों और क्ृषि से सम्बन्धित हैँ । निवास-स्थान की कमी और अन्य 
आधथिक कठिनाइयां, उन्हें अपने स्त्री और बच्चों को नगरों में लाने और बसाने 
के मार्ग में अन्य बाधाएं हैं । इसी का परिणाम है कि कुछ नगरों में पुरुषों की 
संख्या स्त्रियों से दुगनी है । इस स्थिति का नगरों की नैतिकता पर विशेष प्रभाव 
पड़ा है । पारिवारिक जीवन के अभाव में मजदूर व्यभिचार की ओर अग्रसर 
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होते हैं । स्त्रियों की अल्प संख्या नगरों में चारित््य-शेथिल्य का प्रमुख कारण 
बनती है । 

१४. नारी का ऊंचा स्थान, शिक्षा की सुविधाओं और निरंतर बढ़ती आथिक 
स्वाधीवता और स्वाधीन विचारों ने नगरों में स्त्रियों की स्थिति को उन्नत 
करते में: पर्याप्त योग प्रदान किया है । ग्रामों की तुलना में यहां पर सामान्यतः 
स्त्रियों का स्थान ऊंचा है। 

"१५, सामुदायिक घनिष्ठता का विनाश अंर सहयोग-भावना का अभाव. 
ग्राम एक छोटा समुदाय था, जिसके सदस्य एक दूसरे से पूर्ण परिचित तथा 
सामाजिक और आथिक दृष्टि से घनिष्ठतया सम्बन्धित थे। उनके विचारों 
में समता थी। परिणामतः, उनमें घनिष्ठ सौहार्द, स्नेह, आत्मीयता और 
सहयोग की भावना विद्यमान थी । उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने 
उस सामुदायिक एकता और सहयोग की भावना को नष्ट कर दिया। 
नगर के निवासी एक समुदाय के न हो, अनेक समुदायों के सदस्य हें, 
जिनकी विभिन्न और विरोधी विचारधाराएं और मांगे हैं । इंसका स्वाभाविक. 
परिणाम, वहां फर सहयोग के स्थान पर सदेव संघर्ष और प्रतियोगिता की 
संभावना और उपस्थिति है। सामुदायिक एकता के नष्ट होने से वहां पर 
सामाजिक विघटन की स्थिति विद्यमान है । 

१६. विचारों की विविधता, उद्योगीकरण और तज्जनित नागरिक विकास 
ने वहां के आथिक-सामाजिक जीवन और उनके सम्बन्धों में ऋन्तिकारी 
परिवर्तंत कर, वहां के निवासियों के विचारों में भीषण परिवर्तेन उपस्थित 
किये । परम्परागत समाज का ढांचा नष्ट हो जाने से, उसकी चिन्तन- 
प्रणाली, उसके मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों के प्रति नगरवालों की आस्था 
नष्ट हो गई है। नये संकट, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने के 
लिए नई-नई विचारधाराएं, कार्यक्रम और नारे उनके सम्मुख उपस्थित 
किये जाते हें। पारिवारिक नियंत्रण और सामुदायिक एकता समाप्त हो 
रही है । इत सबका यह परिणाम हैं कि नगरवासियों के विचारों में एक विचित्र 
अराजकता विद्यमान है । कुछ अंशों तक और कुछ सीमाओं में तो विचारों में 
विविधता एक स्वस्थ लक्षण है, किन्तु जब यह विभिन्नता सामाजिक सहयोग 
को नष्ट करने का कारण बन जाय, तब चिन्ताजनक हो जाती है । 

१७, जातिभेद और वर्मभेद की कप्ती. भारत का ग्राम-समाज मुख्यतः 
जातिभेद और वर्गभेद पर आधारित था। उद्योगीकरण और नागरिक जीवन 
ते जातिभेद और वर्गभेद की बहुत-सी कठोरताओं को कम कर दिया। विभिन्न 
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जाति और धर्म के लोगों के साथ-साथ रेलों और मोटरों में यात्रा, काम करने 
तथा रहने ने छूतछात और खानपान के बहुत-से बंधनों को नरम कर दिया 
है। इसके अतिरिक्त, नगरों में विभिन्न जातियों के लड़के-लड़कियों की साथ- 
साथ शिक्षा तथा जातिभेद के विरुद्ध नये आन्दोलनों ने ऊंच-तींच की भावना 
को नष्ट करने में बड़ा योग दिया हैँ । अन्त में आथिक मजबूरियों ने जाति- 
व्यवस्था को नष्ट करने में अपनी प्रबल चोट की है । एक पेशे से दूसरे पेशे के 
बीच गतिशीलता और निष्क्रमण पर्याप्त बढ़ गया हैँ और कुछ अपवादों' को 
छोड़, प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय के सदस्य आज नगरों में प्रायः सभी पेशों 
और धंधों में पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त, उन्नत रहन-सहन ने अधिकाधिक 
नागरिकों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदाल कर वर्ग-भेद के अन्तर को भी पर्याप्त 
कम कर दिया है । 

१८. धर्म का घटता प्रभाव. ग्रामज्जीवन आविष्कारों और विज्ञान की कमी 
के कारण पर्याप्त रहस्ममय था । अतः प्रकृति के रहस्यों और घटनाओं को सुलझाने 
में धर्म प्रमुख साधन था। नगरों में आथिक जीवन, घटनाओं और स,माजिक 
प्रइतों को परीक्षण और तक से सुलझाने का प्रयत्न हुआ रुढ़ि का स्थान प्रयोग 
और विश्वास का स्थान परीक्षा ने लिया । किन्तु अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो 
कि तक-परीक्षा के नीचे नहीं आ पाये हैं और वहां धारमिक विश्वास का जोर है। 
संक्षेप में नगरों में धर्म का क्षेत्र निरंतर संकुचित होता जा रहा है और उसका 
प्रभाव घटता जा रहा हैं। इसका एक प्रधान कारण नगरों में गैर-धामिक और 
बाह्य ऐहिक (86078/) प्रभावों की प्रधानता है । 

१९. राज्य-शक्ति का केन्द्रीकरण और व्यक्ति के महत्त्व का ह्वास. 
उद्योगीकरण ने उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से श्रमिकों को पृथक्‌ कर, 
यातायात और संवादवहन के साधनों के विपुल विस्तार तथा शिक्षा और 
रेडियो, सिनेमा और समाचार-पत्रों के प्रसार तथा नये आविष्कारों से राज्य 
की जनता के आथिक, सामाजिक, यहां तक कि मानसिक क्रियाओं को 
अधिकाधिक नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की है। उद्योगीकरण और नगरों 
के विकास के बिना यह संभव न था । औद्योगिक देझ्षों में राज्य द्वारा शक्ति का 
केन्द्रीकरण बहुत सरल हो गया है । यह शक्ति का केन्द्रीकरण, विशेषत: युद्ध के 
विनाशात्मक अस्त्रशस्त्रों के केन्द्रीकरण में व्यक्त हुआ है । इस प्रकार जिन देशों 
में राजनेतिक दलों ने उद्योगीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों और सामाजिक 
तियंत्रण के आविष्कारों और टेक्नीकों से लाभ उठाकर राज्य की शक्ति को 
केन्द्रित करने का प्रयत्व किया है, वहां पर व्यक्ति का महत्त्व और मूल्य प्रायः 
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नष्ट हो गया हैं। अत्यधिक केन्द्रीकरण से रक्षा और व्यक्ति की स्वाधीनता का 
संरक्षण आज के औद्योगिक समाज की एक गंभीर समस्या है । किन्तु जब कि एक 
ओर हम उद्योगीकरण और नगर-जीवन द्वारा उत्पन्न निकटता और निर्भरता का 
अ्रयोग शवित के केन्द्रीकरण में कर सकते हैं, वहां दूसरी ओर हम उसे विकेन्द्रित 
भी कर; सकते हें । अतः उद्योगीकरण के साथ स्थानीय और प्रादेशिक इकाइयों 
तथा जनता को विस्तृत अधिकार प्रदान कर केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रति- 
कार किया जा सकता है । 

२०, जीवन को तेज गति और संस्कृति की अत्यधिक गतिशलता. 
प्राम-जीवन मन्‍्द गति से चलता है । इसके विपरीत, नगरों में जीवन की 
गति बहुत तेज है । हर व्यक्ति बहुत व्यस्त और व्यग्न है। हर ओर विशेष दौड़- 
धूप और चपलरता नजर आती है । ऐसा रूगता है कि जैसे मनुष्य और मशीन 
में होड़ है । किसी को कारखाने पहुंचने की जल्दी है तो किसी को दफ्तर का 
काम निपटाने की फिक्र है। हर काम के लिये समय की पाबंदी है । समय की 
कमी हैं और मिनट-मिनट का मोल है | इस अत्यधिक सक्रियता और गति 
का प्रभाव मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा नहीं पड़ता । 
इसीलिए नगरों में पर्याप्त अधिक लोग अत्यधिक श्रम, थकान और स्नायू-रोगों 
से पीड़ित पाये जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक समाज और नगरों में, विशेषतः भौतिक क्षेत्र 
में, निरंतर वृद्धि और उन्नति होते रहने के कारण संस्कृति में बहुत शीघ्र और 
' निरंतर परिवर्तन आते रहते हें । इस प्रकार उसके सदस्यों के जीवन-क्रम और 
विचारों में अत्यधिक अस्थिरता और गतिशीलता रहती है | परिणामत:ः, वहां 
सामाजिक विघटन के बीज सदेव विद्यमान रहते हैं । 

२१. प्रकृति से पार्यक्य ओर बच्चों के लिए खेल-कद के स्थान को कमी. 
उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने वहां की जनता को प्रकृति से बहुत 
दूर फेंक दिया है| सूर्योदय और संध्या, चांदनी और चैत की दुपहरी, वसन्‍्त 
और हेमंत के दृश्यों से नगरवासी वंचित रहते हैं । इसी प्रकार वनस्पति, पशु- 
पक्षियों से भी उनका सम्पर्क नहीं होता । नगरों में स्थान की भीषण कमी होती 
है) जिससे बच्चों को खुली हवा में स्वच्छन्द प्रकृति से आत्मीयता स्थापित 
करने का अवसर नहीं मिलता । मोटर, टद्वराम, साइकिल इत्यादि गाड़ियों के 
डर से बच्चे स्वछन्द खेल-कूद और दोड़-धूप नहीं कर सकते । परिणामतः, उनके 
व्यक्तित्व के विकास में रुकावट पड़ती हैं। नगर का जीवन मुक्त व्यक्तित्व और 
प्राकृतिक सौन्दर्यानुभूति के विकास में सहायक नहीं होता । 
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२२. व्यापारिक मनोरंजन. उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने मनो- 
रंजन को धर्म, परिवार और समुदाय से पृथक्‌ कर अनियंत्रित अवस्था में 
व्यापारिक संस्थाओं, अथवा नियंत्रित अवस्था में सरकार के हाथों में दे दिया 
है। इस प्रकार अस्वास्थ्यकर, अश्लील, सस्ते या प्रचारात्मक मनोरंजन की 
संभावनाएं बढ़ गई हैं । स्वस्थ, सामाजिक और सृजनात्मक भनोरंज़न का 
विकास आज के औद्योगिक समाज की एक गंभीर समस्या बन गई है । 

२३. असंतृष्ठ व्यक्तियों की वृद्धि ओर जनता का भोगवादी दृष्टिकोण, 
अत्यधिक उपभोग के साधन जुटा व्यक्तियों की इच्छाओं और आगकांक्षाओं 
में असाधारण वृद्धि कर, तथा रुढ़ि और परम्परा में विश्वास न होने-के कारण, 
उद्योगीकरण तथा तज्जनित नगरों के द्रत विकास और उससे उत्पन्न अव्यवस्थाओं 
ने नगरों में निराश और जीवन से असंतुष्ट व्यक्तियों की संख्या में विपुल वृद्धि 
कर दी है । इसके अतिरिक्त, अधिक उपभोग ने और अधिक उपभोग प्रवृत्ति को 
जागृत किया है । फैशनों के प्रतिदिन होनेवाले परिवतेनों में यह प्रवृत्ति अच्छी 
तरह व्यक्त हुई है । जब कि गांवों की जनता सामान्यतः संतुष्ट और भाग्यवादी 
है, नगरों की जनता असंतुष्ट और भोगवादी है । 

२४. अधिक अपराध की प्रवृत्ति. उद्योगीकरण और तज्जनित नगरों के 
विकास ने प्राचीन प्रम्पराओं को नष्ट कर दिया है, तथा व्यक्तिगत व्यवहार 
के नियंत्रण के पुराने साधनों--परिवार, धर्म, रिवाज इत्यादि के प्रभाव को बहुत 
कम कर दिया हूँ । इसके अतिरिक्त, नगरों में व्यक्ति किसी एक घनिष्ठ समुदाय 
का सदस्य न होने, कठिनाई में पड़ने पर अन्य लोगों द्वारा सहायता न पाने, अधिक 
प्रकोभनों के होने, आसानी से पकंडे जाने और पहचाने जाने तथा अपने लोगों 
के सामने अपमानित होने के भय के अभाव तथा अपराध को छुपाने की सुविधा 
होने के कारण, सरलतया अपराध की ओर अग्रसर होता है । ग्राम और नगरों 
में हुए विभिन्न प्रकार के अपराध के आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि ' 
नगरों में ग्रामों की तुलना में अधिक अपराध होते हैं । अपराधों का उन्मूलन 
नगरों की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है । 

२५. भीड़-व्यवह्र ((70छवपें 0609४ए70प्र/) की बढ़ती संभावनाएं. 
उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने बहुत बड़ी संख्या में जन समूहों को एक 
स्थान पर एकत्रित कर दिया है । नगर में रहनेवाले विभिन्न वर्गों में आपसी 
एकता की अनुभूति बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त, नगर के जीवन ने 
वड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को पैदा कर दिया है जो कि अपने जीवन से पर्याप्त 
अैंतुप्ट और निराभ हैँ। उनके व्यक्तित्व का विघटन हो चुका है । ऐसी स्थिति 
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में जब कि उनपर परम्परागत नियंत्रण की संस्थाओं का प्रभुत्व समाप्त हो 
ब॒का है, उन्हें किसी भी समय वर्तमान अवस्था से मुक्ति की आशा दिला उत्तेजित 
किया जा सकता है। नये आविष्कारों के फलस्वरूप विकसित प्रचार के नये 
और प्रभावपूर्ण साधनों के प्रयोग ने अवसरवादी नेताओं और प्रचारकों का 
कार्य और भी सरल कर दिया है। माइक्रोफोन, रेडियो, टेलीविजन और समाचार- 
पत्रों और सिनेमा की सहायता से आजकल आसानी से जनता को एक भीड़ 
की भांति भड़काया जा सकता है । इस प्रकार आज के उद्योग-प्रधान नागरिक 
समाज में भीड़-व्यवहार की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं । समाज-सुधारकों 
के लिए यह एक गंभीर स्थिति है, जिसका कि उन्हें प्रतीकार करना है । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हैँ कि उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने हमारे 
जीवन के विभिन्न पहलुओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है । जहां उसने 
समाज को आ्िक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाया है, शिक्षा का विस्तार किया 
है, चिकित्सा-सुविधाओं को. उन्नत किया है, अन्धविश्वासों को नष्ट किया 
है, वहां उसने अनेक भीषण सामाजिक समस्याओं की सृष्टि की है। संक्षेप 
में उसने सामाजिक विघटन की अनेक अवस्थाओं को उत्पन्न किया हैँ । आगे 
संक्षेप में सामाजिक विघटन और उस पर उद्योगीकरण के प्रभाव का अध्ययन 
उपयोगी होगा । 


सामाजिक विघटन (800 ं«ं ॥)8072७०४४७/१07) 


संगठन समाज का आधार. सामाजिक जीवन और कल्याण के लिए 
समाज में संगठन की आवश्यकता अनुभव होती हैँ । किसी भी संस्कृति के 
विभिन्न भौतिक और अभौतिक तत्त्व, रीति-रिवाज, विद्वास और धारणाएं, 
पारिवारिक, आथिक, राजनेतिक और शिक्षण-संस्थाएं, कीड़ा, मनोरंजन 
क्रियाएं एक समाज के संगठन का आधार होती हैं । जब तक किसी समाज 
में भौतिक संस्कृति के विभिन्न विभाग, मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति की 
विभिन्न अभिव्यक्तियां, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ 
उन सबसें एक मूलभूत एकता, अनुकूछता और पूरकता विद्यमान रहती हैं, 
हम कह सकते हे कि समाज संगठित है । पर जेसे ही उसके कुछ या समस्त 
विभागों में किसी प्रकार की विपमता, विकार, अव्यवस्था, अराजकता, प्रति- 
योगिता, प्रतिकूलता प्रारम्भ हो जाती है, समाज विघटन की ओर अग्रसर होने 
लगता है । 

सामाजिक विधघटन के प्रमुख लक्षण. संक्षेप में, समाज की विभिन्न 
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शक्तियों का असंतुलन, सामाजिक ढांचे की विश्वेंखलता और पूर्व विद्यमान 
सामाजिक नियंत्रणों की असफलता सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण हूँ। 
सामाजिक परिवर्तन सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलून 
की सृष्टि करता है, अतः यह सामाजिक विघटन का मूल स्रोत है। दूसरे शब्दों में 
सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तेन का ही एक पहल हैँ। सामाजिक विघटन 
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच विद्यमान 
सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । सामाजिक विघटन, वस्तुतः समूह के वि्घ॑टन 
की प्रक्रिया है, चाहे वह समूह परिवार हो, पड़ोस हो, समुदाय हो अथवा 
राष्ट्र । " 


सामाजिक विघटन के कारण 


प्रत्येक व्यक्ति अनेक समूहों के सूत्रों में बंधा होता है और वह सभी सूत्र 
शक साथ ही नहीं टूट जाते । एक व्यक्ति का एक समूह से सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाने पर, अन्य समूहों से उसके सम्बन्ध अविच्छिन्न रह सकते हैं। पर 
जैसे भी किसी एक समूह से यह सम्बन्ध टूटते हैं, सामाजिक विघटन विद्यमान 
होता है । 

अनेक कारणों की सह-उपस्थिति. अन्य सामाजिक घटनाओं की भांति 
ही सामाजिक विघटन भी एक जटिल तथ्य है। हम इसका कोई एक कारण 
नहीं ढूंढ सकते । धर्म का हास, परिवार का परिवर्तित ढांचा, शासन-व्यवस्था 
का नया स्वरूप, उत्पादन के नये यन्त्र, नई सामाजिक विचारधाराएं, सभी 
इसमें अपना-अपना योग देती हैं । एक कारण बताने के धूनी लोगों ने इन 
अनेक कारणों में से किसी एक को एकांततः सामाजिक विघटन के छिए 


बे 


उत्तरदायी ठहराया है । 

आज भी हमारे यहां ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो धारमिक विधि- 
विधान या धामिक शक्ति के ह्वास को वर्तमान सामाजिक विघटन की विभिन्न 
अभिव्यक्तियों--अपराध, अनैतिकता, बेकारी, पारिवारिक कलह का--एक- 
मात्र कारण मानते हूँ । एक अन्य वर्ग की राय में सुप्रजननशास्त्र के सिद्धास्तों 
पर न चलना ही आधुनिक कष्टों का मूल है । हु 

इनमें से प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग अपनी रुचि या रुझान के अनुसार किसी 
एक तथ्य को सामाजिक विघटन का कारण मानने लगता है । वास्तव में 
सामाजिक बुराइयों के किसी एक कारण को खोजनेवाला व्यक्ति किसी एक 
समस्या के ताना पहलुओं को समग्र रूप से समझने में असमर्थ रहता है। अत॥ 
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सामाजिक विघटन को सही रूप में समझने के लिए हमें उन समस्त पहलुओं 
प्र विचार करना होगा जो कि इससे सम्बन्धित हें । विघटित व्यवहार कभी 
भी किसी एक विशेष कारण का परिणाम नहीं है। वास्तव में उसमें विभिन्न 
कारण अन्तहित हें । 

अध्ययन की सुविधा के लिए हम सामाजिक विघटन को प्रेरित करने 
वाली पांच प्रमुख परिस्थितियों की ओर संकेत कर सकते हैं । यह हँ-- 
(१) सामाजिक ढांचा, (२) सामाजिक परिवर्तेत, (३) सामाजिक धारणाएं, 
(४) सामाजिक मूल्य और (५) सामाजिक संकट । वास्तव में यह सब 
परिस्थितियां भी एक दूसरे से पर्याप्त घनिष्ठतया सम्बन्धित हें । आगे हम संलषेप 
में इन पर विचार करेंगे । 

१. सामाजिक ढांचे में परिवरतंत. एक गतिशील समाज में सामाजिक 
ढांचा निरन्तर तेजी से बदलता रहता है-। व्यक्ति का पद (80&7प्र8) और 
भूमिका (॥%0!6) ठीक निश्चित नहीं होती और व्यक्ति अपने को ऐसी स्थिति 
में पाते हैं जहां कोई पूर्व निर्धारित व्यवहार विद्यमान नहीं होते। गतिशील समाज 
में स्थिर और स्थायी व्यवहारों को निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता हैं । 
परिणामत:, पद और भूमिका में पर्याप्त हेर-फेर होता रहता हैं । बहुत से 
व्यक्तियों को सर्वथा नई भूमिका ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ता 
है। यह प्रक्रिया बहुत बार समाज के लिए हितकर सिद्ध नहीं होती । इस प्रकार 
एक गतिशील समाज में स्वयं सामाजिक विघटन के तत्त्व अन्तहित होते हैं । जो 
तत्त्व सामाजिक ढांचे को गतिशील बनाते हैं, वही उसे विधटित भी करते हें । 

पद और भूमिका सामाजिक निर्धारण को परिणास. सामाजिक पद और 
भूमिका सामाजिक निर्धारण का परिणाम होते हैँ। समाज ही अधिकांश व्यक्तियों 
के लिए यह निर्णय करता है कि वह क्‍या पद ग्रहण करें और कौन-सी भूमिका अदा 
करें। जब यह पद और भूमिकाएं स्पष्ट और निश्चित होती हैँ, समाज सापेक्षतः 
सुसंगठित होता है । जब कि ऐसा नहीं होता, विघटन घटित होता है । हमारे 
वर्तमान समाज में उद्योगीकरण और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप 

«» सामाजिक ढांचे में क्रान्तिकारी परिवर्तत हो रहे हैं और पद और भूमिका के 
सम्बन्ध में निश्चितता निरंतर कम होती जा रही हैं और इस प्रकार विघटन 
के बीज बोये 'जा रहे है । 

प्रत्याशित पद और भूमिका तथा उसकी पूति में व्यवधान. एक विघटित 
समाज में व्यक्तियों द्वारा पोषित और प्रत्याशित पद और भूमिका की कन्पना 
और उनकी पूर्ति में सदेव एक बड़ा अन्तर प्रदशित होता है। प्रत्येक क्षेत्र में 
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व्यक्तियों को ऐसे आदर्शो का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वह शायद कभी 
भी प्राप्त नहीं कर पाते । इसका स्वाभाविक परिणाम निराशा होता है । 
अम्ततोगत्वा व्यक्तियों को निराश हो समाज-विरोधी कार्यों में कदना पड़ता 
। वहु समाज जिसके सदस्यों की पर्याप्त संख्या समाज द्वारा अध्वीकृत तरीकों 
भ्रप्नाप्य भूमिकाओं को अदा करने का प्रयास करती हैं, स्पष्टत: विघूटित है। 

सामाजिक एकसतता का अभाव. एक विघटित समाज में प्रमुख भूमि- 
काओं के बारे में कोई सामाजिक एकमतता नहीं होती । उदाहरणार्थ, भाज 
हमारे समाज सें एक पत्नी कौन-सी भूमिका अदा करे, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
है । वह एक माता या कमानेवाली, घर की शोभा बढ़ानेवाली ज्ञा दिल 
बहलानेवाली संगिनी की भूमिका अदा करे, यह निश्चित नहीं है । इनमें से कुछ 
भूमिकाएं तो एक दूसरे की पूरक हें, पर कुछ ऐसी नहीं हैं । ऐसी स्थिति में 
एक स्त्री के लिए विभिन्न भूमिकाओं को अदा करने के प्रयत्न का परिणाम 
व्यक्तिगत निराशा ही होगा । अप्रत्याशित परिस्थितियों में व्यक्तियों की असफ- 
लता और निराशा उन्हें समूह के ही विरुद्ध खड़ा कर देती है । 

२. साराजिक परिवर्तेद का प्रतिरोध. एक संस्कृति के अभौतिक तत्त्व 
उसकी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें बदलना' 
सुगम नहीं होता । वह संस्थाएं जो कि एक समाज में स्थिरता छाती हैं, परि- 
वर्तन के विरुद्ध अपनी हठ और प्रतिरोध के कारण प्रायः सामाजिक विघटन का 
कारण बन जाती हूँ । किसी संस्था अथवा समाज के जीवित रहने के लिए 
अनिवार्य हैं कि वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने को संशोधित 
कर सके । 

जहां कहीं भी सामाजिक परिवर्तेत की गति सापेक्षतया तीत्र है, नई 
परिस्थितियों और पुरानी जीवन-प्रणाली के विरोध से सामाजिक ढांचा निरंतर 
हिलता रहता हैँ और सामाजिक विघटन को उपस्थित करता है । एक माने 
में सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की कीमत का एक 
अंश है । 

अभोतिक संस्कृति में परिवर्तन की सन्‍द गति. यह एक सर्वविदित तथ्य 
हैँ कि भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत मन्‍्द 
गति से होते हैं। संसार में कोई भी वस्तु इतनी मन्‍्द गति से परिवर्तित नहीं होती 
जितनी कि विचार । भौतिक संस्कृति के परिवर्तन में अधिक कठिनाई नहीं 
होती । इसका कारण स्पष्ट है। एक बैलगाड़ी की तुलना में एक मोटरकार 
की श्रेष्ठता प्रदश्ित करना विशेष कठिन नहीं है । पर एक नये राजनैतिक 


न 
ह 
सं 
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या सामाजिक संगठन की श्रेष्ठता प्रदर्शित करता और उसे अपनाना इतनाः 
सुगम नहीं । इससे हमारी उन भावनाओं और विश्वासों को आघात पहुंचता 
है. जिन्हें हमने बचपन से संजोया है । यही कारण है कि जहां हम सरलता से 
तय भौतिक परिवर्तन स्वीकार कर छेते हैं, वहां अभौतिक परिवतंनों को 
स्वीकार-करने में प्रबल प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं । इसका परिणाम, भौतिक 
और अभौतिक दोनों क्षेत्रों के, परिवर्तन में विषमता की सृष्टि होता है । इसी 
विषयता को सांस्कृतिक पिछड़ (4,82 ) का नाम दिया गया हैं । 

अभोतिक संस्कृति में भोतिक संस्कृति के अनुरूप परिवर्तेत की आवश्यकता, 
भौतिक स्संस्कृति में परिवर्तत, अभौतिक संस्कृति में भी तदनुसार परिवततेन 
की आवश्यकता पर बल देते हैं । आधुनिक यातायात और संवादवहन के 
साधनों ने आज दूरी की समस्या को बिल्कुल बदल दिया है, और परिणामतः 
राजनैतिक, आथिक और सामाजिक क्षेत्र में विस्तृत परिव्तेनों को अनिवार्य 
बना दिया हैं । इसी प्रकार कृषि और उद्योग के नये यन्त्रों और संगठनों ने 
हमारे आर्थिक ढांचे में विस्तृत परिवर्तन ला दिये हेँ। विभिन्न भौतिक परिवतनों 
के साथ-साथ समस्त अभौतिक क्षेत्रों में उससे संगत परिवर्तत लाना आधुनिक 
युग की प्रधान समस्या हैं । 

३. सामाजिक धारणाओं में विघमता, एक संतुलित सांस्कृतिक व्यवस्था- 
पन (2 व[प्र४४0070) के लिए आवश्यक हैं कि सामाजिक व्यवहार में 
परिवर्तित यन्त्रों, परिवर्तित आथिक मांगों और परिवर्तित संस्थात्मक आव- 
इयकताओं के अनुसार सुधार हों । परन्तु मनुष्य की चिरपोषित धारणाएं प्रायः 
बहुत धीरे-धीरे बदलती हें और जब नई घारणाएं पुरानी स्वीकृत धारणाओं 
को मानने से इनकार कर देती हैं, तब सामाजिक विघटन की सृष्टि हो जाती हे 
और व्यक्ति परम्परागत व्यवहार को तिलांजलि दे देते हैं । सामाजिक धारणाओं 
में यह संशोधन परिवर्तन का कारण न होकर उसका परिणाम होता है । 

ऐसी धारणाओं का ज्ञान, जो कि व्यवहार के विद्यमान नियमों की क्षमता 
को नष्ट करता है, और इस प्रकार सामाजिक संस्थाओं पर प्रहार करता है 

_सामाजिक विघटन को जन्म देता हैँ । 

*»ढ. सामाजिक मूल्यों (ए७)प७४) का विरोध. प्रत्येक समाज की कुछ 
मान्यताएं अथवा मूल्य होते हैं जो कि प्रत्येक समूह की सांस्कृतिक विरासत का 
आधारभूत अंश हैं। वह इस बात का निर्णय करते हें कि समाज की किस 
बात को महत्त्वपूण या उचित और किसे नगण्य या अनुचित समज्ना जाय। 
तलाक हमारे लिए एक समस्या बन जाता है, क्योंकि उससे हमारी विवाह- 
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रे 


सम्बन्ध की अविच्छिन्नता की मान्यता पर कुठाराघात होता है | विवाह से 


' पूर्व यौत-सम्बन्ध अनेतिक घोषित किये जाते हैं, क्योंकि बह हमारी ब्रह्मचर्य 


की कल्पना के विरुद्ध जाते हैं। इस प्रकार समस्त क्षेत्रों में सामाजिक मल्य 
सामाजिक संगठन का अभिन्न अंग होते हैं । ज्योंही सामाजिक मसंल्यों के विरुद्ध 
आवाज उठती है, त्योंही सामाजिक विघटन शरू हो जाता है । 
जब लोगों में सामाजिक एकमतता नप्द हो जाय और वह व्यक्तिगत 
अथवा वर्गीय स्वार्थ की दृष्टि से सामाजिक प्रश्नों पर सोचना शूरू कर दें? तब 
सामाजिक विघटन विद्यमान माना जायेगा । आधुनिक समाज में संगठित धर्म 
के क्वास, संयक्षता परिवार के विघटन और परस्पर-विरोधी राजनैतिक «विचार- 
धाराओं के उदय और विकास में यह विघटन भछीभांति व्यक्त हुआ है । आज 
अर्थशास्त्र, राजनीति, वेदेशिक सम्बन्ध, धर्म, परिवार इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों 
पर बहुसंख्यक जनता में एकसतता वा अभाव है। परिवर्तित संसार ने विभिन्न 
सामाजिक विचारधाराओं को जन्म दिया हैं। आज से सो साल पहले सामाजिक 
प्रश्नों पर जो एकमतता व्यक्त होती थी, वह हने:-शरनें: समाप्त होती जा रही है। 
उद्योगीकरण, आधुनिक यातायात और संवादवहन के साधनों, सामयिक आर्थिक 
सन्दियों, राजनेतिक परिवरतनों, नयै सामाजिक कानूनों और आधुनिक शिक्षा तथा 
युद्धों ने हमारी मान्यताओं और मूल्यों में ऋत्तिकारी परिवर्तन छा दिया है और 
सामाजिक प्रश्नों पर एकैमतता को न८्ठ करने में यथेष्ट योग दिया है । 
धारणाएं और मूल्य सहवर्ती और एक दूसरे पर अत्यन्त निर्भर होते हैं। 
दोनों ही सामाजिक परिवर्तत और सामाजिक मतवैषस्य को प्रकट करते हैं । 
समाज की गतिशीलता में वृद्धि के साथ-साथ, सामाजिक प्रश्नों, व्याख्याओं 
और सामाजिक मूल्यों में अधिक परिवरततन स्वाभाविक हें । एक सामान्‍य व्यक्ति 
ऐसी स्थिति में अपने को अधिकाधिक कठिनाई में पाता है। वास्तव में सामाजिक 
मूल्यों का यह समकालीन संघर्ष मानव-इतिहास में सबसे विस्तृत सामाजिक 


,विघटन को दर्शाता है । 


५. संकटकालोन स्थिति (00४88). यद्यपि सामाजिक विघटन एक क्रमिक 
प्रक्रिया हैं, परन्तु संकटकालीन परिस्थितियों में इसके बहुत-से उम्र रूप प्रकद, 
होते हैं । समूह के विचारों अथवा कार्यों में एक ऐसा गंभीर व्याघात, जे कि 
नई परिस्थिति में पुरानी आदतों, रिवाजों और व्यवहार को व्यक्त करे 
सामाजिक संकट है । एक सामाजिक संकट व्यक्तिगत संकटों का भी सूत्रपात 
करता है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपने-आप परिवर्तित परिस्थितियों 
सामना नहीं कर सकते । 
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आकस्सिक और ऋमिक संकट. सामाजिक संकट दो प्रकार के होते हें-- 
आकस्मिक और क्रमिक । जब किसी समूह या समुदाय की आदतों में एक 
आकस्मिक व्यायात उत्पन्न होता है और रातोंरात उन्हें अपने कार्यों को नई 
परिस्थिति के अनुरूप ढालना पड़ता है, तो यह आकस्मिक संकट है । नेताओं की * 
मृत्य, आकस्मिक दुर्घटताएं, अकाल, भूकम्प, बेंकों का फेल हो जाना अथवा 
गेंयर बाजार का ठप्प हो जाना ऐसे ही आकस्मिक संकट हें । हमारे लिये 
द्ितीय महायुद्ध और देश के विभाजन के फलस्वरूप हुई मारकाट आकस्मिक 
संकट थे । अमरीका और पाकिस्तान सेनिक समझौता भी हमारे लिए एक 
आकस्मिक संकट है । इसके विपरीत, एक क्रमिक संकट वह है, जो दीर्घकाल 
में धीरे-धीरे उग्र रूप धारण करता है । नई नस्‍्लों के परस्पर-सम्मिलन से उत्पन्न 
होनेवाली कठिनाइयां, किक संकट का उदाहरण हें। इसी प्रकार हमारी आथिक 
व्यवस्था में हुए परिवर्तनों ने एक ऋ्रमिक संकट को जन्स दिया हैँ। हमारी कृषि- 
अर्थव्यवस्था का सापम्नाजिक संगठन धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है। पर्याप्त 
संख्या में जीविका की खोज में लोग गांवों से शहरों को निष्क्रमण कर रहे हें । 
आधुनिक बाजारों की मांग के परिवर्तेत सामयिक आथिक मन्दियों को जन्म 
देते और भीषण बेकारी को फैलाते हैँ । 
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ओआथिक मनन्‍्द और बेकारी. उत्पादन, विनिमय और यातायात के साधनों 
ने जहां एक ओर जनसाधारण के लिए उपयोग और आराम की वस्तुओं 
का जुटाना संभव बनाया है, वहां दूसरी ओर व्यक्तिगत लाभ के लिए 
पुंजीपतियों द्वारा संचालित अथ॑ं-व्यवस्था ने आथिक मन्दी--बेकारी जिसका 
परिणाम है, जैसे क्रमिक संकट को जन्म दिया है। उत्पादन के लिए धन लगाने 
([776807767/ ) में आकस्मिक कमी के कारण बड़ी संख्या. में मजदूर 
बेकार हो जाते हैं । इस प्रकार लाखों मजदूरों को बेकार कर, उनमें असंतोष 
और निराशा की वृद्धि कर और समाज-विरोधी भावनाएं जगा आथिक मन्दी 
बी विंकट सामाजिक विघटन को जन्म देती हैँ। व्यक्तिगत लाभ के लिए 
उत्दादन, विनिमय और वितरण-यन्त्रों का उपयोग और सम्पत्ति का अत्यन्त 
असमान वितरण इस विघटन के लिए उत्तरदायी हें । 
पारिवारिक विघटन. बड़े-बड़े कारखानों के बनने से पहले एक कृषक 
परिवार केवल स्नेह और कामसूत्र से ही नहीं, प्रत्युत्‌ धर्म, अर्थे, शिक्षा और 
मनोरंजन के सूत्रों से भी बंधा था । इन बंधनों का तोड़ता कठिन था। किन्तु 
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परिवार के अधिकांश कार्य आज बाहरी संस्थाओं के पास चले गये हें। परि 
णामतः, पारिवारिक बंधन ढीले हो गये हूँ । ऐसी स्थिति में तलाक, विच्छेद और 
प्रित्याग बढ गये हैं। नई आथिक परिस्थितियों ने परिवार के ढांचे को बदल 
दिया है, पर हमारी पुरानी पारिवारिक धारणाएं और मूल्य अभी परिवतन में 
पिछड़ गये हें । इस कारण इस क्षेत्र में भी सामाजिक विधघटन विद्यमान है । 

युद्ध, किसी भी समाज के लिए युद्ध एक महान्‌ आपदा और संकट है । 
युद्ध आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, विनिमय, वितरण में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
उपस्थित करते हें उपभोग की वस्तुओं का भीषण अभाव हो जाता हैं । 
समाज की सारी शक्ति उपयोगी वस्तुयें बनाने के स्थान पर विनाश के' साधनों 
के निर्माण में छग जाती हैं। यद्धों में मीषण धन और जन की हानि उठानी पड़ती 

| भय, घणा, ऋरता लोगों को आक्रान्त कर लेती हे । व्यक्ति और विचारों 

की स्वाधीनता यद्ध-उद्देश्यों के लिए समाप्त कर दी जाती हैँ। यद्धरत समाज 
यद्धकाल में एक दूसरे के विरुद्ध बबर व्यवहार की स्वीक्ृति*दे शांतिकाल में भी 
उससे मकत नहीं हो पाते । बड़ी संख्या में पुरुषों के यद्ध-अेत्र में चले जाने अथवा 
मारे जाने के कारण, पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है और व्यभिचार और 
चारिश्य-शथिल्य उसका स्थान ले लेते हैँ । इस प्रकार हम देखते हैँ कि यूड्ध समस्त 
विद्यमान सामाजिक सम्बन्धों, धारणाओं और मूल्यों को छिन्न-भिन्न कर गंभीर 
सामाजिक विघटन की सृष्टि करते हैं । 

अपराध, जब समाज में विघटन होता है, तब लछोग परम्परागत नैतिकता 
और सदाचार की भावनाओं में विश्वास खो देते तथा विभिन्न आथिक मजबूरियों 
से प्रेरित हो समाज-विरोधी दृष्टिकोण अपनाने की ओर अग्रसर होते हैें। 
परिणामत:, अपराधों की वद्धि होती है ।॥ किसी समाज में अपराधों की उपस्थिति 
ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति को सूचित करती है जो कि असंतुष्ट हें और अपने 
वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाये हैं । सामाजिक विघटन 
की अवस्था में ऐसे व्यक्तियों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ जाती है । 
फलस्वरूप, अपराध भी वढ़ जाते हैं । अधिक अपराधों का होना किसी भी 
सामाजिक संगठन के लिये बड़ा खतरा और उसकी रोगी और विघटित अवस्था>-- 
का द्योतक हैं । अगले अध्याय में हमने विस्तार से अपराध और उसके उन्मूलन 
की समस्या पर विचार किया है । 
उद्योगीकरण और सामाजिक विवटत 

सामाजिक विधटन की सामान्य विवेचना करते हुए हम देख चुके हें 
कि अन्य अनेक कारणों के साथ अनियोजित उद्योगीकरण ([77ए9श786वें 
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[6पस्‍8४79/890707)) वर्तेमान समाज में सामाजिक विघटव का एक 
प्रधान कारण है । अतः उस पर पृथक्‌ रूप से कुछ कहना आवश्यक हें । 
उद्योगीकरण और सामाजिक संगठन को लेकर कुछ अन्वेषकों और विद्वानों 
ने कुछ महत्त्वपर्ण तथ्य संकलित किये हें। इन तथ्यों की जानकारी अत्युपयोगी 
हैं। यहु अध्ययन मुख्यतः फ्रांस और अमरीका को लेकर किये गये हें, किन्तु 
इनमें दिये हुए निष्कर्ष भारत पर भी पूरी तरह लागू होते हैं। वास्तव में जिन देशों 
में अनियोजित उद्योगीरण हुआ, उन्हें ही प्रायः समान परिणामों का सामना 
करना पड़ा है । 
लाइले का अध्ययन, फ्रच इंजीनियर, फ्रेडरिक लाप्ले उन्नीसवीं सदी में फ्रांस 
में उद्योगीकरण के प्रभावों का अध्ययन करते हु ए इस परिणाम पहुंचे कि सरल 
संस्क्रृतियों में, जहां कि जीविका का मुख्य साधन कृषि अथवा मछली पकड़ने के 
प्राथमिक उद्योग हैं, सामाजिक संगठन में स्थिरता है, जो कि विकसित उद्योगी 
केन्द्रों में नष्ट हो चुकी है । इन सरल संस्क्ृतियों में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न 
आशथिक और सामाजिक क्रियाओं को समझता है और अल्पाधिक अंग में उनमें 
भाग लेता है । परिवार और बिरादरी के वास्तविक या काल्पनिक बंधन तथा 
प्रत्येक सामाजिक अवसर उसे प्रत्येक सदस्य से सम्बन्धित करते हें और यहां पर 
सहयोगपूर्वक कार्य करने की क्षमता बहुत उच्चस्तर पर पाई जाती हैं। यह 
स्थिति ऐसी नहीं है जहां कि जोर-जब्न से सहयोग प्राप्त किया जाता है; इसके 
विपरीत, व्यक्ति खुशी से स्वयं सहयोग देते हें और व्यक्तिगत आकांक्षाओं और 
सामाजिक विधान में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति 
इच्छापूर्वंक सामाजिक कार्यों में योग देता है । 
लाप्ले की खोजों के अनुसार आधुनिक और औद्योगिक समुदायों की स्थिति 
इससे स्वथा भिन्न है। यहां पर विस्तृत सामाजिक विघटन व्याप्त हैं : सामाजिक 
विधान की सत्ता की उपेक्षा की जाती है, बिरादरी और रक्‍त के बंधन कमजोर 
हो गये हैं, शांति और स्थिरता की क्षमता निश्चित रूप से कम हो गई है । ऐसे 
समुदायों में व्यक्ति दुःखी हैँ । परिवर्तत और नवीनता की इच्छा पागलपन की 
५, सीमा तक पहुंच गई हैँ जिसने विघटन को और भी बढ़ा दिया है । विभिन्न 
व्यक्तियों और समहों के बीच प्रभावशाली सम्पर्क नष्ट हो गया है और उनके 
बीच स्वाभाविक और प्रभावजाली सहयोग की क्षमता भी परिणामतः, नष्ट 
हो गई है । प्रसिद्ध फ्रेंच समाजश्ास्त्री दुरखाइम भी इससे मिलते-जुलते 
परिणामों पर पहुंचे हें । 
वर्तमान औद्योगिक समाज के अध्ययन से दो बातें तो स्पष्ट हं--ढुःखी व्यक्तियों 


श्८२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


की संख्या निस्‍्संदेह बढ़ गई है तथा इसमें विभिन्न समूहों में सहयोग का स्तर 
पर्याप्त निम्न है 

इरखाइम का मत. दरखाइम ने ठीक ही लिखा है कि हमारे विकास 
की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसने समस्त स्थापित सामाजिक प्रसंगों को 
नष्ट कर दिया है और उनका स्थान लेने के लिए कोई नई चीज पैदा ज्ञहीं हुई 
है । दूसरे शब्दों में, द्रुत औद्योगिक, यान्त्रिक, भौतिक और रासायनिक उन्नति 
और प्रगति ने समस्त ऐतिहासिक और व्यक्तिगत सम्बन्धों को विल्कुल छिन्न 
भिन्न कर दिया हैं । ऐसा ऊगता है कि पहले की समस्त संस्थाओं में से केवल 
राज्य ही बचा है, जिसने कि पहले समाज के विभिन्न सामाजिक छूछत्यों को 
अपने अन्दर आत्मसात्‌ करने की चेष्टा की है । लेकिन वह उसमें सफर 
नहीं हो सका हैं । | 

भारतीय इतिहास के जिन विद्यार्थियों ने मेजर बी० डी० बसु छिखित 
भारत में अंग्रेजी राज्य के उत्कर्ष की कहानी पढ़ी है, वह उद्योगीकरण के 
प्रभाव से हुई भारतीय दस्तकारों की कंगाली, भुखमरी और दयनीय अवस्था 
से भलीभांति परिचित हैँ । यद्यपि भारत में उद्योगीकरण के सामाजिक प्रभावों 
का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है, पर इसमें संदेह नहीं कि भारत में 
उद्योगीकरण ने भीषण सामाजिक विघटन की . स्थिति को उत्पन्न किया है। 

लाप्ले और दुरखाइम के अध्ययनों से एक परिणाम प्रबल रूप में निकलता 
है कि औद्योगिक समाज में हम सहयोग को केवल चांस--संयोग पर नहीं छोड़ 
सकते । राजनैतिक और औद्योगिक इकाइयों में यह उपेक्षा केवल विश्वुंखलता 
और विनाश की ही सृष्टि करेगी। निस्‍्संदेह, पिछली शताऊदी में भौतिक विज्ञानों, 
रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई है, किन्तु इस उन्नति 
के असाधारण विस्तार ने समाज के संतुलन को समाप्त कर दिया हूँ । यदि हमारी 
सामाजिक कुशलता भी हमारी यान्त्रिक कुशलता के साथ कदम से कदम मिलाकर 
चलती, तो यह अव्यवस्था न होती । परिवर्तनशील समाज में हमें अपनी 
कुशलता को परिवर्तित अवस्था के अनुसार निरंतर परिवर्तित करते रहकर 
उसके अनुकूल बनाना होगा । 

यदि हम भारत में जुलाहों का ही उदाहरण लें, तो हमें पता चलेगा “कि 
मशीनों के आयात और उद्योगीकरण से पहले यहां पर जनसंख्या का बड़ा 
अनुपात कपड़ा कातने-बुनने के काम में रूगा हुआ था। मशीनों के आगमन और 

द्योगीकरण की प्रगति ने उनके रोजगार को बड़ा धक्का पहुंचाया । उनमें से 

अधिकांश बेकार हो गये । इस प्रकार समाज के स्तम्भ विकासवादी धारणाएं 
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ग्रहण करने के स्थान पर बेकारी और व्यक्तिगत निराशा के गत में जा गिरे । 
अपने और समाज के प्रति उनका रुख पूर्ण अविश्वास का हो यया और इससे 
भीषण सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई | यह समस्या केवल 
जुलाहों तक ही सीमित नहीं रही है, प्रत्युत दत्तकारी में ऊूगे हुए सभी लोग 
इससे प्रभावित हुए और हो रहे हें 
उक्त विवेचन से यह परिणाम लिकरूसा है, कि यदि हमें अपने टेक्‍्तीकलछ 
कौशल में आकस्मिक और बनियादी परिवर्तेव करना हे, तो हमें परिवर्तित 
स्थिति का म॒काबिला करने के लिए उस सामाजिक कौशल का दिकास करना 
होगा जो कि रहन-सहन के तरीकों में सामाजिक परिवर्तेन ला बदली स्थिति का 
मुकाबिला करने के लिए इन कार्यवाष्धियों का संतुलन कर सके । हम किसी भी 
प्रकार एक पर बीसवीं सदी और इसरा पेर अठारहवीं सदी में रखकर नहीं चल 
सकते । पिछले सो साछों में समाज ने अपनी सभी पृवेस्थापनाओं को बदल 
दिया है । इसलिए यह आवश्यक हैं कि हम अपने सब कार्यों में संतुलन और 
व्यवस्थापन स्थापित करें । 
साजिक आयोजन (?[809772) की आवश्यकता, हमारी अधिकांश 
वर्तमान सामाजिक समस्याओं के कारणों को हमारी संस्कृति के विभिन्न विभागों 
की असमान प्रगति में ढूंढा जा सकता है । अतः सामाजिक विघटन को रोकने 
का प्रभावपूर्ण उपाय संस्कृति के विभिन्न भौतिक और अभोतिक विभागों-- 
समस्त संस्थाओं, रीति-रिवाजों, विश्वासों, कानूनों को एक दिशा में, एक 
गति से, एक संगति से आगे बढ़ाना हैं । यह कार्य स्वयमेव अदृश्य हाथ के 
चमत्कार द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता, जेसा कि निहेस्तक्षेप-नीति (,छ586८ 
३2) के समर्थकों का विश्वास था। इसके लिए हमें आयोजन को अपनाना 
होगा । सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित, व्यक्षिया औरर वर्गीय स्वार्थों से 
रहित, सामाजिक यन्त्र के विभिन्न विभागों के संचालन की क्षमताप्राप्त व्यक्तियों 
द्वारा पूर्व-नियोजित, जनवांत्रिक रीति से निश्चित बौद्धिक सामाजिक आयो- 
जन द्वारा ही यह संभव है । भौतिक आविष्कारों को रोककर सामाजिक 
,, विघटन का समाधान नहीं किया जा सकता, न ही संस्क्ृति के कुछ विशिष्ट 
भण्ों को अनियमित रीति से नियंत्रित कर सामाजिक संकट का मुकाबिला 
किया जा सकता है । इसके लिये आवश्यक है कि हम बहुमुख्ली और विस्तृत 
विकास की योजनाएं अपनायें । 


सातवां अध्याय 


अपराध " 


समाज ओर अथराध । 


प्रत्येक समाज में उसकी शांति, सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण के लिए कुछ 
नियमों की आवश्यकता होती है । इन्हीं नियमों को हम रीति-रिवाज, हूढ़ि या 
कानून कह सकते हें । इनमें से कुछ नियमों का उल्लंघन दण्डनीय तथा कुछ का, 
यद्यपि दण्डनीय नहीं, तथापि निन्‍दनीय अथवा अनेतिक माना जाता है। सामान्यतः, 
किसी भी समाज के कानूत उस समाज के सामाजिक संगठन, धर्म, विश्वास, 
आ्थिक अवस्था, नेतिक धारणाओं द्वारा प्रभावित और निर्धारित होते हें । 

कानून और नेतिकता. कानून की दृष्टि से कोई भी ऐसा कार्य जिसके 
लिये समाज दण्ड की व्यवस्था करता है, अपराध कहलाता है । अपराध की यह 
परिभाषा अन्य परिभाषाओं की भांति हमें बहुत आगे नहीं ले जाती । एक अन्य 
दृष्टि से हम अपराध को अनैतिक कार्य की श्रेणी में रख सकते हैं । पर यहां पर 
प्रघन उठता हैँ कि क्‍या कोई कार्य केवल गैर-कानूनी होने से ही अनैतिक 
कहा जा सकता हूँ ? यदि किसी निरंकुश शासन का विरोध किया जाय, तो 
क्या हम उसे गेर-कानूनी होते हुए भी अनैतिक कहेंगे ? उदाहरणार्थ, १९४७ से 
पहले भारत में लाखों लोगों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, क्या हम उसे 
अनैतिक कहेंगे ? यहां हमें यह न भूलना चाहिए कि कानूनी भाषा में गैर-कानूनी 
होते हुए भी सामान्य जनता द्वारा यह अनैतिक नहीं समझा गया । पर सामान्यतः, 
किसी भी सम्य समाज में कानून और नैतिकता में सदैव घनिष्ठ सम्बन्ध पाया 
जाता है। पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समाज में, 
जहां कि जनता विभिन्न वर्गों और समूहों में बंटी हुई है, नैतिकता के सम्बन्ध में 
पर्याप्त भिन्न धारणाएं पाई जाती है । बावजूद इसके, हम यह कह सकते हैं 
कि अधिकांश आधुनिक देशों में, विशेषतः जहां पर कि जनतस्त्रीय शासन-व्यवस्था 
है, अपराध कहे जानेवाले कार्य बहुसंख्यक जनता द्वारा अनैतिक समझे जाते हैं । 
यहां तक कि एक पेशेवर अपराधी भी अपने वर्ग के व्यक्ति की चोरी को बुरा 
समझता है | पर साथ ही यह सत्य है कि विभिन्न निषिद्ध कार्यों को विभिन्न वर्ग 
विभिन्न मात्रा में निन्दनीय समझते हें । 


, अपराध श्टप्‌ 


परिवर्तनशोल नेतिकता. किसी भी अनैतिक कार्य के दो पहल हैं एक तो 
आन्तरिक, दूसरा बाह्य, पहले का सम्बन्ध व्यक्ति की अपनी नैतिकता की धारणा 
से है, दूसरे का समाज से, क्योंकि वह समाज की दृष्टि से हानिकर है । समाज- 
शास्त्रीय गवेषंगाएं इस बात की पुष्टि करती हूँ कि समुदाय की दृष्टि से कोई भी 
अनेतिकृ' कार्य समाजविरोधी कार्य है। किसी भी व्यक्ति पर, जिस समाज में वह 
जन्म लेता, बढ़ता और रहता है उसका प्रबल प्रभाव पड़ता है। अतः सामान्यतः वह 
अपने समय में विद्यमान नैतिक धारणाओं को बिना नुन-नच के स्वीकार कर छेता 
है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक माने में अनैतिक कार्य एक समाज-विरोधी 
कार्य है किन्तु कोई भी कार्य केवल अनैतिक होने से ही अपराध और अपराध 
होने से अनेतिक नहीं हो जाता । वास्तव में प्राकृतिक अपराध नाम की कोई 
चीज नहीं है । यह सब सामाजिक अवस्था पर निर्भर है । कुछ कार्य तो ऐसे हें 
जो कि सभी समाजों में सभी कालों में निषिद्ध रहे हैं, जेसे कि चोरी, क्योंकि इसके 
अन्दर बिना मेहनत दूसरे की सम्पत्ति हड़पने का प्रयास है, जो कि किसी भी प्रकार 
के समाज के बहुसंख्यक सदस्यों के स्वार्थ के विरुद्ध है। किन्तु सभी अपराधों के 
विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज से सौ साल पहले के समाज द्वारा 
अनुमोदित और समर्थित अनेक कार्य आज अपराध हें तथा उस समय के अनेक 
अपराध आज अपराध नहीं रह गये हें। 

कानून और नेतिकता में व्यवधान. इस प्रकार हमारी नैतिक घारणाओं के 
परिवर्तन हमारे अपराध-शास्त्र और दण्ड-विधान में भी परिलक्षित होते हैं । 
किन्तु इसमें प्राय: पर्याप्त समय लगता हैं और कभी-कभी तो परिवर्तित नैतिकता 
और अपेक्षतया प्रगतिशील अपराध कानून के बीच का व्यवधान बहुत ही विस्तृत 
हो जाता हैं । 

अपराध और अनेतिकता, अपराध को अनेतिक कार्य की श्रेणी में रखा 
जा सकता है, पर वह उसका एक अंश ही कहा जा सकता है । एक तरह से हम 
कह सकते हें कि उनमें से जो अधिक भीषण होते हें उन्हें ही अपराध गिना जाता 
है । हम नैतिक और अपराधी नियमों की दो समकेन्‍्द्रक वृत्तों से तुलना कर 

_. सकते हें, जिनके आकार में समय और स्थान के अनुसार पर्याप्त अन्तर रहता 

है $ कभी-कभी दोतनों वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेते हैँ । किन्तु इसे अच्छा 
लक्षण नहीं कहा जा सकता। कोई भी समाज, जो प्रत्येक छोटे से छोटे अनेतिक 
कार्य के लिए दण्ड की व्यवस्था करता हूँ, स्वस्थ और सबल नहीं कहा जा 
सकता । 

अपराध गंभीर समाज-विरोधी कृत्य. सारांश में हम कह सकते हें कि 
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अपराध एक गंभीर समाज-विरोधी कार्य है जिसके कि विरुद्ध राज्य दण्ड की 
व्यवस्था करता है । 

अपशध से समाज को हानि. अपराध एक भयंकर और गंभीर सामाजिक 
रोग है जो किसी भी समाज की समृद्धि और प्रगति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप 
और कभी-कभी तो उसके जीवन तक के लिये भीषण खतरा है। सारे संसार 
में हर साल अनन्त अपराध किये जाते हैँ तथा लाखों व्यक्ति जेलों में भेजे 
जाते हैं। करोड़ों औौर अरबों रुपया उनकी रोक-थाम में खच होता है और 
अपराध में संल्म्त व्यक्तियों की श्रम-शक्ति का, उत्पादन-कार्यों में न लूगने के 
कारण, व्यर्थ नाश होता है । इस प्रकार समाज की अपार आ्िक हात्नि होती 
है । आर्थिक हानि के अतिरिक्त, अपराध से जो नैतिक हानि होती है बह उससे भी 
अधिक भयंकर है । अधिक अपराधों का होना समाज में प्रजरछ समाज-विरोधी 
तत्त्वों के होने को सुचित करता है और यह समाज-विरोधी प्रवृत्ति समाज के निर्दोष 
सदस्यों पर भी अपना दूषित प्रभाव छोड़ती हे ।, यदि हम इसमें दण्डित अपराधियों 
और उनके आधित परिवारों के कप्ट ओर दुःख तथा उनके हारा जागृत भय का 
भी समावेज्ञ करें, तो हमें ज्ञात होगा कि हमारी कितनी नैतिक हानि हुई है। साथ 
ही हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि एक अपराधी भी मानवता का एक अंग है। 

अच्छे सामाजिक जीवन के लिए अपराध का उन्मूलन अध्वश्यक. किसी 
समाज की स्थिति, स्थिरता और उन्नति के लिए जहां अभाव, अज्ञान और 
बेकारी के विरुद्ध प्रबल संघर्ष करना जरूरी है, वहां उसके लिए अपने भीतर 
से अपराध का उन्मूलन भी परम आवश्यक है। अपराध के उन्मलन से जहां 
हम एक ओर विद्यमान भीषण आथ्थिक और नैतिक हानि को रोक सकेंगे, वहां 
दूसरी ओर हम एक सामाजिक सेवा, स्वावलम्बन और सहयोग की भावनाओं 
के प्रसार में भी अधिक सफल होंगे । 


अपराध के कारण 


किसी भी रोग का निदान करने से पहले उसके मल कारणों को समझना 
अत्यावश्यक हूं । बिना उसके सही ज्ञान के हम सुधार की आकांक्षा और भावना 
रखते हुए भी, अनजाने में ऐसे कदम उठा सकते हैं, जिनसे समस्या का हल हमना 
तो दूर, बल्कि उसके बढ़ने में मदद मिलू सकती है। यह बात चाहे और किसी 
क्षेत्र मे इतनी सत्य हो न हो, पर अपराध के क्षेत्र में तो प्री तरह से छाग होती 
हैं। यही कारण है कि छोटे से छोटे अपराध के लिए कठोर से कठोर दण्ड की 
व्यवस्था कर भी हम अपराधों में कभी नहीं कर सके हैं। आखिर इसका क्या कार* 
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है ? अपराध करने के कारणों के सम्बन्ध में लोगों ने तरह-तरह की विचित्र 
और ध्रान्त कल्पनाएं की हें, और आज भी ऐसे लोगों कमी नहीं है जो उन्हें 
सत्य मानते हूँ । निःसन्देह, इन गलत धारणाओं के प्रसार में अनेक विद्वानों का 
भी हाथ रहां है । 

यह वास्तव में खेद का विषय हे कि उच्चीसवीं सदी के मध्य तक अपराध के 
कारणों की खोज का कोई वेज्ञानिक प्रयत्न नहीं किया गया । उसके वाद भी जो 
खोजें हुई, उनमें से अनेक बहुत ही अपूर्ण और भ्रान्त थीं। हाल में अवश्य कुछ देशों 
मे इस दिशा मे सहत्त्वपृण काय हुआ है, जिससे परिचित होना अत्यावश्यक हें । 

अब्गे हम संक्षेप में अपराध के कारणों के सम्बन्ध में कुछ प्रस्यात और 
प्रचलित धारणाओं तथा उस सम्बन्ध में हुई महत्त्वपूर्ण गवेषणाओं के परिणामों 
का विवरण देने का प्रयत्त करेंगे । 


सानवशास्त्रीय ($४8/877000970७/) व्याख्या 


लोम्ब्रोजो का सिद्धांत. उन्नीसवीं सदी के अच्त में सर्वप्रथम अपराध के 
कारणों की जांच का गंभीर प्रयत्त आरम्भ हुआ । इन प्रारम्भिक अन्वेषकों में 
इटली के विद्वान लोम्ब्रोजो का नाम बहुत प्रसिद्ध है और आज तक भी कुछ अंशों 
में उनके विचारों के कुछ पोषक मौजूद हूँ । लोम्ब्रोजो ते लगभग ६००० अपरा- 
धियों की मानवश्ाास्त्रीय परीक्षा की, उनके कपालऊ, नाक, ठोड़ी, बाल इत्यादि 
के माप लिये और उससे वह इस परिणाम पर पहुंचे कि अपराधियों में कुछ ऐसी 
शारीरिक विशेषताएं हें जो कि वाक्कीं जनता में नहीं पाई जातीं। उदाहरणार्थ, 
उनके अनुसार अपराधियों का, विशेपकर चोरों के कपाल का, आयतन सामान्य 
व्यक्तियों से कम होता है । उनके बड़े-बड़े, भद्दे चेहरे तथा छोटे मस्तक होते हें; 
उनमें भावुकता का अभाव पाया जाता हैं तथा वह आदिम मनुष्यों की भांति 
प्रायः शरीर पर गदवाते हें । इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
कि अपराध एक आनवंशिक या जन्मजात प्रवत्ति है, अथवा अपराधियों की एक 
पृथक जाति कही जा सकती है, जिन्हें कि पृथक्‌ पहचाना जा सकता है । २०वीं 

«» रीदी में भी कुछ अन्वेषक इसी प्रकार के परिणामों पर पहुंचे । 

« भारतीय सामद्विकशास्त्र. भारतवष में भी अति प्राचीन काल से अपराधियों 
के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही विचार फैले हुए हैं । मनुस्मृति इत्यादि विधिगम्रन्थों 
में न्याय करते समय अपराधी की आक्ृति पर भी ध्यान देने पर बल दिया गया 
है । शारीरिक लक्षणों द्वारा मनृष्य के चरित्र की परीक्षा को लेकर यहां पर एक 
पृथक शास्त्र का ही विकास हुआ जिसे कि सामुद्रिकश्ास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार 
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कुछ लोग हस्त-रेखाओं द्वारा मनुष्य के चरित्र को जानने का दावा करते हैं। 

सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार मनुष्य की ऊचाई, आवाज, वजन, रंग, रक्त, 
शरीर के विभिन्न भागों के तैलीय सख्रावों द्वारा अपराध का निर्णय किया 
जा सकता है। बहतृसंहिता के लेखक वराहमिहिर के मत में” जिसका रंग 
पीला हो, घटने अन्दर को हों, नाक न॒कीली हो, भोंहें बीच में झकी हों तथा 
माथे की रेखायें टूटी हों, उसे यौन-सम्बन्धी अपराधी समझना चाहिए 
जिसकी नाभि दाहिने से बायीं ओर फिरी हो या जिसका चेहरा आयताकार 
(8००॥७४४ पर/9/') हो उसे धोखेबाज जानना चाहिए; धंसे हुए माथे के व्यक्ति 
को सदेव कारावास का भय है । वह स्त्री जिसके पैर की कन्नी उंगली जम्गीन को 
न छू सके और जिसकी आंखें नशीली हों, जिसके गालों में हंसते समय गढ़ढ़े पड़ 
जायें, व्यभिचारिणी होगी । अस्तु । 


समालोचना 


अपराध किसो विशिष्ट शारीरिक अवस्था का परिणाम नहीं. फ्रांसीसी 
मानवश्ास्त्री मेनूत्रियर ने लोम्ब्रोजो की आलोचना करते हुए बताया है कि 
अपराधियों में पाये जानेवाले अनेक शारीरिक छक्षणों में कोई असामान्य अथवा 
हानिष्रद बात नहीं है तथा एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जिससे कि हम अपराधी 
का पहचान सक,। इनमें से कोई भी लक्षण अपराध की जन्मजात प्रवत्ति की 
ओर संकेत नहीं करता । यदि हमें अपराधियों में विचित्रताएं भी कुछ मिलती 
हैं, तो वह केवल आकस्मिक शारीरिक घटनाएं हैं जो अच्छे से अच्छे स्वभाव 
के व्यक्ति में भी पाई जा सकती हैं। जर्मन अपराधशास्त्री बेयर अपने अन्वेषणों 
से इस परिणाम पर पहुंचे कि “अपराध अपराधी की किसी विशिष्ट शारीरिक 
अवस्था का परिणाम नहीं है जो कि उसे अपराधी कार्य करने को बाध्य करता है । 
अभ्यस्त तथा जन्मतः अपराधी दीखनेवाले व्यक्ति में बहुत-से शारीरिक और 
मानसिक कुरूपता के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु न तो वह सब मिलाकर 
न पृथक्‌ ही एसी विशिष्टता रखते हैं, जिनसे कि उन्हें औरों से पृथक किया जा 
सके । अन्य अन्वेषणों से भी इस बात की पुष्टि होती हैं । उदाहरणार्थ, कत्ल 
करनेवालों तथा उनसे सर्वथा उल्टे पुलिसवालों के शारीरिक अन्तर, दो रुर- 
पराधी वर्गों जैसे कि सिपाही और सैनिक, से भी कम पाये गये है । अंग्रेजी 
डाक्टर चाल्से गोरिंग ने इस शताब्दी के प्रारम्भ में ३००० भयंकर अपराधियों 
की परीक्षा की जिसके परिणाम थे--.आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों 
के कपालों की लम्बाई के अन्तर, अपराधियों की तुलना में कोई द्रष्टव्य अन्तर 
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उपस्थित नहीं करते, जब कि विद्याथियों और अपराधियों की तुलना में ऐबरडीन 
और केम्ब्रिज के विद्यार्थियों में यह अन्तर अधिक है । वास्तव में केवल सिर 
की मापों से इस बात के सम्बन्ध में यह अधिक निश्चितता से जाना जा सकता 
हैं कि वह अंग्रेजी अथवा स्काटिश विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, बनिस्वत इसके 
कि वह: आगे चलकर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनेगा अथवा एक दंडित 
अपराधी ।” 

* शारीरिक रूक्षणों में अपराध को खोज भ्रान्त. आधुनिक वेज्ञानिक और ' 
निष्पक्ष अन्वेषणों से यह स्पष्ट है कि अपराधी टाइप नाम की कोई चीज नहीं 
है। इस प्रकार शारीरिक लक्षणों तथा आक्ृतियों में अपराध के कारणों की खोज 
करना सर्वेथा व्यर्थ है तथा इसका एकमात्र आधार पूर्व कल्पनाएं और अच्ध- 
विश्वास है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । अतः हमें अपराध की खोज 
कहीं अन्य करनी होगी । 


२. आथिक वातावरण की व्याख्या 


१९वीं सदी के अन्त में अपराध की एक नई व्याख्या सामने आई जिसमें 
आश्थिक कारणों को अपराध का कारण सिद्ध किया गया। यही वह समय था 
जब कि आधुनिक समाजवादी विचारधारा का उद्भव हुआ । इसके अनुसार 
किसी समाज में आर्थिक कारण ही बुनियादी हैं। इसी सिद्धान्त को काले माक्से 
ने अपनी रचना “अर्थशास्त्र की आलोचना' में जोरदार शब्दों में व्यक्त किया । 
“भौतिक जीवन के उत्पादन-साधन ही जीवन की सामाजिक, राजनेतिक तथा 
आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हें।” इस विचार-सरणी के अनुसार 
किसी समाज की उत्पादन-व्यवस्था ही उसके अपराधों के लिए उत्तरदायी कही 
जायेगी । इसकी दृष्टि में प्रश्न यह नहीं, कि किस अंश में आथिक कारण (जैसे 
कि मुखभरी ) अपराध के उद्भव में कार्य करते हें, प्रत्युत्‌ यह है कि किस अंश में 
कोई आर्थिक व्यवस्था समस्त अपराध को नियंत्रित करती है । 
अपूर्ण पर उपयोगी. इस व्याख्या का एक बड़ा गुण है कि इसने सामाजिक 
-» जीवन के एक विशिष्ट पहल पर हमारा ध्यान केन्द्रित किया है। लोम्ब्नोजो के 
फ्रॉंसीसी आलोचकों के लिए यह तथ्य पर्याप्त अस्पष्ट था । इसका कारण भी 
था । उनमें से अधिकांश चिकित्साशास्त्री थे । आ्थिक व्याख्या में, बावजूद 
कुछ अच्छाइयां होने के, हम केदल उसकी सहायता से अपराध की विवेचना नहीं 
' कर सकते । उसके लिए हमें उन समस्त आर्थिक और अनाथ्थिक प्रयोगों का 
विश्लेषण करना होगा जो कि अपराध को जन्म देते हें । 
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३. समाजश्ञास्त्रों अत्वेशगों ऊे परिगाम 

अपरायी समाजश्ञासत्र आज रूगभग एक सदी पुराना हैं और यह कहा जा 
सकता है कि वह अपराध के कारयों के सम्बन्ध में प्रायः पूर्ण स्पप्टता प्राप्त कर 
चुका है। आगे हम संक्षेप में इसके छुछ सुख्य और महत्त्वपूर्ण निष्कर्पों का विवरण 


३, ५५ ध्यो हक 


ठप 
/प 
/ज 
म्। 


(क) वच्चों को उपेक्षा इत्यादि े 
कुल अपराध में बच्चों और तरुण व्यक्तियों के अपराधों का बड़ा अंश होता 
हैं। इसके अतिरिक्त, प्रोढ़ अपराधियों की बड़ी संख्या या तो बचपन से अपराध 


प्चक 


[0] 


को अयनाती है, अथवा छोटी ही आयु में पतित हो चुकी होती हैं । किशोर 
अपराध के कारणों के ज्ञान से हम प्रौढ़ अपराध के कारणों को भी जान लेते हूँ । 
विभिन्न देशों से एकत्रित सूचनाएं इस बात की श्रवल पुष्टि करती हें कि ब्रा 
उदाहरण और वचपन में उपेक्षा, अपराधका एक बहुत ही महृत्त्वयृर्ण कारण हें । 
बच्चों का नाजायज और अनाथ होना, उनके माता-पिता का जेल में होना, 
भिखारी, शरावखोर अथवा वेज्या अथवा सौतेला होना, उनके द्वारा उन्हें छोड़ देना 
ऐसे कारण हें जो प्रायः बच्चे को अपराधी बनने को बाध्य करते हैं । इसीलिए 
अपराधियों में ऐसे छोगों की ही बहुत बड़ी संख्या होती है, जिन्हें बचपन में किसी 
प्रकार का प्रेम, सुविधा, शिक्षा, सम्मान और सुख नहीं मिला होता । यदि 
इन्हीं बच्चों को छोटी उम्र में इस विषाक्त और हानिकर वातावरण से पृथक 
किया जा सकता, तो उनमें से अधिकांश अपराधी न बन पाते । बचपन में उपेक्षा 
और माता-पिता द्वारा त्याग इत्यादि कारण सभी प्रकार के अपराधों के लिए 
उत्तरदायी हँं। किन्तु अब हम कुछ ऐसे कारणों का वर्णन करेंगे जो कि कुछ 
विशिष्ट प्रकार के अपराधों को जन्म देते हैं । 
(ख) भुखमरी 

उन्नीसवीं सदी के मध्य में कुछ अंकशास्त्री-नमाजशास्त्रियों ने इस चीज 
को लक्ष्य किया कि जनता कि आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने के साथ-साथ चोरियों 
की संख्या बढ़ जाती हैं। १८६७ में जर्मनी में वान मेयर ने चोरी और अनाज 
के भाव के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध को सिद्ध किया | डच अपराधशाम्दी 
बवोन्गर ने १९१५ में अठारह देशों के आंकड़े लेकर यही बात प्रदर्शित की । इसी 
प्रकार अन्य अन्वेषणों द्वारा भी यह तथ्य स्पष्ट हुआ । स्वर्य भारतवर्ष में डा० 
हेकरवाल ने इस सम्बन्ध में १९१७-१९२७ के अपराध और अनाज के भाव के 
आंकड़ों के अध्ययन द्वारा इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया । अनाज के भाव 


रककरण 
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अधिक महत्त्वपृण हैं । इसलिए जिस साल भी रू 
से फसल खराब हुई, छोटी चोरियों की संख्या बढ़ जाती हूं । 

निःसनन्‍्देह, आथिक मन्‍्दी और तेजी रक्त व्यापार-चक्त के उतार-चढ़ाव की 
झोतक है, विशेष प्रकार के अपराधों पर प्रत्यकछ् प्रभाव छोड़ती है । पर वावजुद 
इसके, संसार के उद्योग-प्रधान उन्नत राष्ट्रों में आथिक अपराधों की संख्या ऋमश 
घटती जा रही है । इसका मुख्य कारण वहां का निरल्तर व्चित रहन-सहन का 
स्तर तथा बेकारी-बीमा की सुविधाओं का होना हूं । 





(ग) प्रजोभन 


कुछ अपराधशास्त्रियों के मत में मुखमरी या निर्धनता एक समाजश्ञास्त्रीय 
तथ्य है, लेकिन जो इसकी सीमा के बाहर है, उसे हम प्रलोभनजनित अपराध 
((/0ए8४0प8 &ताणां09॥0ए ) कह सकते हैं । अनेक विद्वान्‌ इसे मानने 
से इनकार करते हैं । उनका कहना हे कि इस सम्बन्ध में हमें कुछ जन्मजात मानव- 
प्रवृत्तिओों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें बदलना यदि असंभव नहीं, तो बहुत 
कठिन अवश्य है । हमारी सम्मति में प्रछोभन स्वयं अपने आप में एक सांस्कृतिक 
तत्त्व है जो एक ओर समाज के आर्थिक और राजनेतिक संगठन, तथा दूसरी ओर 
समाज के आदरशों, मान्यताओं और मल्यांकन द्वारा निर्धारित होता है। वास्तव 
में जन्मजात प्रवत्तियों का सिद्धान्त बड़े अंश में गलत है। विभिन्न संस्क्ृतियों और 
एक ही समुदाय में विभिन्न समयों में, जीवन के विभिन्न आदर्श और प्रेरक पाये 
जाते हेँ। सम्पत्ति और शक्तिलोलप वर्तमान मनुष्य के लिए अवश्य यह समझना 
कठिन हो गया है, कि किन्‍्हीं समाजों में ऐसी प्रवृत्तियों का सर्वांश अभाव था 
और आज भी अनेक पिछड़े हुए कृषक सम॒दायों के अध्ययन से यह जाना जा 
सकता हैं । 

किन्तु जबसे मनुष्य-जाति अमीर ओर गरीब में विभक्‍त है, जेसा कि बहुत 
समय से चला आ रहा है, सम्पत्ति के प्रदर्शन, आराम, आडम्बर, विलासिता ने 


अन्नदय उससे बंचित जनसाधारण की इच्छाओं को जागृत किया हैँ । यद्यपि 
ऐसी 'लैतिक शिक्षाओं हारा जैसे कि दूसरे की सम्पत्ति छीनना पाप है, अवश्य 


इनके दसन में बड़ी सहायता मिली हैँ । किन्तु नई बौद्धिक चेतना ने, समानता 
स्वाधीनता और शअआतत्व के नये आद्शों ने, इस भावना को भी निरन्तर कमजोर 
बता दिया हैं और आइचर्य नहीं कि कुछ समय में यह भावना सदा के लिए 
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समाप्त हो जाय । क्‍यों कुछ लोग बिना श्रम किये ही सब प्रकार के सुखों का 
उपभोग करें और क्‍यों अधिकांश छोग सदा के लिए भूखे मरें अथवा साधारण 
जीवन यापन करें ? क्‍यों न विलासिता से वंचित व्यक्ति इस विलासिता में 
साझीदार बनें ? यह विचार हैं, जो कि आज सामान्य जनता के मने में उठते हैं । 
निःसन्देह, उस पर प्रलोभनों का प्रभाव निरन्तर प्रबल होता जा रहा है । यद्यपि 
आज अमीरों द्वारा अपनी विलासिता का प्रदर्शन पहले की तुलना में पर्याप्त कम 
हो गया है, इसलिये इसे प्रलोभन के उकसाने का प्रमुख कारण मानना भूल'"है । 
वास्तव में औद्योगिक क्रान्ति-जनित समृद्धि और उसके परिणामस्वरूप सामान्य 
जनता के रहन-सहन के स्तर में उन्नति ने, उसकी अधिकाधिक वस्त॒भों और 
प्रसाधतों की चाह को और भी तीब्रतर कर दिया । 

अपराध के आंकड़ों से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि किसी अपराध के पीछे 
क्या मल प्रेरणा या उद्देश्य था । फिर भी हम कह सकते हैँ कि आथिक अपराध 
भुखमरी या निर्धनता और प्रछोभन के कारण या पेशेवर अपराधियों द्वारा अधिक 
अनुपात में किये जाते हैं । सामान्य चोरी का कारण प्राय: पहला होता है; गबन, 
जाल्साजी अथवा धोखेबाजी का दूसरा तथा बड़ी और कुशल चोरी प्रायः पेशेवर 
अपराधियों द्वारा की जाती हैँ । यदि हम पहले प्रकार के अपराध की दूसरे प्रकार 
के अपराध से तुलना करें, तो हमें ज्ञात होगा कि पहला प्रकार आर्थिक मनन्‍्दी और 
तेजी से प्रत्यक्ष प्रभावित है, जब कि दूसरे प्रकार के अपराधों पर उसका प्रभाव 
बहुत ही नगण्य है । इस यंग की सामान्य प्रवत्ति पहले का उतार तथा इसरे का 
चढ़ाव है | दूसरे शब्दों में, भुखमरी और निर्धेतता की कमी उन अपराधों में 
जिनका वह प्रत्यक्ष कारण है, कमी कर देती है, जब कि जनता में निरन्तर वर्धमान 
इच्छायें विशिष्ट प्रकार के अपराधों का कारण बनती हैं । 

इस समस्या के गतिशील पहल के अतिरिक्त, उसका अगतिशील पहल भी 
हैं। गवन, छल, कपट या चालाकी से रुपया वसूल कर लेना तथा चार सौ 
बीस के अन्तर्गत आनेवाले अपराध गांवों की तुलना में बड़े शहरों में अधिक होते 
हैं। इसका कारण है नगर में इसके अधिक प्रलोभनों और अवसरों का होना । 


(घ) व्यभिचार (86>पक्कों 000807क्षींड७707 ) 


व्यभिचार-सम्बन्धी अधिकांश अपराध उन व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, 
जिनमें कि काम-वासना केवछ एक शारीरिक क़िया है । उनमें प्रेम, सहमति, 
भावुकता तथा कोमछता का पर्याप्त अभाव होता है जिससे वह अपनी काम- 
वासना को परिव्कृत और उच्चस्तर पर नहीं ले जाना जानते । वास्तव में कुछ 


श्र 


आकार 
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हे 


अल्प रोगी व्यक्तियों को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसमें जन्म से कामवासना 
का प्राबल्य ही क्‍यों न हो, यदि उस पर विजय नहीं पाता अथवा उसे अन्य सृज- 
नात्मक कार्यों में नहीं मोड़ त्कता, तो कम से कम उसकी एक सभ्य और 
सुन्दर अभिव्यैक्ति अवध्य सीख सकता है । 

बतंमान समाज में अनेक व्यक्ति, विशेषकर अपनी तरुण अवस्था में, जो कि 
हमारे आचरण की बहुत कुछ निर्णायक हैं, ऐसे वातावरण में जन्मते, पलते और 
बड़े होते हें जहां पर काम-भावना के परिप्कार का कोई प्रइन ही नहीं उठता । 
उनके रहने की दयनीय और घृणोत्पादक अवस्था, बुरे उदाहरण तथा माता- 
पिताओं, का भिन्न नैतिक और बौद्धिक स्तर, उन पर ब्रा प्रभाव डालते हं। ऐसी 
अवस्था में जब कि उनका किसी भी प्रकार के कामुक जीवन से दूर रहना 
आवश्यक है, उन्हें उसके बीच रहना पड़ता है । बहुत-से बच्चों को तंग और 
छोटे घरों में, बहुत बार ६-७ सदस्यों को एक ही कमरे में सोना पड़ता है । 
अनेकों के पास सोने के लिए अलग बिछौना भी नहीं होता, अनेकों को अपने 
माता-पिता तथा अनेक लड़के लड़कियों को साथ-साथ सोना पड़ता हैं । अन्त 
में मद्यपान का भी इसमें कुछ हाथ होता है। मद्यपान के सम्बन्ध में कुछ 
आलोचना आवश्यक है । 
(छू) मद्यवान 

मद्यपान अपराध से तीन प्रकार से सम्बद्ध है: (१) भ्रूण (७7 07४०0) 
को विकृृत कर आनुवंशिकता (९९०४४) पर प्रभाव डालकर, (२) मद्यपान 
की आदत द्वारा (३) तेज नशे द्वारा । इसमें हम पहले तथ्य की विवेचना यहां 
पर नहीं करेंगे । 

सचपान की आदत. मद्यपान की आदत तथा नशे का प्रभाव कुछ विशेष 
अपराधों पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। डी० ग्राफ हालेंड में आवारागर्दी और भिक्षा 
वृत्ति के लिए दण्डित व्यक्तियों का अध्ययन कर इस परिणाम पर पहुंचे कि उनमें 
से २६.८ प्रतिशत व्यक्ति अच्छे-खासे शराबी थे। यहां हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि यह कार्य-कारण सम्बन्ध विपरीत भी हो सकता है, अर्थात्‌ अपराध- 
, _वृत्ति स्वयं मद्यपान के अभ्यास का कारण हो सकती है । 

७» इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि शराबी सभी प्रकार के अपराध करते 

हें, जैसा कि प्राप्त आंकड़ों से प्रकट होता हैं। 

तेज बशा. तेज नशे का आर्थिक अपराध पर बहुत ही नगण्य प्रभाव हें, 
किन्तु यौन-अपराधों में इसका थोड़ा तथा आक्रमणात्मक अपराधों में बहुत हीं 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । इसकी पुष्टि में प्रचुर प्रमाण भी उपलब्ध हूं । 

१३ 
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जहां तक योन-अपराधों का सम्बन्ध है, शराब नशे की प्रारम्भिक अवस्था 
में कामुकता की वृद्धि करती है तथा संयम को शिथिल करती है। हालेंड में 
१९०१-५ के वीच शराव के नशे में किये यौन-अपराधों की संख्या लगभग १० 
प्रतिशत तथा सार्वजनिक शीलाचार (?प्र0॥0 ॥)060670४9) के विरुद्ध किये 
अपराधों की संख्या २१ प्रतिशत थी। यह संख्या बहुत नहीं है और इसमें मद्यपान 
का प्रमाण गौण है । इस वात की इससे भी पुष्टि होती है कि प्रथम महायुद्ध के 
बाद से शराब की खपत निरन्तर कम होती रही, पर इस प्रकार के अपशाध 
निरन्तर बढ़ते रहे । 

धशा और आक्रतणात्समक अफ्राब, आक्रमणात्मक अपराधों तथा बचे का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष जाना जा सकता हैं। गारीरिक और मानसिक दृष्टि से शराब 
उत्तेजना की वृद्धि कर अनेक प्रकार के संघर्षों को जन्म दे, चिड़चिड़ेपत को पैदा 
कर आत्मसंयम को शिथिल कर देती है। अनेक देशों से प्राप्त आंकड़ों से यह 
स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, १९०८ में स्वीडन में सिपाहियों पर आक्रमण के ६४ 
प्रतिशत, आहत करने के ७४ प्रतिशत, घरेल शांति के भंग करने के ८५ 
प्रतिशत तथा ह॒त्याओं के ८५ प्रतिशत अपराध शराब के नशे में किये गये । इससे 
यह स्पष्ट है कि अनेक प्रकार के अपराधों में मद्यपान का बड़ा हाथ होता है । 
(च्‌) संस्कृति का अभाव 

अपराधिक हिसा में मद्यपात का चाहे कितना भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो, 
उसके अतिरिक्त, उसमें एक अन्य अत्यावश्यक तत्त्व भी विद्यमान रहता है, वह 
है परिष्कार, सुसंस्कृतता का अभाव और परिणामतः, आत्म-संयम का अभाव । 
पिछले पचास सालों में अधिकांश देशों में सामान्य जनता के सांस्कृतिक स्तर में 
पर्याप्त उन्नति हुई है, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि जनता का एक अंश अभी भी 
सद्व्यवहार, सभ्यता और शिक्षा के वरदान से वंचित है । इसलिए यह कोई 
आइचर्य की बात नहीं कि पिछड़े देशों, प्रांतों, जिलों, जातियों और वर्गों में अधिक 
संख्या में अपराध होते हैं। उदाहरणार्थ, जर्मनी में उत्तेजना में किये हुए आक्रमणों 
की संख्या बुद्धिजीवियों में १ लाख व्यक्तियों के पीछे केवल २५ थी, जब कि 
उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों में वह्‌ ५०० और अकुशलू मजदूरों में 
१,६८० थी । 
(छ) युद्ध 

प्राचीन भारतीय साहित्य में युद्धों की बड़ी महिमा गाई गई है । युद्ध में 
मारे गये व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी बताया गया है। इसी प्रकार अनेक 
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जातियों में युद्ध को एक पुनीत और सभ्यता के प्रसार का साधन न्मझा गया है | 
वर्तमान फासिस्टवाद तो इस विचारधारा का चरम उत्कर्प कद्दा जा सकता है । 
अनेक प्राचीव और अर्वाचीन प्रसिद्ध और पृज्य महान व्यक्तितियों ने, युद्ध की प्रशंसा 

चाहे कितभे भी सुन्दर और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया हों, युद्धों के 
निष्पक्ष अध्ययन से यह भलीभांति स्पष्ट हो चका हे कि इनसे हमें धन और जन 
की तो हानि होती ही है, किन्तु इसके अतिरिक्त, युद्धरत लोगों का भीषण नैतिक 
पतन हो जाता है, जिसका एक प्रत्यक्ष और घातक परिणाम समाज में अपराधों 
की असाधारण वृद्धि में दृष्टिगोचर होता हैं । वृद्ध उन समस्त कारणों को 
उपस्थित्ञ करते हैं जो कि अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। पुरुषों की अनुपस्थिति 
में परिवारिक जीवन विश्युखल हो जाता हैं। अभी तक घर के कामों मे संलग्न 
विवाहित स्त्रियों को घर से वाहर काम पर जाता पड़ता हूँ । बच्चों को उपक्षा 
होती है । काम-सम्बन्धी पतन प्रारम्भ हो जाता है । निर्धनता और भुखमरी 
आ घेरती है । युद्ध के लिए उत्पादन और वस्तुओं की मांग, जनता के उपभोग 
के लिए प्राप्त सामग्री में भीषण कमी कर, वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि 
कर मनाफाखोरी और चोरबाजारी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है । सरकारी 
कमचारियों के हाथ में अनेक व्यापारिक अधिकार चले जाने, उनको छुपा से 
असाधारण छाभ होने की संभावनाएं और सुविधा होने के कारण रिश्वतखोरा 
और छल-कपट खूब जोर पकड़ते हैं । सामान्य जीवन में निषिद्ध, किन्तु युद्ध में 
स्वीकृत और सम्मानित कत्ल, आक्रमण, विनाश सैनिकों द्वारा युद्ध के पश्चात्‌ 
भी उन कृत्यों के किसी अन्य दिशा में दृहराये जाने के बीज बोते हें । 

युद्धकालीन और यूद्धोत्तर कुछ योरोपीय देशों के आंकड़े हमारे कथन को 
प्रबल पुष्टि करते हें । इस समय में अपराधों की बाढ़ आ गई । युद्धकाल में 
अधिकांश पुरुष, उस आयु में जब कि सबसे अधिक अपराध किये जाते हैं, सैनिक 
सेवा में थे और इसलिए सामान्य न्यायारूयों के अधिकार-्षेत्र से बाहर थे । 
लड़ाई के मैदान में किये गयें अपराधों की संख्या तो स्वभावतः कभी भी प्रकाशित 
नहीं होती और साथ ही इस समय में पुलिस और न्यायालय विभाग के कमजोर 
. पड़ जाने के कारण, अपेक्षतया कम ही अपराधी पकड़े जाते और दण्डित होते हें । 
इरूलिए हमें अल्पतम संख्या ही उपलब्ध होती हें। किन्तु यह अल्पतम संख्या भी 
अपराधों में युद्धभननित असाधारण वृद्धि को स्पष्ट करती है। उदाहरणार्थ, किन्हीं 
देशों में तो युद्धकाल में चोरियों की संख्या में २१० प्रतिशत तक वृद्धि हुई। 
३. भोदिक वातावरण 

अतिप्राचीन काल से मनुष्य और समाज पर भौतिक वातावरण (जलवायु, 
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भूमि इत्यादि) के प्रभाव को लोग स्वीकार करते आ रहे हैं, विशेषकर 
जलवायु का मनृष्य की काम-प्रवृत्ति पर, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । भूमि का 
समाज के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिसका एक उदाहरण सिंचाई 
की गारंटी के लिए पूर्वीय देशों में निरंकुश शासन का जन्म है । शायद 
फ्रेंच लेखक मांटस्क्यू वह प्रथम व्यक्ति था जिसने कि अपराधझशास्त्र के लिए 
जलवायू के महत्त्व को समझा था। आज इस सिद्धान्त को माननेवाले 
बहुत कम हैं, फिर भी यदि हम इस सिद्धान्त की अत्युक्तियां छोड़ दें, तो अभी 
भी यह समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में पर्याप्त प्रमुख स्थान रखता है | 
अपराधशास्त्र के क्षेत्र में भी इसके कई पोषक पाए जाते हैं। जहां तक भौतिक 
वातावरण के अप्रत्यक्ष प्रभावों का सम्बन्ध है, जो कि समाज द्वारा प्रकट होते हें, 
उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, इंग्लेंड में उद्योगवाद के जन्म 
में कोयले और लोहे की उपस्थिति एक बड़ा कारण थी । पर जहां तक भौतिक 
वातावरण का अपराध पर प्रत्यक्ष प्रभाव का प्रश्न है, वह बहुत ही कम होता 
जा रहा है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और आविष्कारों का उदय और उचन्नति 
इस प्रभाव को धटाने का प्रमुख कारण है । 

भोतिक वातावरण का अपराध पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं. हम देख चुके हें 
कि अनाज की कीमतों और व्यापारिक तेजी-मन्दी के साथ अपराधों की संख्या 
बदलती रहती है; किन्तु अधिक और कम तापक्रम से, जब तक कि उसका 
अच्छी या बुरी फसल से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो, ऐसा कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । 

इस सम्बन्ध में संकलित विभिन्न सूचनाओं से हम इस परिणाम पर पहुंचते 
हैं कि अपराध पर भौतिक वातावरण का प्रभाव, यदि कुछ होता भी हो, तो बहुत 
- ही गौण है । वौन लिज्ट ने ठीक ही कहा था, (हम अब विशिष्ट जलवाय अथवा 
भूगम को अवस्थाओं द्वारा उत्पन्न किन्‍्हीं अपराधी वनस्पतियों अथवा जीव-जन्तुओं 
म॑ विश्वास नहीं करते । 


४. प्राणिक समाजशास्त्री-व्याख्या 


कद ७ 


जन्मतः: अपराधी की कल्पना के पोषक लोम्ब्नोजो के ही एक अनयायी फैरी 
ने मानवशास्त्रीय और वातावरण के सिद्धान्तों के संडलेषण और समन्वय का 
प्रयास किया और यह सूत्र प्रस्तुत किया, “प्रत्येक अपराध व्यक्तिगत, सामाजिक 
ओर शारीरिक तथ्यों का परिणाम है ।” यहां व्यक्तिगत तथ्यों का अर्थ वही है 
जो कि लोम्ब्रोजो ने लगाया था। 


अपराध के कारण १९७ 


समालोचना 
केवल अपराध तक सौसित नहीं. यह सूत्र--प्रत्येक अपराध "व्यक्ति + 
वातावरण, किसी भी अपराध पर लागू हो सकता है। यह केवल अपराधी कार्यों 
पर ही नहीं, सभी प्रकार के मानवीय कार्यों पर लागू होता है । किन्तु इस सूत्र 
की समौलोचना करने से पहले, यह समझ छेना' आवश्यक है कि अपराध करते 
समय व्यक्तिगत तथ्य में दो उप-तथ्यों का समावेश होता है । एक तो वह 
परिस्थितियां जिन्होंने जन्म से लेकर अपराध करने तक व्यक्ति को प्रभावित 
किया है; दूसरे उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियां ([7"0]0७78068) । यहां यह 
दुहरानें की आवश्यकता नहीं कि अपराध में वातावरण का तथ्य अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है, अतः फेरी के सूत्र में निम्न संशोधन की आवश्यकता है--प्रत्येक 
अपराध -- (वातावरण + प्रवृत्तियां) + वातावरण । वातावरण का सदैव ही 
मनुष्य पर दोहरा असर पड़ता है । इस सीमित अर्थ में फैरी का सूत्र सही है । 
समान वातावरण की कल्पना अंत. दो व्यक्ति एक ही वातावरण में 
रहते हैं, उनमें से एक अपराधी बनता है दूसरा नहीं, इसे कैसे समझाया जाय ? 
वास्तव में कोई भी दो व्यक्ति कभी एक वातावरण में नहीं रहते । तनिक सा भी 
अन्तर उनके भावी जीवन में बहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर देता है । 
अयराध शारीरिक या मानसिक विकार का परिणाम नहीं. दूसरा प्रइन 
उठता हैँ कि यह व्यक्तिगत तथ्य क्या है ? फैरी इसे शारीरिक विकार का 
परिणाम मानता है, जब कि हम देखते हैँ कि अधिकांश अपराधी शारीरिक और 
मानसिक दृष्टि से पर्याप्त स्वस्थ होते हें । इसका समाधान पर्याप्त सरल हैं । 
एक उद्यहरण, हम मान लेते हूँ कि दो व्यक्ति हबह्ू एक से वातावरण में 
रहते और रह चुके हैँ, दोनों को ही कोई भी अपराध करने की समान सुविधा है 
और दोनों को ही इसमें किसी प्रकार की नैतिक आपत्ति नहीं हैं। निर्णयात्मक 
क्षण पर एक को कार्य करने का साहस है, दूसरा डर कर हट जाता है। अतः हम 
कह सकते हू कि साहस अपराध का कारण और कायरता अच्छाई का कारण है। 
प्रायः ऐसा ही होता हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से एक अधिक 
“बुद्धिमान हैं और पकड़े जाने के खतरे से परिचित होने के कारण ऐसा नहीं करता, 
और मूर्ख के लिए उसे छोड़ देता है। इस प्रकार चतुराई अच्छाई और मूर्खता 
अपराध का कारण बनी । कित्तु प्रायः इससे विपरीत भी पाया जाता हैं । बहुत 
से अपराध बिना असाधारण कौशल, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के असंभव हे। 
वास्तव में जिसे तनिक भी अपराधियों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला 
है, वह जानता है कि वह मूर्ख नहीं होते । 
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सससस्‍्त मानव-गुण अपराध के प्रेरक और लिवारक. दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हैं, कि समस्त प्रकार के संभव सामान्य मानवीय गुण मनुष्य को अपराध 
करने अथवा उससे बचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं । यह बहुधा परिस्थितियों 
प्र निर्भर करता है। यहां तक कि नेतिकता की भावना की कमी, जिसे कि 
अपराध का एक प्रबल प्रेरक माना जा सकता है, कोई कारण नहीं कि अनिवार्यतः 
अपराध में ही घटित हो । एक दुराचारी एक विशिष्ट सीमा में, जो कि कानून 
का उल्लंघन नहीं करती, जीवन में खूब सफलता प्राप्त कर सकता हैँ । अवश्य 
ही कुछ अपराधी एक बहुत ही खतरनाक वर्ग के सदस्य होते हें, किन्तु कौन इससे 
इनकार कर सकता है कि काननी अर्थों में न सही, पर नैतिक दृष्टि में'अवश्य, 
हमें एक से एक धूर्त निरपराधी नहीं मिलते ? जीवन का सामान्य अनुभव ही हमें 
यह बताने के लिए पर्याप्त हे । 

जन्मजात गुण अपराध से असंबद्ध, अतः फेरी के प्रसिद्ध प्रश्न कि 'एक 
ही परिस्थिति में पोषित दो व्यक्तियों में से एक क्यों अपराधी और दूसरा क्यों 
अपराधी नहीं बन सकता ? का उत्तर हम निम्न शब्दों में दे सकते हं- क्योंकि एक 
व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की तुलना में एक मानवीय गुण अधिक मात्रा में हैं जिसका 
अपने आपमें कोई महत्त्व नहीं है, अथवा उसमें कोई भी गुण नहीं है, जिससे वह 
अपराध करे ।” मेनूवीरियर ने इसी तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया है, “सब 
बातें समान रहते हुए भी कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपराध की 
ओर अधिक अग्नसर होते हें, जेसे कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अपराध की ओर 
अधिक प्रवृत्त होते हैं। वह आदमी जो कि अधिक हुष्ट-पुष्ट और साहसी है, 
दु्बंड और डरपोक आदमी की तुलना में हिसात्मक अपराध की ओर अधिक 
प्रवत्त होगा । यद्यपि समग्र रूप से प्रत्येक प्रकार की शारीरिक बनावटवाला 
व्यक्ति अपने उपयुक्त कोई न कोई अपराध पा ही जाता है, चाहे वह आग लगाना 
ही क्यों न हो। स्वस्थ आक्रमण की ओर, बहुत बोलनेवाला ठगी की ओर 
अधिक अग्रसर होगा । पर इस कारण से हम शक्ति, वाकपटुता, साहस, फूर्ती 
ओर चातुर्य को अपराधी गुण करार नहीं दे सकते।” दूसरे शब्दों में हम कह सकते 
हँ कि विभिन्न व्यक्तियों में अपराध-प्रवृत्ति का पर्याप्त अन्तर पाया जाता है ॥#« 
संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैँ कि जन्मजात गुण, एकांततः रोगी व्यक्तियों 
को छोड़कर, अपराध की ओर अग्रसर नहीं करते । 
५. अव्यात्मवादी व्याख्या 

अपराधशास्त्रियों में एक ऐसा भी वर्ग है जो कि धामिकता के अभाव में 
अपराध के कारणों की खोज करता है । जर्मन लेखक क्रॉस के शब्दों में, 'ईष्वर 
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से निरन्तर वढ़ती हुई विमखता, जो कि जनता के अधिकाधिक विस्तत क्षेत्र में 
फैल रही है और सामान्यतः: जीवन और संसार के प्रति इससे उत्पन्न विचार वह 
जमीन है जिस पर करूंक और अपराध खूब फलते-फूलते हे । सच्ची नेतिकता 
विना धर्म के" संभव नहीं 'हे । 


समाछो चना 
* उपर्यक्त मत की पृष्टि में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । केवल यह एक 
यक्ति दी जाती हें--अपराध बढ़ रहा है, अर्धामिकता भी बेढ़ रही है। अतः: इनका 
कार्य-करण का सम्बन्ध है । 
अामिकता और अवराय में का्य-हझारण का संबंध वहीं. इस सम्बन्ध 
में इतना कहना पर्याप्त है, यदि यह भी मान लिया जाये कि अपराध और जबा- 
मिकता दोनों ही वढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच अनिवार्य अन्तःसम्बन्ध स्थापित 
नहीं किया जा सकता । हो सकता है कि यह दोनों ही किसी तीसरे कारण पर 
निर्भर हों । यदि हम ऐसा अनियार्य सम्बन्ध दर्शाता चाहते हूँ, तो हमें मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी उस भांति व्याख्या करनी होगी, जिस भांति कि शराब- 
खोरी के क्वास द्वारा हम जाक्रमणात्मक्न अपराव के हास को दर्शाते हैं | किन्तु 
अपराध और धर्म के दीच ऐसा कोई स्पप्ट सम्बन्ध नहीं हे, जंसा कि उसके 
समर्थक समझते हु । 
अबःमिकता अपराध का कश्ण नह. अब हम जरा कुछ ऐतिहासिक उदा- 
हरणों पर गौर करें। उद्चीसवीं सदी के प्रारम्भ में हम इंग्लेण्ड में अपराधों की 
असाधारण वद्धि देखते हैं, किन्तु उस समय वहां अधामिकता अथवा नास्तिकता 
के विस्तृत प्रसार का कोई प्रमाण नहीं मिलता । वस्तुत: इस सिद्धान्त को हम 
विल्कुल विपरीत व्यक्त कर सकते हैं । जब उद्नीसवी सदा के अन्त और बीसवीं 
सदी के प्रारम्भ में अधामिकता एक सार्वजनिक तथ्य बन गई, तब अपराध वास्तव 
में घट गये । इस सम्बन्ध में कुछ संकलित आंकड़े द्रप्टव्य हें । फैरी को ७०० ह॒त्यारों 
में से केवठ एक नास्तिक मिला । हेवकाक ऐलिस के अनुसार स्वाधीन विचारक 
बिरले ही जेलों में पाये जाते हैं । अंग्रेज पादरी हासिके के अनुसार २८,३५१ 
अडराधियों में से मश्किल से ५७ वास्तिक थे। जोली ने बताया हे कि पेरिस में 
तीस सार की अवधि में फांसी चढ़ाये कैदियों में से केवल एक ने धामिक अनुष्ठान 
करवाने से इनकार किया । सर्वेत्र ही अधामिक अपराधी बिरले होते हें । भारत 
सें यह तथ्य अपरिचित नहीं हे । इसलिए यह कहना कि धामिकता का अभाव 
अपराध को जन्म देता हैं, ठीक नहीं हू । 


कि 
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अधामिकों में कम अपराध. ऊपर हम यह बता चुके हें कि अपराधियों 
में अधिक अनपात धामिक लोगों का पाया जाता है । इससे यह प्रइन उठना 
स्वाभाविक है कि अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्तियों की तुलना में क्‍यों कम 
अपराध करते 

इसके प्रमुख कारण सामाजिक प्रकार के हैं और उनका ईश्वर में विश्वास 
या अविश्वास से कोई सम्बन्ध नहीं है । अधामिक व्यक्ति प्रायः बड़े नगरों के 
रहनेवाले होते हैं । वह बौद्धिक और विद्येष योग्यता प्राप्त वर्ग मैं से 
आते हैं। अधिक सम्पन्न, शिक्षित और सुसंस्क्ृत होने के कारण, वह आसानी 
से अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त, उन्हें अफ्ने पर 
अधिक नियंत्रण होता है 

जब एक व्यक्ति धामिक वातावरण में रहने के बावजूद भी, अधाभिक 
बनता है यह उसके उच्च चरित्र का परिचायक हैं । किसी भी परम्परा का 
उल्लंघन, विभेषतः जब कि वह शक्ति के विस्तृत झ्ञाधनों से संरक्षित हो, एक 
विशिष्ट दुढ़ता का द्योतक है । धामिक व्यक्तियों को प्रायः ऐसे अधामिक 
नास्तिक लोगों के सम्पर्क में आकर अवश्य आश्चर्य होता है, जिनका कि चरित्र 
आदर्श होता है। वास्तव में चरित्र का सम्बन्ध अधर्म से भी कुछ नहीं है। 
विभिन्न परिस्थितियों में यह चीज परिवर्तित होती रहती है । 

धर्म-नेतिकता पर्याय नहीं. अधर्म अपराध को अग्रसर करता है, इस सिद्धान्त 
की मुख्य भ्रान्ति यह है कि बिना धर्म के नैतिकता संभव नहीं है। मानव- 
शास्त्र और मनोविज्ञान हमें दूसरी ही बात बताते हैं । वास्तव में मानव-मन में 
नेतिकता धर्म से कहीं गहरी बैठी हुई है, इसलिए वह उस पर निर्भर नहीं 
है । परिणामत', बिना धर्म के नैतिकता संभव है और बिना नैतिकता के 
धर्म । 

उपयुक्त भूल का मूल कारण सारे इतिहास में धर्म और नैतिकता का घनिष्ठ 
म्बन्ध है, जिससे वह दोनों अभिन्न प्रतीत होते है । वास्तव में नैतिक आदेश का 

मूल सामाजिक और ऐहिक है उसमें कोई दैवी चीज नहीं है । उदाहरणार्थ, जिन्हें 
हम हिन्दू या मुस्लिम धर्म की विशेषताएं मानते हें, वह उन देशों में भी जहां उनका ' 
नाम नहीं मिलता, विद्यमान हें । ह 

विशुद्ध नेतिकता दंड के भय से मुक्त. तो इस सम्बन्ध में धर्म ने क्या काम 
किया है ? संक्षेप में इसने मानवीय दण्डों के अतिरिक्त, परछोक और इहलोक 
में देवी दण्डों की और वृद्धि कर दी हैं। समस्त दण्डों का, जिसमें दैवी दण्डों का 
भी समावेश है, उद्देश्य, स्वार्थथण नैतिक आचरण करने की प्रेरणा है। इसलिए 


न 


हि आन या 


अपराध ओर दण्ड का इतिहास २०१ 


यह देवी या धामिक नैतिकता भी भय और प्रलोभन पर आधारित है। पर 
विशुद्ध नेतिक आचरण और कर्म पर दण्ड के भय या पुरस्कार की प्राप्ति का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । 

कोई कह सकता है कि लाखों ऐसे व्यक्ति हें जो कि धामिक हें और नैतिक 
भी । कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता, किन्तु इससे हम यह नहीं कह 
सकते कि इनमें कोई कार्य-कारण का सम्बन्ध है । इसके अतिरिक्त, हमारे पास 
कोई'प्रमाण नहीं है जिससे हम कह सकें कि प्रबल धामिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों 
में कोई प्रबल नैतिक प्रवृत्ति दिखाई देती है । अध्यात्मवादी व्याख्या के सम्बन्ध 
में हम अधिक से अधिक यह ही कह सकते हैं कि अपराध में धर्म एक तटस्थ 
तथ्य हैँ । 

अपराध के कारणों की विभिन्न प्रमुख व्याख्याओं की विवेचना के पश्चात्‌, 
संक्षेप में अपराध और दण्ड के इतिहास पर एक दृष्टि डालना उपयोगी होगा । 


अयपराब और दण्ड का इतिहास 


समाज में कानूने की आवश्यकता. प्रत्येक समाज में उसके तत्कालीन 
विश्वास, धर्म, धारणा और अवस्था के अनुसार कुछ ऐसे सर्वमान्य नियम होते 
है जिनका उल्लंघन अपराध माना जाता है। किसी भी अच्छे से अच्छे समाज 
में कभी न कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हें, जब कि कोई व्यक्ति उन नियमों 
का आवेश में अथवा जान-बूझकर उल्लंघन कर ही बैठता है । ऐसी स्थिति में 
दण्ड की आवश्यकता अनुभव होती है । प्राचीन काल में कानून का प्रमुख रूप 
परम्परा या परिपाटी थी। आदिकालीन समाज में सीमित विनिमय और सीमित 
सम्पत्ति के कारण दीवानी कानून का अभाव था । किन्तु आपस में मारपीट, 
खुन-खराबी की संभावनाएं तो वहां भी विद्यमान थीं। अत: फोजदारी कानून 
की गुरू से ही जरूरत थी। उस समय केवल व्यक्ति ही अभियोगी पक्ष था । 
आज राज्य भी अभियोगी पक्ष है। 

आदिकालीतत दण्ड व्यवस्था. आदिकालीन समाज में कुल यद्ध (3400व 
अ6प्र0) झगड़े निपटाने का एक साधन थे । जब यह दो कवीले के बीच 
होते थे तो यद्ध का रूप धारण कर लेते थे। बाद में यह तरीका अनुपयुक्त 
पाया गया और परिणामतः, हानि पहुंचानेवाले पक्ष द्वारा हानि उठानेवाले 
पक्ष की क्षतिपृर्ति की पद्धति निकली | इसके लिए विभिन्न समाजों में 
विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न हरजान तथा जुरमाने देने की व्यवस्था की 
गई । चुकची कबीले में हत्या को छोड़, अन्य साधारण क्षति के लिए हरजाना 
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लेने की प्रथा है । बहुत-से स्थानों में सार्वजनिक सुरक्षा के उद्देश्य से अपराधों 
को निपटाने की व्यवस्था है। एक ह॒त्यारा दिवंगत व्यक्ति के परिवार के व्यक्तियों 
को सहभोज और अन्य वस्तुएं दे अपने अपराध का प्रायश्चित्त कर सकता है । 
समोज में भी ऐसी ही व्यवस्था है । एक ह॒त्यारा अथवा व्यभि्चारी हानिप्राप्त 
पक्ष से दया की भिक्षा की याचना कर उनके लिए लकड़ी, पत्ते और पत्थर 
लाता है, जो इस बात का संकेत है कि वह उसे मार, पका और खा सकते हें। 
इससे आहत पञ्ञ को मनाने में देरी नहीं लगती । आदिकालीन समाजों में 
दिव्यी परीक्षाएं ( 0766७४8) और शपथ न्याय के मुख्य साधन हैं । छोई ने 
अपनी पुस्तक आदिसमाज में दो प्रचलित विधियों का वर्णन किया है | एक 
प्रकार के अभियोग में दोनों पक्षों को अपने मुंह में चाकू रख सूरज की ओर मुंह 
उठा, उसकी साक्षी दे तथा झूठ बोलने पर मृत्यु का आवाहन कर शपथ छेनी ह 
पड़ती हैँ । एक अन्य अभियोग में एक भैंस के सूखे कपाल पर तीर से छेद कर 
एक मांस का टुकड़ा रख दिया जाता हैं और दो पक्षों को उसे उठाकर चखना 
होता हैं तथा झूठ बोलने के लिए मृत्यु का आवाहन करना पड़ता है। इस प्रकार 
जब अपराध का निर्णय नहीं होता था, तो यदि कुछ ही समय पश्चात्‌ किसी पक्ष 
पर कोई विपदा पड़ती थी, तो यह समझा जाता कि वह दोषी था । 

इसके अतिरिक्त, जब किसी व्यक्ति को दण्डित किया जाता था, तो उसके 
साथ अनेक वज्ञ-याज् धामिक क्रिया-कर्म किये जाते थे। उनसे यह प्रदर्शित 
किया जाता था कि व्यक्ति को दैवी नियम भंग करने के अपराध में दण्डित किया 
गया हैँ । 

आरण्यक (8७7ए98208 ) के लिए परम्परा पवित्र है। और इसीलिए प्राय 
सभी प्रारम्भिक नियमों में निषेध (4१89008) है। मैल्नोवस्की ने अपनी पस्तक 
जारण्यक समाज मे अपराध और प्रथा" में यह प्रदर्शित किया है कि आरण्यक 
सदव हा उनका अन्वपालन नहीं करते । प्रथा के अतिरिक्त, जीवन, सम्पत्ति 
और व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे ब॒नियादी नियम हीते हे जिन्हें कि 
हम जपराधी कानून कह सकते हें। कुछ अंगों में आदि समाज में दण्ड और जाद 
कानून के संरक्षक कहे जा सकते हैं। वास्तव में अपराधी कानन को नाराज औरू  « 
आहत कवीछा कार्यान्वित करता है। दीवानी कानन के उब्लंघन के लिए कोई 
दण्ड नहीं होता, उसे केवछ एक पक्ष के लिए अधिकार तथा दूसरे पक्ष के लिए 
कत्तव्य॑ माना जाता है । 

आदिकालीन समाज के अपराधों को हम तीन मख्य वर्गों में बांट सकते हँ--- 
(१) समुदाय के टैबुओं--निषेधों या प्रथाओं का उल्लंघन (२) परिवार समूह 
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के प्रति अपराध, (३) एक कवीले द्वारा दूसरे कबीले पर आघात । वहिविवाह 
नियमों का उल्लंघन, विद्रोह, कायरता प्रथम प्रकार के, परस्त्री-गमन, पितु-हत्या 
दूसरे प्रकार के तथा आज के अधिकांश अपराध चोरी, हत्या, निन्‍दा तीसरी 
प्रकार के अपराध के उदाहरण हें । 
आदिकालीन दण्ड का प्रधान रूप दारीरिक यन्त्रणा अयवा किसी प्रकार का 
बहिष्कार होता था। आंख के लिए आंख, दांव के लिए दांत”, शारीरिक दण्ड 
का सिद्धान्त था; यद्यपि कुछ अवस्थाओं में आहत पक्ष को हरजाना देने की 
भी व्यवस्था थी । 
राज्य-संस्था के विकास के साथ राज्य के विरुद्ध अपराधों का भी जन्म 
हुआ तथा दण्ड देने की शक्ति राज्य में निहित हो गई तथा निश्चित कानून बने 
जिसमें कि प्रथाओं का भी समावेग किया गया। अपराध केवरू आहत व्यक्ति 
के विरुद्ध न होकर, अंशतः: राज्य के विरुद्ध समझा जाने लगा । 
सध्यकालीन व्यवस्था, मश्यकाल की दण्ड-व्यवस्था भी प्रतिशोध और 
दमन के सिद्धान्तों पर आधारित थी। रैक और ह्वील जेसे यन्त्रों द्वारा यंत्रणा 
और वध, जिन्दा जलाना, तेल में उबालना, कोड़े लगाना, अंग-भंग करना, दागना, 
पेरों और गले में बेड़ियां डालना, तहखानों और गन्दी तनहायियों में रखना, 
पिलोरी, गेली, कोल्हुओं में जोतना, इत्यादि अमानुषिक साधनों का दण्ड देने 
में प्रयोग किया जाता धा। सामान्य चोरियों और डकेतियों तक के लिये अंग-भंग 
ओर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था थी। पिछली दताब्दी के प्रारम्भ तक आज के सभ्य 
कहलानेवाले देशों में यह अमानुपिक दण्ड चलते रहे । 
आधुनिक प्रवृत्तियां, समाजवादी और जनतन्‍त्री विचारवाराओं के उदय 
ने पहली बार हमारा ध्यान दण्ड के इन जंगली, हानिप्रद और निरर्थक उपायों 
की ओर खींचा और उनके विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । १७९० 
में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। पिछली 
शताब्दी के मध्य से योरोप और अमरीका के जेल-कर्मचारियों के विभिन्न सम्मेलन 
हुए। १८७२ में जेल-सुधार के लिए फ्रेंकफुर्ट में प्रथम अस्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई, 
*« जिसमें पहली बार दण्ड के मानवीय पक्ष पर ध्यान दिया गया तथा अपराधी का 
दमन करने के बजाय उसे सुधारने पर बल दिया गया । यह अन्‍्तर्राप्ट्रीय कांग्रेस 
जेल-सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। विभिन्न देशों में विभिन्न 
सुधारकों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पुरानी दण्ड-व्यवस्था में क्रय: अल्पाधिक 
सुधार प्रारम्भ हुए । यह सुधार के प्रयत्न आज भी जारी हैं। अभी भी हमारी 
दण्ड-व्यवस्था में पर्याप्त कमियां विद्यमान हूँ, फिर भी निविवाद रूप से पुरानी 
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जंगली दण्ड-व्यवस्था की तुलना में यह कहीं अधिक सभ्य और श्रेष्ठ है। 

इसके अतिरिक्त, प्राचीन या मध्यकालीन तथा आधूुनिक दण्ड-व्यवस्था में 
: एक बड़ा मौलिक अन्तर है । पहली अंधविश्वास, धर्म और प्रथाओं पर आश्चित . 
थी, जब कि दूसरी का रुख विज्ञान, अन्वेषण और सुधार की ओर है। 


भारतीय दण्ड ओर कानून का इतिहास 


प्राचीन काल में भारतवर्ष में अपराध, कानून और दण्ड का क्‍या रूप था, 
इसका ठोक-ठीक निर्णय पर्याप्त कठिन कार्य है । फिर भी प्राचीन साहित्य से 
उस पर जो प्रकाश पड़ता है, उससे हमें उसकी एक झांकी भर मिल जाती हे । 
गुप्त-काल में अपराधियों को दण्ड देना राजा का प्रमुख कत्त॑व्य था। अपराध 
के अनुपात में दण्ड देने की व्यवस्था थी। न्यायाधीश और पूर्व उदाहरण और 
प्रथाएं ही कानून का मुख्य स्रोत थीं। चोरी-डकती पर्याप्त प्रचलित थी । 
अपराध स्वीकार कराने के लिए तरह-तरह की यन्त्रणाएं दी जाती थीं । बौद्ध 
काल से पहले, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं द्वारा अपराध जानने का शायद रिवाज 
नहीं था। स्त्रियों के सतीत्व की परीक्षा के लिए अवश्य अग्नि-परीक्षा का निर्देश 
मिलता है। सामान्य अपराधों के लिए विभिन्न जूर्मानों की व्यवस्था थी। स्त्रियों 
के लिए परपुरुष-गमन के लिए बड़ा कठोर दण्ड था। इसके लिए मृत्य-दण्ड 
तथा अंग्र-विच्छेद तक की व्यवस्था थी। जुर्माने, कोड़े, कारावास, अंग-विच्छेद, 
सम्पत्ति का अपहरण तथा देशनिकाला दण्ड के प्रमख प्रकार थे । 
मन्‌, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, हमारे यहां सर्वप्रथम कानन निर्माता 
कहे जा सकते हें। मनुस्मृति में ऋणमोचन, जमा और वचन, बिक्री, साझे- 
दारी, दान की रोक, पुन:प्राप्ति, मजदूरी का न देना, इकरार का भंग, क्रय- 
विक्रय का भंग, पशुओं तथा सीमा सम्बन्धी झगड़े, आक्रमण, मानहानि, चोरी 
डकती, व्यभिचार, पति-पत्नी के कत्तंव्य, जुआ और बोली लगाना, अठारह प्रकार 
के अपराध गिनाए हैं। अपराध के पता हछूमाने में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं 
का भी प्रयोग किया जाता था, अग्नि, जल, तुला, गंगाजल, हल, धर्म, चावल, गर्म 
सोने की शलाका तथा विष इसके साधन थे । इसके अतिरिक्त ब्राह्मण तथह  * 
अन्य जातियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में अत्यन्त मेद-भाव स्वीकृत था । जहां 
शूद्रों को साधारण से अपराधों के लिए प्राणदण्ड वहां एक ब्राह्मण को बड़े से 
बड़े अपराध के लिए केवल देश निर्वासन दिया जा सकता था| 
मुस्लिम राज्यों के समय में हमारे यहां कुरान के कानून को व्यवहार में 
लाया गया। मराठा छोणगों की न्याय-व्यवस्था पर्याप्त सरलूू थी। प्राण-दण्ड 
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प्रायः अज्ञात था। पर चोरों और डाकुओं के हाथ-पैर काट दिये जाते थे। इस 
प्रकार अंग्रेजों के आने से पहले मुस्लिम राज्यों में कुरान तथा हिन्दू राज्यों में 
हिन्दू कानून के अनुसार दण्ड-व्यवस्था थी । 

१९वीं सदी में हमारे यहां अंग्रेजी कानून का आगमन हुआ तथा उसकी 
शैली पर्‌ हमारे यहां १८६० में भारतीय दण्ड-विधान पास किया गया । 

अपराध की हानियों, सामान्य कारणों और उसके निवारण के उपायों की 
संक्षिण्त विवेचना करने के पश्चात्‌ हम भारत में अपराध और उसके निवारण 
के सम्बन्ध में अधिक अधिकार, योग्यता और बुद्धिमत्ता से विचार कर सकते हैं । 
आगे हम संक्षेप में भारत में होनेवाले अपराधों के कुछ विशिष्ट कारणों तथा 
कुछ ऐसे सामाजिक और आथ्थिक तथा अन्य पहलुओं, अर्थात्‌ उन सांस्कृतिक 
पहलओं पर प्रकाश डालेंगे, जो कि इस देश में विभिन्न प्रकार के अपराधों को 
विशेष रूप से प्रभावित करते हैं । 
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१, सामाजिक अवस्था का प्रभाव 


प्रत्येक देश में विशेष सामाजिक अवस्था और परिस्थितियां, जिन्हें कि दूर 
किया जा सकता है, अधिकांश अपराधों के लिए उत्तरदायी होती हैँ । सामाजिक 
वातावरण का मनुष्य के आचरण पर प्रबल प्रभाव पड़ता है । भारत में अति 
प्राचीन काल से परिवार समस्त गुणों और कार्यों का केन्द्र रहा है । भारतीय 
परिवार की एक सामान्य विशेषता, जो कि यद्यपि आधुनिक काल में क्रमशः 
नष्ट होती जा रही है, संयुक्त. परिवार है । भारतीय परिवार सामाजिक भाव- 
नाओं के सुजन और नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण साधन रहा हैं । यह केवल 
सामाजिक गुणों और स्नेह सम्बन्धों- का ही संरक्षक नहीं रहा, अपितु योन-सम्बन्धों 
और नेतिकता के सम्बन्ध में तो, इसका शब्द ही कानून रहा हैं । इस भांति एक 
मजदूर एक उद्योगी नगर में अपने परिवार से उच्छिन्न हो, अथवा एक गन्दी 
मजदूर बस्ती में जन्मा बारऊक, जिसका अधिकांश समय गलियों और सड़कों पर 
द्वीतता है, समाज-विरोधी तत्त्वों के प्रभाव में आता है। पाइ्चात्य देक्षों में यह 
समस्या इतनी विकट नहीं है । पर इस सम्बन्ध में एक तथ्य द्वष्टव्य हैं कि जहां 
एक ओर पारिवारिक बन्धनों की शिथिलूता अपराध और दुराचार का कारण 
है, वहां दूसरी ओर संयुक्त परिवार संस्था में स्वयं कुछ ऐसे तत्त्व विद्यमान है 
जो कि अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैँ । संयुक्त परिवार पारस्परिक 
सहिप्णुता और बलिदान के आदर्श पर टिका हुआ है, किन्तु व्यवहार में इसे 
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चरितार्थ करना बहुत कठिन हो गया है, विशेषकर आधुनिक व्यक्तिवादी विचार- 
धारा उसे नष्ट करने में अपना योग दे रही है । इसके अतिरिक्त, पति और 
पत्नी की आयु में अत्यधिक अन्तर, सास-ससुर का अल्पायु बहू के साथ रहना 
क्ररता और शोपण की संभावनाएं प्रदान करता है। बालविवाह की प्रथा इसकी 
वृद्धि में सहायक है । अल्पायु बहुओं पर अत्याचार के अभियोग प्रायः अदालतों 
में आते रहते हैं। पर ऐसे कुछ अपराधों की संख्या में से अदालतों में आनेवाले 
मामलछों की संख्या बहुत ही नगण्य होती है । अधिकांश स्त्रियों को असहाय हो 
समस्त अत्याचार सहन करने पड़ते हैं । इसी प्रकार, विधवा-विवाह का निषेध 
प्रायः अवेध यौन-सम्बन्धों को जन्म देता है और यदि इस प्रकार कभी कोई 
संतान हो जाये, तो सामाजिक अपमान के भय से उसे नष्ट करने का पूरा प्रयत्न 
किया जाता है । अवेधता और शिकशुहृत्या की घटनाओं की कमी नहीं है । यदि 
विधवाओं को पुनविवाह की अनुमति होती, तो यह अपराध न हो पाते । 
लड़कियों के विवाह में दहेज देने की प्रथा और उसके परिणामस्वरूप 
कजदार और दिवालिया होने की स्थिति, भारत में अपराधों का एक अन्य कारण 
हैं। लड़कियों का जवान होने से पहले ब्याहता एक सामाजिक और धामिक 
दायित्व है । दहेज-प्रथा हर साल अनेक लड़कियों और माता-पिताओं की आत्म- 
हत्या का कारण बनती है। यह संतोष का विषय है कि समाज-सुधा रकों के प्रयास 
से यह कुप्रथा अब कुछ कम होती जा रही है । 
उपयुक्त उदाहरण परिवार में विषमता, अस्थिरता और असंतुलून के उदाहरण 
हैं, जिनका कारण कि सामाजिक रिवाज हैं । विषमता का एक अन्य गंभीर 
कारण उद्योगीकरण तथा पाइचात्य विचारों के प्रभावों से उत्पन्न व्यक्तिवादी 
विचारधारा हैं। आधुनिक उद्योगवाद विद्यमान पारिवारिक जीवन को विश्वृखल 
कर रहा है। घर से बाहर कारखानों में स्त्रियों का काम करना, उच्छु खलता और 
व्यभिचार की सृष्टि करता है । बंबई, कलकत्ता, कानपुर जैसे उद्योग-केद्दों में 
मजदूरों का कोई स्वस्थ पारिवारिक जीवन नहीं है। इसके अभाव में वह व्यभि- 
चार ओर मद्यपान का सहारा लेते हैं । दोनों ही प्रवृत्तियां उन्हें अपराध की ओर 
अग्रसर करती हैं। इसके अतिरिक्त मजदूर-बस्तियों में छोटे घरों में अत्यधिक 
घिचपिच और गन्दगी, निर्धनता के कारण बच्चों का दिन भर आवारागर्दी करना 
और पैतृक नियस्त्रण का अभाव, सभी अपराध की वृद्धि में अपना योग देते हैं । 
इस प्रकार जहां उद्योगीकरण ने घर और पारिवारिक जीवन को नष्ट कर 
अपराधों की वृद्धि की, वहां दूसरी ओर उसने व्यभिचार-वृद्धि को प्रोत्साहित 
किया हूँ । हमारे औद्योगिक नगरों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत 
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ही कम हैं । इनका अनुपात प्राय: २:१ है। यौन-सम्बन्धों की जिथिछता तथा 
स्त्रियों का अनेतिक व्यापार इसका अनिवार्य परिणाम है । 

कारखाने के मजदूरों को अपनी मजदूरी हर शनिवार को मिलती है। उस 
दिन प्रायः वह* शराव पीते हे और उनका अगला दिन हुड़दंग, मारपीट और 
गालीगछ्मज में बीतता है । शराब के नशे में नेतिक बंधन भी आसानी से टूट 
जाते हैं और योन-सम्बन्धी अपराध अधिक संख्या में किये जाते हें । मद्यपान 
हमारे बड़े नगरों की एक गंभीर समस्या बन गई है । 

इससे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने वातावरण से अपने को संतुलित न कर 
पाने के क्वारण अपराध की ओर अग्रसर होते हैं । कहीं भी आज भारत में अपराध 
इतना प्रवऊ नहीं है जितना कि बड़े नगरों में । नगरों में, जहां कि परिवार 
जाति और पंचायत का कोई नियंत्रण नहीं रहता, रात के जुये और व्यभिचार 
के अड्डे शराब और अफीम की दूकानें तथा वेश्यालय अपराध के लिए प्रलोभन 
जागृत करते हें । इसलिए कोई जआाइचर्य नहीं कि गांव से आया व्यक्ति अपने 
ग्राम्य वातावरण की तुलना में नगर में अधिक अपराध करने की संभावना 
रखता है । 


आशथिक अवस्था का प्रभाव 


भारतवर्ष में आथिक अवस्था अपराध पर असाधारण प्रभाव डालती है। 
अन्य देशों की तुलना में यहां पर सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध मौसम से घनिष्ठ- 
तया सम्बन्धित हें । बुरी फसल अपराधियों की संख्या में तत्काल वृद्धि कर देती 
हैं और अच्छी फसल पर्याप्त कमी | यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष में अपराध 
के थर्मामीटर का पारा अपनी फसलों के साथ ऊपर या नीचे जाता है । यहां एक 
बात और भी स्मरणीय है कि साधारण सालों में भी, अप्रेल के अन्त से वर्षा ऋतु 
के प्रारम्भ होने तक, सदेव ही डकैतियों की संख्या बढ़ जाती है। जून में प्रायः 
यह संख्या सबसे ऊंची रहती हे और जेसे ही मानसून आया कि उनकी संख्या 
में कमी होने रूगती है । डॉ० हैकरवाल ने १९१७ से १९२७ के आंकड़ों की 
ऋहायता लेकर इस तथ्य को भलीभांति प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार विभिन्न 
ग्रांतें' में फसल और मौसम तथा तज्जनित अनाज की कोमतों के उत्तार-चढ़ाव 
के साथ अपराधों की संख्या में उतार-चढ़ाव होता रहा । विभिन्न सालों में फसलों 
और अपराध की विवेचना से यह स्पष्ट है कि अपराधों की वृद्धि और ह्ाास में 
फसलों का बड़ा महत्त्वपूर्ण हाथ हैं । भारतवर्ष एक कृपि-प्रयान देश, है और यहां 
की ७० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर 
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है। इनमें से अधिकांश जनता बहुत ही छोटे-छोटे खेतों की पट्टियों पर काम करती 
है और सामान्य सालों में यह मुश्किल से अपना पेट भर पाती है । जिस बार मान- 
सून नहीं आता. बड़ी संख्या में ग्रामवासी ग्रामों को छोड़ रोजगार की तलाश में, 
पास के तथा बड़े औद्योगिक शहरों में जाने को बाध्य होते हैं । अरकुशल होने तथा 
पहले से ही रोजगार का क्षेत्र अति सीमित और मजदूसें में पर्याप्त प्रतियोगिता 
होने के कारण वहां काम मिलने की संभावना बहुत कम होती है । फिर. दूसरे, 
शहरों में अपरिचित व्यक्तियों के लिए घरों इत्यादि में काम मिलना सुगज्र नहीं 
होता । ऐसी स्थिति में भूख और निराशा उन्हें अपराध की ओर प्रलुब्ध और 
प्रेरित करती है । पारिवारिक बन्धनों, जाति और जनमत के प्रभाव के अभाव में, 
उन्हें अपराध करने में अधिक झिझक अथवा भय महसूस नहीं होता । 


प्रथाओं का प्रभाव 


भारतवर्ष प्रथाओं का देश है । यहां पर रीति-रिवाज और विश्वास ही 
जनता के अधिकांश कार्यों और व्यवहारों को नियन्त्रित करते हें। अभी तक वही 
नियन्त्रण के प्रमुख साधन हूँ । किन्तु यह एक विचित्र बात है कि कई बार यही 
समाज-विरोधी व्यवहार के कारण बन जाते हैं । 

प्राचीन काल में द्रविड़ जातियों में नर-बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसका 
एक रूप पुरुषमेघ था, जो समस्त प्राणियों पर प्रभुता पाने के लिए किया जाता 
था और जिसमें ग्यारह आदमियों और ग्यारह गायों की बलि दी जाती थी । 
पुराणों और तन्त्रों में काली या चण्डिका देवी के लिए अनेक नर बलि देने के 
दृष्टान्त मिलते हैं । मराठा शासन में यह प्रथा खूब प्रचलित थी और पश्चिमी 
भारत में आज भी अनेक ऐसे मन्दिर हैं जहां सौ साल पहले प्रायः नर बलि दी 
जाती थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के युग में उत्तर पूर्व में भी यह प्रथा पर्याप्त 
प्रचलित थी। बाद में यह प्रथा धीरे-धीरे लुप्त हो गई और आज केवल उसके 
कुछ अवशेष रह गये हें । आज की परिस्थितियों में नर बलि असंभव हो गई है । 
किन्तु आज भी अनेक प्राचीन प्रथाएं और रीतियां गांवों की निम्न जातियों में 
विशेष रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। इससे हमें इस परिणाम पर नह्टीं 
पहुंचना चाहिए कि ऐसे अपराध बहुत व्यापक हैं, फिर भी प्राचीन और सणाज- 
विरोधी अंध विश्वासों की अपराधों के एक कारण के रूप में सर्वथा उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । यद्यपि नर बलि, शिशुहत्या और बारू-बहुओं के ऊपर अत्याचार 
अब क्रमशः समाप्त होते जा रहे हे, किन्तु ऐसी इक्का-दुक्‍्का घटनाओं का आज 
भी अभाव नहीं है । 
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वन्ध्यापन दूर हो जाने अथवा लड़का होने के विश्वास में दूसरों के बच्चों 
की हत्या, गड़े धन पाने अथवा भूत और प्रेतात्माओं को श्ञांत करने के विश्वास 
में तर बलि की घटनाएं आज भी घटित होती हैं। इसी प्रकार शिश्ुहत्या की प्रथा 
आज भी कर्म हत्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है । भारत में एक दीर्घकाल से 
लड़कियों का जन्मना बहुत बुरा माना जाता रहा है। इसी कारण राजपूतों में 
शिशु हत्या प्रारम्भ हुई । १८५६ में हुई एक सरकारी जांच से पता चला कि 
अनेक॑ गांवों में तो प्रायः सभी लड़कियों को मार दिया गया। सात गांवों में १०४ 
लड़के और केवल १ लड़की मिली | शिशु हत्या का अन्त करने के लिए १८७० 
में विशेध कानून बनाना पड़ा । इसका अच्छा परिणाम हुआ और बाद में यह 
कानून हटा दिया गया। किन्तु आज भी अनेक निर्धन माता-पिताओं को लड़कियां 
पालने और ब्याहने में सर्वथा असमर्थ होने के कारण शिक्षु हत्या का सहारा लेना 
पड़ता हैं। कभी-कभी शिशु कन्याएं भूत-प्रेतों को शांत करने के लिए बलि चढ़ा 
दी जाती हे । 

अभी तक हमने उन प्रथाओं और विदश्वासों का जिक्र किया है जो कि यद्यपि 
समाप्त होते जा रहे हें, पर कुछ निम्न वर्गों में वह अभी भी कुछ अंशों में अवशिष्ट 
हैं और अपराधों के लिए उत्तरदायी हैँ । कुछ उन प्रथाओं का वर्णन जो कि धर्म 
से सम्बद्ध हैं, अप्रासंगिक न होगा । 

शाक्‍त धर्म का जादू-टोने और प्रेतवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसमें ऐसी 
पूजा-विधियां हें जिनमें कि स्त्री-पुरुष सब प्रकार की अश्लीलता का प्रयोग करते 
और व्यभिचार में प्रवृत्त होते हैं। विष्णु के अनुयायी नामधारी भी घुणोत्पादक 
बलियां देते हँ। विभिन्न प्रकार के काम-सम्प्रदाय (॥४70070 ०एा१७) अनैतिकता 
और अनाचार की वृद्धि में योग देते हें। बस्वी और देवदासी प्रथा ने धर्म के नाम 
पर वेश्यावृति को प्रश्रय दिया हैं। आज भी सैकड़ों लड़कियां मन्दिरों और धर्म 
की छत्र-छाया में वेश्याओं का जीवन व्यतीत कर रही हैं । यद्यपि आज मन्दिरों 
को कन्यादान करने के विरुद्ध भावना पर्याप्त जोर पकड़ती जा रही हैं, फिर भी 
यह संस्थाएं अभी तक पूर्णतया नष्ट नहीं हुई हैं । 
.. धर्म ने हमारे देश में निठल्लेपन और निकम्मेपन को भी अच्छा संरक्षण, 
सम्मान और पवित्रता प्रदान की है| विभिन्न मठों और गद्दियों के मठाधीश 
प्रायः निष्कियता और व्यभिचार का जीवन यापन करते हे । धर्म अवेक वार 
अपराधियों के लिए अच्छे आवरण का काम करता हैं। इसके अतिरिक्त, वह 
धामभिक कट्टरपंथी तो पृथक्‌ हैं, जो कि धर्म के नाम पर स्वयं अपने को सेकड़ों 
प्रकार से यातनायें और कष्ट देते हें । 
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अन्त में इस तथ्य की ओर निर्देश करता भी आवश्यक है कि शायद संसार 
में बिरला ही ऐसा देश होगा जहां कि चोरों, डाकुओं और छुटेरों का धर्म और अपने 
इष्टदेवी-देवताओं में इतना अन्ध और पूर्ण विश्वास हैँ, जितना कि भारतवर्ष 
में । हमारे यहां इनके दल के दल रात को अपने कुक्ृत्य करने से पहले अपनी देवी 
के, जिसकी यह उपासना करते हें, सम्मुख इकट्ठ हो प्रार्थना करते हैं और उसका 
आशीर्वाद ले अपने कार्य पर निकलते हैँ । उन्हें विश्वास होठा है कि देवी उनकी 
रक्षा करेगी तथा उनके कार्य में सफलता देगी | कुख्यात ठगों का भी ऐसी ही 
विश्वास था । उनकी कार्यवाहियों पर धर्म का कठोर नियंत्रण था | वह अपने 
पेशे को धारमिक कृत्य समझते थे और जो कुछ भी वह करते थे उसे धर्म कद समर्थन 
प्राप्त था। आज ठगों का अन्त हो चुका है, पर अभी भी ऐसे चोरों और डाकुओं 
की कमी नहीं है जो कि अपने काम पर निकलने से पहले काछी की पूजा करते 
हैँ । बावेरिया, अहेरी, मीना तथा अनेक अन्य कबीलों के छोग, जिनमें से अधि- 
कांश चोर और डाक बनते हैं, चोरी करने से पहले पूजा करते हें और लौटने पर 
उसका दसांश देदी' को चढ़ाते हें । 

किन्तु यहां यह स्मरण रखना आवश्यक है, कि जहां एक ओर प्रथाओं, रीति- 
रिवाजों तथा अन्धविश्वासों ने अपराध को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित किया है, वहां दूसरी ओर उन्होंने विभिन्न प्रकार की 
उपयोगी धामिक शिक्षाओं, शपथों, परीक्षाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के सामा- 
जिक नियन्त्रण द्वारा उसे रोकने में भी कम योग नहीं दिया है । 

इस प्रकार हम देखते हें कि धर्म एक दुधारी तलवार है, जिसका कि दुरुपयोग 
और सदुपयोग दोनों ही हो सकते हैं । निःसंदेह यह सामाजिक नियंत्रण का एक 
अति प्रभावशाली साधन हैं। इसका जनसाधारण पर ऐसा प्रबल प्रभुत्व होता 
हैँ कि अनेक बार यह समाज-विरोधी व्यवहार का समर्थन करता है । इस देश 
में कोई कर्म ऐसा नहीं, जो कि धर्म की परिधि के बाहर हो । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि कुछ अंशों में धर्म ने भी अपराध की वृद्धि में अपना सहयोग प्रदान किया 
है, किन्तु यह भी सत्य हैं कि हम शिक्षा के प्रसार द्वारा उसे नष्ट कर सकते हैं । 


था 


पंचायत का प्रभाव 


का 


अंग्रेजी शासन का एक बुरा परिणाम देश की उन स्थानीय संस्थाओं और 
पॉरिपाटियों का विनाश था, जो कि दीघंकाल से सब प्रकार के अपराध और 
दुराचार, यहां तक कि सब प्रकार के सामाजिक अथवा धामिक नियमों के उल्लंघन 
प्र नियंत्रण रखती थीं। चिरकाल-सम्मानित यह संस्था पंचायत थी। निरक्षर 
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जनता का विश्वास था कि पंचायत में परमेश्वर का वास है । जनता के आचरण 
पर पंचायतों का प्रबल प्रभाव था। यह पंचायतें विभिन्न नामों से समस्त देश 
और समस्त ग्रामों में व्याप्त थीं। इनके अधिकार और शक्ति बहुत ही विस्तृत 
थी तथा वह छोटे से छोटे अपराधों के लिए भी दण्ड देने की अधिकारी थीं। ग्राम- 
पंचायतों के अलावा, प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत थी, जो कि अपने जाति- 
नियमों का पालन कराने के लिए सक्रिय थीं । यह पंचायतें अच्छे और सस्ते 
न्यायालय थे, जिसमें सब पक्षों की सुनवाई थी, और जहां पर बिरादरी के 
सदस्यों के एकमत होने पर ही दण्ड मिलता था। विभिन्न प्रकार के अपराधों के 
लिए विभिन्न प्रकार के दण्ड और जुमानों का विधान था। अप्रनी ही जाति- 
बिरादरी के लोगों ह्वारा दण्डित होने के कारण अपराधी पर उसका अधिक और 
गंभीर प्रभाव पड़ता है और वह अपने को अपमानित अनुभव करता है । समाज में 
मान-हानि तथा परिणामतः, उनके बच्चों के न व्याहे जाने का भय अपराध से रोकने 
का कार्य करते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायत-प्रणाली में 
पीछे अनेक बुराइयां घुस गई हैं, जिनका सुधार होना जरूरी है। फिर भी पंचायतें 
अपराध-निवारण में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती हें। हाल ही में उत्तर-प्रदेश 
तथा अन्य राज्यों में पंचायतों को पुनरुज्जीवित करने, उन्हें नई शक्तियां प्रदान 
करने तथा सुधारने के प्रयास हुए हें, जिससे अच्छे परिणामों की आशा की जा 
सकती है। जब तक अधिकांश जनता अशिक्षित हैं, तब तक पंचायतों का 
अपराध के लिए तत्काल दण्ड देने, तथा लरूम्बी और महंगी मुकदमेबाजी से 
गांववालों को बचाने में समुचित उपयोग किया जा सकता है । द 


न्यायालय का अनाव 


किसी भी सभ्य समाज में विभिन्न प्रकार के अपराधों और अभियोगों का 
फैसला करने के. लिए एक निष्पक्ष अधिकारी का होना जरूरी हैं। भारत में 
अति प्राचीन काल से यह काम गांव और जाति की पंचायतें कर रही थीं । 
आधुनिक काल में यह कार्य सरकार द्वारा स्थापित न्यायालरूयों के हाथ में आ 
गया । भारत का सर्वोच्च न्यायाठऊ्य आज सबसे अधिक अधिकार-प्राप्त और 
अंज़िम न्यायालय है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायारूय है, जिसके नीचे निम्न 
पांच प्रकार के न्यायालय हें--- (१) सेशन न्‍्यायारूय, (२) प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट 
(केवल कलकत्ता, मद्रास और वम्बई शहरों के लिए), (३) प्रथम श्रेणी के 
मजिस्ट्रेट, (४) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, (५) तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट । 
यह मजिस्ट्रेट या तो वेतन पाते हैं या अवैतनिक होते हैं । इसमें संदेह नहीं कि 
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विद्यमान न्याय-व्यवस्था में इससे पूर्व स्थित नन्‍्याय-व्यवस्थाओं की तुलना में अनेक 
अच्छाइयां हैं । वास्तव में विद्यमान दण्ड-कानून पिछले समस्त दण्ड-कानूनों की 
तुलना में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, किन्तु फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि विद्यमान न्याय-व्यवस्था में अनेक कमियां और बुराईयां हैं, जिनका 
अपराध और अपराधियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । 

संक्षेप में विद्यमान न्याय-प्रणाली के दोषों को हम निम्न भागों में बांठ सकते 


न आु + पिककार+ फहणउमाप्मत, 
९ * 


१. हमारी अपराधी प्रक्रिया अति जटिल है, जिसे कि सामान्य जनता 
नहीं समझ पाती । कुछ अंशों में आधुनिक विकसित समाज में यह स्वाभाविक 
भी है । 

२. हमारे यहां मुकदमे निपटाने में प्रायः बहुत ही अधिक समय छूग 
जाता हैं। २५-३० दिन छग जाना तो साधारण बात है । इससे अभियुक्त को 
अनावश्यक कठिनाई और व्यय सहन करना पड़ता है । 

३. प्रायः गवाहों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है । 
बुलाए गवाहों में से एक बड़ी संख्या की गवाही नहीं ली जाती-। 

४. गवाहों को आवश्यक अवधि से कहीं अधिक समय तक रोका जाता है। 

५. अभियुक्त और दण्डित व्यक्तियों की संख्या में सदैव भीषण अन्तर 
पाया जाता है। प्राय: १०० में केवल ३५ व्यक्ति ही दोषी होते हैं। इससे स्पष्ट 
हैँ कि हमारे यहां अधिकांश झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं । 

६. अवेतनिक मजिस्ट्रेटों के न्‍्यायारूय प्रायः विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा . 
प्रभावित होते हैं, तथा अनेक अवैतनिक मजिस्ट्रेटों को कानून और न्याय का 
अल्प ज्ञान और अल्प ध्यान होता है। इसके अतिरिक्‍त, जहां ज्री-पद्धति प्रच- 
लित है, वहां जूरियों का चुनाव भी संतोषजनक नहीं होता । इन सब बातों का 
यह परिणाम है कि सामान्य जनता में यह धारणा जड़ पकड़ गई है कि न्याय 
धूत्तों और अमीरों के लिए है। निरक्षर और निर्धन जनता अपने को व्यावहारिक, 
यद्यपि अनपेक्षित पक्षपात के सम्मुख असहाय पाती है । 

अपराध और न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में बर्र्ड श्ञा के अनोखे वाक्य हमारे 
देश पर शब्दशः लागू होते हैं : हे 

“वह कंदी जो आज जेलखाने में है अनिवार्यत: उससे बाहर लोगों से अधिक . 
बेईमान नहीं है, किन्तु अन्तर सिर्फ इतना है कि अपने अज्ञान और मूख्ख॑ता के 
कारण वह उस तरीके से चोरी करता हैं जो कि प्रथासम्मत नहीं है । वह नान- 
बाईं की दूकान से रोटी छीनता है और जेल में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा 
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व्यक्ति सैकड़ों विधवाओं और अनाथों और सरल भोले प्राणियों के, जो कि कम्पनी 
संस्थापकों के तरीके नहीं जानते, हाथ की रोटी छीनता है और पालियामेंट में 
पहुंचा दिया जाता है ।” ह 

भारत की अपराधी जातियां और कबील 


जाति-प्रथा और धर्म भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याप्त हैं, यहां 
सक कि अपराध और द्ुराचार को भी इनकी स्वीकृति प्राप्त हैं । बहुत बातों 
में अनेक सामाजिक वर्गों की अपराध-प्रवृत्तियां और कार्य भारतीय समाज के 
अनेक रिधाजों और अन्धविश्वासों से सम्बन्धित हें। जातिभेद का आधार-- 
अस्पृश्यता और पृथक्करण हमारे यहां अपराध का एक विशेष कारण हैं। भारत 
वर्ष दीर्घष काल से ही विभिन्न नस्लों और कबीलों का अच्छा खासा संग्रहालय 
रहा है । इसमें कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनका पैतृक पेशा ही चोरी, डकेती 
और अपराध करना है। संसार के किसी भी देश में इस प्रकार की कोई जाति नहीं 
हैं। भारतवर्ष में इन अपराधी जातियों की जनसंख्या रगभग ४० लाख है । 
तथाकथित अपराधी जातियों और कबीलों में अपराध एक पैतुक कर्तेव्य और 
अधिकार है, जिसे कि धर्म और जाति का समर्थन प्राप्त हैँ । इन जातियों में 
आपसी व्यवहार और अनुशासन का सूक्ष्म विधि-विधान है, एक जाति में एक 
विशेष प्रकार के अपराध करना ही विहित है; उसे अन्य जातियों के अपराध 
क्षेत्र के अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं हैं । इस प्रकार अपराध के क्षेत्र में 
भी अच्छा खासा श्रम-विभाजन हैं। इसमें आइचये ही क्या हे, जब कि उनकी 
दृष्टि में अपराध भी एक सम्मानजनक और धर्मविहित उत्पादक कार्य हे । 

यों तो संसार में सभी जगह अपने दुष्कृत्यों को सफलतापूर्वक चलाने के 
लिए अपराधी लोग सम्मिलित हो पृथक्‌ दल बना लेते हूं, किन्तु इस प्रकार के 
अपराधियों में अपराधशीलता के अतिरिक्त कोई बात समान नहीं होती । इसके 
विपरीत हम देखते हैं कि अपराधी जातियों के व्यक्ति पारस्परिक रूप से संगठित 
हो चलते हैं, उनकी अपनी निजी मान-मर्यादा होती है, अपनी जातीय पंचायत 
हती है, जिसके निर्णय अंतिम और प्रत्येक के लिए शिरोधार्य होते हें । उनके 
अपने*विचित्र आचार-विचार होते हें। उनकी अपनी निजी अपराधशैली होती 
है, जिसका यह निष्ठा से पालन करते हैं और अपनी संतान को भी उसी प्रकार 
उसकी शिक्षा देते हें जिस प्रकार कि दस्तकार अपनी संतान को अपना धंधा 
सिखाते हैं । लूट-मार से प्राप्त सामग्री के वितरण करने की उनकी अपनी ही 
विशिष्ट योजना होती है और एक प्रकार के अविकसित सामाजिक बीमे के द्वारा 
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वे अपनी जाति के वृद्ध अथवा अपराध में दण्डित या आहत व्यवित के आश्रितों 
की सहायता करते हैं । सामाजिक रूप से अपराधी जातियों के सदस्य आपस 
में मेल से रहते हैं, किन्तु उनकी जातियां और कबीले उस साधारण समाज से बैर 
एवं भीषण रूप से हेष रखती हैँ जिन पर उनके सदस्य आक्रमण करते हैं और 
पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होते हैं । यह अपराधी कबीले और जातियां भारत- 
वर्ष में अधिकांश अपराधों के लिए उत्तरदायी हैँ । इनका सुधार और शांतिप्रिय 
नागरिकों की भांति पुरर्वासतल एक महान्‌ सामाजिक समस्या हैं। इन तथाकंथित 
अपराधी जातियों के उद्धार के सही और वैज्ञानिक समाधान के लिए उनकी 
सामाजिक आथ्थिक स्थिति, रीति-रिवाजों और विश्वासों का स्पण्ट ज्ञान 
आवश्यक है । 

अपराधी जातियां दो प्रकार की हँ--एक गांवों में बसी हुई, दूसरी फिरंदर 
या खानाबदोश । बसी हुई जातियों में मुख्य अपराधी जातियां पासी, अहेरिया, 
वौरिया इत्यादि हें । कहने को तो यह बसी हुई जातियां हें और इन लोगों के 
पास घरबार, खेतीबाड़ी और दिखाने के लिए कोई बनावटी पेशा भी होता है; 
लेकिन अपराध करने के लिये इन जातियों के दल अपने गांवों से बहुत दूर निकल 
जाते हे और अन्य जिलों और प्रान्तों में जाकर यह छोग अपराध करते हें। 
फिरंदर जातियां वह जातियां हें जिनका कोई स्थिर घर-बार नहीं होता और 
जो खेमें या तम्वुओं में रहती हैं। सभी फिरंदर जातियां अपराधी जातियां नहीं 
हैं । रमेया, बिसाती, बेलवार इत्यादि जातियां फिरंदर तो हैं, पर अपराधी नहीं 
हैं । हबूड़ा, नठ, कंजड़, भांतू, वबहेलिया, डोम इत्यादि जातियां फिरंदर भी है 
और अपराधी भी । 

प्राय. अपराधी जातियां हिन्दू धर्म को मानती हैं, किन्तु कुछ अपराधी 
जातियां इस्लाम की भी अनुयायी हँ--जैसे महावत, लुंगी, पठान, कलरून्दर, फकीर, 
बलूची, इत्यादि | कुछ अपराधी जातियां आदिवासी (#00/72779/) हैं। 
बेड़िया, भांतू, हवृड़ा, कंजड़, सांसिया, नट, अहेरिया और बहेलिया आदिवासी 
जातियां हैँ । किन्तु बहुत-सी आदिकालीन जातियां अपराधी नहीं हैं । अनेक 
अपराधी जातियों की गणना अनुसूचित (8८॥6तंग्ा८त) जातियों अथब्न 
हरिजनों में की जाती है | उपर्युक्त आदिवासी अपराधी जातियों की गणना 
हरिजनों में की गई है। इनके अतिरिक्त, डोम, खटिक, बेलदार, बौरिया, बधिक, 
बरवार ओर कपड़िया हरिजन अपराधी जातियां हैं । किन्तु बहुत-सी हरिजन 
जातियां अपराधी नहीं हैं । बहुत-सी आदिकालीन जातियों की गणना सवर्ण 
उच्च जातियों में की जाती हैं और वह भी अपराधी नहीं है। कुछ अपराधी 
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जातियों की गणना सवर्ण हिन्दुओं में होती है, जैसे भर, भवपुरिया, गूजर, केवट, 
दलेरा और औंधिया । कई अपराधी जातियां यद्यपि सरकार द्वारा अनुसूचित 
जातियों अथवा हरिजनों में गिन ली गई हें, किन्तु वे अपने को सवर्ण मानती 
हैं, और हरिजन कहलाने का विरोध करती हें, जैसे बरवार, करवाल, अहेरिया, 
भांतू इत्यादि । 
अपराधी जातियों की जनसंख्या भिन्न-भिन्न है । कुछ जातियों की संख्या 
अधिक है । वह कई प्रांतों अथवा एक ही प्रांत के बहुत से जिलों में रहती हैं । कुछ 
की संख्या इतनी कम हो गई है कि वह एक-दो जिलों में ही मिलती हैं । कुछ जातियों 
की संख्या में प्रत्येक जनगणना में बहुत हेर-फेर हो जाता है। कभी दो जातियां 
मिलकर एक हो जाती हैं , कभी एक ही जाति दो या तीन उपजातियों में बट जाती 
जाती है । फिरंदर जातियों की जनसंख्या जानना तो और भी कठिन हैं । यह 
जातियां कभी एक कभी दूसरे जिले में रहती हैं, और कभी तो यह प्रांत तक भी 
परिवर्तित कर देती हें । 
सम्पूर्ण भारतीय संघ में समस्त प्रकार की अपराधी जातियों के सदस्यों की 
संख्या लगभग ४० लाख हैं । इनमें से केवल उत्तर-प्रदेश में अपराधी जाति 
कानून रह होने से पूर्व, उसके अन्तर्गत अपराधी घोषित जातियों की जनसंख्या 
लगभग १६ लाख थी । 
उत्तर-प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार प्रमुख अपराधी जातियां हँ--पासी, 
दुसाध, मल्लाह, भर, नट, डोम और वंजारा। करता और अपराध करने में प्रमुख 
अपराधी जातियां हँ--हबूड़ा, कंजर, भांतू, बावरिया, बेड़िया, सांसिया, करवाल, 
ऑऔंधिया इत्यादि । आजकल अधिकांश पासी खेती करने लगे हैं, कितु इनकी छूट- 
मार की आदतें अभी भी नहीं गई हें । बेड़िया कुख्यात अपराधी जाति है । इसका 
कार्यक्षेत्र सारे भारत में विस्तृत है । यह छोग राहजनी, दक:जनी के अतिरिक्त 
जाली सिक्के बनाते हें और वेरागी के भेष में घूमते हें। इनको अपनी निजी गुप्त 
बोली और संकेत तथा नकबजनी के विशेष हथियार होते हैं । बहुत-से कंजड़ अब 
खेती-बारी या मजूरी करते हैं । जो शहर के निकट रहते हैँ वे लोग डलियें, 
उद्टियें, चलनी, पंखे, रस्सी, चटाई, पत्तल, दोने, सुतलली इत्यादि वस्तुएं बनाते ' 
और ईमानदारी से रहते हैं । आवारागर्द कंजड़ ५०-६० के दल में घमते हें । यह 
निपुण शिकारी होते हैं और आमतौर पर नकबजनी और राहजनी करते हैं । 
लगभग ३६ प्रतिशत नट नाचने,गाने, बजाने तथा वेश्यावृत्ति से अपना जीवन-निर्वाह 
करते हैं । यह यद्यपि पेशेवर अपराधी नहीं हैं, किन्तु मौका मिले तो चूकते नहीं । 
बंजारों का रहन-सहन योरोप के जिप्सियों से मिलता-जुलता है । प्रायः यह पशुओं 
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की चोरी करते हैं। कुछ हबूड़े खेती-बारी करते हें और बाकी आवारागर्दी । 
आवारागर्द हवूड़े साधुओं और फकीरों का वेष बनाएं घूमते हें। इन्हें बचपन से 
ही चोरी-डकैती की सूक्ष्म शिक्षा दी जाती है। यह लोग हिसा का प्रयोग करते 
हैं, इनकी भी अपनी चोर बोली है । इसी प्रकार अन्यात्य अपराधी जातियों में 
अपराध की विचित्र विधियां प्रचलित हूँ । 
इसी प्रकार अन्य प्रांतों में भी अनेंक अपराधी जातियां निवास करती हैं। 

पंजाब में मीना, हरनिस, गुरमंग, दुमना, चुबरा, रावल, बवेरिया, धींवर और 
बंगाली प्रमुख अपराधी जातियां हैं। मध्यप्रदेश में बधक, बेदर, बेरिया, बैदिया, 
भामता, गोपाल, जादुआ, कंजर, खंगर, कोल्हासी, कोली, कोरक्‌, क़ोरवा, 
माल, मांगगरौरी, मीना, नहर, पासी, सनौरिया, सांसिया और ऐरुकला इत्यादि 
अपराधी जातियां निवास करती हैं । 

मद्रास प्रेसीडेंसी में कललन, चेंचू, कोरुआर, एरुकुलर, बौरी, बोया, बातुर्जा, 
भाट्‌, तुरक, चपरबन्द, दण्डसी, खोंगर, कथ्थरबन्धु और कौरव इत्यादि अपराधी 
जातियों का निवास है । बम्बई प्रेसीडेंसी में कैकाड़ी, घंटीचोर, हरणशिकारी, 
मगरंदिस, लमहड़ी, कंजरभाठ, छप्परबूंद, बेस्तर, कतबू, बेरद, हूर, धरल, 
वहर, छाभानी, रामोशी, मान, भमता, फांसी, पर्धषी, कंजर और वधरी प्रमुख 
अपराधी जातियां हैँ । राजपूताना की बनरिया, सांसी, मीना, कंजर, बागड़ी, 
भील, बदक, बहेलिया, अहेरिया, बेरिया, भादू, नठ इत्यादि अपराधी जातियां 
वहां के ग्रामवासियों को रात भर जागे रखने के लिए पर्याप्त हैं । केवल बंगाल 
ही एक ऐसा प्रांत है जो कि इनसे मुक्त है । कितु हाल में कलकत्ते में भोषया, 
डोम, भार, पलवन, दोषादू, वारवर, पासी, केवट और तूृतिया मुसलमान इत्यादि 
अपराधी जातियों के अनेक लोग निष्क्मण कर गये हें जो वहां पर्याप्त हानि पहुंचा 
रहे है । 

अपराधी जातियों के जीवन से एक बात स्पष्ट हैं कि इन सबके रहन-सहन 
का तरीका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उनमें से अधिकांश शिकारी और पशुपालन 
की अवस्था में ही अपना जीवन यापन कर रही हूँ । कितु जैसे ही उन्हें खेती-बारी 


की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वह अपराध करना छोड़ देती हैं। अपराधी जातियों के , 


पुनरुद्धार के संबंध में यह तथ्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । दि 
भारतवर्ष में एक बड़ी जनसंख्या का जन्म से ही अपराधी करार दिया जाना 
एक भीषण सामाजिक समस्या है। इसका होना हमारे समाज के लिए एक महान्‌ 
कलंक, खतरा और चुनोती है । अपराधी जाति के सदस्यों को समाज-विरोधी और 
हानिकर कार्यों से हटाकर उत्पादक और उपयोगी कार्यों में लगाना हमारा एक 


। 
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प्रमुख करतंव्य है । इसके लिए यह आवश्यक है कि हम पहले उन कारणों का परिचय 
प्राप्त करें जो उन्हें अपराधी बनने को बाध्य करते हें 


अपराधी जातियों में अपराध के कारण 


शारीरिक या नसली कारणों का अभाव. अपराधी जातियों के सदस्य में 
ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनसे वह स्वभावतः अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे 
कि बत्तख पानी की ओर। अन्धविश्वासी और अपढ़ जनता का यह विश्वास है कि 
यह तो भाग्य का लेखा है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता किन्‍्हीं व्यक्तितयों का जाति 
विशेष में, जन्म लेना ही उनके अपराधी होने को निश्चित कर देता है। हम अपराध 
के सामान्य कारणों की जांच करते हुए लोम्ब्रोजो के अपराधी टाइप का जिक्र कर 
चुके हैँ, जिसके अनुसार अपराध एक शारीरिक घटना है। किसी समय भारत- 
वर्ष में भी इस सिद्धांत का जोर था। उसी के प्रभाव में यहां पर विभिन्न अपराधी 
जातियों की मानवश्ञास्त्रीय और रक्‍त-परीक्षाएं ली गई और उनसे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया गया कि अपराधी जातियों में कुछ विशिष्ट नस्‍्ली अथवा 
मानवशास्त्रीय विशेषताएं हैं जो कि उनकी अपराधी प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी 
हैं। सर हट रिजले ने इस दिशा में सर्वप्रथम काम किया और वह उपर्युक्त परि- 
णाम पर पहुंचे । डा० मजूमदार ने १९४१ में जनगणना कमिश्नर के सहयोग 
से कुछ तथाकथित अपराधी जातियों के सिर, नाक तथा रक्‍त की परीक्षा की। 
उससे यह ज्ञात हुआ कि भिन्न-भिन्न अपराधी जातियां भिन्न-भिन्न नस्‍्लों की 
हैं तथा उनके रक्‍त में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 'बी' रक्त का भारत की समस्त 
जातियों में बाहुल्‍य है जो कि अधिक रक्‍्त-मिश्रणका परिणाम है। वास्तव में भारत 
की समस्त जातियों में अल्पाधिक रक्त का मिश्रण हुआ है । यह एक दिलचस्प 
बात है कि अपराधी डोम जाति में ए' रक्त की कमी पर ओ' रकक्‍त का बाहुल्य 
है । इन सब अन्वेषणों से यह स्पष्ट है कि अपराधी जातियों के सदस्यों के अपराध 
करने में शारीरिक बनावट और रक्‍त का कोई दोष अथवा हाथ नहीं है, क्योंकि 
उनकी शारीरिक बनावट और उनके रकक्‍त में अन्य जातियों की अपेक्षा कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । उनके अपराध के कारणों को हमें अन्य स्थान पर खोजना होगा । 

,आश्थिक सामाजिक और मसनोवज्ञानिक कारण. इस विषय पर अभी तक 
कोई व्यवस्थित जांच नहीं की गई है, फिर भी जिन कारणों से एक व्यक्ति अप- 
राधी होता है , समाज के प्रति घृणा और हिसा का भाव रखता है, वह इन पर भी 
सामान्य रूप से लागू होते हैं। अपराधी व्यक्ति अपने आपको समाज से निभा नहीं 
पाता । अपराधी जातियां भी बाह्य समाज से अपना संतुरून, सामंजस्य स्थापित 
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नहीं कर पातीं, इसलिए वह अपराध की ओर अग्रसर होती हैं । आथिक और सामा- 
जिक परिस्थितियां -तथा बचपन से सीखा मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें अपराध 
करने पर मजबूर करता है । अधिकांश अपराधी जातियां अत्यन्त निधन हें | 
उनके पास खेती के लिए जमीन और अन्य कोई उत्पादक कार्य सीखने और पाने 
की सुविधाएं नहीं हैं। उन्हें सदैव घुणा और सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। 
उनके पास कोई ऐसा उद्योग-धंधा नहीं जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सकें । 
जानवर पालने, चराने, डलिया बनाने, रस्सियां बटने, शहद, लकड़ी, फल, जडी- 
बूटी इत्यादि इकट्ठे करने, चिड़ियां पकड़ने इत्यादि के जो काम वह करते हें, 
वह उनके जीवन-निर्वाह के लिए अपर्याप्त हें | अधिकांश अपराधी जातियां हरि- 
जन हें । हिंदू-समाज में उन्हें नीच समझा जाता हे और यदि वह ऊंचा उठता चाहें 
भी तो उन्हें उठने नहीं दिया जाता । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि 
वह समाज को अपना छात्र समझें । 

जातिधर्म. उपर्युक्त स्थूछ कारणों के अतिरिक्त, इन जातियों का मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपराध करने में एक महत्त्वपूर्ण कारण है । हमारे यहां 
जातिधर्म का वालून धार्मिक कर्तव्य माना गया हैँ। अपराधी जातियों के सदस्यों 
में भी बचपन से ही यह धारणा बद्धमूल की जाती है कि अपराध करना ही 
उनका जातिधर्म हैं । इसलिए यदि अपराध करने में उन्हें चाहे कितना भी कष्ट 
उठाना पड़े या दण्ड मिले, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। बहुत समय से 
अपराध करते-करते यह छोग निपुण हो गये हे अपराध के हुनर को बेटा बाप से 
सीखता है । अपराधी जातियां अशिक्षित, अज्ञानी तथा धर्मभीरु हैं। भूत-प्रेत, 
जादू-टोने, शकुन-अपझकुन में विश्वास रखती हैं। इनकी जाति-पंचायतें स्वयं अप- 
राध की प्रब॒ल संरक्षक हूँ । इससे यह स्पष्ट है कि अपराधी जातियों द्वारा किये 
गये अपराध के कारणों में आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों का प्रमुख 
हाथ हूँ । अतः इन बातों का उचित समाधान किये बिना केवल उन्हें दण्डित कर 
अपराध करने से नहीं रोका जा सकता । 


अपराधी जातियों के कुझ्त्यों के नियंत्रण के प्रयत्न 


तियंत्र_ के लिए विशेष कानूत और व्यवस्था की आवश्यकता. अपयूधी 
जातियां समाज और सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किये हुए हैं । एक 
ओर तो सरकार की समस्त शासन-संस्थाएं हें>-पुलिस, फौज, अदालतें और जेल, 
दूसरी ओर अपराधी जातियां हें। इनके स्त्री, पुरुष, बच्चे संगठित और अपराध 
करने में निपुण हैं । यह शक्ति का उत्तर चालाकी और बल का उत्तर धोखे से 
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देते हैं। दण्ड का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता । उससे उनका सुधार होना तो 
दूर, उन्हें उसका भय छ नहीं गया है । वह दर्जनों बार जेल जाते हैं, किन्तु नहीं 
समझते कि उन्होंने कोई बुरा काम किया हैँ जिसके कारण उन्हें यातता भोगनी 
पड़ी । इन सब बातों को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि इनके साथ साधारण 
अपराधियों जैसा व्यवहार करना व्यर्थ है और उनके नियंत्रण के लिये विशेष कानून 
और व्यवस्था की जरूरत है । 

' अपराधी जाति कानून. सन्‌ १८७१ में प्रथम अपराधी जाति कानून 
बना। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी जातियों और दलों का मुकाबिला 
करना था। दो बार इस कानून में संशोधन किये गये--पहला १८८६ में, दूसरा 
१८८७ में । इन संशोधनों द्वारा अपराधी जातियों के आने-जाने पर प्रतिबन्ध 
लगाने के अधिकार सरकार को मिल गये । १९०२ के पुलिस कमीशन ने इस 
कानून की आलोचना की । वास्तव में इस कानून को बने तीस साल हो गये, कितु 
अपराधी जातियों के अपराध वृत्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई । 

इस कानून के दोषों को दूर करने के लिए १९११ में पुतः एक नया बिल 
पेश किया गया जिसे कि सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया । गोपाल कृष्ण 
गोखले, सर अली इमाम और चितनवीस भी इस कमेटी के सदस्य थे। उन्हें इन 
जातियों के समस्त सदस्यों पर अकारण कठोरता बरतना उचित न जंचा । फिर 
भी अभाग्यवश जो संशोधन इस कानून में हुए उससे यह और भी सख्त हो गया। 
इससे अवश्य अपराधी जातियों के अपराधों में कुछ कमी हुईं, पर समस्या का 
हल न हुआ । इस कानून के द्वारा बसी हुई अथवा आवारागर्द अपराधी जातियों 
पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था थी तथा सुधरे हुए व्यक्तियों को इससे मुक्त करने 
का सरकार को अधिकार था। १९१९ की जेल-कमेटी ने पुनः अपराधी जाति- 
कानून में संशोधन की सिफारिश की और विद्यमान सेटिलमेंटों के प्रबन्ध की 
आलोचना की । फलस्वरूप १९२३ में एक नया कानून पेश किया गया । इसके 
अनुसार अपराधी जातियों की देख-रेख का प्रबन्ध प्रांतीय सरकारों को हस्तान्तरित 
कर दिया गया। १९२४ में अपराधी जातियों से संबंधित कानूनों के एकीकरण 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | १९३३ तक इसमें छोटे-मोट संशोधन हुए । 

* अपराधी-कानन की मुख्य धाराएं. १९५२ तक यह कानून देशी राज्यों को 
छोड़ समस्त भारतीय प्रांतों (राज्यों) में लागू रहा | इस कानून के अनुसार 
प्रांतीय सरकारों को विश्वस्त कारण मौजूद होने पर, किसी जाति, दक अथवा 
किसी श्रेणी के व्यक्तियों के किसी भाग को, जो कि संगठित रूप से स्वभावत: 
गैरजमानती अपराध करते हों, अपराधी जाति घोषित कर देने, घोषित जाति के 
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व्यक्तियों के नाम उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज करा लेने 
उनके अंगूठे और उंगलियों की छाप लेने, नियमित समय के बाद अपनी उपस्थिति 
की तथा वासस्थान परिवर्तन तथा अनुपस्थिति की सूचना देने, उनके परिभ्रमण को 
एक सीमित क्षेत्र में प्रतिबन्धित कर देने, अथवा किसी स्थान विशेष में बसाने तथा 
नियमित स्थान पर हाजिरी लेने, औद्योगिक विकास अथवा सुधार के लिए सेटिल- 
मेंट स्थापित करने तथा उसमें रहने के लिए आदेद देने, यदि चाहे तो उनके बालकों 
को उनके माता-पिता से पृथक्‌ कर उनके लिए स्थापित स्कूलों में रखे जाने 'का 
आदेश देने, अपराधी जाति कानून के अन्तर्गत नियम बनाने, तथा रजिस्ट्री कराने 
की सूचनाप्राप्त व्यक्ति के रजिस्ट्री करनेवाले अफसर के समक्ष ठीक सझय या 
स्थान पर न पहुंचने अथवा गलत सूचर्ना देने या अंगूठे या उंगलियों की छाप न देने, 
अथवा बिना सूचना दिये प्रस्थान करने की अवस्था में निर्दिष्ट दंड देने का अधि- 
कार प्राप्त है । 

सेटिलमेंटों की स्थापना का प्रस्ताव और कार्य. उक्त एक्ट के अन्तर्गत सर- 
कार को अपराधी जातियों के लिए विशेष सेटिलमेंट या बस्तियां बनाने का 
अधिकार है। इन सेटिलमेंटों और स्कूलों के प्रबन्ध का भार रिक्लेमेशन अफसर पर 
होता है । वे स्वयं अथवा अन्य पुलिस अफसरों द्वारा उनका निरीक्षण करवा सकते 
हूँ । सेटिलमेंटों का प्रबन्ध मेनेजरों द्वारा किया जाता हैं। जिला मैजिस्ट्रेट; 
पुलिस सुपरिटेडेंट सेटिलमेंट के सरकारी निरीक्षक होते हें । सेटिलमेंट का मैने- 
जर इस बात का निश्चय करता है कि अपराधी जातियों के सदस्य कौन से जानवर 
पाले । वह उनकी सुरक्षा और सफाई का भी प्रबन्ध करता है। सेटिलमेंट में शराब 
पीने, और झगड़ा करने की मनाही होती है । ६ वर्ष से १२ वर्ष तक के बच्चों का 
पढ़ना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य का हाजिरी के समय उपस्थित होना भी अनिवार्य 
हैं । इसके अलावा, सेटिलमेंट मैनेजर अन्य नियम बना सकते हैं जिनका पालन 

प्रत्येक सदस्य को करना होता है । 

सेटिलमेंट मेतेजर का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक सदस्य के जीवन- 
निर्वाह के साधनों का प्रबन्ध करे और प्रत्येक सदस्य का यह कतंव्य है कि वह 
मैनेजर द्वारा दिये काम को पूरा करे। काम की मजदूरी, ठेके की दर द्वारा निश्चित » 
होगी। सेटिलमेंट में किसी भी १५ साल से ऊपर के व्यक्ति से ५४ घंटे से अधिक 
तया १२ से १५ साल की उम्र के व्यक्ति से ३६ घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम 
नहीं लिया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति की आय उसके खर्च से अधिक हो, तो 
उसकी बचत डाकखाने में जमा कर दी जायेगी जिसे वह मैनेजर की आज्ञा से ही 
निकाल सकता है । यदि सेटिलमेंट का कोई बालिग, स्त्री, पुरुष, लड़का या 
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लड़की सेटिलमेंट का कोई नियम भंग करे, तो सेटिलमेंट का मैनेजर उन्हें चेतावनी, 
जुर्माना, कोठरी में बन्द करने, कार्यवाही की सिफारिश, दूसरे सेटिलमेंट को 
तबादले की सिफारिश तथा दफा २२ के अन्दर चालान आदि का दंड दे सकता 
है। पुलिस के थानेदार या उससे बड़े अफसर को रजिस्टर्ड अपराधी जाति के 
सदस्य, के मकान की तलाशी लेने का अधिकार है। 
सुधार के प्रयत्न 
" सेटिलसेंट और कालनियों की स्थापना. जिन लोगों ने अपराधी जातियों 
का सूक्ष्म अध्ययन किया है वह यह अनुभव करते आये हैं कि पुनरुद्धार और 
पुनर्वासन के लिए कुछ ठोस कदम उठाना आवश्यक है । इसके लिए सबसे महत्त्व- 
पूर्ण कार्य अपराधी व्यक्तियों का विशेष सेटिलमेंटों तथा उनके सुधर जाने के 
बाद उनके लिए कालनियों की स्थापना है, जहां पर कि वह काम पा सकें, 
अच्छी आदतें सीख सकें तथा उनके बच्चे उचित सामाजिक शिक्षा ग्रहण कर सकें । 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में सेटिलमेंट और काल- 
नियां बसाई गईं । इनका संचालन सरकारी अथवा गैरसरकारी संस्थाओं के 
हाथ में रहा । 
पंजाब में सर लई दाने ने बिना सरकारी सहायता के अपराधी जातियों के 
बसाने का काम शुरू किया। वहां पर इनके लिए १ रिफार्मेटरी, ६ औद्योगिक 
सेटिलमेंट, एक टेकक्‍्नीकल स्कूल और १५ कृषि सेटिलमेंट खोले गये । इसमें 
अमृतसर का सुधारक अपराधी सेटिलमेंट एक आदर्श संस्था हैं। मद्रास में 
१९१२ से साल्वेशन आर्मी अपराधी जातियों के उद्धार में दिलचस्पी लेती आई 
है । वहां पर उनके १० सेटिलमेंट हैं, जहां कि ४००० व्यक्तियों के रहने की 
व्यवस्था है । बंगाल में १९११ में करवाल नठों के लिए सैदपुर में एक सेटिलमेंट 
की स्थापना से अपराधी जातियों के उद्धार का कार्य शुरू हुआ | तब से बराबर 
वहां यह कार्य प्रगति कर रहा है.। बिहार-उड़ीसा में भी एक औद्योगिक और एक 
कृषि सेटिलमेंट की स्थापना कर इस कार्य का श्रीगणेश किया गया । इसके अति- 
रिक्त, राजपूताना और आसाम में भी साल्वेशन आर्मी अपराधी जातियों के लिए 
#्लेटिलमेंट खोल उपयोगी कार्य कर रही है। बम्वई में इस दिद्या में सर्वोत्तम कार्य 
हुआ है । वहां पर १५ अच्छे बड़े सेटिलमेंट हैं। इनमें से अधिकांग सेटिलमेंटों 
का प्रबन्ध साल्वेशन आर्मी तथा कुछ का अन्य गेरसरकारी संस्थाएं करती हें । 
उक्त राज्यों के अतिरिक्त, पहले के देशी राज्यों में भी अपराधी जातियों के लिए 
कुछ कार्य हुआ है । हैदराबाद का नाम इसमें प्रमुख है। नीचे हम कुछ विस्तार से 
अपराधी जाति के सदस्यों के लिए उत्तर प्रदेश में हुए कार्यों का विवरण दे रहे हैं। 
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उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम १८६३ में बौरिया छोगों के लिए एक कॉलतनी 
बसाई गई थी। उन्हें सुधारने के अनेक प्रयत्त किये गये, पर सब असफल रहे। 
१९४४ के अन्त में बौरिया कॉलनीकी कुल जनसंख्या २,३२२ थी, जिसमें ८२५ 
व्यक्ति रजिस्ट्रीशुदा तथा १,४९७ गैररजिस्ट्रीशुदा थे। कुछ फरारः व्यक्तियों की 
संख्या ३०७ थी। यहां पर उन्हें खेती के लिए जमीन दी गई, उद्योग-धंधे स्थापित 
किये गये तथा अन्य प्रांतीय सरकारों की सहायता से उनका भागना रोका गया । 
इस सबंका परिणाम अच्छा रहा। बौरिया कॉलनी की पंचायतें शक्तिशारी हैं 
ओर वह बौरियों का अपराध करने से रोकती हैं। यहां पर सात पंचायतें हें 
और पांच सकल हूं। 

१९१३ में उत्तर प्रदेश में सेटिलमेंटों की स्थापना की गई | १९३१ में कुल 
६ सेटिलमेंट थे जिनकी कुल जनसंख्या ९४७ थी। यह सेटिलमेंट फजलपुर और 
कांठ (जिला मुरादाबाद), साहबगंज (जिला खीरी), आर्यनगर (जिला रूखनऊ) 
तथा कल्याणपुर (जिला कानपुर) और गोरखपुर में हैँ । इनमें से प्रथम तीन 
का प्रबन्ध साल्वेशन आर्मी, चौथे का आर्य प्रतिनिधि सभा, पांचवें का हरिजन 
सेवक संघ तथा अंतिम का सरकार करती है। 

१९४४ में इन सेटिलमेंटों की कुल आबादी ३,२८८ थी जब कि उत्तर प्रदेश 
में रजिस्ट्रीशुदा अपराधी जातियों के सदस्यों की संख्या ३५,६१५ थी और कुल 
संख्या लगभग १६ लाख थी। इससे ज्ञात होता है कि कितने कम व्यक्तियों का 
, सैटिलमेंट द्वारा सुधार हो सका है तथा प्रांत में सेटिलमेंटों की कितनी कमी है। 
सेटिलमेंटों में सदा स्थान की कमी रहती है । परिणामस्वरूप, बहुत से उद्ंड व्यक्ति, 
जिला और पुलिस अफसरों की सिफारिश के बावजूद भी, सेटिल्मेंटों में भर्ती 
नहीं किये जा पाते । इसके कारण अपराधी जातियों के दिल से सेटिलमेंटों का डर 
तिकलता जा रहा है। दूसरी ओर सुधरे हुए व्यक्तियों के लिए कॉलनियों का सम्‌ 
चित प्रबन्ध नहीं है । अधिकाधिक कॉलनियों का स्थापित करना अत्यावश्यक हे, 
क्योंकि यदि एक सुधरा व्यक्ति सेटिलमेंट से कॉलती में जाता है तो वह सेटिलमेंट 
में एक बिगड़े व्यक्ति के लिए रहने का स्थान खाली करता है। 


अपराधों जाति-कानून में संशोधन और उसका रह होना हि 


१९३७ में प्रथम बार भारत के अधिकांश प्रांतों में उत्तरदायी कांग्रेस सरकारों 
व! स्थापना हुई। कांग्रेसी सरकारों ने अपराधी जातियों के एनरुद्धार पर विशेष 
रूप से ध्यान दिया । उसके शासन-काल में विभिन्न प्रांतों में आपराधी जाति 
की अवस्था की जांच करने के लिए कई कमेटियां नियुक्त की गईं । 


भारत की अपराधी जातियां और कबीले 


ला 
दिए 
ज्‌ 


तिवारी समिति की सिफारिशों, १९३८ में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी एक कमेर्ट 
नियुक्त हुई जो तिवारी कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है | वेंकटेशनारायण तिवारई 
इसके अध्यक्ष थे। इस समिति की राय में समाज की बरी प्रथाएं और अनचित 
व्यवहार, अपराधी जातियों के विद्यमान होने के कारण हैं। वे उतनी अपराधी 
नहीं हैं- जितना कि उनके साथ अपराध किया गया है। समिति की मुख्य सिफा- 
रिशें थीं :--भिन्न-भिन्न अपराधी जातियों के संबंध में सरकारी विज्ञप्तियां हर 
मामले पर अलग-अलग विचार कर किसी क्षेत्र को पृथक्‌ कर, खास नाम के 
परिवारों को बरी कर अथवा सिर्फ अपराधी परिवारों के नाम की घोषणा कर 
पंशोक्षति की जायें । विभिन्न अपराधी जातियों में सुधार की पंचायतों की स्थापना 
की जाय। पंचों, सरपंचों को कुछ रियायतें दे उनके उत्साह को बढ़ाया जाये। 
वर्तमान एक समान सेटिल्मेंटों के स्थान' पर रिफार्मेटरी, खेती-वारी की कॉल- 
नियां, तथा मजदूरी देनेवाले सेटिलमेंट, उद्योग-धंधों और खेती-बारी के सेटिल- 
मेंट और अन्त में स्वतंत्र खेती-बारी की कॉलनी होनी चाहिए । सेटिलमेंटों का 
प्रबन्ध सरकारी और गैरसरकारी दोनों प्रकार का होना चाहिए । अपराधी 
जातियों की शुद्धि या धर्मे-परिवर्तत का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए । अप- 
राधी जातियों के अफसर इंचार्ज को खुफिया विभाग के बदले, सरकार के 
केन्द्रीय स्थान पर रहना चाहिए। प्रस्तावित सुधारों पर लगभग एक छाख रुपया 
वाषिक व्यय होगा । 
सरकारी कार्यवाही. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्या- 
न्वित किया, कितु सेटिलमेंटों के नये वर्गीकरण को कार्यान्वित नहीं किया गया। 
१९३९ में अपराधी जातियों के सुधार का काम खुफिया विभाग से लेकर नवस्था- 
पित पुनरुद्धार विभाग के सुपुर्दे कर दिया गया ; कितु फिर भी इसे हरिजन 
जातियों के ही एक विभाग के अन्तर्गत रकखा गया । यह समझ में नहीं आता, 
“ऐसा क्‍यों किया गया। अधिकांश हरिजन जातियां अपराधी नहीं हैं । इसके 
अतिरिक्त, अपराधी जातियों और हरिजनों की समस्याएं पर्याप्त भिन्न हैं । 
१९४०-४१ में पंचायतों तथा थाना पंचायतों के संगठन का कार्य शुरू किया 
ब*गया जिसमें पिछले १२ वर्षों में पर्याप्त उच्चति हुई। पंचायत समाचार नामक 
एक पत्रिका निकाछी गई जो बाद में बन्द हो गई तथा नई कॉलनियां बसाने के 
सम्बन्ध में बहुत कम काम हुआ । 
१९४७ की उत्तर प्रदेश अपराधों जाति समिति की पिफारिशें. द्वितीय 
महायुद्ध के बाद १९४५ में पुनः प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित हुई और 
अपराधी जातियों के पुनरुद्धार की ओर उनका ध्यान गया । १९४७ म 


र्र४ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


पुनः उत्तर प्रदेश में वेंकटेशनारायण तिवारी की अध्यक्षता में अपराधी जातियों 
की स्थिति तथा उनसे संबद्ध कानून की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त 
की गई । इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं:-- 

अपराधी जाति कानून को रह कर किया जाय और उसके स्थान पर अभ्यस्त 
अपराधी और आवारागर्दी कानून (७097७ 07मि९7वै08 & ५०७०७७- 
77753 3८) पास किया जाये, जो बना किसी जाति, धर्म और सम्प्रदाय 
के भेद-भाव के समस्त व्यक्तियों पर लागू हो । अपराधी जाति कानून के अन्तर्गत 
रजिस्टड्ड व्यक्तियों के रिकार्ड की सामात्य जांच हो जिससे कि यह निर्णय किया 
जा सके कि आया उन्हें पूर्ण मुक्ति दे दी जाये, अथवा एक हिस्टरी छीटर की 
हैसियत से पुलिस की देख-रेख में रक्खा जाय अथवा अभ्यस्त अपराधी और 
आवारागर्दी कानून के अन्तर्गत उनपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायें । 

प्रस्तावित अभ्यस्त अपराधी और आवारागर्दी कानून में तीन प्रकार के 
अपराधियों के संबंध में व्यवस्था हो, जो कि अच्छे वातावरण में रहते हुए भी 
अभ्यस्त अपराधी बन जाते हैं, (व) जो कि वातावरण और पारिवारिक प्र- 
म्परा के कारण अपराधी जीवन व्यतीत करने को बाध्य होते हैं और (ग) जो 
बिना किसी स्थिर उद्योग-धंधे के आवारागर्दी करते हैं । जिस व्यक्ति को तीन बार 
सजा मिल चुकी हो उसे न्यायारूय अभ्यस्त अपराधी घोषित कर सकते हें । 
इसमें १९३५ से पहले की सजाओं को नहीं गिनना चाहिए। अभ्यस्त अपराधियों के 
लिए अल्पतम और अधिकतम अनिश्चित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अभ्य- 
सत अपराधियों के लिए बनाये गये विशेष जेलों में अपराधियों को जल्दी अथवा 
पेरोल पर छोड़ने के छिए विचार करने के लिए एक विशेष दर्शक समिति होनी 
चाहिए | उपर्युक्त तीन प्रकार के अभ्यस्त अपराधियों को अछग-अलूंग रखे जाना 
चाहिए और इनमें प्रत्येक कैदी की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए 
एग मनोविश्लेषक, असामान्य रोगश्ास्त्र में दक्ष चिकित्सक तथा एक अपराध- 
जास्त्री होने चाहिएं। अभ्यस्त अपराधी और आवाराग्द घोषित व्यक्तियों की 
रिक्‍्लेसेशन अफसर द्वारा रजिस्ट्री होनी चाहिए तथा उनकी उंगलियों की छाप 
तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं लेने के अधिकार होने चाहिए । अच्छे आचरण हे 
फलस्वरूप प्रतिबन्धों को शिथिल कर देना चाहिए । अभ्यस्त अपराधी और आऋदषवा- 
रागर्दी कानून के अन्तर्गत विद्यमान अपराधी जाति कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड 
तथा जांच के पच्चात्‌, भक्ति के अयोग्य व्यक्तियों को सेटिलमेंटों में सीमित करने 
का अधिकार होना चाहिए। १९३८ की तिवारी कमेटी की पंचायत संबंधी 
सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा उन्हें कल्याणकारी 


किशोर अपराध श्र५ 


कार्यों के लिए दो छाख रुपये वापिक दिया जाना चाहिए। थानों में धाना- 
पंचायत होनी चाहिए । पत्रिका और पुस्तिकाओं द्वारा अपराध के निवारण के 
लिए प्रचार होना चाहिए । 

सेटिलमेंढों का संगठन वर्गीकृत रीति पर होना चाहिए, जिसमें सबसे ऊपर 
रिफार्मेटरी और सबसे नीचे स्वाधीत कालनी हो । समस्त सेटिलमेंट दो वर्ष के 
लिए सरकार द्वारा लिये जाने चाहिएं और बाद में पुनर्सगठित कर गैर-सरकारी 
संस्थाओं को सौंप दिये जाने चाहिएं। अनाथ और दुव्य॑वहार-पीड़ित बच्चों के 
पृथक्‍करण और शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । 

प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट और पंचायत-इंस्पेक्टरों द्वारा उस जिले 
में अपराधी जाति के सदस्यों के बसाये जाने और रोजगार की संभावताओं और 
साधनों की पड़ताल की जानी चाहिए | 

अपराधियों के पुनरुद्धार में नियुक्त कर्मचारियों को उसकी उचित शिक्षा 
प्राप्त होनी चाहिए तथा उनमें सेवा की भावना होनी चाहिए। 

अपराधी जाति कानूव की हानियां. वास्तव में १९४७ की अपराधी जाति 
जांच-समिति की सिफारिशें अपराधी जातियों के सुधार की दिश्या में एक महत्त्व- 
पूर्ण कदम थीं। तथाकथित अपराधी जातियों को अन्य नागरिक की भांति समाव 
अधिकार देने का आग्रह और उनकी अयोग्यताओं को नष्ट करने का निश्चय इसकी 
मुख्य विशेषता थी । निस्संदेह, अपराधी जाति कानून किसी भी सभ्य और स्वा- 
धीन राष्ट्र के लिए एक बड़ा कलंक था। इस कानून से जहां कुछ आंशिक और 
तात्कालिक लाभ हुए वहां उससे कहीं अधिक नैतिक, बुनियादी और स्थायी हानि 
हुई । किसी भी बालक के मन पर जन्म से अपराधी जाति का सदस्य होने का ज्ञान 
बहुत ही बुरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता, है और इस प्रकार हम उस 
वर्ग में सदा के लिए हीनता तथा उससे पृथक्‌ वर्गों में उनके प्रति घृणा का बीज 
वो देते हे । 

अपराधी जाति कानून की रहगी. यह संतोष की बात है कि इस समिति 
तथा अन्य प्रांतों की ऐसी ही समितियों की सिफारिश के परिणामस्वरूप १९५२ 
में भारत के समस्त राज्यों में अपराधी जाति कानून रह कर दिया गया और 
उसके स्थान पर अभ्यस्त अपराधी और आवारागर्दी कानून पास किये गये ! 


किशोर अपराध (वउंप्रए०ण8 26॥707०7०5% ) 
किशोर अपराधी. बच्चों अथवा कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु 


से छोटे व्यक्तियों द्वारा किये गये दुष्कृत्यों और कानून के उल्लंघन का किशोर 
१ 
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अपराध में समावेश है। कानून द्वारा आवारागदे, दुष्ट और अभ्यस्त उदंड बालक 
और किसी ऐसे बालक या तरुण को जो कि अपराधियों में रहता है, चोरों, डाकुओं, 
बदचलन, आवारागर्द और दुष्ट लोगों से मिलता-जुलता है, जुए के अड्डों और 
शराबखानों में आता-जाता है, जो बिना माता-पिता की आज्ञा के घर से अनु- 
पस्थित रहता है और रात को इधर-उधर घूमता है, किशोर अपराधी माना जा 
सकता हैं। यही नहीं, यदि कोई बच्चा गृहविहीन अथवा भरण-पोषण के साधनों 
से बंचित पाया जाय तो उसे भी किशोर न्यायालय के सम्मुख संरक्षण और अपडाध- 
निवारण के उद्देश्य से पेश किया जा सकता है । उसे किसी सर्टीफाइड स्कूल में 
भेजा जा सकता है अथवा किसी जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संस्था के संरक्षण में , 
दिया जा सकता है और यदि आवश्यकता हो तो उसे प्रोबेशन अफसर के नियंत्रण 
में रकखा जा सकता है। संरक्षण में देते समय न्यायालय ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था 
से उस बच्चे के सद्व्यवहार के आश्वासन के लिए उससे एक इकरारनामा 
भरवा सकता हैं । 


किशोर अपराध के कारण 


वातावरण से संबंधित और व्यक्तिगत, किशोर अपराध के दो कारण 
कहे जा सकते हें-(१) वातावरण से संबंधित, (२) व्यक्तिगत, अर्थात्‌ शारी- 
रिक और मनोवैज्ञानिक । प्रौढ़ अपराध और किशोर अपराध के कारणों में कोई 
मौलिक मतभेद नहीं है। प्रायः देखा गया है कि किशोर अपराधी ही आगे चलकर 
प्रौढ़ अपराधी बनते हैं । फिर भी बालकों की अपराध वृत्ति में कुछ अन्तर है । 
आंखों की बीमारियों, नाक और गले के रुंध जाने, कान-दर्दे अथवा दांत के रोगों, 
आवाज के दोषों, मूत्र रोगों, शारीरिक जलन, खुजली, सिर-दर्द अत्यधिक शक्ति, 
मासिक धर्म की गड़बड़ी तथा अन्य शारीरिक रोग, अथवा उचित भोजन की 
कमी, कुछ अंशों में बच्चों की अपराध-बृत्ति को जागृत करने में योग देते हैं । इसके 
अतिरिक्त, मानसिक कमजोरी, व्यक्तिक्रम, मदांधता, मिरगी तथा असाधारण 
मानसिक अवस्थाएं और रोग भी उन्हें अपराध की ओर प्रवृत्त करते हें । अनेक 
बार, भय, भीषण भावात्मक आधात-व्याघात भी किशोर अपराध का कारण 
बन जाते हैं | कुछ व्यक्तियों में तो चीजें चुराना अथवा आग लगाना एक रोगों 
अभ्यास हो जाता है | कितु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि शारीरिक और 
मानसिक विकारों का किशोर अपराध में बहुत गौण हाथ होता हैं । 

बुरा वातावरण प्रमुख कारण. किशार अपराध का प्रमुख और प्रबल 
कारण बुरा वातावरण है। घर की असंतोषजनक अवस्था, विशेषतः माता-पिता 
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के झगड़े, एक दूसरे को छोड़ देना, दशराबखोरी, माता-पिता की अनेतिकता, 
गरीबी और रोजगार का अभाव, भीड़भाड़ में रहना, सफाई तथा अन्य सुवि- 
धाओं का अभाव, सौतेले मां-बाप की करता, अनिच्छित त्याग अथवा उपेक्षा, 
बुरी संगत, शिक्षा का अभाव, किशोर अपराध के मुख्य कारण हैं। माता-पिता 
का तलाक अथवा उनमें से स्वयं किसी का जेल में होना किशोर अपराध का 
एक अन्य कारण हैँ । मानसिक परेशानी, असंतुलन और भावात्मक असंतुलन 
(0707079/ 70990] प४(76706) किशोर अपराध का प्रमुख कारण है । 
डा० नेन्थनील हर्ष अमरीकत किशोर अपराधियों की जांच कर इस परिणाम पर 

पहुंचे कि उनमें से ६५ प्रतिशत किशोर अपराधी भावात्मक असंतुलन के शिकार 
थे। माता-पिताओं द्वारा बच्चों का शोपण भी बहुत बार किशोर अपराध का 
कारण बन जाता है । बहुत-से माता-पिता स्वयं बच्चों को अपराध करने की शिक्षा 
देते हें अथवा उनसे भीख मांगने इत्यादि के अनुचित काम कराते हैं । 


शुरू में ही किशोर अपराधियों के सुधार-की आवश्यकता 


किसी भी समाज के लिए किशोर अपराधियों के सुधार की समस्या अत्य- 
घधिक महत्त्वपूर्ण है। किशोर अपराधियों में से आगे के अभ्यस्त, पेशेवर और 
पक्के अपराधी बनकर निकलते हें । डा० गोरिग ने इंग्लेंड में २,२०४ अभ्यासी 
अपराधियों की जांच कर मालूम किया कि उनमें से ५३.३ प्रतिशत अपराधी 
२० साल की उम्र से पहले सजा भुगत चुके थे । इसलिये यदि हमें अपराध का 
समूल नाश करना है तो किशोर अपराधियों के कारणों के अन्त, उनकी चिकित्सा 
और निवारण की ओर तत्काल ध्यान देना होगा । बचपन का समय ऐसा हैं 
जब कि मन पर जैसी छाप डाली जाये वह प्रायः स्थायी रहती है; उसमें वालूक 
की अभिरुचि और प्रवृत्तियों को जेसे चाहे सरलूतया रचनात्मक दिशा में ढाला 
जा सकता है । इसलिए इस संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत है । 


संरक्षण, पृथक्‍करण और समुचित शिक्षा 


: किशोर अपराध मुख्यतः उचित प्रकार के संरक्षण के अभाव का परिणाम 
होते है । असंरक्षित बालकों के लिए समाज-विरोधी प्रभावों में आने और फल- 
स्वरूप अपराधी बनने का खतरा सदैव विद्यमान रहता है । यदि इन बच्चों की 
उचित देख-रेख की जाये और उन्हें बुरे वातावरण से दूर रक्‍्खा जाये तो उन्हें 
अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है । उन्हें दंड देकर इस समस्या का समाधान 
नहीं किया जा सकता । उससे मूल कारण समाप्त नहीं होता । उसके लिए बहुत 
ही बृद्धिमत्ता और सावधानी अपेक्षित है । यह आवश्यक है कि किशोर अप- 
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धियों अथवा ऐसे बालकों को, जिनके कि अपराधी बनने का खतरा हूँ, अच्छे 
सामाजिक संस्थाओं में संरक्षण प्रदान किया जाय; उनके उचित खान-पान, 
मनोरंजन और भावी जीविका उपार्जन के लिए कार्य सीखने और करने की सुविधाएं 
जटाई जायें । उन्हें सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाये और माता-पिता तथा अन्य 
दसरे हानिकर प्रभावों से दूर रखा जाये । उन्हें उचित स्नेह और सहानुभूति 
प्रदान की जाये । उन पर विश्वास किया जाये और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाये। 
यह एक महान्‌ और विकट कार्य है और समाज पर ही इसके हल करने- का 
दायित्व है। 


किशोर कानून, न्यायालय और प्रोबेशन 


किशोर अपराधियों के सुधार के लिए पृथक व्यवस्था की आवश्यकता. 
वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया कि किशोर अपराधियों की समस्याएं 
प्रौढ़ अपराधियों से पर्याप्त भिन्न हैं। उन्हें सुलझाने के लिए ग्रौढ़ अपराधियों पर 
प्रयक्त तरीकों से पृथक तरीके काम में लाने होंगे । पर यह अनुभव बहुत हाल की 
ही चीज है। आज से पचास साल पहले प्रायः सभी सभ्य कहे जानेवाले देशों में 
किशोर अपराधियों पर सामान्य न्यायालरूयों में मुकदमे चलाये जाते थे और उनके 
साथ प्रौढ़ अपराधियों जैसा ही व्यवहार किया जाता था । प्राय: उन्हें पुराने और 
प्रौढ़ अपराधियों के साथ ही जेलों में डाल दिया जाता था जिसका परिणाम बहुत 
बुरा होता था और वह जेल से पक्के अपराबी बनकर निकलते थे। प्रायः भूख से 
प्रेरित खाने-पीने के चीजों की छोटी चोरी उनकी सजा का कारण होती थी | 
न्‍्यायालूय उन परिस्थितियों का ख्यारू नहीं करते थे जिनके कारण कि उन्हें 
अपराध करने पर मजबूर होना पड़ा । कानून अपराधी की परवाह न कर अपराध 
की प्रवाह करता था, यहां तक कि किशोर अपराधी फांसी तक की सजा से 
मुक्त न थे । 

सुधार के प्रयत्न. पिछली शताब्दी में इन कानूनी भीषणताओं का प्रथम 
बार तीव्र अनुभव किया गया तथा इंग्लेंड इत्यादि देशों में तत्संबंधी कानून पास 
हुए। १८५४ में इंग्लेंड में रिफार्मेटरी स्कूल कानून पास हुआ | १८७९ में एक्ू 
समरी जूरिस्डिक्शन एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार चोरी इत्यादि अपराष्षें के 
लिए उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रख न्यायालय किशोर अपराधी के दंड को 
कम, स्थगित, अथवा बिलकुल ही क्षमा कर सकता था। १८८७ में प्रोवेशन 
आफ फरट अफन्डस एक्ट पास हुआ, जिसमें निर्धारित परिस्थितियों में सशर्त 
रिहाई की व्यवस्था थी। १९०७ के प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स एक्ट ने अपराधी से 


ड़ 
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व्यक्तिगत व्यवहार के संबंध में न्यायालयों को विस्तुत अधिकार प्रदान किये । 
१९२० में १०९७ के प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स एक्ट, १९०८ के प्रिवेशन आफ 
क्राइम एक्ट और १९१४ के क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेलय एक्ट और १९०८ 
में चिलरन एक्ट का एकीकरण किया गया और उसके पद्चात्‌ १९२५ में क्रिमिनल 
जस्टिस एक्ट, १९२६ में क्रिमिनल जस्टिस एमेंडमेंट एक्ट, तथा १९३३ में 
चिलरन और यंग परसन एक्ट पास हुए। १९३३ के एक्ट में संरक्षक और 
निवोरक कार्यों की व्यवस्था थी । * 

भारत में १६ साल से कम उम्र के बच्चों को जेल से बचाने के लिए सर्वप्रथम 
प्रयास ९ ८५० में हुआ और उसी साल अप्रेंटिस एक्ट पास हुआ, जिरूके अनुत्तार 
१० से १८ साल की उम्र के बच्चों को छोटे-मोटे अपराध करने अथवा भुखमरी 
की परिस्थितियों में अप्रेंटिस बनाने का अधिकार दिया गया। १८७६ के पहले एक्ट 
के स्थाव पर १८९७ में रिफार्मेटरी स्कूछ के आठवें एक्ट के अनुसार बम्बई प्रेसी- 
डेसी में १६ तथा अन्य प्रेसीडेंसियों में १५ साल से कम उम्र के अपराधी बच्चों के 
लिए रिफा्मेटरी स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था की गई। न्यायालय उन्हें जेल में 
भेजने के बजाय २ से ७ साल के लिए इन स्कूलों में भेज सकता था। १४ साल से 
अधिक उम्र के लड़कों को उचित रोजगार मिलने पर लाइसेंस देकर छोड़ा जा 
सकता था। कितु इस कानून में लड़कियों के निरोध की कोई व्यवस्था नहीं थी। 
१९१७ में इस भूल का संशोधन हुआ और उसी साल पर्चिमी भारत में वाल- 
संरक्षण समिति की स्थापना हुई। १९२४ में बम्बई में, १९२८ में मध्यप्रदेश में, 
१९२२ में बंगाल और १९५२ में उत्तर प्रदेश में वालक कानून पास हुआ | इनमें 
प्रायः १९३३ के एकीकृत कानून का अनुसरण किया गया था । अंग्रेजी कानून की 
भांति इसमें भी वच्चों के संरक्षण और अपराध-निवारण तथा प्रोवेशन, अर्थात्‌ 
सदाचरण तथा उसके भंग करने पर दण्डित होने के वचन पर छोड़े जाने की 
व्यवस्था है । १९४८ का बम्बई वालक कानून इस दिशा में एक और प्रगति- 
शील कदम है । इसके अन्तर्गत १६ साल से कम उम्र के अपराधी व्यक्तियों के मुक- 
दमे किशोर न्यायालय हारा सुने जाते हैं । कोई अधिकृत व्यक्ति या पुलिस अफ- 
मर किश्योर न्यायालय के रुम्मुख गृहविद्ीन, किवा जीविका-साधन-विहीन अथवा 
कंझाल माता-पिता के जेल में होने, अथवा संरक्षण में दिये गये अभिभावक के 
अयोग्य होने, अथवा चोरों अथवा वेश्याओं के सम्पर्क में होने, अथवा अन्य किसी 
नैतिक खतरे में होते के कारण, किमी बालक को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित 
कर सकता है। न्यायालय अपराधी वालक को सर्टीफाइड स्कूलों, गृहों तथा किसी 
उचित संबंधी के हाथ में दे सकता है। किशोर अपराधियों को प्रोबेशन अफसरों 





२३० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


के निरीक्षण में रखने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, बालकों पर किसी प्रकार 
की ऋरता करने अथवा उनसे भीख मंगवाने के लिए भी दण्ड की व्यवस्था हे । 
पुलिस को अधिकार है कि वह किसी बच्चे के हाथ से तम्बाक्‌ या तम्बाकू की कोई 
पेय वस्तु छीन ले । 

अन्य प्रांतों या राज्यों के बालक-कानून भी इससे मिलते-जुलते हें ।"उत्तर 
प्रदेश ने १९५२ में एक विस्तृत संशोधित बालक-एक्ट पास किया । 


फ् 


किशो र-न्यायालय 


किशोर-न्यायालूय साधारण न्यायालयों से भिन्न होते हें । यहां पर सब लोगों 
के सामने अभियोग नहीं सुने जाते । इस न्‍्यायारूय का उद्देश्य दण्ड देना नहीं, 
प्रत्युत्‌ बालक का संरक्षण होता है । इसका अध्यक्ष एक भत्ताप्राप्त मजिस्ट्रेट होता 
है जो कि एक अथवा दो अवेतनिक स्त्री मजिस्ट्रेटों के साथ बैठता है । किशोर 
न्यायारूय के मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश बच्चों के कल्याण की समस्या में गहरी 
दिलचस्पी रखते हें । इस संबंध में बम्बई का किशोर-न्यायारूय एक आदर 
: संस्था है । यह न्यायालय के बजाय, एक सम्मेलन का कमरा-सा लगता है। यहां 
पर सिपाही साधारण कपड़ों में जाते हें । अभियुक्तों की बात को बहुत सहानुभूति 
से सुना जाता है और सारी परिस्थितियों का बड़े ध्यान से अध्ययन किया जाता 
। इस कार्य के लिए चिकित्सक, मनोविश्लेषक और मनोवैज्ञानिक की सहायता 
लो जाती है तथा बच्चे के संरक्षण का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है। इस बात 
की बड़ी आवश्यकता हे कि समस्त प्रांतों और शहरों में ऐसे ही किशोर-न्यायालय 
स्थापित हों । ह 


प्रोबेशन ओर निरीक्षण-कार्य 


अपराध-निवारण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रोबेशन एक 
महत्त्वपूर्ण संस्था और देन है। प्रोबेशन अफसरों के प्रादर्भाव से पहले अपरा- 
धियों के सद्व्यवहार का दायित्व लेने का कार्य स्वयं कुछ नागरिकों ने प्रारंभ 
किया। इन प्रारंभिक स्वयंसेवकों में बोस्टन के एक मोची का उदाहरण बहुत* 
प्रसिद्ध है। १८४९ में यह नशे के अपराध में स्वयं अपना जामिन बनकर छुटाँ । 
बाद में वह एक अच्छा नागरिक बन गया और उसने स्वयं २५३ अपराधी पुरुषों 
और १४९ स्त्रियों का जामिन बनना स्वीकार किया। इसका परिणाम बहुत ही 
उत्साह-वर्धक रहा । अधिकांश अपराधियों ने पुनः: अपराध नहीं किये | परिणामतः, 
अनेक राज्यों में प्रोबेशन और पेरोल के कानून पास किये गये । 


किशोर अपराध २३१ 


बालक-कानूनों के परिणामस्वरूप भारत में प्रोवेशन अफसर नियुक्त कर 
दिये गये हैँं। अपराधियों के प्रोवेशन कानूनों ने न्यायालयों को प्रथम वार 
अभियुक्त व्यक्तियों को चेतावनी दे अथवा प्रोबेशन पर छोडने का अधिकार 
प्रदान किया है । कोई भी व्यक्ति जो २९ अथवा २१ साल से ज्यादा उम्र का है 
और अधिक से अधिक सात साल की सजा पाये हुए है, तथा कोई भी स्त्री, जो कि 
आजन्म अथवा फांसी की सजा पाये नहीं है, प्रोवेशन पर छोड़ा या छोड़ी जा सकती 
हैं । इन रिहा व्यक्तियों को स्यूरिटी अथवा विना स्यूरिटी के एक बांड भरना पड़ता 
हैं और सदाचरण तथा तीन साल के भीतर किसी भी समय अभियोग और सजा 
भुगतने 'के लिए वचन देना होता है । 

प्रोबवेशन और पेरोल प्रणाली अधिकांश अपराधियों के सुधार और संशोधन 
के लिए एक श्रेष्ठ और श्रेयस्कर चीज है। इसका अधिकाधिक प्रयोग में लाना 
अपराध के निवारण के लिए सर्वंथा उचित है। 


बाल-समितियां, गृह, सर्टीफाइड स्कूछ, उपरान्त संरक्षण-कार्य 


किशोर अपराधियों के सुधार और संरक्षण तथा उन्हें अपराध से दूर रखने 
के लिए वाल-समितियों और जौद्योगिक स्कूलों का होना आवश्यक हैँ । बोर्सटल 
स्कूल इस दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारतवर्ष में अंग्रेजी वोर्सेटल 
स्कूल कानून को आवश्यक संशोधनों के बाद सभी राज्यों में स्वीकार किया जा 
चुका है तथा उसके लिए आवश्यक कानून बने हें । 

बम्बई और मद्रास में इस दिशा में अच्छा काम हुआ हैं। वम्बई का डेविड 
सैसून औद्योगिक स्कूछ, चेम्ब्र का बालगृह, फश्चिमी भारत बाल संरक्षण 
समिति द्वारा संचालित बैरामजी भाई बाल-गृह, पूना का यरवदा औद्योगिक स्कूल 
सतारा का श्री साह छत्रपति वोडिग हाउस, नदियाड का हिंदू अनाथ-आश्रम, 
अहमदाबाद का महीपतराम अनाथाश्रम, स्थो (बम्बई) स्थित साल्वेशन आर्मी 
का कन्यागृह, नासिक का सेवासदन गृह, शोलापुर का सर्टीफाइड स्कूल, धार- 
' बाड़ का बोसंटल स्कूछ, अलीपुर का औद्योगिक स्कूल, इलाहाबाद, दिल्ली, कल- 
रछत्ता और मद्रास की वाह-सहाणता-हमिलिदां तथा अन्यान्य संस्थाएं किशोर 
अपराधियों के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं। किशोर अपराधियों की संख्या और 
आवश्यकताओं को देखते हुए अभी इनकी संख्या, सामर्थ्य और साधन बहुत ही 
कम हैं। प्रत्येक नगर में इस प्रकार की संस्थाओं का होना आवश्यक हे । 

किशोर अपराधियों के सुधार की समस्या केवल स्कूलों से ही हल नहीं हो 
जाती, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उनसे निकलने के बाद भी उनके नियं- 

ँ 
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त्रण और सहायता की आवश्यकता रह जाती है। यह कार्य उपरान्त संरक्षण समि- 
तियों (40७7 (७7७ 338009079078) द्वारा किया जा सकता है । इन 
समितियों का कर्तव्य है कि वह रिहा बच्चों को रहने और काम ढंढ़ने की सुविधा 
दें। वम्बई में इस कार्य के लिए एक प्रांतीय प्रोबेशन और उपरांत संरक्षण-समिति 
है जिसकी विभिन्न शाखाएं हें जो कि किशोर अपराधियों की सहायता करती 
हैं। इस प्रकार की संस्थाओं की सब प्रांतों में खुलने की आवश्यकता है । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट. संयुक्त राष्ट्र-संघध के सामाजिक कार्य-विभाग 
ने १९५३ में भारत में किशोर अपराधियों के प्रति व्यवहार नामक एक उपयोगी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इससे ज्ञात होता है कि हमारे यहां किशोर अपराधियों: के 
सुधार, संरक्षण और सहायता की समस्याओं का बहुत अभाव है । हमारे कहां 
केवल ३१ सर्टीफाइड स्कूल और ४ रिफाम्मेटरी हैँ.। अधिकांश किशोर अपंरा- 
धियों को प्रौढ़ अपराधियों के सुधार के लिए स्थापित संस्थाओं में ही रहना पड़ता 
है । किशोरों की विशेष संस्थाओं में भी मनोविश्टेषक और मनोवैज्ञानिक नहीं 
रखे जाते तथा वहां के कार्यकर्ताओं को पुनशिक्षण की सुविधाएं नहीं मिलतीं । 
उपरांत संरक्षण-सेवाओं का भी प्रायः अभाव ह और वह मुख्यतः पेरोल काल में 
देख-रेख तक ही सीमित हैं । 

भारत सें दंड-व्यवस्था (72९09]-8ए8॥677 ) 

भारत में अपराध के विभिन्न पहलओं और समस्याओं के ऊपर विचार कर 
लेने के पश्चात्‌, संक्षेप में यहां विद्यमान दण्ड-व्यवस्था और उसके दोषों पर भी 
विचार करना आवश्यक हो जाता है । इससे पहले कि हम उसकी कुछ समालोचना 
करे, यहां के दण्ड-संगठन को समझना जरूरी हैं । 

हर प्रांत में तीन प्रकार के जेल हैं, ( १) केंद्रीय जेल, जिनमें १००० से अधिक 
व्यवित रहते हैँ, (२) जिला जेल, (३) किशोर अपराधियों के लिए विशेष जेल, 
जैसा कि उत्तर प्रदेश में बरेली में है। जिछा जेल अपराधियों की संख्या और 
सजा के अनुसार पांच श्रेणियों में विभक्‍त हैं। जेल का प्रमुख अधिकारी सुपरिदेंडेंट 
होता है, जो कि प्रायः सिविल सर्जन होता है । उसकी सहायता के लिए एक 
जेलर, जिसकी कि अपेक्षित योग्यता मैट्रिक होती है, तथा एक सब-असिस्टेंट सर्जन 
के पद का डाक्टर होता है। उसके नीचे सरकारी काम के लिए बाडंर होतें हैं । 
बहुत-से जेलों में कैदी अफसर भी होते हें। अपराधी अफसरों की तीन श्रेणियां 
होती हँं--रात के चौकीदार, अपराधी अफसर और अपराधी वाड्डर । कार्य के 
अनुसार पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी श्रेणी में तरक्की होती है। 

जैसे ही अपराधी जेल में आता है एक ३६ इंच लम्बी और दो इंच चौड़ी 


भारत में दंड-व्यवस्या सब्र 


लकड़ी की पट॒टी उसके गले में बांध दी जाती है जिस पर उसकी श्रेणी, पहली 
सजाओं की संख्या, रजिस्टर नम्बर, सजा, दफा और रिहाई की तारीख लिखी 
होती हैं । यदि वह सामान्य अपराधी हू तो उसे जेल से द तपी और 
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कपड़े पहनने पड़ते हें । उससे इतवार को छोड़ ९ घंटे रोज काम लिया जाता 
और उसे प्राय: १४ छटांक अनाज का राशन तथा दो छंटाक भुने चने मिलते हैं 
हवालाती, न काम करनेवाले तथा स्त्रियों के राधन में कुछ कमी और अन्तर होता 
है | गरमी में हर कैदी को सोने के लिए एक कम्बछ ओर एक मंज की चटाई 
मिलती'है । जाड़े में एक और कम्बल तथा एक कम्बल की कुरती 7नलती है । 

किशोर अपराधियों के शैलों में सामान्य जेलों से विज्ञेप अन्तर नहीं होता ! 
निःसंदेह यहां पर रोज का कार्यक्रम अन्य जेलों से पर्याप्त भिन्न होता हैं। यहां 
अधिक कार के काम सीखने के अतिरिक्त, पढ़ने तथा धामिक शिक्षा की भी 
सुविधा होती है।.. 

संक्षेप में यह हमारे जेल-जीवन की झांकी हैं । 
भारतीय जेल-व्यवस्था के दोष 

पिछले पचास साजछों में हमारी जेल-व्यवस्था में पर्याप्त लुधार हुए 
समय-समय पर नियुवत जेल-जांच-समितियों ने इस दिद्या में अच्छे सुझाव 
हैं । बावजूद इसके, इसमें अभी अनेक भीषण दोप विद्यमान हें जिनका शीक्ष 
निवारण अत्यावश्यक हूं । 

कर्मचारी. सर्वप्रथम हमारे यहां जो लोग जेल-व्यवस्था का झासन कर 
रहे हैं, उनमें से सुपरिटेंडेंट एक अल्पकालीन कार्यकत्तां हैं। जेलर अपराधझास्त्र, 
मनोविज्ञान तथा अपराधियों के संशोधन के विज्ञान और कला से अनभिन्न हें 
अशिक्षित वाडर और अपराधी अफसर तो इसके लिए और भी जनुपयुक्‍त हूं । 
आधुनिक दण्डशास्त्र अपराधी की व्यक्तिगत चिकित्सा की आवश्यकता पर बहू 
देता है। इसके लिए यहःआवश्यक है कि जेलों में विशेषज्ञ और पूरा समय देने 
वाले सुर्पारिटेंडेंटों की नियुवित हो | उसके चुनाव में उतनी हूँ। सावधानी कीं 
आवश्यकता है, जितनी कि किसी चिकित्सालय अथवा कलिजों के अध्यक्ष के 
चुनाव में बरती जाती है। सुपरिटेडेंटों के लिए बहुमुखी योग्यता के व्यक्तियों 
की आवश्यकता है जिनमें अनुशासन, नियंत्रण, संगठन, अंशासन जार साथ 
ही साथ मार्ग-दर्शन और सुधारने को क्षमता हो। इसी प्रकार जे की सेवा 
में जानेवाले अन्य कर्मचारियों को भी कौदियों के नियंत्रण, उनके खुधार के लिए 
विशेष ट्रेनिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता हैं । 
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वर्गोकरण ओर सुविधाएं. केन्द्रीय जेलों के वर्गीकरण में भी कुछ संशोधन 
की आवश्यकता है । जैसा कि जेल-जांच-कमेटी की रिपोर्ट है, प्रथम या सामान्य 
तथा अभ्यस्त अपराधियों के लिए पृथक्‌ जेल होने चाहिएं । इन दोनों का पृथक्‌ 
रखना जरूरी है तथा एक ही बैरक में साथ-साथ सोने की व्यवस्था में भी परिवर्तन 
जरूरी हूँ । इसके अतिरिक्त कैदियों के भोजन-वस्त्रों में भी कुछ सुधार की गुंजाइश 
है । अच्छे पुस्तकालयों तथा स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाओं का जुटाना उचित 
शिक्षा का अनिवार्य अंग है । 

कास लेने के तरीके. विद्यमान काम लेने के तरीके में भी परिवर्तन होना 
चाहिए। हमारे यहां कैदियों से चक्‍की पिसाने, कालीन, चादर बनाने अर्थ॑वा मृंज 
बटाने के एक-से ही काम लिये जाते हैं, जिनकी विशेष आर्थिक उपयोगिता नहीं 
है। यह उचित होगा कि हम उन्हें कृषि तथा अन्य आथिक उद्योगों में लगायें, 
जिससे वह छूटकर उनमें छूग सके । ह 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हमारे जेलों में आमूलचुल संशोधन की आव- 
श्यकता हूँ। विद्यमान जेल अपराधी के सुधार में असफल रहे है । सुधार तो दर 
वह वहां से और भी पक्के अपराधी बनकर निकलते हैं। आवश्यकता इस बात की 
है कि उनसे ऐसा व्यवहार हो जिससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तत हो और वह 
शांतिप्रिय नागरिक बन सकें । 

संयुक्त रा-टू-संघ की रिपोर्ट. अक्तूबर १९५३ में संयुक्त राष्ट्र-संच के 
विशेषज्ञ प्रसिद्ध अपराधज्ञास्त्री डॉ० वाल्टर रैक्‍्लस ने भारतीय जेल-प्रशासन पर 
अपनी रिपोर्ट में इस बात का निर्देश किया है कि भारतीय जेलों में अच्छी मानव- 
सामग्री है जिसको कि सरलता से अच्छे नागरिकों में परिवर्तित किया जा सकता 
है । बावजूद निर्धनता के, यहां पर पायल और पतित व्यक्तियों का विशेष अभाव 
हैं । इसका अर्थ है कि पुलिस और न्यायालय उन लोगों को दण्डित कर रहे हें 
जो कि जेल से बाहर व्यक्तियों से भिन्न नहीं हैं । 

पुनर्वासन की उपेक्षा. दूसरी विशेष बात, जिस ओर उन्होंने हमारा ध्यान 
आह्ृष्ट किया, यह है कि हमारे यहां पुनर्वासन पहलू पर बिल्कुल भी ध्यान 
नहीं दिया गया है। भारत में जेलों में कुछ प्रगतिशील बोस्टंल और सर्टीफाइक 
प्कूलों के कुछ विशिष्ट संकेतों के बावजूद अभी भी यहां पर कैदियों को सस्ते में 
कैद रखने पर विद्येष जोर है। जेलों में वैचित्य का सर्वथा अभाव हैं, प्रायः सभी 
उक ढरें पर हैं। उदाहरणार्थ, अधिकांश कृषक कैदियों के होते हुए भी, कैदियों के 
छोई कृषि फार्म नहीं हैं । ह 

निषधात्मक पहलुओं पर जोर. इसके अतिरिक्त, जेल-शासन के सुधार के 
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प्रोग्राम भारत में बिखरे हुए और आंशिक हैं । उनके एकीकरण की आवद्यकता 
है। जेलों के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय का ध्यान केवल निरीक्षण तथा 
विद्यमान व्यवस्था के संरक्षण के निपेधात्मक पहलुओं पर ही केन्द्रित है; रचना- 
त्मक पहलुओं, जैसे कि प्रगतिशील परीक्षणों को शीघ्र अपनाने, सुपरिटेडेटों में 
पूरा विश्वास करने, स्थानीय परीक्षणों की स्वीकृति तथा नये विचारों और 
योजनाओं को अपनाने तथा निम्न कर्मचारियों को कैदियों के लिए कुछ सहायक 
कार्य करने, पर नहीं है । 

जेल-विभाग एक उपेक्षित विभाग प्रतीत होता हैं तथा सरकार और जनता 
दोनों इसे रिश्वतखोर और क्रर विभाग समजते हें । 

कैदियों की समस्याओं, सुधार और सेवा-कार्य में दक्ष जेल-कर्मचारियों 
और अधिकारियों के अभाव की भी रिपोर्ट में कड़ी आलोचना की गई है । 

जेलों में शिक्षा-सुविधाओं का सवंथा अभाव है। श्रम से अधिक कैदी की 
शिक्षा को महत्त्व मिलना चाहिए । 

जेलों के विकल्पों की आवश्यकता. रिपोर्ट में जेल के विकल्प की जबर्दस्त 
पैरवी की गई है। सरकार, मजिस्ट्रेटों, पुलिस और जेल-अधिकारियों से 
जेल के स्थान पर अन्य विकल्पों, जैसे कि अवधि से पूर्व रिहाई तथा अधिकांश 
अपराधियों के लिए प्रोबेशन-पद्धति को अपनाने की सिफारिश की गई हे । 

डॉ० रैक्लस की राय में यहां पर सजाओं की अवधि अनावश्यक रूप से 
अधिक है। रिपोर्ट में अधिक उपरांत संरक्षण (+७7-०७०€ ) कार्य को बढ़ाने 
का भी सुझाव दिया गया है । 

सामाजिक सुधार. अपराध, उसके कारणों, भारत में उसके विभिन्न पहलुओं 
के अध्ययन और आलोचना के बाद हम यह कह सकते हें कि बिता अपने आर्थिक 
और सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिवतेन और सुधार किये अपराध का अन्त नहीं 
किया जा सकता । अपराध, जैसा कि सामान्य लोगों की धारणा है, कोई व्यक्गित 
त्रुटि नहीं है जिसकी कि दंड द्वारा चिकित्सा की जा सकती हो। यह एक सामा- 
जिक रोग है । किसी ने ठीक कहा है कि प्रत्येक समाज में उतने अपराधी होते हूँ 
जितने का वह पात्र है।” जब तक प्रलोभन विद्यमान है, जब तक आर्थिक 
संगठन सबको समान सुविधाएं प्रदान नहीं करता, प्रत्युत्‌ अनुचित निर्धनता 
और निष्क्रिय विलासिता, मजबूरन बेकारी और विलास-वस्तुओं के उत्पादन को 
कायम रखता है, तब तक व्यक्ति अपराध करेंगे। बेकारी और विलासिता 
का अंत आवश्यक है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए 
पर्याप्त अर्जन कर सके । 
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सुप्रजजन और शिक्षा. निःसंदेह इससे अधिकांश अपराधों की समाप्ति में 
सहायता मिलेगी, परन्तु अपराध के पूर्ण उच्छेद के लिए हमें इसके अतिरिक्त 
सुप्रजनत (+7267708 ) के सिद्धांतों, अवांछित व्यक्तियों की संतति-उत्पत्ति 
को रोकना तथा सामाजिक शिक्षा को अपनाना होगा, जिसमें विद्यमान शिक्षा की 
भांति प्रचुर संपत्ति और शक्ति के संचय पर बल न देकर, सच्चे श्रम पर बढ होगा.। 

तिवारण और सुधार मुख्य उद्देश्य. निकट भविष्य में अपराध से पूर्ण मुक्ति 
की आशा नहीं की जा सकती । अतः जब तक अपराधी रहेंगे हमें उनसे "निप- 
टना होगा। पर उनके संबंध में हमारी क्‍या चीति होगी या होनी चाहिए, यह 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । संक्षेप में न उसका उद्देश्य बदला लेना होगा औरून केवल 
अपराध करने से रोकना, बल्कि अपराधी को पूर्णतया सुधारना होगा, ताकि 
वह भी सामज के अन्य सदस्यों की भांति स्वस्थ, सच्चा और सम्मानित जीवन 
व्यतीत कर सके। एक वाक्य में, भावी अपराध का निवारण तथा वर्तमान अप- 
राधी का सुधार हमारा मुख्य उद्देश्य होगा । 


आठवां अध्याय 
ह श्रम ओर श्रमिक कानून 


श्रम और समाज 


किसी भी समाज के सदस्यों के स्वास्थ्य, सम्पत्ति और समृद्धि की बुनियाद 
उसका श्रम है। यही मानव-जीवन की आशिक क्रियाओं का मूल, प्रारम्भिक तत्त्व 
और पूंजी का जन्मदाता है । इसीलिए अनेक बार पूंजी को पूंजीभूत या संचित 
श्रम कहा गया है । निस्संदेह उत्पादन में भूमि के अतिरिक्त, श्रम का केन्द्रीय 
स्थान है। उत्पादन के अन्य साधनों--भूमि और पूंजी की तुलना में, श्रम और 
उनमें कुछ मौलिक अन्तर हैं। श्रम उत्पादन का एक सजीव साधन हैं । उसका 
सम्बन्ध मानव से है, अतः उसमें मानवीय सुख-दुःख और नैतिक तत्त्वों का 
समावेश स्वाभाविक है । 

मानव जाति आज जितनी भी प्रगति कर सकी है उसका रहस्य उसके पीछे 
अन्तहिंत अध्यवसाय और श्रम में ही छिपा हुआ है। किसी भी समाज की सम्पत्ति 
और प्रगति बहुत अंझों में उसके श्रमिकों की उन्नत स्थिति और कार्यक्षमता पर 
ही निर्भर है। अत: सामाजिक कल्याण और सुरक्षा की योजना में श्रमिकों के 
कल्याण ओर सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

जब तक श्रमिक या मजदूर उत्पादन-यंत्रों के स्वयं ही मालिक थे, तब तक 
ओर किसी दूसरे वर्ग द्वारा उनके शोषण की संभावना समाज के संरक्षण की 
जरूरत न थी। औद्योगिक क्रान्ति ((7 05708) ॥१९ए०)प४०% ) ने उत्पादन 
के साधन उनसे छीन लिये और उन्हें दूसरे मालिकों के नीचे, अपने घरों से दूर, 
बड़े और गंदे कारखानों में काम करने तथा अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर वातावरण 
में रहने पर मजबूर किया, और इस प्रकार वर्तमान श्रम-कल्याण और सुरक्षा की 
समस्याओं का जन्म हुआ और समाज द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने 
और कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई । 

भारत में श्रमिकों को स्थिति 
पिछली द्वताब्दी में हमारे यहां उद्योगीकरण का प्रारम्भ हुआ और तब से 

निरंतर यहां पर बड़े पैमाने पर चलनेवाले उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों 
की संख्या बढ़ती जा रही है। आजकल हमारे यहां लगभग २८-५ लाख मजदूर 
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कारखानों, ५ लाख खानों, ११.५ लाख बगानों, १४ लाख रेलवे में (ठेकेदारों 
के नीचे काम करनेवाले ५ लाख मजदूरों की संख्या भी इसमें सम्मिलित है), 
२ लाख डाक-तार विभाग, ४ राख सार्वजनिक निर्माण-विभाग, ३ लाख बन्दरगाहों 
तथा ३ लाख जहाजों (इनमें से नाविकों की संख्या कुल ६० हजार है) पर काम 
कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, लगभग ३५ लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूर है 
जो खेतों पर मजदूरी करते है । 

मजदूरों की एक बड़ी संख्या अनियंत्रित उद्योगों में भी लगी हुई है। रूगभग 
'५ लाख मजदूर बीड़ी बनाने, १४ छाख अभश्रक-उद्योग, ३० हजार चमड़ा-उद्योग, 
७ हजार कालीन वबुनने, ७० हजार चटाई और रस्सियां बनाने तथा १० हजार 
चूड़ी बनाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों 
की संख्या लगभग १० लाख कती गई है । 

१. निष्कम गात्मक (./॥727:807"ए) रूप और कृषक पृष्ठभूमि, भारतीय 
उद्योगों में काम करनेवाले अधिकांश मजदूर जिन स्थानों पर कार्य करते हें, 
उन्हें वह अपने निवास का स्थायी स्थान नहीं समझते । कुछ कुशल मजदूरों को 
छोड़, उनमें से अधिकांश गांवों से आते और प्रायः वहां पर छौटकर जाते रहते 
हैं। यद्यपि भारतीय संगठित उद्योगों में काम करनेवाले अधिकांश मजदूर गांवों 
से आते हे पर वह वस्तुतः स्वयं किसान नहीं होते । केवल वही मजदूर, जो कि 
मौसमी कारखानों में काम करते हें, ऐसे होते हें जो कि साथ-साथ खेती भी करते 
है। सामान्यतः संगठित उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों का गांवों में जाने का 
उद्देश्य खेती न होकर, आराम करना, अपने परिवार के सदस्यों से जो कि प्राय: 
वहीं रहते हैं, मिलना, शादी-ब्याह, बीमारी, उत्सवों इत्यादि में उपस्थित होना 
होता है । यह सत्य है कि ये मजदूर किसान नहीं होते, पर इनकी मनोवृत्ति 
गांववालों जैसी होती है । इस प्रकार हम देखते हें कि पाश्चात्य देशों की भांति 
हमारे औद्योगिक नगरों में मजदूरी करनेवाले मजदूरों की स्थायी जनसंख्या नहीं 
है । श्रमिकों की उन्नत कार्यक्षमता और उद्योगों के सुचार संचालन के लिए यह 
आवश्यक है कि औद्योगिक केन्द्रों में एक स्थायी मजदूर-आबादी का विकास हो । 
भारतीय श्रमिकों की निष्क्रणशीलछता को लेकर पर्याप्त आलोचना हुई है । 
कुछ विद्वानों की सम्मति में औद्योगिक विकास के मार्ग में यह बड़ी बाधा है । इसके 
विपरीत, कुछ अन्वेषकों का मत हैं कि भारत की विशेष परिस्थितियों को देखते 
हुए शहरों में काम करनेवाले मजदूरों का गांवों से सम्पर्क होना उनके स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अच्छी चीज हैं। अतः इसे बिल्कुल समाप्त करना उचित न होगा । 
बेहतर होगा कि उसे प्रोत्साहित और नियंत्रित किया जाय । 
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२. भर्ती (+8627प्रा।77677) के दोषपूर्ण तरीके और उनका सुधार. 
मजदूरों की भर्ती उन्हें रोजगार दिलाने की दिद्या में पहला कदम है । उनकी भर्ती 
किस प्रकार की जाती है, इसका उनकी कुशरूता और उद्योगों की सफलता पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रारम्भ में बड़े कारखानों और वगानों के लिए मजदूरों 
की भर्ती करने के मार्ग में पर्याप्त कठिनाइयां उपस्थित हुई । तत्कालीन काम 
करने की अत्यन्त असंतोपजनक अवस्थाएं तथा गांवों के साथ मजदूरों का अत्यधिक 
मोह भी इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी था। इन परिस्थितियों ने मध्यस्थों 
( 76777649/68 ) द्वारा भर्ती की पद्धति को अपनाने की आवश्यकता 
उपस्थित की । श्रमिकों के निष्क्रमणशील स्वभाव ने भर्ती की वैज्ञानिक और 
व्यवस्थित पद्धति को अपनाने में कठिताई पैदा की । आज संगठित और असंगठित, 
दोनों ही उद्योगों में भर्ती, मुख्यतः मध्यस्थों द्वारा की जाती है । यह मध्यर्थ भारत 
के विभिन्न भागों सें सरदार, मिस्त्री, मुकदहम, चौधरी, टंडेल इत्यादि नामों से 
जाने जाते हैं। इन्हें मजदूरों के रखाने पर विशेष कमीशन या फीस मिलती है । 
मजदूरी प्राप्त करने के लिए मध्यस्थों पर निर्भरता ने अनेक बुराइयों को जन्म 
दिया है । प्रायः यह बीच के दलाल काम दिलाने के लिए असहाय और जरूरत- 
संद मजदूरों से अनुचित रकमें ऐंठते है तथा अपने रिब्तेदारों और जान-पहचान 
वालों से अनुचित पक्षपात करते हें । इस प्रकार भर्ती के क्षेत्र में भ्रप्टाचार और 
पक्षपात का जोर है। मध्यस्थों द्वारा भर्ती ने मजदूरों की निप्क्रणशीलूता तथा 
हेर-फेर ($प्राए॥॥ 07७०) को भी बहुत बढ़ा दिया है। बार-बार रिश्वत मिलने के 
लोभ में मध्यस्थ सरदार मजदूरों को अनेक बार अनुचित रीति से बर्खास्त कराने 
में नहीं हिचकते । स्त्रियों की भर्ती में तो यह शोषण और भी अधिक है। प्राय: 
स्त्रियों को काम दिलानेवाली नायिकाएं अच्छे चरित्र की नहीं होतीं और अनेक 
बार वह स्त्री मजदूरों को अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य करती हैँ । इसके 
अतिरिक्त ठेकेदारों के नीचे काम करनेवाले मजदूरों की स्थिति तो और भी 
शोचनीय है । 


आज सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मध्यस्थों द्वारा मजदूरों को भर्ती 
करने का तरीका सर्वथा असंतोपजनक और अनुचित है। पिछले सालों में इन 
मध्यस्थों के प्रभुत्व को नष्ट करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं । पर अभी तक इस 
दिशा में विशेष सफलता नहीं मिल सकी है। बंबई, शोलापुर और कानपुर इत्यादि 
औद्योगिक केन्द्रों में बदली पद्धति को अपनाकर इसके दोषों को कम करने की 
कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत पहले काम किये हुए मजदूरों को भर्ती के समय 
तरजीह दी जाती है | बावजूद इसके, भर्ती में भ्रष्टाचार और झोपण अभी भी 
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पर्याप्त प्रचलित है । उक्त भ्रप्टाचार और शोषण का अंत करने के लिए मालिकों 
द्वारा मजदरों की सीधी भर्ती होनी चाहिए | श्रम-विनिमय (+,900प7/ ऐिह- 
०४४४४ 2८) दफ्तर इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हूँ। बड़े कारखानों 
में यह काम लेबर अफसरों. के जिम्मे होना चाहिए । युद्ध के बाढः अनेक स्थानों 
में रोजगार-दफ्तरों की स्थापना हुई है और उन्होंने कुछ उपयोगी कार्य भी किये 
हैं, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करता बाकी है। हमारे रोजगार-दफ्तरों 
की कार्य-पद्धति भी दोषरहित नहीं है और उसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता 
है । इसके अतिरिक्त, उनकी संख्या भी बहुत कम है अतः उसका पर्याप्त विस्तार 
होना चाहिए 

३. अत्यधिक अनुपस्यिति (20 0867/0७७7870) और हेर-फेर (ईप्रापा- 
0५०6/). किसी संगठित उद्योग की सफलता बहुत कुछ उसमें लगे श्रमिकों के अन्‌- 
भव और कार्यक्षमता पर निर्भर है । इसके लिये यह आवश्यक है वह कम से कम 
अनुपस्थित हों और उनमें कम से कम हेर-फेर हो । हमारे उद्योगों की अवस्था 
, इस दिद्या में बहुत ही असंतोषजनक है । हमारे यहां मजदूरों की अनपस्थिति और 
हेर-फेर का अनुपात अत्यधिक है । १९५० में कपड़ा-उद्योग में वम्बई में १२९३, 
मद्रास में १२० तथा कानपुर में १५-६ प्रतिशत अनुपस्थिति का अनुपात था। 
कोयले की खानों में यह अनपात झरिया में १०८, रानीगंज में १२९६ तथा 
मध्य प्रदेश में १५८ प्रतिशत था। १९४७-४८ में आसाम के बगानों में अनु- 
पस्थिति का अनुपात २२८ प्रतिशत था । प्रायः मजदूर के अनुपस्थित होते ही 
उसके स्थान पर नया मजदूर रख लिया जाता है। इस प्रकार मजदूर की अनु- 
पस्थिति को आंकड़ों में नहीं जोड़ा जाता । अतएवं अनुपस्थिति का अनुपात 
आंकड़ों में दिखाये अनुपात से कहीं अधिक है । इसके अतिरिक्त, हमारे यहां 
मजदूरों का हेर-फेर भी अत्यधिक है। कपड़ा-उद्योग में इसका अनपात प्राय 
९ सिमेंट-उद्योग में २, तथा जटठ-उद्योग में तो ९-९ प्रतिशत है । 

बीमारी, काम करने और रहने की असंतोषजनक अवस्थाएं, मद्यपान मजदूरों 
की अनुपस्थिति के मुख्य कारण हैं । इसके अतिरिक्त, काम करने की अवस्थाओं 
से असंतोष, अपर्याप्त मजदूरी, बुढ़ापा और पारिवारिक स्थिति मुख्यतः मजदूरों 
के अत्यधिक हेर-फेर के कारण हैँ जिसके लिए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है । 
अत्यधिक बर्खास्तगी भी उसे बढ़ाती है । 

श्रमिकों की अत्यधिक अनुपस्थिति और हेर-फेर को घटाने के लिए सबसे 
आवश्यक कदस उनके काम करने और रहने की अवस्थाओं में समुचित सुधार, 
पर्याप्त मजदूरी और अनुचित बर्खास्तगी पर नियंत्रण है । 
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४. श्रम-संगठनों का असमुचित विकास. मालिकों के .अनुचित जोपण से 
बचने, मजदूरी के निर्धारण में अपना हाथ बटाने, अपने कल्याण की वृद्धि और 
अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूरों का श्रम-संघों ([,800प7' (४7078) 
में संगठन आनिवाय हो जाता हैं। इस भांति मजदूरों के आथिक, सामाजिक, 
यहां तक कि राजनेतिक हितों को, बढ़ाने में श्रम-संघों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

बड़े पेमाने के उद्योगों की स्थापना के बाद भारत में भी श्रमिकों के संगठित 
होने; की आवश्यकता अनुभव हुई । इन संगठनों की स्थापना में मजदूरों की 
अधिक्षा, अज्ञान तथा मालिकों का विरोध और सरकार की उदासीनता मुख्य 
कठिनाइयां थीं। फिर भी १८९० में यहां पर प्रथम श्रम संघ की स्थापना हो 
सकी । प्रथम महायद्ध ने श्रम संघों के प्रोत्साहन में पर्याप्त योग दिया और तब से 
अब तक निरंतर श्रम-संघों की संख्या और सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । 
श्रमिकों की कुल संख्या को देखते हुए इनकी संख्या अभी भी बहुत ही कम है ! 
१९४९ में सारे देश में केवल ३,१५० श्रम संघ थे तथा उनके १९,६०, १०७ सदस्य 
थे। इनमें स्त्री सदस्यों का अनुपात ६१ प्रतिशत था । भारतीय श्रमिकों का 
निष्क्रमणात्मक (7278/07फए ) स्वभाव, उनकी अत्यधिक गरीबी, उनमें 
भाषा, जाति और धर्म भेद, उनका रहन-सहन का निम्तस्तर और निरल्षरता 
श्रम संघों के विकास में प्रमुख बाधाएं हें। इसके अतिरिक्त, हमारे श्रम आन्दोलन 
में अभी मजदूरों के अपने नेताओं का अभाव है । उनमें बाहरी सफेद पोझों की 
अधिकता हैं । और फिर काम दिलाने वाले मध्यस्थों और मालिकों का विरोध 
और उत्पीड़न (५४०४४7४४४७४४०४) श्रम संघों के विकास में दूसरी रुकावट हैं । 

अभी तक हमारे यहां सामान्यतः एक ही उद्योग के विभिन्न संघ वृहत्‌ 
राष्ट्रीय फिडरेशनों में संगठित नहीं हैं। श्रम आन्दोलन की सही प्रगति के लिये 
यह आवश्यक हे । अन्त में हमारे श्रम आन्दोलन पर राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व 
है। सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के अपने पृथक श्रम-संगठन हैं । इनकी आपसी 
प्रतियोगिता भी श्रम-संगठन के समुचित विकास के लिये हितकर नहीं है ! 
मजदूरों की स्थिति को उन्नत करने के लिये श्रम-संगठन की उन्नति और उसकी 
ब्राइयों को दूर करना जरूरी है| श्रम-संगठनों को कानूनी स्वीकृति और विस्तृत 
अधिकार प्रदान करने में सरकार ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया हैं । इसका हमने 
श्रम-कानून के अन्तर्गत जिक्र किया हैं । | 

५. ओऔद्योगिक झगड़े और उनका निवारण. एक माने में तो मुताफावृत्ति 
द्वारा परिचालित पूंजीवादी व्यवस्था में ही, जिसमें कि मजदूर अपने उत्पादन 
यंत्रों के मालिक नहीं है, औद्योगिक अज्यांति के बीज मौजूद हैं । मालिक और 
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मजदूर के स्वार्थों का विरोध समय-समय पर झगड़े की संभावनाएं पैदा करता है। 
मजदूरों की ओर से हड़तालें (8397768) और मालिकों की ओर से तालाबन्दियां 
([7,005-07॥8) इस संघर्ष का साधन हें। प्रायः कुछ मजदूरों की बर्खास्तगी, 
छटनी, या मजदूरी, बोनस, काम करने के घंटों की अवस्थाओं और शर्तों इत्यादि 
के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यह झगड़े शुरू होते हैं । मजदूर संगठनों की स्थापना 
से पहले मजदूरों की लड़ने की ताकत बहुत सीमित थी, किन्तु उनके संगठनों तथा 
औद्योगिक झगड़े की अवस्था में उन्हें प्राप्त काननी संरक्षणों ने उनके लड़ने की 
ताकत को काफी बढ़ाया । हमारे यहां मुख्यतः प्रथम महायुद्ध के बाद से ओद्योगिक 
झगड़ों की शुरूआत हुईं । इसका अंदाज इन आंकड़ों से लगाया जा सकता हैं। 
१९२१ में हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या ३९६, उससे प्रभावित मजदूरों 
की संख्या ६,००,३५१ और उसमें नष्ट हुए काम करने के दिनों की संख्या 
६९,८४,४२६ थी। १९५१ में यह संख्या क्रशः १,०७१; ६,९१,३२१ और 
३८,१८,९२८ थी। इस बीच हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या में आथिक 
और सामाजिक स्थिति के अनुसार पर्याप्त हेर-फेर होता रहा । 
इन हड़तालों और तालाबन्दियों से, चाहे उनका आखिरी नतीजा कुछ भी 
क्यों हो, मजदूरों और मालिकों को भीषण आ्थिक नुकसान उठाना पड़ता 
हैं । विशेषतः मजदूरों को तो संघर्षकाल में भीषण कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है । यह हानि केवल मालिकों और मजदूरों तक ही सीमित नहीं रहती । 
उत्पादन के बन्द हो जाने के कारण उससे समस्त समाज और उपभोक्ता वर्ग 
को हानि पहुंचती है। अतः किसी भी समाज के कल्याण और सुरक्षा के लिए यह 
आवश्यक है कि वहां पर औद्योगिक झगड़े कम से कम हों; बेहतर है बिल्कूल भी 
नहों। 
औद्योगिक शांति और सहयोग किसी भी समाज के संगठन स्वास्थ्य और 
समृद्धि के लिए आवश्यक है । अत्यधिक औद्योगिक झगड़े सामाजिक विघटन की 
अवस्था के सूचक हैं । इनका निवारण किसी भी सभ्य समाज का प्रमुख दायित्व 
हैं। इनका समूल विनाश तो वर्तमान स्वामित्व और सम्पत्ति सम्बन्धों में परिवर्तन 
द्वारा ही संभव है । फिर भी यदि मालिक और मजदूर,दोनों ही समझदारी से 
काम लें तो बहुत अंशों में वह अपने विरोधों को आपसी सलाह मशविरे से दूर 
कर सकते हैं । सरकार भी एक मध्यस्थ का कार्य कर अथवा औद्योगिक झगड़ों के 
निवारण और निपटाने के लिए आवश्यक कानून बना, औद्योगिक शांति की दिल्ला 
'सें पर्याप्त योगदान कर सकती है । औद्योगिक झगड़ों के निवारण में मालिक 
“मजदूरों की सम्मिलित कार्य-समितियां (४०४६8 (0क्नाण/॥०९४) मुनाफा- 
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साझेदारी (07077 508/782) योजनाएं, सबलू श्रमिक संघ और सरकारी 
स्थाई आदेश (98#वपांत2 07०78) भी महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा कर सकते 
हैं। भारत में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने औद्योगिक झगड़ों के सुलझाने और 
चलाने के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी कानून बनाये हैँ, जिनका कि हमने श्रम कानून 
के अंतर्गत जिक्र किया हैं । 

६- निवासस्थानों (0प्र४ए8) की असंतोषजनक अवस्था. मजदूर किस 
प्रकारु के घरों में रहते हैँ, इसका उनकी कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और सदाचार 
से सीधा सम्बन्ध है। जिन स्थानों में घरों की कमी है अथवा जहां गंदा वातावरण 
है, वहां ऊंची मृत्यु-दर और व्यभिचार का बाहुल्‍य है । निवास-स्थान की दृष्टि 
से भारतीय मजदूरों की दशा बहुत दयनीय है । पिछले तीस सालों, विशेषकर 
पिछले दस सालों में, नगरों की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई, जब कि उसकी 
तुलना में घरों की संख्या की वृद्धि नगण्य है । १९४१-५१ में ही शहरों की आबादी 
में ५४ प्रतिशत वृद्धि हुई । हमारे यहां नगर आयोजन (70फ57 िग्मगांए2) 
का सर्वथा अभाव है तथा उद्योगों को शुरू करने से पहले मजदूरों के रहने की 
समुचित व्यवस्था के प्रबन्ध की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया जाता । 
निवास स्थानों के निर्माण और उपयोग में मुनाफा-वृत्ति ने इस समस्या को और 
भी जटिल बना दिया है । परिणामतः, हमारे अधिकांश मजदूर ऐसे घरों में 
रहते हें जो कि मानव प्राणियों के रहने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त और हानिकर 
हैं। प्राय: एक़ कमरे में पांच-पांच, छः-छः व्यक्तियों को एक साथ रहना पड़ता है। 
उनमें हवा और रोशनी की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं होती । टीन और 
टाट के टुकड़े पदों का काम देते हैँ । उनके सामने गंदा पानी आकर जमा होता 
और सड़ता रहता है। अन्दर सीकून और अंधेरा होता है। पास में साफ 
पानी का कोई प्रबन्ध नहीं होता । शौच के लिए पाखानों और पेशाबघरों की 
उचित व्यवस्था नहीं होती । इस प्रकार मजदूरों के निवास-स्थानों की अवस्था 
बहुत ही शोचनीय है । 

मजदूरों की गंदी बस्तियां (8[प708 ) औद्योगिक नगरों का अनिवार्य अंग 
बन्‌ गई है । हुगली की बस्तियां, दक्षिण की चेरियां, कोयले की खानों के धोवरे, 
पत्थर की खानों के पत्तों के झोंपड़े, बगानों की बस्तियां और बैरक मजदूरों के 
रहने योग्य नहीं कही जा सकतीं । अतः श्रमिकों के कल्याण की किसी नी योजना 
में गंदी मजदूर बस्तियों और उनके स्थान पर, स्वच्छ, स्वास्ध्यकर निवास-स्थारों 
के निर्माण को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इन नये घरों में रहने के लिए पर्याप्त 
स्थान, और आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिएं । इसके अतिरिक्त, इनका किराया 
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भी मुनासिब होना चाहिए । इस्प्रूवर्मेंट ट्स्ट और म्यूनिस्पेल्टियां इस काम को 
अपने हाथ में लेकर उपयोगी कार्य कर सकती हैं। कलकत्ते, बम्बई, मद्गास, कानपुर 
और लखनऊ के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों ने इसमें दिलचस्पी ली है, किन्तु वह भी अभी तक 
मजदरों के निवास-स्थानों की समस्या का समाधान नहीं कर सके हें ।" इधर सरकार 
ने इस ओर दिलचस्पी ली हैं। १९४८ में सरकार ने अगले दस सालों में दस 
लाख घर बनाने की घोषणा की । १९४९ म यह निश्चय किया गया कि मजदूरों 
के लिए घर बनाने में केन्द्रीय सरकार दो-तिहाई तथा प्रांतीय सरकारें एक-तिहाई 
तक रकम ऋण के रूप में दें। इन योजनाओं की कुल लागत लगभग ३०० करोड़ 
रुपए कूृती गई। उक्त दस लाख घरों में से ७६ लाख घर कारखातनों में काम करने 
वाले, २ लाख से कुछ कम बगानों में काम करने वाले तथा बाकी हूँ लाख बन्दर- 
गाहों इत्यादि स्थानों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए होंगे। इस योजना को 
पूरा करने का दायित्व राज्य सरकारों का था। अतः इसे राज्य सरकारों को भेजा 
गया। केवल बंबई, पूर्वी पंजाब तथा बिहार की सरकारों ने इसे स्वीकार किया 
और इसके अन्तर्गत ऋण की मांग की | १९४८-४९ में बम्बई सरकार ने ४ करोड़ 
की मांग की, पर उसे कुल २ करोड़ दिया जा सका । 


अगस्त १९७५२ में पुनः भारत सरकार ने निवास-स्थानों के निर्माण तथा 
औद्योगिक मजदूरों के निवास-स्थानों की दशाओं को सुधारने के लिए गृह-विकास 
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजकीय सहायता की नई योजना को स्वीकार 
किया। १९५२-५३ के बजट में निवास-स्थानों के विकास के लिए ९ करोड़ रुपए 
स्वीकार किये गये। इनमें से ७.१६ करोड़ औद्योगिक मजदूरों के घर बनाने पर 
व्यय होने थे । भारत सरकार की यह योजना उत्साहवर्धक है और यदि इसे 
आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ तो इससे अबश्य निवास-स्थानों की दशा को सुधारने 
की दिशा में पर्याप्त और संतोषजनक प्रगति होगी । उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, 
पंजाब और मध्य प्रांत की सरकारें अपनी योजनाएं स्वीकार करा चुकी हैं। 
मालिकों ने अभी इस योजना में विशेष उत्साह नहीं दिखाया है। कुछ श्रम- 
संगठनों का कहना है कि जब सरकार मालिकों को मकानों के निर्माण में २५ 
प्रतिशत का दान दे रही है तो उसके लिये उचित नहीं है कि वह उनका प्रबन्ध 
मालिकों के हाथों में रहने दे। उनकी राय में इस सम्पत्ति का प्रबन्ध सरकारी या 
अर्ध-सरकारी अधिकारियों के हाथ में होना चाहिए । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में भी गृहनिर्माण को स्थान दिया है तथा उसके लिये ४८.७ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गईं है । इसमें औद्योगिक मजदूरों की गृह-विकास योजनाओं को प्राथ 
मिकता दी गई हैं । 
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भारत सरकार की कोयले की खानों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए 
५०,००० क्वाटर बनाने की एक पंचवर्षीय योजना भी है । इसके निर्माण का 
खर्चा कोयला खान मजदूर श्रम कल्याण एक्ट १९४७ के अंतर्गत गृह-निर्माण लेखा 
कोष से प्राप्त होगा । बगानों में निवास-स्थानों की समस्या पर स्थाई-बगान 
समिति'ने १९४९ में विचार किया तथा बगान मजदूरों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में 
निवास स्थानों का विकास करने के लिए गृह-निर्माण बो्डों की स्थापना की गई । 
भारतीय चाय एसोसियेशन ने स्वयं घरों के न्यूनतम मान बनाये जिसे कि प्‌० 
बंगाल सरकार ने स्वीकार किया । एसोसियेशन ने अब तक ८,९०० घर बनाये हें 
तथा एके साल में और १५,५०० घरों को बदला है । १९५१ में भारत सरकार 
ने बगान श्रम एक्ट पास किया। इसके अन्दर मालिकों पर अपने मजदूरों और 
उनके परिवारों के लिए आवश्यक घर देने का दायित्व भी है । 

विभिन्न राज्य सरकारें भी गृह-निर्माण के कार्य में दिलचस्पी ले रही हैं । 
उत्तर प्रदेश में सरकार ने कानपुर तथा अन्य उद्योगिक नगरों के लिए विभिन्न 
गृह निर्माण योजनाओं को स्वीकार किया हैं। उसने चीनी उद्योग में काम करने 
वाले मजदूरों के लिए पांच सालों में १,५०० घर वनाने की योजना स्वीकार 
की है । यह संख्या बहुत अपर्याप्त हैं । 

यह सत्य है कि सरकारों ने मजदूरों के लिए गृह-निर्माण की आवश्यकता 
को स्वीकार किया है और इस दिशा में प्रयत्न भी प्रारंभ किये हें । पर इसमें 
संदेह नहीं कि अभी इस दिशा में हमें बहुत आगे बढ़ना बाकी हैं । 

७. मजदूरी (920०8 ) का निम्न स्तर, उसे ऊंचा उठाने की आवश्यकता. 
श्रमिकों को अपनी मेहनत के लिए क्या मजदूरी मिलती है,.इस पर ही मुख्यतः 
उनका रहन-सहन का स्तर निर्भर हैं। मजदूरी के निर्धारण में श्रम की उत्पादकता, 
अर्थात्‌ श्रमिक द्वारा प्रदान किये गये श्रम की कीमत, और उसकी सौदा करने की 
साम्थ्यं प्रमुख हें। किन्तु जहां एक ओर श्रम की उत्पादकता मजदूरी की दर को 
प्रभावित करती है, वहां स्वयं मजदूरी की दर श्रम की उत्पादकता और श्रमिक 
की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। द्वितीय महायुद्ध से पहले भारतीय श्रमिकों 
वे मजदूरी के स्तर को मापने के कुछ बिखरे हुए प्रयत्न हुए। इनसे यह स्पप्ट 
हुआ कि उन्हें जो मजदूरी मिलती थी वह उनके जीवन की अत्यन्त अनिवार्य 
न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी पर्याप्त नहीं है ।_ हमारे जेछों में 
सरकार एक कैदी पर जितना व्यय करती है, एक सामान्य मजदूर की आय 
उससे भी कम है । 

लड़ाई छिड़ने के बाद १९३९ से निरन्तर चीजों के दामों में वृद्धि होती गई 
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और इस प्रकार भरण-पोषण का खर्चा और उसका सूचक अंक (॥7665 
70077 7097) भी बराबर बढ़ता गया। युद्ध की यह असाधारण महंगाई युद्ध समाप्त 
होने के नौ साल बाद तक भी वैसे ही कायम है । इस काल में श्रमिकों की 
मजदूरी में अवश्य पर्याप्त वृद्धि हुई, पर फिर भी वस्तुओं. की महंगाई की तुलना 
में उसका अनुपात कम ही रहा | इस प्रकार मजदूरी की वृद्धि महंगाई की वृद्धि 
की तुलना में पीछे ही रही । । 
आजकल अधिकांश संगठित उद्योगों में जो बुनियादी (/39870) मजदूरी 
की दरें जारी हें, वह विभिन्न औद्योगिक ट्रिब्यूनलों और निर्णायकों के फैसलों का 
परिणाम हे । उदाहरणार्थ, कपड़ा-उद्योग में बम्बई, कानपुर और दिल्‍ली में आज 
कल न्यूनतम मजदूरी ३० रु०, अहमदाबाद में २८ रु०, शोलापुर, मध्य प्रदेश, 
मद्रास और इंदौर में २६ रु० तथा पर्चिमी बंगाल में २० रू० २ आ० ५ पा० 
निश्चित की गई है । उत्तर प्रदेश में कानपुर तथा अन्य स्थानों में, उद्योग द्वारा 
न वहन किये जाने के कारण ३० रुू० की दर को स्थगित करना पड़ा। इसके 
अतिरिक्त, केवल पश्चिमी बंगाल को छोड़कर श्रमिकों को, मजदूरी के अतिरिक्त, 
महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। यह महंगाई भत्ता रहन-सहन में व्यय के सूचक 
अंक से जुड़ा हुआ है, हर राज्य में उसकी पृथक्‌ दर है । उदाहरणार्थ, बम्बई की 
कपड़ा-मिलों में १०५ (आधार जुन १९३४) सूचक अंक से प्रत्येक १ अंक की वृद्धि 
पर १.९ पाई प्रतिदिन तथा अहमदाबाद में ७३ (आधार जुलाई १९२७) से १ 
अंक की वृद्धि पर २.८४ पाई प्रतिदिन के हिसाब से महंगाई जोड़ी जाती हैं। इसके 
अतिरिक्‍त, बहुत से स्थांनों पर साल के अंत में लाभ पर मजदूरों को बोनस देने की 
प्रथा हैं । इसे बेसिक मजदूरी के आधार पर जोड़ा जाता है तथा इसकी अदायगी 
की कुछ शर्तें होती हैं। संक्षेप में कपड़ा-उद्योग में समस्त प्रांतों में मजदूरों की 
औसत वाधषिक आय १९३९ में ३२० र०, १९४५ में ७२३ रु० और १९४ट८ में 
१०९४ रु० थी। जूट-उद्योग में औद्योगिक ट्रिब्यूबल ने १९४८ में पर्चिमी बंगाल 
के लिये बेसिक मजदूरी २६ र०, १९४९-५० में कानपुर में १२ २०, बिहार में 
२४ र० ६ आना तथा दक्षिण भारत में १९ ₹० ८ आ० निश्चित की । जूट-उद्योग 
में समस्त प्रांतों में मजदूरों की वाधिक आय १९३९ में २३१०, १९४५ नें 
३५१० और १९४९ में ७९५ रु० थी। इसी प्रकार अन्य उद्योगों, खानों, 
बगानों, बन्दरगाहों, यातायात-सेवाओं तथा अन्य अनेक सेवाओं में भी बेसिक 
मजदूरी और महंगाई की दर निद्चित कर दी गई हैं। पर इनके अध्ययन 


से एक बात स्पष्ट हैं कि भारत में मजदूरी का स्तर बहुत ही नीचा और 
असंतोषजनक हूँ । 
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बहुत अंझों में तो भारतीय मजदूर की अल्प उत्पादकता और कुछ जंझों में 
उसकी अल्प सौदा करने की सामथ्यं, उसकी मजदूरी के निम्न-स्तर के लिए उत्तर- 
दायी है । इसे देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार मजदूरों के शोषण 
के विरुद्ध और उन्हें न्यूनतम रहन-सहन की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 
न्यूनतम मजदूरी ('शां॥राप॥ का82९४) और मुनासिब मजदूरी (कक्षा 
७826) के लिए कुछ कानून वनाये । भारत सरकार ने हाल ही में इस सम्बन्ध 
में कुछ कानून बनाये हैँ, जिनका जिक्र हम श्रम-कानून के अंतर्गत करेंगे । 

८. सजदूरों की ऋणप्रस्तता (॥7462९0।॥००7८४७) उसका समाधान. 
भारतीय मजदूर के आथिक जीवन का एक अन्य खेदजनक पहल उसकी ऋणग्रस्तता 
है । अधिकांश उद्योगों सें लगे हुए मजदूर, प्रायः कर्जदार का जीवन-यापन करते 
हैं । यह अनुमाव लगाया गया हेँ कि अधिकांश औद्योगिक केन्द्रों में लगभग दो- 
तिहाई मजदूर कज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और उनके कर्जे की औसत रकम 
प्रायः उनके तीन महीने के वेतन के बराबर है। भारत सरकार द्वारा आयोजित 
पारिवारिक बजटों की जांच के अनुसार (१९४३-४५) बंबई में ६४ १ प्रतिशत 
परिवार कजंदार हें तथा उन्हें औसतन १२३ रु० १४ आ० ७ पा० उधार देना 
हैं । इसी प्रकार मद्रास के चाय बगानों में ३२३ प्रतिशत परिवार कर्ज के नीचे 
हें तथा उन्हें औसतन ७९ 5० उधार देना हैं। मजदूरों की यह ऋणग्रस्तता उनके 
निम्न रहन-सहन के स्तर का एक प्रमुख कारण है। प्रायः उन्हें ऋण पर बहुत ऊंची 
दर पर व्याज देना पड़ता है। इस प्रकार साहकार और महाजन उनका अच्छी 
तरह शोषण और दोहन करते हँ । मजदूरों द्वारा ऋण लेने का मुख्य कारण 
सामाजिक कार्य, मुख्यतः विवाह होते हें। रगभग ३० से ४० प्रतिशत ऋण की 
राशि इसी कारण ली जाती हे । इसके अतिरिक्त वेकारी, वीमारी और शराब- 
खोरी कर्जदारी के अन्य कारण हैं । 

ऋणग्रस्तता मजदूरों के लिए अपार कप्ट का कारण है । सहकारी ऋण की 
व्यवस्था द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
मजदूरों में फिजूलजर्ची के विरुद्ध जागृति पैदा करने और कर्जदार मजदूरों के लिए 
अउचित संरक्षण की भी आवश्यकता है । केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कजदार 
मजदूरों की कुड्की और कैद के विरुद्ध उसकी समाप्ति तथा उनकी रक्षा के 
लिए विभिन्न उपयोगी कानन भी वनाए हैं, उनका कड़ाई से पालन जरूरी हैं। 
अंत में, मजद्री की समानता तथा न्यूनतम वेत्तन की गारंटी और सहकारी ऋण- 
व्यवस्था द्वारा मजदूरों की ऋणग्रस्तता का मुकाबला किया जा सकता हैं। 

९. रहर-सहन का निम्पस्तर और उससें उन्नति की आवश्यकता. जेसा 
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कि हम देख चुके हें कि भारतीय मजदूरी का स्तर बहुत नीचा हैँ । रहन-सहन 
का निम्न स्तर उसका स्वाभाविक परिणाम है। अधिकांश मजदूरों की आय का 
६० से ७० प्रतिशत भाग केवल भोजन, ५ से १० प्रतिशत तक रोशनी और ईंधन, 
४ से ६ प्रतिशत तक मकान किराये, ७ से १५ प्रतिशत तक कपड़ों, १ से २ प्रतिशत 
तक बिछौने तथा ८ से १५ प्रतिशत तक विविध मदों में खे होता है । इसमें से 
प्रायः १० प्रतिशत व्यय केवल शराब पर ही होता है। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है 
कि मजदूरों की आय का बड़ा भाग केवल खाने में ही चला जाता है और फिर उन्हें 
जो भोजन प्राप्त होता है, वह सामान्यतः: उनकी शारीरिक आवश्यकताओं 
के लिए सर्वथा अपर्याप्त होता है। प्रायः उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े 
नहीं होते । शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन पर व्यय करने तथा आड़े समय के लिए 
बचाने के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं बच रहता । रहन-सहन का निम्न 
स्तर ही मुख्यतः भारतीय मजदूरों की निम्न कार्यक्षमता के लिए उत्तरदायी है, 
अतः उसमें तत्काल उन्नति की आवश्यकता है । 

१०. गिरा स्वास्थ्य और निकृष्ट कार्येक्षमता. अल्प मजदूरी, निम्न रहन- 
सहन का दर्जा, अस्वच्छ वातावरण, दोषपूर्ण पोषण, चिकित्सा तथा रोग-निवारण 
की सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय मजदूरों का स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ 
रहता है । है 

गिरे स्वास्थ्य, निम्न रहन-सहन के स्तर, निष्क्रमणात्मक स्वभाव और टेक्‍्नी- 
कल शिक्षा पाने की सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय मजदूरों की कार्यक्षमता 
अन्य देशों के मजदूरों की तुलना में बहुत ही हीन है। उनके रहन-सहन के स्तर को 
ऊंचा उठाने के लिए उनकी कार्यक्षमता और स्वास्थ्य में उन्नति अनिवार्य है । 

११. काम करने की असंतोषजनक अवस्था, उदके सुधार की आवश्यकता. 
मजदूर जिन स्थानों में कार्य करते हैं, उनकी अवस्था--सफाई, रोशनी, तःपक्रम, 
साफ पानी, पाखाने, पेशाब की समुचित व्यवस्था, शिशुगृह, आराम, स्वान इत्यादि 
की सुविधाएं बहुत अंशों में मजदूरों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को प्रभावित 
करती हूँ । पिछले पचास सालों में इस दृष्टि से कारखानों, खानों, बगानों, बन्दर- 
गाहों, जहाजों इत्यादि में काम करने की अवस्थाओं में पर्याप्त सुधार हुआ है ७ 
इसके लिए विभिन्न कानून बनाये गये हैं। पर अभी भी उन्नत औद्योगिक राष्प्ठों 
की तुलना में हमारे यहां काम करने की अवस्थाएं बहुत ही पिछड़ी हुई हैं । एक 
तो कानून केवल संगठित उद्योगों पर लागू होते हैं, दूसरे उनका प्रायः पूरी तरह 
पालन भी नहीं होता । मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए काम करने की 
अंवृस्थाओं में पर्याप्तं उन्नति की आवश्यकता है । 
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१२. सीमित कल्याण (५४४०४०७/७) ओर सुरक्षा (82८घ८१(ए)-विस्तार 
की आवद्यकता. श्रमिकों के कल्याण-कार्यों में वुद्धि और विस्तार का उनकी कार्य- 
क्षमता और अवस्था में पर्याप्त उन्नति की जा सकती है | कैन्टीनों और शिक्षुगृहों 
की स्थापना, मनोरंजन और चिकित्सा की सुविधाओं की समुचित व्यवस्था, नहाने- 
धोने की सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा-सुविधाओं के प्रसार तथा प्रावीडेंट फंड की 
योजनाओं इत्यादि कार्यों द्वारा श्रमिकों के कल्याण में पर्याप्त बुद्धि की जा सकती हैं। 
अन्य दिशाओं की भांति भारत इस दिद्या में भी बहुत पीछे है। कुछ उदार मालिकों 
ने स्वयं तथा कुछ कानूनों के अंतर्गत स्थापित कल्याण-कोपों (४४७7७ 
एप7098), जैसे कि कोयछा और अश्रक की खानों के लिए हैं, कल्याण-कार्यों को 
हाथ में लिया है । पर अभी तक इनका क्षेत्र बहुत ही सीमित हैं । 

कल्याण-कार्यों के अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा 
भी मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक है। भारत में सामाजिक 
सुरक्षा का क्षेत्र और विस्तार भी अभी तक अत्यन्त सीमित है ।. श्रमिकों की 
सामाजिक सुरक्षा की समस्या पर हमने अगले अध्याय में विस्तार से विचार 
किया है । 

निष्कर्ष. भारतीय श्रमिकों की वर्तमान स्थिति के उक्त संक्षिप्त विवेचन से 
एक बात स्पष्ट जाहिर होती है कि उनकी असंतोपजनक स्थिति का कोई एक 
_ कारण नहीं है, प्रत्युत्‌ विभिन्न पृथक्‌ दीखनेवाले कारण और लक्षण एक दूसरे से 
घतनिष्ठतया सम्बन्धित हैं। इससे उनकी परस्पर निर्भरता प्रकट होती हैँ । इस 
लिये मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
हम विभिन्न मोरचों पर एक साथ बढ़ें। यह कार्य विस्तृत आयोजन (7७॥१7- 
702) द्वारा ही संभव है । 


श्रम-कानन (॥,800प्रा' 4,€ट2807070 ) 


१८६० के लगभग आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना ने हमारे यहां 
श्रमिक काननों की आवश्यकता को जन्म दिया । पर आधुनिक उद्योगों के शुरू 
हेडने के काफी समय बाद तक मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए कोई कानून 
नहीं'बनाये गये और मालिकों को मजदूरों के शोषण की पूरी छूट रही । मजे की 
बात तो यह थी कि उस समय मजदूरों की सुरक्षा के स्थान पर उनके विरुद्ध कानून 
बनाये गये । काम करने के इकरार का भंग करने पर उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था 
, की गई। उस समय भारतीय कारखानों में काम करने की दच्ाएं अत्वन्त असहनीय 
अमानुषिक और असुरक्षित थीं ।१८८० के आसपास भारत सरकार का व्याद इस 





२५० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


ओर गया । श्रमिक कानूनों में सरकार की यह रुचि, मजदूर-आन्दोलन, मालिकों 


की उदार दृष्टि अथवा सरकार की श्रमिकों के प्रति सहानुभूति का परिणाम 
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न होकर, लंकाशायर के अंग्रेजी मिल-मालिकों की चीख-पुकार का्‌ परिणाम थी । 
उन्होंने आन्दोलन किया कि यदि भारत में भी वेसे ही फैक्टरी-कानून नहीं बनाए 
गये जैसे कि इंगलैण्ड में हैं, तो अंग्रेज व्यापारी सस्ते भारतीय माल की प्रतियो- 
गिता में न ठहर सकेंगे। सरकार को उनकी इच्छाओं के सामने झुकना पड़ा और 
इस प्रकार १८८१ में पहला फैक्टरी-एक्ट पास हुआ। उसके बाद प्रथम महायुद्ध 
तक इस दिश्या में विशेष प्रगति नहीं हुई। युद्धकाल में सरकार ने पहली बार 
संतुष्ट मजदूर-वर्ग की उपयोगिता का अनुभव किया । १९१८ में अंपर्राष्ट्रीय 
श्रम-संगठन (॥॥,0)) की स्थापना हुईं। भारत भी उसका सदस्य बना । इधर 
भारत में मजदूर-आन्दोलन का सूत्रपात हुआ और जनमत श्रमिकों के संरक्षण के 
लिये जागृत हुआ । इन्हीं सब कारणों ने मिठछकर १९२० के बाद भारत में श्रम- 
कानून की प्रगति को काफी तेज कर दिया । 

१९१९ और १९३५ के संविधान के अनुसार केन्द्र और प्रांत दोनों ही, श्रमिकों 
से सम्बन्धित कानून बना सकते हैं। १९३७ तक अधिकांश और प्रमुख कानून 
केन्द्र द्वारा ही बनाये गये । १९३७ में प्रांतीय स्वायत्त शासन की स्थापना के 
पश्चात प्रान्तों ने भी इस दिशा में उत्साह दिखाया। १९४२ में भारत सरकार ने 
प्रथम त्रिदली श्रम-सम्मेलन बुलाया और उसकी समय-समय पर होनेवाली बैठकों 
ने १९४८ तक श्रमिक कानूनों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । १९४७ में 
देश को स्वाधीनता मिलने के बाद पुनः पुराने श्रमिक कानूनों में संशोधन तथा 
नये आवश्यक कानूनों के बनाने की ओर दिलचस्पी बढ़ी और सात सालों में 
महत्त्वपूर्ण कानून पास किये गये । इनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है । 


अं 


काम करने की अवस्थाओं से सम्बन्धित कानून 
फेक्टरी-ए क्ट-का नूत 


फेक्टरी-एक्ट १८८१,-९१, १९११,-२२,-३४. १८८१ में पहला फैक्टरी 
एक्ट पास किया गया। यह साल में ४ महीने से अधिक काम करनेवाले तथा 
१०० से अधिक मजदूर लगानेवाले कारखानों पर लागू था। इसमें ७ साल से'कम 
उम्र के बच्चों को काम पर रखने का निषेध किया गया और ७ से ९ साल की उम्र 
वाले बच्चों के लिये काम करने के अधिक से अधिक ९ घंटे प्रतिदिन निश्चित किये 
गये । उनके लिए १ घंटा रोज आराम तथा महीने में चार छुट्टियों की भी व्यवस्था 
थी । इसके अतिरिक्त, इसमें मशीनों पर बाड़ रूगाने तथा कारखाना इंस्पेक्टरों 


किलो 
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की नियुक्ति का भी निर्देश था। इस एक्ट में प्रौढ़ स्त्री या पुरुष मजदूरों को 
किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था । 

उक्त एक्ट से किसी को भी संतोष न हुआ और श्षीघत्र ही उसके संशोधन 
की पुकार हुई परिगामतः, १८९१ में नया फैक्टरी-एक्ट पास किया गया । यह 
एक्ट ५० से अधिक मजदूर रूगानेवाले और शक्ित प्रयोग में छानेवाले कारखानों 
पर लागू था। प्रांतीय सरकारें उसे २० और उससे अधिक मजदूर लगानेवाले 
औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी विस्तृत कर सकती थीं । इनमें ९ सार से कम उम्र 
के बच्चों के काम करने और ९ से १४ साल की उम्र के वच्चों के लिए ७ घंटे से 
अधिक "काम करने की मनाही की गई । बच्चे और स्त्री रात को काम पर नहीं 
लगाये जा सकते थे और स्त्रियों से अधिक से अधिक ११ घंटे रोज काम लिया 
जा सकता था। सप्ताह में एक दिन की छट्टी और दोपहर को आधा घंटे का आराम 
प्रत्येक मजदूर के लिए आवश्यक बना दिया गया । इस एक्ट में कारखाने के 
निरीक्षण, रोशनी और सफाई के बारे में भी विस्तृत नियम बनाये गये । 

१९०८ में श्रम कमीशन की स्थापना हुई । उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप 
१९११ में तीसरा फेक्टरी-एक्ट पास किया गया। इसमें प्रथम वार प्रौढ़ पुरुष 
मजदूरों के लिये काम करने की अधिकतम अवधि १२ घंटे निब्चिद्र की गई । 
स्वीकृत शिफ्ट-पद्धति के अलावा ७ बजे ज्ञाम से ५ वजे सुबह के वीच काम करते 
का निषेध किया गया । मौसमी कारखानों को भी एक्ट के अच्तर्गत ले आया गया 
और बच्चों के लिए उम्र के सर्टीफिकेट का होना जरूरी कर दिया गया । इसमें 
स्वास्थ्य और रक्षा के नियमों को भी अधिक दृढ़ कर दिया गया । 

१९१८ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन की स्थापना ने फैक्टरी-कानून में कुछ 
परिवतेनों को अनिवार्य बना दिया और १९२२ में नया फंक्टरी-एक्ट पास किया 
गया । २० से अधिक मजदूर लगानेवाले और शक्त प्रयोग में लानंवाले कारखाने 
इसके अंतर्गत आ गये। प्रांतीय सरकारें उसे १० मजदूर तक लगानेवाले कारखानों 
पर भी विस्तृत कर सकती 'थीं। प्रौढ़ मजदूरों के लिए काम करने की अवधि ११ 
घंटे प्रतिदिन और ६० घंटे प्रति सप्ताह रखी गई । बच्चों के काम करने की 
अवधि घटा कर ६ घंटे रोज कर दी गई तथा उनके काम करते की उम्र को ९ 
साल से बढ़ाकर १२ साल कर दिया गया । सब मजदूरों के लिये ६ घंटा काम 
करने के बाद १ घंटा का आराम अनिवार्य कर दिया गया। स्वास्थ्य ओर रक्षा के 
नियमों को और अधिक विस्तृत कर दिया गया । 

१९२८ में शाही श्रम-कमीशन नियुक्त हुआ और उसकी सिफारिशों के फल- 
स्वरूप १९३४ का फैक्टरी-एक्ट पास किया गया। इसके अनुसार साल में १८० 
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दिन से अधिक और कम काम करनेवाले कारखानोंको बारहमासी ([26/७४79/) 
और मौसमी (5688078/) दो वर्गों में बांटा गया । बारहमासी कारखानों 
में काम करने के अधिकतम घंटे १० घंटे प्रतिदिन और ५४ घंटे प्रति सप्ताह निश्चित 
किये गये, जब कि मौसमी कारखानों के लिए यह अवधि क्रमश: ११ और ६० 
घंटे रक्खी गई। पहली बार फैलाव (8]07690 ०४७/) के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया गया और निरंतर कार्य की अवधि प्रौढ़ों के लिये १३ और बच्चों के लिए 
६३ घंटा रखी गई। ओवर टाइम के लिये सामान्य-दर से ड्योढ़ा देने की व्यवस्था 
की गई। एक्ट में १५ से १७ सालवाली उम्र के एक नये तरुण (&00]880676) 
वर्ग का निर्माण किया । जब तक डाक्टरी सर्टीफिकेट प्राप्त न हो, इन्हें बच्चा 
समझा गया। श्रमिकों के कल्याण, रक्षा इत्यादि, के बारे में अधिक विस्तृत 
व्यवस्थाएं की गईं तथा इस एक्ट के कार्यान्वित करने का दायित्व प्रान्तीय 
सरकारों का हो गया । ह 

फेक्टरी-एक्ट १९४८, १९३४ के एक्ट में १९४७ तक सात बार संशोधन 
किये गये और अन्ततोगत्वा १९४८ में, एक नया एक्ट ही पास करना पड़ा | 
१९४८ का फंक्टरी-एक्ट फैक्टरी-कानून की दिश्या में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, अतः 
इसका कुछ विस्तार से वर्णन आवश्यक है । 

जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह एक्ट सारे भारत पर लागू होता हैं। १९३४ 
के एक्ट की तुलना में इसका क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। शक्ति से चलनेवाले १० 
से अधिक मजदूर लगानेवाले तथा बिना शक्ति से चलनेवाले २० से अधिक मजदूर 
लगानेवाले कारखाने इसके अंतर्गत आते हैं। नये एक्ट में राज्य-सरकारों के 
ऊपर इसे विस्तृत करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । उन स्थानों को छोड़, 
जहां कि परिवार के सदस्य स्वयं कार्य करते हैं, यह उन सभी स्थानों और 
प्रतिष्ठानों पर छागू किया जा सकता है जहां निर्माण-कार्य होता है $ इसके 
अतिरिक्त, इस एक्ट में बारहमासी और मौसमी कारखानों के भेद का अन्त 
कर दिया गया है। 

१९१४ के एक्ट में स्वास्थ्य, रक्षा और कल्याण से संबंधित नियम सामान्य 
प्रकार के थे। परिणामत:, उनके मानों--स्टैन्डर्ड के संबंध में विभिन्न राज्यों में 
पर्याप्त अन्तर था। १९४८ के एक्ट में इनके विशिष्ट मान निर्धारित कर पिये 
गये हैं । १९३४ के एक्ट में सफाई, रोशनी इत्यादि के संबंध में वणित व्यवस्थाओं 
के अतिरिक्त, इसमें बेकार पदार्थों और द्रवों के हटाने, धूछ और धुएं को दूर 
करने, थूकदानों के लगाने तथा तापक्रम के नियंत्रण और पीने के पानी का प्रबन्ध 
इस एक्ट में विशिष्ट व्यवस्थाएं हैं । एक्ट के पास होने के बाद बने कारखानों 


3 83 833 रष्३ 


में प्रत्येक मजदूर के लिए कम से कम ५०० घन फीट स्थान तथा अन्य 
कारखानों के लिए ३५० घन फीट स्थान निद्चित किया गया है। मजदूरों 
की सुरक्षा के लिए आवद्यक सावधानियों का भी एक्ट में विस्तार से वर्णन है । 
इसमें कल्याश-कार्यों के संबंध में भी विशिष्ट नियम निर्धारित किये हें । 
५०० या उससे अधिक मजदूर लगानेवाले कारखानों के लिए श्रम कल्याण अफ- 
सर नियुक्त करने होंगे । 

« इस एक्ट में कारखानों में बालकों की प्रवेश-आयु को १२ से बढ़ाकर १४ 
साल तथा तरुणों की आयु १५ से १७ साल, निरिचित किया गया हैं। १९३४ के 
एक्ट की भांति इस एक्ट में भी बच्चों और तरुणों को डाक्टरों से सर्टीफिकेट 
प्राप्त करने की जरूरत है । 

प्रौढ़ मजदूरों के लिए काम करने के घंटे १९३४ के एक्ट के समान ही 
प्रति सप्ताह ४८ तथा प्रति दिन ९ तथा फेलाव (57€७ 0४6४) के साथ 
१०३ घंटे. रखे गये हैं। बच्चों और तरुणों के काम करने के घंटे ५ से घटाकर 
४६ घंटे प्रतिदिन कर दिये गये हैँं। कुछ सीमाओं में एक्ट ने राज्य-सरकारों को 
इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को छुट देने का अधिकार दिया गया है । कितु किसी 
भी अवस्था में काम करने के घंटे १० घंटे प्रतिदिन फैलाव की दवा में १२ घंटे 
से अधिक और ५० घंटे प्रति सप्ताह से अधिक नहीं रखे जा सकते । 


साप्ताहिक छुट्टी के अलावा प्रत्येक मजदूर के लिए १२ महीने की निरंतर 
सेवा के पश्चात्‌ प्रत्येक २० दिन पर १ दिन के हिसाब से कम से कम १० दिन 
की छुट्टी ; बच्चों के लिए १५ दिन पर १ दिन के हिसाब से कम से कम १५ दिन 
की छुट्टी की व्यवस्था की गई है। यदि कोई मजदूर अर्जित छुट्टी लेने से बहले 
हटा दिया जाता है अथवा नौकरी छोड़ देता है, तो मालिक पर उसे अजित छट्ठी 
की अवृधि की मजदूरी देने का दायित्व है। | 


इसके अतिरिक्त, कारखानों के मैनेजरों की यह जिम्मेदारी है कि वह उनके 
कर्मचारियों को हुई निर्दिष्ट दुर्घटनाओं और पेशेगत पेशेजन्य (000प9७/४०098 
8 ) रोगों की सूचना सरकार को प्रदान करें। राज्य-सरकारों को दुर्घटनाओं 
और पेशेजन्य रोगों के कारणों की जांच करने के लिए योग्य व्यक्तियों को 
नियुक्त करने का अधिकार है । 

१९४८ के एक्ट में उसके शासन के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 
फिर भी इस एक्ट के विस्तृत क्षेत्रऔर कार्यों के बढ़ जाने के कारण, राज्य-सरकारों 
के लिए फैक्टरी-निरीक्षण के संगठन को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है । 
अप्रैल १९४९ में इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद से फैक्टरी इंस्पेक्टरों का 
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कार्य और दायित्व पर्याप्त बढ़ गया हैं। इस एक्ट में फैक्टरी की विस्तृत परि 
भाषा को स्वीकार करने के कारण १९५० में इसके अन्तर्गत आनेवाले कार- 
खानों की संख्या में १९४८ की तुलना में लगभग दुगुनी वृद्धि हो गई है 

औद्योगिक दृष्टि से उन्नत अनेक राज्यों में १९३४ के एक्ट,की रीति पर 
१९४८ से पहले फैक्टरी एक्ट पास किये गये थे। १९४८ के फंक्टरी एक्ट के पास 
होने के बाद उनमें भी आवश्यक परिवर्तेन किये गये । 

जहां तक फैक्टरी एक्ट के व्यवहार में आने का प्रश्न है, उसके बारे में, यह 
आम शिकायत हैं कि विशेषत: छोटे प्रतिष्ठानों में तो उसका बहुत ही ढिलाई से 
पालन होता हैं। कानन की उपेक्षा का प्रधान कारण फेक्टरी इंस्पेक्टरों की 
अपर्याप्त संख्या तथा हल्के दंड हैं । इसके अतिरिक्त, १९४८ का एक्ट भी अभी 
बहुसंख्यक प्रतिष्ठानों पर, जिनमें २० से कम मजदूर कांम करते हैं, लागू नहीं 
होता, यद्यपि राज्य सरकारों को इसे उन पर विस्तुत करते का अधिकार प्रदान 
किया गया है। कुछ छोगों की राय में केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में स्वयं एक 
कानून बनाता चाहिए । 


खान ((प्रंत28) श्रम कानून 


भारतीय खान एक्ट १९२३. खानों में मजदूरों के रखने पर नियंत्रण 
करने के लिए प्रयास १८९४ में किया गया। यह मुख्यतः: १८९० में हुए 
अन्तर्पाष्ट्रीय सम्मेलन का परिणाम था। १९०१ में भारतीय खान एक्ट 
पास हुआ | इसमें इंस्पेक्टरों की नियक्ति की व्यवस्था थी। इस एक्ट में अनेक 
त्रुटियां थीं। इसमें अनेक संशोधनों के बाद आखिर में १९२३ में एक नया एक्ट 
पास करना पड़ा । इस नये एक्ट सें खान के ऊपर काम करनेवाले मजदूरों के लिए 
प्रति सप्ताह ६० और खान के नीचें काम करनेवाले मजदूरों के लिए (४ घंटे 
निश्चित किये गये। सप्ताह में एक दिन छट्टी की व्यवस्था की गयी तथा १३ 
साल से कम उम्र के लोगों को काम पर छगाने का निषेध किया गया। खानों 
की परिभाषा विस्तृत की गयी ताकि उसमें छोटी खानें भी आ सकें। भारतीय 
खानों के नीचे काम करनेवाले मजदूरों में यद्यपि, ४५ प्रतिशत मजदूर स्त्रियां हैं 
कितु इनके नीचे काम करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया । कितु एक्ट 
द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों के अन्तर्गत १९२० से सरकार ने स्त्रियों के 
खान के नीचे काम करने के संबंध में कुछ नियम बनाये ओर बंगाल, बिहार, 
उड़ीसा, मध्यप्रांत और पंजाब की कुछ खानों को छोड़, बाकी खानों में स्त्रियों के 
खान के तीचे काम करने पर रोक लगायी । छूट प्राप्त खानों में भी ऋमश: स्त्रियों 
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को हटाने की व्यवस्था की गयी, ताकि १ जुलाई १९३९ तक स्त्रियों को खान 
के नीचे काम करने से सर्वथा पृथक किया जा सके । 

१९२३ के एक्ट में काम करते के घंटों पर कोई कानूनी रोक नहीं थी। 
अतः १९२८ में, एक संशोधन द्वारा एक मजदूर के लिए एक दिन में काम केरने 
की अधिकतम अवधि १२ घंटे निश्चित की गयी। १९३१ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सम्मेलन के खानों के संबंध में कन्वेन्शन पास करने के फलस्वरूप १९३५, १९३६ 
१९३७, १९४० और १९४६ में १९२३ के एक्ट में पर्याप्त संशोधन किये गये । 

भारतीय खान एक्ट १९५२. खातों से संबंधित कानन को एकीकृत करने 
के लिए तथा उसे १९४८ के फेक्टरी एक्ट के साथ लाने के लिए सरकार ने 
१९५२ में एक नया भारतीय खान एक्ट पास किया। 

यह एक्ट सभी खानों पर लागू होता है । इसमें खान के ऊपर काम करने 
के अधिकतम १० घंटे तथा नीचे ९ घंटे और ६ घंठे काम करने के बाद १ 
घंटे आराम की व्यवस्था हैं। किसी मजदूर को सप्ताह में ६ दिन से अधिक काम 
करने की इजाजत नहीं है। १५ सार से कम उम्र के बच्चों के लिये खातों में 
काम करने की मनाही हैं। १७ साल से कम उम्र वाले व्यक्ति बिता डाक्टरी सर्टी- 
फिकेट के समर्थ घोषित हुए, खान के नीचे काम नहीं कर सकते । श्रमिकों की कमी 
के कारण युद्ध काल में खानों के नीचे स्त्रियों के काम करने पर से प्रतिबन्‍्ध उठा 


लिया गया था । १९४६ में पुनः उसे लगा दिया गया । 

इसके अतिरिक्त, एक्ट में पीने के पानी की पर्याप्त पूति, डाक्टरी चिकित्सा 
और उपकरणों के रखने, सफाई, स्त्री-पुरुषों के लिए पृथक्‌ फव्वारेवाले स्नानागारों, 
शिशगहों तथा खान में काम करनेवाले मजदूरों की रक्षा की समुचित व्यवस्था 
है । मुख्य खान केन्द्रों में मालिकों और मजदूरों के खान बोर्ड होंगे जिनका कार्य 
सरकार को एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाने में सहायता प्रदान करना होगा। 
इस एक्ट के कार्यान्वित करने का दायित्व भारत सरकार का है और इस काय 
के लिए खान का एक मुख्य इंस्पेक्टर है । खान एक्ट के अतिरिक्त, खातों के स्वा- 
स्थ्य बोर्ड भी, श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे । 


बगान (7?98706&00) श्रम-कानूच 


भारत में सबसे पहले श्रम कानून वगानों के संबंध में ही बनाये गये । 
बगानों में मजदूरों का पाना कठिन था, अतः मालिकों के छिए भर्ती को सुविधाएं 
जुटाने के लिए १८६३ से १९०१ के ढीच अनेक कानून पास किये गये | इन 
कानूनों ने समस्या का समाधान करने के स्थान पर, नई पेचीदगियां खड़ी कर 
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दीं। परिणामतः, १९०१ में आसाम श्रम निष्क्रमण (ग्रिए्रा270707) एक्ट 
पास किया गया ; १९०८ और १९१५ में इसमें संशोधन किये गये और भर्ती 
की इकरार या गिरमिट (॥76670प/8) पद्धति को समाप्त किया गया तथा 
मालिकों के हाथ से गिरफ्तारी के अधिकार छीन लिये गये । १९२९ के शाही 
श्रम-कमीशन ने बगान मजदूरों की समस्या पर भी विचार किया। उनकी सिफा- 
रिश्यों के फलस्वरूप, १९३२ का चाय जिलों का निष्क्रमणार्थी (॥॥727'97/) 
श्रम-एक्ट पास हुआ । न्‍ 
चाय जिलों का निष्क्मणार्थी (॥07727/87॥) श्रम एक्ट १९३२. यह 
एक्ट मुख्यतः आसाम के चायबगानों में मजदूरों की भर्ती के नियंत्रण से 
संबंधित हैं। इसमें राज्य सरकार को अपने राज्य के किसी क्षेत्र को नियं- 
त्रित निष्क्रमण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया हैं। इन नियंत्रित 
निष्क्रमण क्षेत्रों से ही स्थानीय लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के द्वारा मजदूर आसाम 
भेजे जा सकते हैं। एक्ट में १६ साल से कम उम्र के किसी बच्चे को, जब तक कि 
उसके मां-बाप उसके साथ न हों, तथा विवाहित स्त्री को उसके पति की अनुमति 
के विरुद्ध, आसाम जाने में सहायता देने की मनाही है। निष्क्रमित मजदूरों और 
उनके परिवार के सदस्यों को ३ साल गुजरने के बाद तर्था विशेष परिस्थितियों 


में उससे पहले, पुनः मालिकों के खर्चे पर घर तक भेजने की व्यवस्था की 
गयी है । ढ 


यह एक्ट केवल आसाम जानेवाले मजदूरों की भर्ती और भेजने का हीं 
नियंत्रण करता था। चायबगानों में काम करने वाले मजदूरों की काम करने 
की अवस्थाओं को नियंत्रित करने के संबंध में इसने कुछ नहीं किया | केवल 
कोचीन राज्य में इसकी व्यवस्था थी । 


बगान-क्षम एक्ट १९५१. १९३२ एक्ट के दोषों तथा बगान में काम करने 
वाले मजदूरों के कल्याण ने हाल में पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया । १९४७ में 
इस उद्देदय से विभिन्न राज्यों, मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 
बुलाया गया। औद्योगिक कमेटी ने रहन-सहन की लागत की जांच के आधार 
पर बगानों में मजदूरी निश्चित करने की सिफारिश की। १९४८ में सरकार _ने 
स्वास्थ्य सेवाओं के उपडाइरेक्टर जनरल को बयानों में मजदूरों के स्वास्थ्य. पर 
रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया। इसने १२ साल से कम उम्र के बच्चों के काम 
पर लगाने को बन्द करने की सिफारिश की। इन्हीं सब बातों को लेकर १९५१ 
में पहला विस्तृत बगान श्रम-एक्ट पास किया गया। इसमें सर्वप्रथम चाय, 
काफी, रबर और सिन्‍्कोना बयानों में काम करने की अवस्थाओं के कानूनी 


श्रम-कानून म्ण्‌छ 


नियंत्रण के संबंध में फेक्टरी एक्ट १९४८ से मिल्ती-जलती कानूनी नियंत्रण 
की व्यवस्था की गयी । 


परिवहन (ग्रफछा890०+) कानून 


भारतीय रेलवे एक्ट, १८९१-१९३१. परिवहन श्रमिकों के संबंध में सबसे 
महत्त्वपूर्ण कानून रेलवे में काम करनेवाले मजदूरों के लिये है । रेलवे वर्कश्ापों 
में काम करनेवाले मजदूर तो फैक्टरी एक्ट के ही नीचे आते हैं, पर अन्य 
कर्मचारियों पर रेलवे एक्ट लागू होता है । १८९१ में पहला रेलवे एक्ट पास 
हुआ और १९३० में यह संशोधित किया गया । इसमें कर्मचारियों को निरंतर 
((४/099#४प्078 ) करंचारी' और मूलतः: अनिरन्तर (जारि्रधघंल्या 
दो श्रेणियों में बांदा गया है और उनके लिए सप्ताह में क्रद्य: काम करने के ८४ 
और ६० घंटे नियत किये गये हैँ। अजित छुट्टी का वेतन मिलने तथा ओवर टाइम 
के लिए सामान्‍य दर से सवाई मजदूरी मिलने की व्यवस्था की गई। एक्ट द्वारा 
सरकार को कुछ मामलों के बारे में नियम बनाने का अधिकार दिया गया । 
यह नियम रेलवे कर्मचारियों के रोजागार के घंटों के नियम कहलाते हें। 
इस एक्ट के कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी १९४६ से केन्द्रीय मुख्य लेबर 
कमिश्नर की है । 

१९४७ का राजाव्यक्ष रेलवे अवार्ड, १९४६ में अखिल भारतीय रेलवे 
फेडरेशन ने रेलवे मजदूरों की कुछ मांगों पर विचार करते के लिए एक पंच 
(30]एवं०७॥07) नियुक्त करने की प्रार्थना की। परिणामस्वरूप, न्याया- 
धीश राजाध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने १९४७ में सरकार 
को अपना निर्णय दिया तथा रोजगार के घंटों के नियमों को, अभी तक छूटे हुए 
विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों तक विस्तृत करने की सिफारिश को तथा 
निम्न चार श्रेणियों में कर्मचारियों को रखने का सुझाव दिया: (क) कठोर 
([79॥608778 ) --जिन्हें विशेष सख्त या हाथ का काम करना पड़ता हू जिसमे 
निरंतर एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। इनके लिए सप्ताह में ४५ घंटे काम करने 
तथा उसके बाद ३० घंटे आराम की व्यवस्था हैं; (ख) निरंतर--इनके लिए 
सप्ताह में ५४ घंटे काम तथा उसके बाद ३० घंट आराम की व्यवस्था है; (ग) 
मलतः अनिरंतर--ऐसे कर्मचारी जिन्हें काफी स्ममय खाली बैठे रहना पड़ता 

। इनके लिए सप्ताह में ७५ घंटे तथा उसके बाद २४ घंदे की छुट्टी की, जिसमे 
पूरी रात का समावेश है, व्यवस्था है (घ) बहिष्कृत ([75८प्रते6व )--इसमें 
चतुर्थ श्रेणी के रात में काम करने वाले कुछ कर्मचारी आते हैं। इनके लिए 

१७ 
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अधिक से अधिक १० घंटे प्रति दिन तथा महीने में ३० घंटे की अथवा २२ घंटे की 
५ अवधियों तक छुट्टी देने की व्यवस्था है । 

१९४८ में सरकार ने उक्त निर्णय को स्वीकार किया और उसे कार्यान्वित 
करने के लिए आदेश जारी किये। इस निर्णय से रेलवे कर्मचारियों की स्थिति में 
पर्याप्त सुधार हुआ । ह 


जहाज श्रम कानून 


भारतीय व्यापारिक जहाजरानी (5॥779772) एक्ट १९२३-१९४९, 
१९२०-२१ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने नाविकों के संबंध में तीन 
कन्वेन्शन पास किये, इनमें से दो को भारत सरकार ने स्वीकार किया। 
१९२३ में भारतीय नाविकों के काम करने की अवस्थाओं और शर्तों को नियंत्रित 
करने के लिए पहला भारतीय व्यापारिक जहाजरानी एक्ट पास किया गया। 
इसके अनुसार देशी या विदेशी जहाज में, केवल जहाज के मालिक की उपस्थिति 
में ही, निर्धारित तरीके से नाविकों को भर्ती किया जा सकता है । ३०० ठन से अधिक 
वजन वाले जहाज के मालिक को निर्धारित फार्म पर नाविक के साथ एक इकरार- 
नामा करना पड़ता है । किसी विदेशी बन्दरगाह में भारतीय नाविक की सेवायें 
समाप्त होने पर मालिक पर उसे घर जानेवाले जहाजपर उपयुक्त काम दिलाने 
अथवा वापिस लौटने का खर्चा देने की जिम्मेदारी है। १९४९ में नाविक श्रम 
की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट में संभोधन किया गया । इसके अनु- 
सार नाविकों की भर्ती के लिए बन्दरगाहों में रोजगांर दफ्तरों के खोलने की 
व्यवस्था है । कुछ अपवादों को छोड़, बच्चों को काम में लगाने की मनाही है । 
१८ साल से कम उम्र के व्यक्तियों को, विशेष निर्धारित अवस्थाओं के अति- 
रिक्त, ट्रिमर और स्टोकर के काम पर नहीं लगाया जा सकता । मजदूरी के 
भुगतान के बारे में सामान उतारने के ३ दिन के भीतर अथवा बर्खास्तगी 
के ५ दिन के भीतर, भुगतान की व्यवस्था है। भुगतान में देरी होने की दक्ा में 
प्रत्येक दिन के लिए दो दिन के वेतन, किन्तु जो १० दिन के दुगुने वेतन से ज्यादा 
नहीं हो सकता, देने का नियम है । इसके अतिरिक्त, एक्ट में कटौती और अगाऊ 
रुपये के संबंध में भी नियम हैं । इकरार अवधि की समाप्ति के पहले नाविकु को 
हटाने पर जहाज सालिक को मुआवजा देना होगा। भुगतान से पहले मजदूरी 
को कुड़क नहीं किया जा सकता । 

इसके अतिरिक्त, नाविकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पृथक नियम हैं 
जिन पर हमने नाविकों की सुरक्षा के अंतर्गत विस्तार से वर्णन किया सी 


डोक (॥0662) श्रम-कानूत 

डौक-कर्मचारी (रोजगार नियमन) एक्ट. १९०८ के भारतीय वन्दर- 
गाह (7078) एक्ट में, जिसका कि १९२२ और १९३१ में संशोधन किया 
गया, बन्दरगाहीं पर १२ साल से कम उम्र के बच्चों को माल ढोनेके काम में लगाने 
की मनाही की गई। १९२९ के अंतर्राष्ट्रीय अम-सम्मेलन और ज्ाही श्रम-कर्मी- 
शन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप १९३४ में भारतीय डोक-श्रमिक एक्ट 
पास "किया गया, कितु इसे १९४८ तक लागू नहीं किया जा सका । १९४८ के 
एक्ट में डौक में काम करनेवाले मजदूरों की विभिन्न खतरों से रक्षा करने के 
लिये ऋ्ियम बनाये गये हें। इसके अतिरिक्त, इस एक्ट में केन्द्रीय सरकार का 
मुख्य बन्दरगाहों तथा राज्य सरकारों को गौण बन्दरगाहों के लिये रोजगार की 
नियमितता के उद्देश्य से डौक कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन की योजना बनाने, 
उनकी मजदूरी की दर, काम के घंटे, छुटुटी, रोजगार दिलाने पर नियंत्रण 
ट्रेनिंग; कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा तथा न्यूवतम मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था 
की गई है। एक्ट में सरकार, मालिकों और मजदूरों के एक सलाहकार बोडड 
बनाने की भी व्यवस्था हैं । 

१९४९ में केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में नियम बनाये और १९५० में 
सलाहकार समिति नियकत की । इसके अतिरिक्त, वम्बई मे डौक-कर्मचारियों 
और मालिकों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप १९५१ में वहां के कर्मचारियों 
के लिये एक योजना स्वीकार की गई, जो कि बंबई डौक-कर्मचारी (रोजगार 
नियमन ) योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इसके शासन के लिये एक श्रम-बो्ड हे 
तथा अनुशासनात्मक मामलों और अपीलों की सुनवाई के लिये विशेष लेबर 
आफीसर और अपील ट्रिब्यूनल है । 


दूकान और व्यापारिक श्रम-कानू न 

१९३० में अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने दूकानों और व्यापारिक संस्थानों 
में लगे कर्मचारियों के काम करने की अवस्थाओं के संबंध में एक कन्वेंशन स्वीकार 
किया और उसी को लेकर भारत सरकार ने इस समस्या पर विचार किया। यह 
कन्वेंशन स्वीकार नहीं किया गया। १९४० मे सवश्रथम बबई सरकार न इस दिशा 
में कदम उठाया और उसके बाद पंजाब, यू० पी०, सी० पी०, आसाम, मद्रास, 
बंगाल इत्यादि प्रान्तों में दकान और व्यापारिक संस्थानों में लगे कर्मचारियों के 
लिये कानन बनाये गये । इस संबंध में १९४२ का साप्ताहिक छटटी-एक्ट और 
१९४६ का सवेतन छट्टी का केन्द्रीय एक्ट भी हू । 


२६० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


राज्यों के ये एक्ट दुकानों, व्यापारिक संस्थानों, रेस्तरांजों, और कुछ नगरों में 
मनोरंजन के स्थानों पर लागू होते हें । राज्य सरकार इनके क्षेत्र को विस्तृत भी 
कर सकती है । काम करने के घंटों के संबंध में विभिन्न राज्यों में पृथक्‌-पृथक्‌ 
नियम हैं। उदाहरणार्थ, यू० पी०, मद्रास और पंजाब॑ में काम ऋरने के ६ घंटे 
तथा मध्यप्रांत में ७ घंटे प्रति दिन काम करने की अवधि रवखी गई। प्रायः बीच 
में आधे घंटे की छुट्टी की भी व्यवस्था है । बच्चों के रखने के संबंध में यू० पी० 
और मद्रास में न्‍्यूतनम उम्र १४ साल तथा आसाम, बंगारू और मध्यप्रान्त में 
१२ साल रक्खी गई है । बंगाल में बच्चों के रखने पर कोई रोक नहीं है । इसके 
अतिरिक्त, सभी एक्टों में कर्मचारियों की मजदूरी के भुगतान के विशेष नियम 
हैं। यू० पी० और मद्गास में वेतनकाल १ महीने तथा पंजाब में १५ दिन से अधिक 
नहीं हो सकता। यू० पी० में ७ दिनों और मद्रास में ५ दिनों के भीतर वेतन का 
भुगतान हो जाना चाहिए। ओवर टाइम, कटोती और जुर्मानों के बारे में भी 
विश्षिष्ट नियम हूँ । अधिकांश एक्टों में नौकरी से हटाने के लिये १ महीने के 
नोटिस की जरूरत है । एक्ट के शासन के लिये यू० पी०, पंजाब, और प० बंगाल 
में दूकान और व्यापारिक संस्थानों के मुख्य इंस्पेक्टर तथा अन्य राज्यों नें फेक्टरी- 
इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये हें । 
मजदूरी को दर ओर भुगतान के कानून 


न्यूनतम मजदूरी (ाशाप्र/ १४०92०४) एक १९४८, ५१,-५३.. 
बहुत समय से विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी के निश्चित करने की आव- 
इहकता अनुभव को जा रही थी। १९४३ में सर्वप्रथम त्रिदली संगठन की स्थाई 
समिति में इस विषय की चर्चा हुई और १९४५ में यह सिद्धान्त स्वीकृत हुआ । 
१९४६ में इस संबंध में एक बिल पेश किया गया जो १९४८ में पास हो सका । 
इस एक्ट का उद्देश्य अनेक उद्योगों में, विशेषकर जहां पर श्रमिकों का शोषण 
अत्यधिक है, मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करना है । यह एक्ट केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों को एक निद्िचत अवधि के भीतर अनेक उद्योगों में न्‍्यूनतम 
मजदूरी निश्चित करने की व्यवस्था करता है । यह उद्योग हँं--गर्म कालीन या 
बाल बनाने और बुनने वाले प्रतिष्ठान, तम्बाकू, जिसमें बीड़ी बनाने का समावेश 
है, चावल, आटे, दाल और तेल के मिल, बगान, स्थानीय अधिकारियों के 
अंतर्गत सेवाएं, सड़क या भवन-निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ना था पीसना, लाख 
निर्माण, अभ्रक के कारखाने, सार्वजनिक मोटर ट्रांसपोर्ट, चमड़े के कारखाने और 
कृषि । राज्य सरकारों को इस सूची में वृद्धि करने का अधिकार है । किसी ऐसे 


अ्रम-कानूत २६१ 


उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जा सकती है, जिसमें कि १००० से 
कम व्यक्ति काम करते हों । 

एक्ट में विभिन्न मजदूरों के लिये न्यूनतम समयानुसार दर (776 886), 
कार्यानुसार दर (2608 ७७), गारंटीग्राप्त समयानुसार दर निश्चित करने 
की व्यवस्था हैं । न्यूवतम मजदूरी में मजदूरी की वेसिक दर और भरण-पोषण 
व्यय के भत्ते ((080 07 ॥/एंए2 :५0फ87006) अथवा भरण-पोषण व्यय 
भत्ते के साथ अथवा बिना, बेसिक मजदूरी के साथ प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की 
सप्लाई की रियायतों की नकद कीमत, या सर्वसम्मिलित (.5॥ 770९प्रआए८) 
दर का समावेश होगा । राज्य सरकारें इस कार्य के लिए जांच और सलाह 
समितियां नियुक्त कर सकती हैं । इसके लिये नियुक्त केन्द्रीय सलाहकार 
बोर्ड भी राज्य सरकारों के सलाह बोर्डों को सलाह देगा तथा उनके कार्यों का 
एकीकरण करेगा । इन समितियों में मालिक और मजदूरों के बराबर प्रति- 
निधि तथा स्वतंत्र व्यक्ति होंगे, जिनकी संख्या एक तिहाई से अधिक नहीं होगी । 
संबंधित सरकारें काम करने के घंटों, साप्ताहिक छुट्टियों तथा ओवर टाइम 
इत्यादि के बारे में भी नियम निश्चित कर सकेंगी । 

कार्यान्वित करने की अवधि. उक्त एक्ट में उद्योगों में व्यूनतम मजदूरी 
लागू करने की अवधि २ साल तथा क्ृपि में ३ सालू रखी गई थी। न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित करने में देरी होने के कारण १९५० में उस अवधि को पुनः 
उद्योगों के लिए मार्च १९५२ तथा क्ृषि के लिये मार्च १९५३ तक बढ़ाना पड़ा | 
कृपि में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, 
पुन: इस अवधि को मार्च १९५४ तक विस्तृत करना पड़ा। इस बीच विभिन्न 
राज्य सरकारों ने इस कार्य के लिये अनेक जांच समितियां नियुक्त कीं तथा 
उनकी रस्प्फारिशों के फलस्वरूप अनेक उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित 
की हे । 

मजदूरी भुगतान एक्ट १९३६. मजदूरों के संरक्षण के लिये उन्हें मिलवे- 
वाली मजदूरी के भुगतान के संबंध में कुछ कानूनों का होना जरूरी हैं। १९३२५ 
तक हमारे यहां १८६० के मालिक कर्मचारी विवाद-एक्ट को छोड़, इसके लिये 
कोई कानून न था। शाही श्रम-कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप १९३६ 
में इस संबंध में एक एक्ट पास हो सका । यह एक्ट किसी भी कारखाने या रेलवे 
में २०० रू० मासिक से कम वेतन पानेवाले सभी कर्मचारियों पर लागू होता 
है । इसके अनुसार वेतन काल एक महीनें से अधिक नहीं रखा जा सकता तथा 
एक हजार से अधिक व्यक्तियों को छूगानेवाले कर्मचारियों में मजदूरी का भुगतान 


श्द्र भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


७ दिनों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में १० दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। एक्ट में 
केवल जुर्माने, गैरहाजिरी, हुए नुकसान, मालिक द्वारा प्रदान किये गये निवास 
स्थान या अन्य सेवाओं, सुविधाओं और आयकर प्रावीडेंट फंड या उससे 
लिये अगाऊ या सहकारी समिति, या डाक-बीमा की किहत के भुगतान के 
लिये, मजदूरी में कटौती की अनुमति है। किन्तु इन कटोतियों के बारे में भी 
कुछ नियम हैं। जुर्माने की कुल रकम २ पैसा फी रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती । 
जुर्माने का जुर्माना-रजिस्टर में दर्ज होता और जुर्माना कोष में जमा होना जरूरी 
है। गैरहाजिरी की कटौती उस माल की मजदूरी से अधिक नहीं हो सकती। 
मजदूर की लापरवाही से होनेवाली हानि के लिये ही उसकी मजदूरी में से, अधिक 
से अधिक हानि की रकम के बराबर, कटौती की जा सकती है, किन्तु उसको 
मालिक के रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए । 

१९४८ से यह एक्ट कोयले की खानों, बगानों, ट्रामवे, मोटर सेवाओं इत्यादि 
कई उद्योगों पर छागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में छापेखाने भी इसके अन्त- 
गंत आते हूं.। 

श्रम संगठतों ओर औद्योगिक झगड़ों से सम्बन्धित कानून 
श्रम संघ (१7७०७ एफरं०89) कानून 

भारतोय श्रम-संघ एक्ट १९२६,-२८,-४२,-४७. एक हरूम्बे समय तक 
हमारे यहां श्रम-संघों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त न थे। १९२६ में 
इस संबंध में पहला कदम उठाया गया और भारतीय श्रम-संघ एक्ट पास 
क्रिया गया । १९२८ और १९४२ में इसमें सामान्य तथा १९४७ में महत्त्वपूर्ण 
संशोधन किये गये । 

वर्तमान संशोधित एक्ट के अनुसार किसी श्रम-संघ के ७ या उससे अधिक 
सदस्य, एक्ट के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार को संघ के रजिस्ट्रेशन के लिये दर्ख्वास्त 
दे सकते हेँ और निर्दिष्ट बातों के पूरा करने पर उन्हें इसके लिये सर्टीफिकेट प्राप्त 
हो जाता है। संघ के कमर से कम आधे अधिकारियों का संबंधित उद्योग में काम 
करना जरूरी है । निर्दिष्ट अवस्थाओं में रजिस्ट्रार संघ के रजिस्ट्रेशन को रह 
कर सकता है । इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है । & 

रजिस्टर्ड अम-संघ के अधिकार और विशेषाधिकार. रजिस्टर्ड श्रभ-संघ 
के पदाधिकारियों और सदस्यों को अपने कानूनी उद्देश्यों के लिये किये गये कामों 
में फौजदारी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हैं । उन्हें औद्योगिक झगड़े के 
संचालन के कारण रोजगार के करार या कार्य में बाधा पहुंचाने के अभियोग 
में दीवानी कार्यवाही के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त है । 
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उनके कत्तेब्य ओर दायित्व. रजिस्टड श्रम-संघ के सामान्य कोप की रकम 
को निर्दिष्ट मदों में खर्च किया जा सकता है। वेसे संघों को स्वैच्छिक आधार पर 
अपने नागरिक और राजनैतिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करने का अधिकार 
है। इनके लिये अपने नाम और उद्देश्यों की व्याख्या तथा बाकायदा हिसाब रखना 
तथा उसका आडिट करना और संघ के नाम, नियमों और संविधान में किसी 
प्रकार के परिवर्तेत की सूचना रजिस्ट्रार को देना जरूरी है । 

* १९४७ का संशोधन. इसके अनुसार मालिकों द्वारा प्रतिनिधि-संघों को 
स्वीकृति या मान्यता प्रदान करना अनिवाये है । संघ को मान्य होने के लिये 
निम्त हातों का पूरा करना आवश्यक हे--( १) वह एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टडं 
है, (२) उसके समस्त सदस्य उसी अथवा सहायक उद्योगों में काम करते हें, 
(३) वह उस उद्योग में लगे सब कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, (४) 
इसके नियम उस उद्योग के किसी कर्मचारी को उसका सदस्य बनने से नहीं रोकते, 
(५) इसके नियमों में हड़ताल घोषित करने की कार्यप्रणाली की व्यवस्था है और 
(६) इसमें कम से कम छः: महीने में एक वार कार्यकारिणी (+॥56009€) 
की सभा बुलाने की व्यवस्था हे । 

श्रम-संघों और मालिकों के लिये अनुचित कार्य ( एशशि। 78८- 
5088). १९४७ के एक्ट में, (१) किसी संघ के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा 
अनियमित हड़ताल में हिस्सा लेना, (२) कार्यकारिणी के लिये किसी अनियमित 
हड़ताल को सलाह देना या भड़काना, (३) किसी संघ अधिकारी के लिये हिसाब 
का गलत विवरण देना, अनुचित कार्य ठहराये गये हें। इसी प्रकार मालिकों के 
लिये, (१) मजदूरों के श्रम-संघ में संगठित होने के अधिकार में किसी भी प्रकार 
की बाधा पहुंचाना, (२) किसी श्रम-संघ के निर्माण या शासन में किसी प्रकार 
का दखल देना अथवा उसे आथिक सहायता देना, (३) इस एक्ट के अंतर्गत 
नियुक्त किसी जांच-समिति के सामने गवाही देने पर किसी मान्य श्रम-संघ के 
सदस्य या अधिकारी को हटाना या उसके साथ भेदभाव बरतना और (४) मान्य 
श्रम-संघ से समझौते की बातचीत करने या एक्ट के अंतर्गत उसे प्राप्त विशेषा- 
अधिकारों को मानने से इनकार करना, अनुचित कार्य हैं। 

« किसी भी अनुचित कार्य करने पर मालिक को दण्ड देने तथा श्रम-संघ की 
मान्यता को रह करने की व्यवस्था है। इस एक्ट का शासन राज्य सरकारों द्वारा 
नियुक्त श्रेम-संघों के रजिस्ट्रारों द्वारा होता है । 

श्रम-संघ बिल १९५०. भारतीय पालियामेंट के सम्मुख १९५० में श्रेंम- 
संघों के संबंध में एक बिल पेश किया गया । इसका उद्देश्य एकीकरण था 
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और इसमें कुछ नयी धाराएं भी थीं। इसमें श्रम-संघों के रजिस्ट्रेशन की झत्तों 
को विस्तृत किया गया। श्रम-संघों के नियमों में चंदे की दर का निश्चित होना, 
उसे न देने की अवस्था में और बिना कार्यकारिणी की स्वीकृति के किसी हड़ताल 
या तालाबन्दी में हिस्सा लेने अथवा संघ के नियमों के उल्लंघन पर, अश्ृशासनात्मक 
कार्यवाही की व्यवस्था होना आवश्यक है । १९४७ के एक्ट की भांति इसमें भी 


संघों की अनिवार्य मान्यता को स्वीकार किया गया तथा अनेक कार्यों को अनुचित 


घोषित किया गया। श्रम-संघों की कार्यकारिणी में बाहर के सदस्यों की संख्या 
अधिक से अधिक ४ अथवा कुल सदस्यों की चौथाई निश्चित की गई। नागरिक 
((7ए7) सेवकों के संघों में वाहर के लोग पदाधिकारी नहीं हो सकते |. जहां 
सान्‍्यता के लिये दो या उससे अधिक संघों में होड़ हो, वहां अधिक सदस्यतावाले 
संघ को मान्यता प्रदान की जायेगी | 

मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त बिल की विभिन्न दृष्टिकोणों 
से आलोचना हुई। बावजूद इसके, यह बिल श्रम-संगठन के कानून की प्रगति के 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। पास करने की अवधि निकल जाने के 
कारण यह बिल पास न हो सका, पर सरकार ने शीघ्र ही नया बिल पेश करने का 
आद्वासन दिया । 

ओद्योगिक झगड़ों से संबंधित कानून. भारत में औद्योगिक झगड़ों के लिये 
विशेष कानून पर्याप्त देरी से बने । एक लम्बे समय तक १८६० का मालिक और 
कर्मचारी (विवाद) एक्ट ही इस क्षेत्र में रहा । इसकी व्यवस्थाएं मजदूरों के हितों 
के बहुत विरुद्ध थी। शाही श्रम-कमीशन ने इसके रह करने की सिफारिश की 
ओर परिणामतः १९३२ में यह रह कर दिया गया। प्रथम युद्ध के बाद से भारत 
में औद्योगिक झगड़ों की संख्या पर्याप्त बढ़ गई और इनके निपटाने के लिए 
आवश्यक कानून की जरूरत महसूस की जाने छगी । क 

व्यावसायिक विवाद (77806 १)890प0॥88) एक्ट १९२९. कई साल 
गुजर जाने के बाद कहीं जाकर १९२९ में पहला व्यावसायिक विवाद एक्ट 
पास हो सका । एक्ट में संबंधित केन्द्रीय, राज्य और रेलवे अधिकारियों के लिए 
जांच न्यायालय ((/0प्रा(8 0 'श(परा"/ए ) और सुलह (00० 8४079) 
बोर्ड बनाने की व्यवस्था थी । जांच न्यायालय स्वतन्त्र व्यक्ति या व्यक्तियों श्से 
मिलकर बना था। सुलह बोड्डों में एक स्वतन्त्र अध्यक्ष तथा मालिकों और मजदूरों 
के बराबर, दो या चार प्रतिनिधि होते थे। सुलह बोर्ड एक स्वतन्त्र व्यक्ति से मिल- 
कर भी बत सकता था । एक्ट के अनुसार जांच न्यायारूय का काम उसे दिये मामलों 
पर अपनी रिपोर्ट देना तथा सुलह वोर्डों का काम उचित समय में समझौते की 


अंक 
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है 


चेष्टा करना था । सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में हड़ताल या तालावन्दी 
के लिये १४ दिन का नोटिस देना जरूरी था। सहानुभूति के लिये की गई हड़तारे 
गैरकानूनी करार दी गईं। इस एक्ट की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें झगड़ों 
के निवारण केशलिये कोई स्थाई संगठन न था। इसके अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत 
कोई भी प्रमख हड़ताल समाज को कष्ट पहुंचाने के कारण गेरकानूनी घोषित की 
जा सकती थी । 

१९२९ के एक्ट में १९३२, १९३८ तथा युूद्धकाल म अनेक संशोधन किये 
गये । १९३८ में बम्बई सरकार ने अपना पृथक्‌ विवाद एक्ट पास किया। 
१९३८ के संजश्ञोधन में सुलह-अफसरों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई । १९४६ में 
युद्धकालीन इमरजेंसी कानून हटा दिये गये, कितु युद्ध-काल के अनुभव ने औद्योगिक 
झगड़ों के निवारण के लिये एक नये, विस्तृत और अधिक प्रभावशाली कानून की 
आवश्यकता पर जोर दिया। परिणामतः, १९४७ में एक नया एक्ट पास किया 
गया । 

औद्योगिक विवाद (॥)8[0प68) एक्ट १९४७. इस एक्ट के पहले कानून 
के अधिकांश अंशों को रखते हुए दो नयी महत्त्वपूर्ण संस्थाओं--कार्य-समितियों 
(५०४७६४ 0079४7॥5688) जो कि मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों 
से मिलकर बनेंगी; और औद्योगिक ट्रिव्यूनलों की, जो कि उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले एक या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेंगे, 
स्थापना की है। इस एक्ट के अनुसार संबंधित सरकारों को १०० या उससे 
अधिक कर्मचारी रखने वाले प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्य-समितियां बनाने का 
आदेश देने का अधिकार है । यह एक्ट सुलह कार्य को एक नई दिशा प्रदान करता 
है । संबंधित सरकारों को व्यावसायिक झगड़ों के निपटाने के लिए सुलह 

अफसर, सुलह बोर्ड और जांच न्यायालय नियुक्त करने का अधिकार हैं । 

जैसे ही औद्योगिक झगड़ा शुरू होगा या उसके शुरू होने की संभावना 
होगी, सुलह अफसर दोनों दलों के बीच समझौता कराने को कोशिश करेगा । 
असफल होने पर वह सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। इस पर सरकार इस मामल 
को सुलह बोर्ड या औद्योगिक ट्रिब्यूनल के सुपुद कर सकती है। इस एक्ट के अंतर्गत 
सरकार को एक साल तक के लिये ट्रिब्यूतल के निर्णय को दोनों दलों के लिये मान्य 
घोषित करने की व्यवस्था थी । १९५० के औद्योगिक विवाद (अपील ट्रिब्यूनल ) 
एक्ट के अनुसार सरकार के लिये, निर्णय को अनिवार्यत: मान्य घोषित करना 
आवश्यक नहीं है, वह उसके प्रकाशन के ३० दिन के भीतर दलों के लिये अनिवायत 
मान्य हो जाता है। १ साल की अवधि को भी घटाया अथवा ३ साहू तक बढ़ाया 
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जा सकता है| यदि सरकार औद्योगिक ट्विब्यूनल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो 
वह उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, किन्तु उस दशा में उसका विधान 
सभा (,०४278/90786 .08४४७7॥०।ए) के सामने पेश किया जाना जरूरी है जो 
कि उसे स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित कर सकती है । इस प्रकार एक्ट में 
अनिवाये पंच निर्णय (870078707) की व्यवस्था हैं । इसके अतिरिक्त 
सार्वजनिक उपयोग सेवाओं में झगड़े होने की स्थिति में, सरकार के लिये उन्हें 
सुलह के लिये सुपुर्दे करना अनिवार्य है । एक्ट में गैरकानूनी हड़तालों में हिस्सा 
लेनेबाले तथा सुलह कार्यवाही के बीच दुव्यंवहार के कारण को छोड़, कर्म- 
चारी की सेवा की शर्तों में परिवर्तन अथवा उसे दण्डित करने के विरुद्ध भी संरक्षणे 
प्रदान किया गया है । निस्संदेह १९४७ का औद्योगिक विवाद एक्ट औद्योगिक 
विवाद के क्षेत्र में एक प्रगतिशील कदम है । 

१९४९ और १९५३ के संशोधन. १९४९ के औद्योगिक विवाद (बेकिंग 
और बीमा कम्पनी ) एक्ट ने उक्त एक्ट के क्षेत्र को बेंकों और बीमा कम्पनियों 
तक विस्तृत कर दिया है । १९५३ में हुए एक अन्य संशोधनके अनुसार मजदूरोंकी 
इच्छा के विरुद्ध खाली बेठे रहने ([9ए 07) तथा छंटनी (08(767/007067(0) 
की अवस्था में मुआवजे की व्यवस्था की गई हैं। यह संशोधन खानों और बगानों 
पर लागू नहीं होता । 

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों ने भी अपने पृथक्‌ औद्योगिक 
विवाद एक्ट पास किये हें। १९३८ में बम्बई ने इस दिशा में पहल की थी | उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेसूर त्रावणकोर-कोचीन, मध्य भारत और जम्मू-कश्मीर 
राष्यों ने औद्योगिक विवाद एक्ट पास किये हैं। 
कल्याण और सुरक्षा से सम्बंधित श्रम-कानन 

पीछे वणित श्रम-कानूनों के अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
मजदूरों और कल्याण को लेकर अनेक एक्ट पास किये हैँ । कोयला खान-रक्षा 
(भरना ) एक्ट १९३९, कोयला खान-श्रम कल्याणें कोष एक्ट १९४७, अश्रक 
खानश्रम कल्याण कोष एक्ट १९४६, प्राविडेंट फंड एक्ट १९५२, बालक (प्रतिज्ञा 
बद्ध-शअम ) एक्ट १९३३, तथा विभिन्न मातृत्व (१(७॥००४४(६9), मजदूर 
मुआवजा एक्ट और अन्ततः राज्य-कर्मचारी बीमा कानत १९४८ ऐसे ही प्रमुख 
कानून हैं । सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों का हमने अगले अध्याय में 
विस्तार से वर्णन किया है । 
श्रम-कानून का मूल्यांकन 

भारत में श्रम-कानून के उक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि 


श्रम संगठनों और ओद्योगिक झगड़ों से संबंधित कानून. _ २६७ 


सामान्यतः पिछले तीस सालों और विशेषतः हाल के दस साहों में श्रम-कानून के 
विस्तार, सुधार और संशोधन की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई हैं। फिर भी उन्नत 
औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में हम इस दृष्टि से अभी काफी पीछे हैं । कुछ अंशों में 
तो हमारे उद्योगों की विशेष अवस्थाएं, मजदूरों की संगठन शक्ति, समाज का 
ढांचा और सरकार की नीति भी इसके लिये जिम्मेदार हें । कुछ उद्योगों में, 
विशेषकर जूट मिलों, बगानों और छोटे असंगठित उद्योगों में, काम करने वाले 
मजदूरों की दशा अत्यधिक खराब है । अतः उनके लिये विशेष कानूनों का 
बनना आवश्यक है । अनिवार्य औद्योगिक गृह विकास एक्टों की भी बड़ी 
जरूरत है । 

अंत में विभिन्न राज्यों में एक ही विषय पर बताये गये कानूनों के बीच 
एकीकरण स्थापित करना तथा नये मजदूर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना और 
विद्यमान संरक्षणों में वृद्धि हमारी भावी श्रम-कानून नीति का उद्देश्य होता 
चाहिए । 


नर्वा अध्याय 
सामाजिक सुरक्षा 


सामाजिक सुरक्षा (800७ 8००परणए) की परिभाषा 


सर्देव विद्यमान जोखिमों के विरुद् समाज द्वारा प्रदत्त सुरक्षा. अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम-संगठन (॥,()) के एक प्रकाशन के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा 
हैं, जो कि समुचित संगठनों द्वारा समाज अपने नागरिकों को उन जोखिमों के 
विरुद्ध प्रदान करता है, जिनकी आशंका सदा विद्यमान रहती हैं । यह जोखिम 
मूलतः वह अज्ञात आपदाएं और संकट होते हैं, जिनसे कि अल्प साधन प्राप्त व्यक्ति 
अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते । बीमारी, मातृत्व, असमर्थता, दुर्घटना, बेकारी, 
बुढ़ापा और मृत्यु ऐसे ही जोखिम हें । 

अभाव, अज्ञान, गंदगी, बेकारी और बीमारी के विरुद्ध सुरक्षा. प्रसिद्ध 
अंग्रेज सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ विलियम बेवरिज के शब्दों में, अभाव, अज्ञान, 
गंदगी, बेकारी और बीमारी, इन पांच दानवों के विरुद्ध जहाद के प्रयत्न सामाजिक 
सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं । जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न आपदाओं का 
शिकार बनता है । जहां तक बच्चों के लालन-पालन का संबंध है, वात्सल्य की 
सहज प्रेरणा बहुत कुछ उसका समाधान कर देती है । फिर भी माता-पिता के लिये 
आवश्यक आथ्थिक साधनों का प्रश्न तो रहता ही है । अन्य आपदाओं के संबंध में 
तो प्रकृति का कोई ऐसा प्रबल प्रभाव भी नहीं है । इसलिए ऐसी अवस्थःओं में 
बाहरी सहायता की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव होती हैं । 

पारिवारिक सुरक्षा की सीमितता. प्रायः सभी समुदायों में माता-पिताओं 
द्वारा बच्चों के लालन-पालन करने तथा उनके बड़े होने पर उनके द्वारा बुढ़ापे में 
माता-पिता की झुश्षुषा करने पर बहुत जोर दिया गया हैं। प्रारम्भिक काल 
से ही परिवार ने अपने सदस्यों की विभिन्न असंभावित आपदाओं से रक्षा करने में 
महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा किया है। कितु दुर्भाग्य से एक परिवार की संरक्षण करने की 
सामथ्यं बहुत ही सीमित है । इसलिये संकट में व्यक्तियों को विस्तृत समृदाय-- 
पड़ोसी, बिरादरी, महाजनों, दानियों या दोस्तों का मुंह ताकना पड़ना है । 

दान पर आधरित सुरक्षा की कमियां, सुरक्षा के क्षेत्रों में क्रमश: दान या 
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खेरात का विकास हुआ । इस दान की मूल प्रेरणा प्रायः असुरक्षा का अंत न हो 
पुण्य संचय और यश लाभ की कामना थी। संस्थागत धर्म के युग मध्यकाल में 
सामाजिक सुरक्षा के लिये दान में प्राप्त रकम का बड़ा अंश मंदिरों, मस्जिदों, 
गिरजों और*अन्य धामिक संगठनों के हाथ में जाता था। इन संस्थाओं के व्यय 
का ढंग पर्याप्त मममाना था और उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न था। शुद्धि 
या तबलीग की भावना और सामुदायिक भेदभाव उसका अभिन्न अंग था। दान 
की *रकम से अनेक स्थानों पर अनाथालयों, विधवा आश्रमों, औषपधालयों और 
पाठशालाओं इत्यादि संस्थाओं की स्थापना हुई । प्रायः इन संस्थाओं के साधन 
बहुत सीमित, दृष्टिकोण अति संकीर्ण और कार्यपद्धति पर्याप्त दोपपूर्ण थी । इस 
प्रकार व्यक्तिगत दान और दया पर आश्रित व्यक्तिगत सुरक्षा-संस्थाएं समाज 
के सदस्यों की आकस्मिक आपदाओं और जोखिमों का समाधान करने में समर्थ 
न हो सकीं । 

दान पर आधारित सहायता न केवल अपूर्ण और अल्प ही थी, प्रत्यृत उसका 
मानवीय पहलू बहुत ही लज्जास्पद था। इस प्रकार की सहायता एक ओर तहायता 
प्राप्त करने वाले व्यक्ति में हीनता और नीचता की और दूसरी ओर दानी में 
अहंकार और अभिमान की भावना उत्पन्न करती थी। इसमें सहायता पानेवाला 
अपने को सदा छोटा अनुभव करता था। यह सहायता सामाजिक न्याय, नियम, 
या अधिकार पर आधारित न हो, कुछ पैसेवालों की मनमर्जी, कृपा और दान 
भावना पर आधारित थी । इसी कारण इसका नैतिक पहल बुरा था। दान 
स्वीकार करना सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान के विस्द्ध 
था। धामिक अंधविश्वास और संकीर्णता के साथ संयुक्त होने के कारण, इसके 
पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था। परिणामतः, दान का एक बड़ा अंश 
जरूरतमंद लोगों के हाथ में न पहुंच, निठल्ले लोगों के हाथ में जा पहुंचता 
था । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे यहां के कई लाख हट्ढे-कट्ट साथु और 
भिखारी हैं । 

कारण का निदान नहीं. व्यक्तिगत सुरक्षा ने जहां कठिनाई में व्यक्ति को 
मदद पहुंचाने का प्रयत्न किया, वहां उन कठिनाइयों को पैदा करने वाले कारणों 
को दूर करते का कोई उपाय नहीं किया । यही नहीं, बल्कि दानियों ने प्रायः 
प्रगतिशील सामाजिक सुधारों का प्रबल विरोध किया । दानी पूंजीपतियों हारा 
मजदूरों की काम करने की अवस्थाओं को सुधारने के उद्देश्य से बनाये गये कानूनों 
का विरोध इसका एक अच्छा उदाहरण है । 

राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा का भार प्रहण. राजनेतिक चेतना, समाज 


जा मम 


२७० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


वादी विचारधाराओं और जनतांत्रिक संस्थाओं के विकास ने इस बात पर बल 
दिया कि जनता की सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी समाज की है। समाज की एक 
साधन-सम्पन्न और शक्ति प्राप्त संस्था के रूप में राज्य का यह कतंव्य है कि वह 
अपने नागरिकों के लिये उन समस्त सुविधाओं को जुटाने की कोशिश करे, जो 
कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिये जरूरी है । 

सामाजिक सुरक्षा की संस्थाएं. राज्य द्वारा जनता को सुरक्षा प्रदान करने 
के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा की दो महत्त्वपूर्ण संस्थाओं 
सामाजिक सहायता (900%| 038878097706) और सामाजिक बीमा का 
(300॑%स [ह8प्/8706) विकास हुआ । सामाजिक सहायता किस्ली भी 
नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विशेष अवस्था में होने पर प्राप्त होती है। 
उसके साधन जुटाने के लिये सरकार करों, अथवा यदि वह समाजवादी 
सरकार है, तो अपने उद्योगों के छाभ की रकम, का उपयोग करती है। 
सामाजिक बीमा के अंतर्गत मालिक और कर्मचारी किदतें देकर सहायता पाने 
का अधिकार प्राप्त करते हैं । 

भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्त्व, भारत जैसे देश में, जहां की अधि- 
काश जनता हृदयद्रावक निर्धतता, अशिक्षा, बेकारी और बीमारी से बुरी तरह 
पीड़ित है, सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का महत्त्व और आवश्यकता और भी अधिक 
है। यहां एक सामान्य नागरिक के लिये उसका सारा जीवन अनन्त श्रम, निरंतर 
संघर्ष, भयानक गरीबी और दुद्दचन्ता के अतिरिक्त कुछ भी अर्थ नहीं रखता । 
क्या यह अवस्था स्वाभाविक, अपरिवर्तनीय और पूर्व निर्धारित है ? यदि हम 
अपने आश्िक साधनों पर दृष्टि डालें, तो हमें स्पष्ट होगा कि ऐसी बात नहीं है। 
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार उन साधनों के उपयोग के लिये आवश्यक है । 
फिर जहां एक ओर सामाजिक सुरक्षा हमारे आर्थिक साधनों को विकसित करती 
है, वहां दूसरी ओर उन्नत और समृद्ध आथिक साधन सामाजिक सुरक्षा के विस्तार 
को संभव बनाते हैं । 


सामाजिक सुरक्षा का विकास 


दिन-प्रतिदित सभी सभ्य राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा के महत्त्व को स्वीकार 
कर रहे हैं। निर्धन सहायता (2007 ३७॥०) के रूप में सामाजिक सहायता 
सदियों से एक भोंडे रूप में हमारे साथ चली आ रही है । कितु आत्धुनिक अर्थों 
में इसका श्रीगणेश बीमारी-बीमा के रूप में सर्वप्रथम जर्मनी में १८८३ में 
हुआ। तब से सामाजिक बीमा की संस्था निरन्तर विकसित होती जा रही 
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अं 


है। उसका क्षेत्र बढ़ रहा है। उसके लाभों (860०॥8) और भावदेयों 
((/०एणं०प्र7008) के तरीकों में संशोधन हो रहे हैं । योजनाओं के 
संचालन के लिए स्वायत्त संस्थाओं का संगठन हो रहा है। आर्थिक सुरक्षा 
के मुख्य साथन के रूप में सामाजिक बीमा को सावंभौम स्वीकृति प्राप्त 
हो चुकी है। यह व्यवस्था मुख्यतः १८८५-१९३५ के बीच में विशेष रूप से 
विकसित हुई है । द्वितीय महायुद्ध के बाद पुनः सामाजिक सुरक्षा को युद्धोपरान्त 
योजन्ताओं में प्रमुख स्थान मिला । अटलांटिक चार्टर में सुधरे श्रममान, आधिक 
प्रगति और सामाजिक सुरक्षा विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रों में 
सहयोग आवश्यक बना दिया गया। १९४४ में फिलेडेलफिया में हुए २६ वें अन्त- 
रष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन में युद्धनणनित सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों और समस्याओं 
पर विचार किया गया तथा उसे युद्धोपरान्त उद्देश्यों में विशेष स्थान दिया गया । 

सामाजिक सुरक्षा के मानों के निर्धारण में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेछन का 
२६ वां अधिवेशन महत्त्वपूर्ण कदम हैँ । द्वितीय महायुद्ध से पहले सामाजिक बीमे 
का विकास शाखावार (37700 0ए 07/8700४ ) हुआ था । उन ज्ञाखाओं 
के अपनाये जाने का क्रम देश-विशेष की आवश्यकता की प्रवलता, जोर और 
स्थिति द्वारा निर्धारित था। सामान्यतः इस क्षेत्र में सर्वप्रथम मालिक-दायित्व 
कानून (र0ए0फ678 4/80०४0ए 4,8&फ) मजदूर-मुआवजा था । 
इनमें बेकारी-बीमा सबसे अंतिम चीज थी । इन दोनों के बीच अंगहानि के विरुद्ध 
बीमा, पेशेगत बीमारियां, असमर्थता, अपाहिजता, बीमारी, मातृत्व, बुढ़ापा, दाह- 
संस्कार, वैधव्य, अनाथपन इत्यादि आईं। इन सब शाखाओं के एकीकरण के संबंध 
में प्रायः सोचा गया पर उस पर अमल कम ही हुआ । १९३८ में न्यूजीलेंड ने सर्वे- 
प्रथम इस दिशा में कदम उठाया। १९४२ में सर विलियम बेवरिज की सिफारिशों 
के फलस्व॒रूप इंग्लेंड ने इसे व्यावहारिक रूप दिया। विस्तृत सा्वंभौम क्षेत्र और 
विस्तृत डावटरी सहायता के विचारों ने शीघ्र ही समस्त संसार के राजनीतिजों 
तथा शिक्षित जनता को अपनी ओर खींचा और विभिन्न राज्यों--उदाहरणार्थ, 
आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन्हें अप- 
त्राया । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन स्वयं इस प्रवृत्ति के प्रभाव में आया और 
उसने “एक ही योजना के अन्तर्गत काम करने अथवा काम पाने की असमर्थता की 
स्थिति में गुजारे की सुरक्षा से सम्बद्ध समस्त व्यवस्थाओं तथा उन्हें दूसरों के 
नीचे अथवा निजी काम में लगे और नगर और ग्रामीण सभी काम करने 
वालों तक विस्तृत करने की” सिफारिश 'की। सम्मेलन के २६ वें अधिवेशन ने 
उपर्युक्त सिद्धांतों को, आथिक सुरक्षा और डाक्टरी देख-रेख, दो सिफारिशों में 


२७२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


व्यक्त किया है। यह सिफारिशें आज सामाजिक सुरक्षा की प्रगति के मानदण्ड 
तथा मार्गदर्शक के रूप में मानती जाती हैं । 

१९०२ में जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के ३५ वें सत्र के कृषि 
में वेतनसहित अवकाश, सामाजिक सुरक्षा के अल्पतम मान तथा भातृत्व-संरक्षण 
प्र तीन कन्वेंशन तथा वेतनसहित अवकाश, मालिकों और कर्मचारियों के बीच 
सलाह और सहयोग तथा मातृत्व-संरक्षण पर तीन सिफारिरशें स्वीकार कीं । 
भारत ने इनमें से कोई भी कन्वेंगन और सिफारिश स्वीकार नहीं की । सार्माजिक 
सुरक्षा और मातृत्व-लाभों के विषय में अवश्य भारत-सरकार के उपश्रममंत्री 


ने स्थिति पर पुनविचार करने का आश्वासन दिया हैं । मु 
भारत को सामाजिक सुरक्षा में अभिरुचि 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में हमारे यहां आधुनिक उद्योगों में काम करने- 
वाले मजदूरों के कुछ जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा की चर्चा प्रारम्भ हुई । कितु 
बहुत सालों तक इस दिश्या में कुछ नहीं किया गया। १९१९ में भारत अन्त- 
रष्ट्रीय श्रम-संगठन का एक सदस्य बना और हमारे यहां भी सामाजिक सुरक्षा 
की समस्याओं में अभिरुचि दिखाई जाने लगी । तब से लेकर स्वाधीनता-प्राप्ति 
तक, सिवाय मजदूर-मुआवजा तथा कुछ मातृत्व-सहायता जेसे मालिक-दायित्व 
कानूनों को छोड़, जो कि बहुत ही अल्प जनसंख्या पर लागू थे तथा जिनकी 
सहायता भी बहुत ही अपर्याप्त थी, हमारे यहां सामाजिक सुरक्षा की दिशा में 
कोई कथनीय बात नहीं हुई। इसमें सन्देह नहीं कि इस बीच भारत की समस्याओं 
में दिलचस्पी रखनेवाले सभी व्यक्तियों और वर्गों ने भारत में सामाजिक सुरक्षा की 
आवश्यकता और महत्त्व को अच्छी तरह अनुभव किया । 

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद की दो घटनाओं ने सामाजिक सुरक्षा की समस्या 
को सम्मुख लाने में विशेष योग दिया । वह थीं एक तो १९४७ के अन्त में होने- 
वाली प्रारंभिक एशियन प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन द्वारा सामाजिक सुरक्षा के संबंध 
में एक विस्तृत प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना तथा दूसरी, भारतीय संसद 
(-?%/97067/ ) द्वारा कर्मचारी राज्य-बीमा-अधिनियम का पास होना। 
एशियन प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन में पास प्रस्ताव के अनुसार एशियाई देशों में व्याप्त 
भीषण गरीबी, विस्तृत-बीमारी और महामारियां, अति शिशु और मातृ-मृत्यु-दर, 
अल्प जीवन-काछ, बेकारी द्वारा उत्पन्न कष्ट और भुखमरी को देखते हुए, एक 
वास्तविक जनतंत्रीय समाज के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की शीक्ष 
स्थापना आवद्यक झत्तें है । 


हि 
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कर्मचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम १९४८ पिछले पांच सालों में हुए विभिन्न 
रिपोर्टों, नोटों, वबहस-मुबाहिसों तथा अनच्वेषणों का परिणाम थी । इस योजना ने 
भारतीय श्रम-कानून के क्षेत्र में एक नये अध्याय का प्रारंभ किया। यह एक 
अनिवार्य बीझा की योजना है जिसमें कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों के 
लिए बीमारी, मातृत्व तथा जख्मी होने की अवस्था में विशिष्ट लाभों की व्यवस्था 
है । आगे चलकर हम इसकी विस्तार से विवेचना करेंगे । 


सामाजिक सुरक्षा की दिज्या में अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन का कार्य 


श्रुमिकों को विभिन्न औद्योगिक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के 
उद्देश्य से एक साधन के रूप में सामाजिक बीमा का यथेप्ट विकास हुआ है । अन्त- 
रष्ट्रीय श्रम-संगठन द्वारा स्वीकृत विभिन्न कन्वेन्शनों तथा सिफारिशों और 
इससे संबद्ध विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों के अध्ययन से इसका अंदाज लगाया जा सकता 
है । इस बारे में यह कहा जा सकता हे कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के निर्णयों 
तथा विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया है । दोनों 
का ही आधार एक अल्पतम सामाजिक सुरक्षा है; दोनों का ही लक्ष्य एक विशिष्ट 
अल्पतम सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति है । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के कन्वेंशनों और सिफारिशों, विभिन्न अन्तर्राप्ट्रीय 
समितियों और सम्मेलनों के प्रस्तावों तथा विभिन्न देशों के सामाजिक सुरक्षा 
कानूनों का संक्षिप्त अध्ययन, भारत में सामाजिक सुरक्षा के अल्पतम मानों के 
निर्धारण तथा उनके यहां की परिस्थितियों में अपनाये जाने के संबंध में विचार 
करने के लिए आवश्यक हे । + 

१९१९ में बने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के आदिवाचन में मजदूर की बीमारी 
दुर्घटना, बुढ़ापे के लिए सुरक्षा का जिऋर हैं। १९४४ के २६ वें श्रम-सम्मेलन में 
सामाजिक सुरक्षा के विस्तार को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन ने अपना अधान रुक्ष्य 
बनाया | पिछले तेंतीस सालों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने इस दिशा में महत्त्व- 
पूर्ण पा अदा किया हैँ । इसने दुघंटनाओं पेशेगत बीमारियों, बीमारी-बामा 
मातत्व, बढ़ापे, असमर्थता, वैधव्य तथा अनाथपन के लिए पेंशनों तथा बेकारी 
की व्यवस्था के लिए विभिन्न कन्वेन्शन तथा सिफारिश अपनाकर विभिन्न सदस्यों 
को विभिन्न विशेषज्ञों के परिणामों से सूचित कर, विभिन्न प्रादेशिक सम्मेलनों मे 
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर तथा विभिन्न देशों की योजना 
बनाने में सलाहकार की हैसियत से काम कर, सामाजिक सुरक्षा के आन्दोलन को 
सुदृढ़ करने में विशेष योग दिया हे । 

१८ 
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भारत ने स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन से प्रत्यक्ष छाभ उठाया है। १९४४ 
में भारत सरकार की प्रार्थना पर उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य-बीमा 
की अदारकर योजना की जांच करने के लिए अपने दो विशेषज्ञ स्टैक और राऊ 
को हमारे यहां भेजा । १९४५ में भारतीय नाविकों की सामाजिवः बीमा-बोजना 
बनाने में अदारकर की मदद करने के लिए डा० बौडमर यहां आये । १९४७ में 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन की अध्यक्षता में यहां पर एक प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन 
हुआ । पे 


अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन द्वारा स्वीकृत कन्वेंगन और सिफारिशों 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठत का सामजिक बीमा विभाग सामाजिक बीमा पर 
नई सूचनाओं का संकलन करता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्याछय समय-समय पर 
श्रम के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी साहित्य प्रकाशित करता है । 

१९१९ से १९५३ तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेछन ने सामाजिक सुरक्षा से 
सम्बद्ध २६ कन्वेंशन और २२ सिफारिशें स्वीकार कीं। इनमें से केवल दो कन्वेंशनों 
पर ही भारत ने हस्ताक्षर किये हैं, जब कि इसके विपरीत बेलजियम ने नौ, फ्रांस 
ने ग्यारह और इंग्लेंड ने तेरह कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किये। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 
करने का अर्थ उसमें वाणित बातों को कार्यान्वित करने का दायित्व लेना है। 
सिफारिशें एकान्ततः मान निर्धारित करती हें। सुविधा के लिए सामाजिक सुरक्षा 
से सम्बद्ध कन्वेंशनों तथा सिफारिशों को निम्न सात श्रेणियों में बांठा जा सकेता है- 
(१) मातृत्व, (२) दुर्घटता और पेशेगत बीमारियों में मजदूरों का मुआवजा, 
(३) बीमारी, (४) बुढ़ापा, असमर्थता और मृत्यु, (५) बेकारी, (६) नाविकों 
से सम्बद्ध जोखिम, (७) सामान्य । आगे हम इसी क्रम से इन सब दिशाओं में 
भारत में विद्यमान अवस्था को दृष्टि में रख विवेचना करेंगे। यद्यपि इनमें से 
अधिकांश व्यवस्थाएं उद्योगों और व्यापारिक कार्यों में रगे लोगों के लिए हें; 
तथापि कुछ वर्गों, जेसे कि क्ृषि में लगे श्रमिकों और नाविकों, के लिए विशेष और 
पृथक्‌ व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी है। उपर्युक्त क्रम मोटे तौर उस क्रम को 
भी सूचित करता हूँ जिसमें कि सामाजिक बीमा की शाखाओं का विकास हुआ 
है तथा सम्बद्ध कन्वेंशन और सिफारिशें स्वीकार की गई हैं। क्रम प्रायः यह, रहा 
हे--मातृत्व-संरक्षण; मजदूर मुआवजा; बीमारी बीमा, पेंशन बीमा, बेकारी 
बीमा; विभिन्न शाखाओं का सम्मिलन ((0-07दीं0०४०४) और एकीकरण' 

रूम्सिल्न ओर एकीकरण की प्रशृत्ति. सामाजिक सुरक्षा के आधुनिक 
इतिहास में १९१९ से १९३९ तक प्राय: ऊपर वर्णित क्रम में सामाजिक सुरक्षा 
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की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ । लेकिन सामान्यतः यह योजनाएं पृथक 
रहीं। १९३९ के लगभग एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ | सामाजिक सुरक्षा 
को एक विस्तृत अर्थ दिया जाने लगा, तथा विभिन्न पृथक योजनाओं के एक 
बुहत्‌ और सार्देभौम योजना में मिला दिये जाने की पुकार हुई और अनेक उन्नत 
देशों में ऐसा ही हुआ। १९४४ की आशिक सुरक्षा सिफारिश तथा उसी वर्ष की 
डाक्टरी देखरेख सिफारिश में सम्मिलन और एकीकरण पर विशेष बल दिया 
हैं। इससे अच्छे और कम खर्च में शासन, अधिक जनतन्त्रीकरण और भागदेय 
लाभ और डाक्टरी देख-रेख के संबंध में अधिक सरलता होगी। १९४८ के 
भारतीय कर्मचारी-राज्य-बीमा कानून में बीमारी, मातृत्व और रोजगार के 
तीन जोखिम एक साथ मिला दिये गये हूं । 
सातृत्व-संरक्षण (६00फाए 7070/60009) 

मात्त्व-संरक्षण की आवह्यकता. एक माता के जीवन में गर्भावस्‍था और 
प्रसृति ऐसी अवस्था है जब कि उसे पर्याप्त देखरेख, आराम और सुविधा की 
आवश्यकता होती है । यह केवल माता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ही नहीं, 
प्रत्युत्‌ उसकी संतान के हित में भी आवश्यक है । किसी भी राप्ट्र की शक्ति और 
समृद्धि के लिए यह अनिवायय है कि वह अपने देश की माताओं को उचित सुरक्षा 
प्रदान करे । यह सुरक्षा व्यक्तिगत दायित्व न होकर समाज का दायित्व है। यह 
संतोष की बात है कि संसार के सभी सभ्य देझों में इस तथ्य को स्वीकार किया जा 
रहा है और उसके लिए आवश्यक कानून बन रहे हें। 

अल्पतम सामाजिक मान. यह सर्वथा स्वाभाविक था कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सम्मेलन का ध्यान इस ओर आकर्षित होता। मातृत्व-संरक्षण को लेकर उससे 
१९१९ का प्रसृति (000 ७76) कन्वेंशन, १९२१ की प्रसूति ( कृषि ) 
सिफारिश, १९४४ की आथिक सुरक्षा सिफारिश के कुछ अंश, तथा उसी 
वर्ष की शासित प्रदेशों की सामाजिक नीति तथा १९५२ के जिनेवा सम्मेलन ने 
अल्पतम मान स्वीकार किये। १९१९ के प्रसूति कन्वेंशन ने “प्रसव से पहले 
छ: सप्ताह के लिए वैकल्पिक छुट्टी तथा बाद में अनिवार्य छुट्टी तथा इस 
काल में अपने तथा बच्चे के लिए पर्याप्त भरण-पोषण॑-व्यय तथा आवश्यक 
डाक्टुरी सहायता की व्यवस्था की । १९२१ की प्रसूति (कृषि) सिफारिश में 
उत्ते कृषि में रगी माताओं तक विस्तृत करने की मांग की | १९४४ को आथिक 
सुरक्षा सिफारिश में कहा गया कि मातृत्व-छाभ अकुशल स्‍त्री-मजदूरी के १०० 
प्रतिशत अथवा प्राप्तकर्ता की चालू आय के ७५ प्रतिशत से कम नहीं होनी 
चाहिए । 


शक 
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१९४८ तक १७ देशों ने १९१९ के प्रसूति-कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये 
तथा उसमें वरणित मानों को अपने कानूनों में सम्मिलित किया । बहुत से देशों ने 
यद्यपि उस पर हस्ताक्षर नहीं किये, फिर भी उन्होंने कई मातृत्व-अधिनियम पास 
किये । भारत में भी ऐसा ही हुआ । ।क्‍ 

१९४७ के एशियाई श्रम-सम्मेलन ने मातृत्व कानून को अधिकाधिक स्त्री- 
श्रमिक वर्गों तक विस्तीर्ण करने की सिफारिश की । 
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१९२१ में भारत सरकार ने सम्मेलन को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें अनि- 
वार्य अनुपस्थिति काल को लागू करने की कठिनाई, डाक्टरी सर्टीफिकेट देने के 
लिए आवश्यक डाक्टरों की कमी तथा छाभ प्रदान करने के लिए अनिवार्य 
भागदेय ((070709प्रा0/9) योजनाएं लागू करने की कठिनाई के कारण 
१९१९ के कन्वेशन पर हस्ताक्षर करने में असमथता प्रकट की । फिर भी अधिकांश 
स्थानीय सरकारों ने, जहां कहीं आवश्यक हो, मालिकों को स्वेच्छिक (५०!प्र/- 
$७7ए ) छाभ योजनाएं चलाने के लिए प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना 
स्वीकार किया। १९२४ में हुई पड़ताल से मालम हुआ कि उस समय विद्यमान 
मातृत्व-संरक्षण योजनाएं सर्वथा अपर्याप्त और असंतोषजनक थीं । इन तथाकथित 
मातृत्व-लाभ योजनाओं में मुख्यतः अनुपस्थिति की छुट्टी, जिसमें कि प्राय: वेतन 
नहीं मिलता था, हल्के काम, डाक्टरी सलाह, शिशुगृह तथा कुछ स्थानों पर 
बोनस और मातृत्व-सहायता सम्मिलित थी । मातृत्व-योजना की दो मृख्य विशेष- 
ताओं, अर्थात्‌ मुआवजा और डाक्टरी देखरेख, की उसमें पूर्ण उपेक्षा की गई थी । 
बीमा न होकर, कल्याण इसका आधार था और वह भी मालिकों की दान-वृत्ति 
पर आश्रित । मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। जो सहायहा मिलती 
वह मालिकों का दान (/006) थी। राज्य का इस संबंध में कोई भी कानूनी 
और नेतिक दायित्व न था। मजदूर, विशेषकर स्त्री मजदूर, असंगठित थे । 
परिणामत: वे अपनी मांगों के लिए आन्दोलन करने में असमर्थ थे । 

कानूनी (9॥%प/७/"ए ) मातृत्व-लाभ. शीघ्य ही स्वैच्छित मातृत्व कल्ग्राण 
का स्थान कानूनी मातृत्व-लाभ द्वारा लिये जानें की आवश्यकता अनुभव की 
जाने लूगी। १९२४ में मजदूर-नेता एन० एम० जोशी ने इस दिशा में केन्द्रीय 
विधान-सभा द्वारा कानून बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे कि 
तत्कालीन भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया । 

- भारत में मातृत्व-लाभ कानून. स्थानीय सरकारों ने दूरूरा रुख लिया 
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और सबसे पहले १९२९ में बम्बई ने, प्रसव से पहले और वाद में कारखाने में 
काम करनेवाली स्त्रियों से काम लेने के संबंध में, एक अधिनियम (4०६ ) 
बना मार्गदर्शन किया । १९३० में मध्यप्रदेश ने उसका अनुसरण किया । १९३१ 
के शाही श्रम-कमीशन ने भी इसी लाइन पर अन्य प्रांतों में मातृत्व कानून 
बनाने की सिफारिश की । आनेवाले सालों में विभिन्न प्रांतों में मिलते-जुलते 
मातृत्व कानून बनाये गये । १९३८ में संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में 
मातृत्व छाभ अधिनियम पास हुआ । इसकी निम्न विशेषताएं थीं ! 


यू० पी० मात्त्व-लाभ अधिनियम १९३८ 

कानून का क्षेत्र. यह अधिनियम उन सब कारखानों में, जिनमें कि १० या उससे 
अधिक मजदूर काम करते हैं, लागू होता है । 

योग्यता-काल. मातृत्व छट्टी से छः महीने पहले इसका योग्यता-काल है । 


काम से ऊनिवाये मुक्ति. प्रसव के चार सप्ताह पहले और चार सप्ताह 
बाद छुट्टी लेना अनिवार्य हैं । 


गर्भवती स्त्री को प्राप्त नकद लाभ की दर. आठ आने प्रतिदित अथवा 
औसत दैनिक आय में से जो भी राशि अधिक हो, वह गर्भवती स्त्री को अवकाह- 
काल में प्राप्त होती है । 

अतिरिक्त लाभ. इसके अलावा (१) प्रसव-काल में यदि माता डाक्टरी 
सहायता का उपयोग करे तो ५ रु० के बोनस देने, (२) शिशुगृह चालू करने 
पर वहां स्त्री परिचारिका की नियुक्ति, बच्चेवाली स्त्रियों के लिए अतिरिक्त 
आराम-वफ्फों और स्वास्थ्य-निरीक्षकों की नियुक्ति; (३) गर्भपात की दशा में 
गर्भपात के दिन से सवेतन तीन सप्ताह की छटटी; और (४) मालिक द्वारा 
मातृत्व-दाभ से बचने के लिए स्त्री मजदूर के निकाले जाने की दक्षा में १०० रु० 
अथवा उसकी औसत आय से १८० गुना रकम में से, जो भी अधिक हो, देने की 
भी अधिनियम में अतिरिक्त व्यवस्था हैं । 

मातृत्व-संरक्षण की समस्या का अध्ययन करते समय तत्संबंधी केंद्रीय कानूनों 
का अध्ययन भी आवश्यक है। १९४१ में सर्वेप्रथम खान-मातृत्व-अधिनियम पास 
हुआ जिसका अंतिम संशोधन १९४८ में हुआ। १९४८ में इस संवंध में कर्मचारी 
राज्य-बीमा अधिनियम पास हुआ । 

खान-मातृत्व अधिनियम्न १९४१ (उंश-घित १९४३, ४५, ४९). यह भारत 
की समस्त खानों पर लागू होता है। इसमें जमीन के ऊपर काम करनेवालियों के 
लिए ६ महीने तथा जमीन के नीचे काम करनेवालियों के लिए ९० दिन 
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का योग्यता-काल रखा गया है। ऊपर काम करनेवालियों के लिए प्रसृति से 
४ सप्ताह पहले और ४ सप्ताह बाद तथा नीचे काम करनेवालियों के लिए २६ 
सप्ताह पहले तथा १० सप्ताह बाद तक अनिवार्य अनुपस्थिति-कारू रखा 
गया है। नकद लाभ की दर ऊपर काम करनेवाली मजदूरिनों के लिए १२ आने 
देनिक तथा नीचे काम करनेवाली मजदूरिनों के लिए ६ आने दैनिक है । इसके 
अतिरिक्त, प्रसृति के समय मुफ्त डाक्टरी सेवा तथा ५ रु० तक के बोनस की भी 
व्यवस्था है । हु 
कर्मचारी राज्य-बीमा-अधिनियम १९४८ (संशोधित १९५१). समस्त 

कारखानों और ४०० रु० मासिक से कम कमानेवाले समस्त कर्मचारियों पर 
लागू होता है। इसमें १२ साप्ताहिक भागदेय ((०0४४7०४०प्४०0४8 ) का भुगतान 
योग्यता-काल है । अनिवार्य अनुपस्थिति १२ सप्ताह है, जिसमें से अनुमानित 
प्रसव की तारीख से पहले छः सप्ताह से अधिक नहीं होने चाहिए। ४ सप्ताह में 
सब दिनों के लिए १२ आने प्रतिदिव नकद छाभ की दर है तथा विभिन्न डाक्टरी 
लाभों की व्यवस्था है । 

भारतीय कानून की कप्तियां, भारत के मातृत्व-लाभ कानूनों के अध्ययन से 
एक बात स्पष्ट है कि उनमें अनेक त्रुटियां और दोष हें विशेष रूप से जब कि हम 
उनकी असच्तर्राष्ट्रीय श्रम मानों से तुलना करते हैँ । भविष्य में इन कमियों को दूर 
करने का प्रयत्न आवश्यक हैँ । 


आवश्यक सुधार 


क्षेत्र में विस्तार. १९१९ का प्रसूति-कन्वेंशन उद्योग और व्यापारिक 
संस्थानों में काम करनेवाली समस्त स्त्रियों पर छागू होता है। १९२१ की प्रसूति 
(कृषि ) सिफारिश ने उसे खेती में छगी स्त्रियों तक विस्तीर्ण किया ४ 

इसके विपरीत, भारतीय अधिनियम केवल उसे सारू भर चलनेवाले कार- 
खानों तथा खानों तक सीमित रखते हैं। १९३४ के कारखाना अधिनियम के 
अन्तर्गत कारखाने में केवल वह संस्थान सम्मिलित हैं जहां २० या उससे अधिक 
व्यक्ति काम करते हैं। यहां तक कि बहुत से धंधे और सेवायें, जो कि मजहूर- 
मुआवजा में शामिल हूँ, इससे बाहर रह गई हैं । इसलिए मातृत्व-लाभ कानून में 
सबसे पहला सुधार तो उसके क्षेत्र को विस्तृत तथा सब उद्योगों और व्यापारिक 
संस्थानों पर लागू करना है । ह 

कर्मेचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम का एक छाभ विद्यमान मातृत्व अधि- 
नियमों के क्षेत्र का विस्तार है। यह बीमा कानून समस्त भारत पर“लाग होता है। 
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प्रांतीय अधिनियमों में कई स्थान और उद्योग छूट गये थे। वैसे तो कर्मचारी 
राज्य-बीमा-अधिनियम केवल ४०० रु० मासिक से कम कमानेवाले व्यक्तियों 
पर ही लागू होता हैं। 

वर्तमान*अवस्था में अनेक काम में छगे स्त्री वर्गों, जैसे कि खेतिहर मजदूर, 
घर में काम करनेवाली स्त्रियां, घरेलू नौकर, अस्पतालों की नर्सों इत्यादि में, 
मातृत्व बीमा का विस्तार संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में इस बात पर विचार 
करना आवश्यक हैँ कि उन्हें कौन अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हें । 

बोग्यता-काल की सम्माप्ति. न तो १९१९ के प्रसूति-कन्वेंशन और न ही 
हवानाकोड में छाभ पाने के लिएकोई योग्यता-काल रखा गया है, जब कि हमारे 
मातृत्व अधिनियमों में ६ से लगाकर ९ महीने तक का योग्यता-काल निर्धारित है । 
कर्म चारी-राज्य-वीमा कानून के अन्तर्गत, मोटे तौर पर योग्यता-काल ३५ से ४० 
सप्ताह, अर्थात्‌ ८ से ९ महीने तक रखा गया है । इसे घटाकर ६ महीने कर 
देने की आवश्यकता हैं । 

योग्यता-काल का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे प्रायः मालिक को छुट्टी 
न होने, अनुपस्थित रहने, परिणामतः वराबर काम न कर सकने के कारण 
मातृत्व-लाभ से बचने के लिए स्त्री मजदूर को निकाल देने का बहाना मिल 
जाता है । 

मात्त्व-अबकाश. मातृत्व-अवकाश के सम्बन्ध में कर्मचारी-राज्य-बीमा 
अधिनियम, प्रसूति-कन्वेंशन और हवाना कोड का अनुसरण कर *२ सताह की 
छुट्टी की व्यवस्था करता हैं। अतः इस दिशा में कोई सुधार अपेक्षित नहीं है ।| 

शात्त्य-लाभ (क) नकद. हमारे अधिकांश मातृत्व-अधिनियमों में आय: 
८ आने से १२ आने प्रतिदिन अथवा स्त्री मजदूर की ओसत मजदूरी में से जो 
भी अधिक हो, देने की व्यवस्था है । कर्मचारी-राज्य-दीना अधिनियम के 
अन्तर्गत १२ आने प्रतिदिन, की दर अवश्य इस दिशा में सुधार है । इस अधिनियम 
के अस्तर्गत स्त्री-पुरुष, दोनों प्रकार के मजदूरों के लिए एक भागदेय दर रखी 
गई है । हम जानते हैं कि स्त्रियों में औद्योगिक दुर्घटनाओं का अनुपात 
बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में यह उचित है कि उन्हें १२ आने प्रतिदिन 
अश्ववा दैनिक मजदूरी, दोनों में से जो भी अधिक हो, मिले । भोर-कमेटी ने भी 
१२ सप्ताह के मातृत्व-काछ में पूरी मजदूरी देने की सिफारिश की हैं। भारत में, 
जहां स्त्रियों में विद्यमाव मजदूरी यूं ही बहुल कम है, पूरी मजदूरी का देना 
और भी अधिक उचित है | लायड जोन्स ने भारत के चायबगानों में चिकित्सा- 
देखरेख के ,मान वामक अपनी रिपोर्ट में विद्यमान ५ २० ४ आने प्रति सप्ताह 
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की दर से ८ सप्ताह तक, प्राप्त लाभ के स्थान पर १६ सप्ताह तक ३ रु० प्रति 
सप्ताह देने की सिफारिश की है। हमारी राय में १२ सप्ताह तक.५ रु० ४ आने 
की दर को स्वीकार करना ठीक रहेगा । 

(ख) डाक्टरी सहायता. हमारे अधिकांश मातृत्व अधिनियमों में किसी 
प्रकार की डाक्टरी सहायता की व्यवस्था नहीं है । केवल खानों, के तथा आसाम, 
पश्चिमी बंगाल (चायबगान ), बिहार और उत्तर प्रदेश के, पांच अधिनियमों 
में अवश्य इसे कुछ स्थान मिला है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्वीक्षत मानों के सम्मुख 
यह अत्यन्त ही अपर्याप्त है । कर्मचारी-राज्य-बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अवश्य 
कुछ बेहतर डाक्टरी सहायता की, जिसमें शल्य और प्रसूृति चिकित्सा क्रा भी 
समावेश है, व्यवस्था है । 

वास्तव में जेसा कि १९४४ की डाक्टरी देखरेख सिफारिश में प्रस्तावित 
है, डाक्टरी लाभ समाज के सव सदस्यों के लिए एक. विस्तृत स्वास्थ्य-सेवा का 
अंग होना चाहिए । 

(ग) अतिरिक्त लाभ. नकद और डाक्टरी छाभों के अतिरिक्त, अच्त- 
राष्ट्रीय नियमों और अनेक राष्ट्रीय कानूनों में स्त्रियों का बच्चों के पोषण के 
लिए अधिक अवकाश, शिशुुगृह तथा उनमें स्त्री-परिचारिका इत्यादि सुवि- 
धाओं की भी व्यवस्था है । भारत में केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ही शिशु- 
गृह और उनमें स्त्री-परिचारिकाएं रखने की व्यवस्था हैं । पर उस स्थिति में 
मालिक को आराम के दो अतिरिक्त वफ्फों में १५ मिनट कम करने की अनुमति 
है। फैक्टरी अधिनियम में अवद्य शिशुगृहों की स्थापना की व्यवस्था है। फिर 
भी अभी इसमें पर्याप्त विस्तार और सुधार की आवश्यकता है । 

पुनः काम में लिए जाने की गारंटी. गर्भावस्‍था में मालिक द्वारा हटाये 
जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदात करना अनिवार्य है। भारत के मातृत्व अधिनियमों 
में यह स्पष्ट है कि किसी स्त्री को उसके वैध अनुपस्थिति-काल में न तो निकाला 
और न ही लछाभों से वंचित किया जा सकता है। किन्तु उनमें गर्भावस्‍था के प्रथम 
चिह्न प्रकट होते ही मालिक द्वारा हटाये जाने के विरुद्ध कोई रोक नहीं है । 
फैक्टरी अधिनियम के व्यवहार की वाधिक रिपोर्टों से यह पत्ता चलता हे कि 
मालिक लोग विशिष्ट दायित्वों के पड़ने के कारण स्त्रियों को रखने में कतराते 
हैं । परिणामत:, यहां स्त्री मजदूरों का अनुपात घटता जा रहा है। कर्मचारी- 
राज्य-बीमा-अधिनियम ते मालिक के ऊपर से मातृत्व-लाभ के भूगतान का भार 
हटा लिया है । अतः इससे आशा की जाती है कि मालिकों की यह प्रवृत्ति नष्ट 
हो जायेगी । 


] 
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सातृत्व लाभों की वित्त-व्यवस्था (77797706). भारत के मातृत्व-लाभ 
अधिनियमों में मातृत्व-लाभ के वित्त का भार मालिकों पर पड़ता है। द्स प्रणाली 
का एक बड़ा दोष यह है कि जैसे ही मालिक को स्त्री मजदूर के गर्भवती होने 
का संदेह हुआ वह उसे बाहर निकालने की फिक्र करता है । कर्मचारी-राज्य- 
बीमा अधिनियम ने बीमे का सिद्धान्त अपना कर इस दोष का निवारण कर 
दिया है । 

“शासन. भारतीय मातृत्व अधिनियमों का सबसे बड़ा दोष उनका पर्याप्त 
अंशों में न लागू होना है । अधिनियमों के शासन की जिम्मेदारी मुख्यतः: फैक्टरी 
इंस्पेक्टर की रखी गई है। हमारे यहां स्त्री फैक्टरी इंस्पेक्टरों का सर्वेधा अभाव 
है। यह एक निविवाद सत्य है कि मातृत्व-लाभ पाने की अधिकारी पर्याप्त 
स्त्रियों की संख्या उनसे बंचित रहती है । इनमें उनका अपने अधिकारों का 
अज्ञान प्रमुख कारण है । बहुत-सी स्त्रियां उत्पीड़ित किये जाने के भय से अपने 
अधिकार का दावा नहीं करतीं । कुछ स्त्रियां ऐसी भी हें जो उनकी अपनी भाषा 
में मालिक की खैरात लेना पसंद नहीं करतीं । स्त्री डाक्टरों की कमी भी स्त्रियों 
को मातृत्व-लाभ ग्राप्त करने से निरुत्साहित करती है । लाभों की प्राप्ति के 
लिए गर्भ होने का सर्टीफिकेट जरूरी है । अनेक स्त्रियां पुरुष डाक्टरों से अपनी 
परीक्षा कराने में आपत्ति करती हैं । अतः इन सब बातों को देखते हुए मातृत्व 
अधिनियमों के प्रशासन में सुधार आवश्यक है । पृथक्‌ और अधिक संख्या में 
स्त्री इंस्पेक्टरों तथा स्त्री डाक्टरों की निम्नुक्ति तथा मजदूर स्त्रियों में उनके 
अधिकारों के प्रति जागृति पैदा कर ही यह कार्य सम्पन्न किया जा सकता है । 


सजदूरों का मुआवजा (ए/०ए70०7758 (/00एशाइक07 ) 
सजदूरों को मुआवजे की आवश्यकता. एक मजदूर काम करते समय 
अपने पेशे से सम्बद्ध अनेक दुर्घटनाओं और जोखिमों का शिकार होता है, जिससे 
कि उसका स्वास्थ्य और जीवन खतरे में रहता है । अंगहानि, जीवनहानि, 
असाध्य पेशेगत बीमारियों की संभावनाएं सदैव विद्यमान रहती हैं । आधुनिक 
उद्योगों ने इन्हें और भी बढ़ा दिया हैं | सब असमर्थताओं की अवस्था में 
मजदूरों के लिए उचित सहायता और मुआवजे की व्यवस्था अनिवायें हो 
जाती है । 
तत्सम्बन्धी अस्तर्राष्ट्रीय श्रह-कस्वेंशल और पतिफारशों: अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
सम्मेलन ने दुर्घटनाओं और पेशेगत बीमारियों के लिए मजदूरों के मुआवजे 
के सम्बन्ध मुं अब तक पांच कन्वेंशन और चार सिफारिशें स्वीकार की हैँ । इन 
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पांच कन्वेंदनों में भारत ने सिर्फ दो पर हस्ताक्षर किये हें। १९४४ की आथिक 
सुरक्षा सिफारिश में रोजगार-हानि (ग्रीए]00577७४॥6 उंश[ंप्र'ए ) को भी 
लिया गया है। इस सिफारिश का सामान्य सिद्धान्त है कि रोजगार-हानि 
का मुआवजा रोजगार में होनेवाली हानि अथवा बीमारी है, जो कि पीड़ित 
व्यक्ति के निजी असावधानी का परिणाम न होकर, रोजगार का परिणाम 
और जो कि उसका स्थायी अथवा अस्थायी असमथता अथवा मृत्यु का कारण 
बनती है । * 
भारत में मजद्र-मुआवजा 


घातक और गंभीर दुर्घटनाओं को स्थिति में मजदूरों को कुछ मुआवजा देने 
का प्रश्त भारत में पहलेपहल १८८४ के लगभग उठा तथा फैक्टरी और खातों 
के इंस्पेक्टरों ने इस सम्बन्ध में कानून तथा मालिकों द्वारा सुरक्षा के लिए 
विशेष नियमों के बनाने का सुझाव दिया । मजदूर मुआवजा कानून के अभाव 
में मजदूर के लिए केवल एक ही रास्ता खुला था कि वह सामान्य कानून के अन्तर्गत 
मालिक पर हानि का दावा करे। इस दिशा में मजदूर के लिए वड़ी भीषण कानूनी 
और अन्य कठिनाइयां थीं। १९२२ में सर्वप्रथम फैक्टरी अधिनियम में एक 
धारा जोड़ी गई जिसके फलस्वरूप फौजदारी अदालतों को यह अधिकार दिया 
गया कि वह शारीरिक हानि अथवा मृत्यु के अपराध में किये गये जुर्माने की पूरी 
अथवा अल्पराशि मजदूर अथवा उसके कानूनी वारिसों को दे दें । अगले ही 
साल भारत सरकार ने प्रथम मजदूर-मुआवजा अधिनियम पास किया जो कि 
पहला अखिल भारतीय सामाजिक सुरक्षा कानून था। १९२३ के बाद से इस 
कानून में अनेक संशोधन हो चके हैं । अचन्तर्राष्ट्रीय कम्वेंशन को स्वीकार करने 
की दृष्टि से १९२६ में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया । १९२९ के हाड्ी श्रम- 
कमीशन ने इस अधिनियम के विस्तार तथा मुआवजे की अल्पत्म और अधिक- 
तम दर के संशोधन, आश्रवितों की परिभाषा, अधिक पेशेगत रोगों से सम्मिलित 
करने तथा बेहतर शासन और कार्यप्र गाली के सम्बन्ध में अनेक सिफारिशों कीं । 
इन्हें दृष्टि में रखकर इसमें पुतः १९३३ में संशोधन किया गया । १९३७, ३६, 
३९ में पुनः कुछ साधारण संशोधन हुए । १९४२ में नागरिकों से सम्बन्धित 
अंश का संशोधन हुआ । १९४६ में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसमें 
मुआवजा प्राप्त करने की अधिकतम मजदूरी को ३०० 5० मासिक से बढ़ाकर 
४०० ₹० सासिक कर दिया गया तथा उसके लिए नई मुआवजा-दरें निर्धारित 
की गई। १९४८ में नाविकों को मुआवजा पाने से रोकनेवाले अंश*निकाल दिये 
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गये और कर्मचारी राज्य-बीमा अधिनियम ने मुआवजा कानून में अनेक परिवत्तेनों 
को आवश्यक बना दिया । 
पेशेगत जोखिम (0८07४७४०07७/| दिं8४) का सिद्धान्त. मजदूर- 
मुआवजा के कानूनी पक्ष में पर्याप्त परिवत्तंन हुए हैं । उसे विभिन्न अवस्थाओं 
में से गुजरना पड़ा हैं। प्रारम्भ सें तो वह सामान्‍य कानून के ही अन्तर्गत था । 
अन्त में पेशेगत जोखिम का सिद्धान्त स्वीकार हुआ । पहली अवस्था मजदूरों 
के लिए बहुत ही नुकसानदेह थी। इसमें आये दिन मुकदमेबाजी होती थी तथा 
मालिक और मजदूर के आपसी सम्बन्ध सदा खराब रहते थ। सामान्य कानून 
प्रणाल्ली के बाद ठेका-दायित्व ((07#78०ए७४ 4/87077609) का सिद्धान्त 
अपनाया गया। इसके अन्तर्गत मआवजा मालिक के दोष का नतीजा न 
होकर, मजदूर की सेवाओं को भाड़े पर लेने के ठेके का नतीजा माना जाता था। 
इस स्थिति में अब यह मालिक का दायित्व हो गया कि वह यह सिद्ध करे कि अमुक 
दुर्घटना में मजदूर का कुसूर था । इस अवस्था में सामान्य कानून के दोष दूर 
नहीं हुए । इसके बाद कानूनी दायित्व अथवा सूजित जोखिम ((/8७९६ 
7782) का सिद्धान्त अपनाया गया, किच्तु शीघ्र ही उसे पेशेगत जोखिम के सिद्धान्त 
के पक्ष में छोडना पड़ा । इसके अनुसार काम में लगे मजदूर को किसी प्रकार की 
हानि के लिए मालिक की मुआवजा देते की जिम्मेदारी हैं। मजदूर-मुआवजा 
के समस्त अस्तर्राष्टीय नियम इसी सिद्धान्त पर आधारित हूँ । यह सिद्धान्त 
श्रम की क्षति के समस्त भार को एक उत्पादन-साधन के रूप में उद्योग पर डाल 
देता है। यह मजदूर-मुआवजा की लागत को मरम्मत, घिसाईं अथवा मजदूरी 
के व्यय के समान उद्योग की लागत में सम्मिलित कर लेता हैं । 
एक मालिक के लिए पेशेगत जोखिम से सुरक्षा श्राप्त करने का सर्वोत्तम 
साधन उसके विरुठ् वीमा करा लेना है। भारत में अनेक बड़े मालिकों ने मजदूर- 
मआवजा सम्बन्धी जोछिमों के विरुद्ध वीमा करा लिया हैँ। यह बीमा सर्वेथा 
स्वेच्छिक है । इसमें अनिवार्य वीमा की गुजाइश नहा हूं, वयोंकि मालिक उस 
कम्पनी से बीमा करा सकता हैं जो कि मुनाफे को लेकर चलती हैं। इस कठि- 
«नाई का निराकरण ठदभी हो सकता हूँ जब कि राज्य एक सम्मिलित कोप 
ग्‌ शिपांपकत कीपा।दं3) वता ले, जिससे कि मालिक उस प्रीमियम पर बीमा 
करा सकें, जिस पर मनाफा नहीं है । इस व्यवस्था में स्वत: वाॉमा हा जाता हू, 
स्वीकृत दावों के भगतान की गारंटी रहती हैँ, शासन स॑ मितव्ययता रहती हूं । 
दावेदारों और मालिकों में कशमकश् नहीं हाता तथा मालिक, मजंदर ओर 
राज्य में आपसी सहयोग सुनिश्चित रहता हू । 
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क्षेत्र, मजद्र-मुआवजा नियमों के क्षेत्र का हम तीन पहलुओं से अध्ययन 
कर सकते हे: (क) सम्मिलित ((१०५४०/४०) धन्धे और सेवाएं, (ख) सम्मिलित 
मजदूर वर्ग, (ग) सम्मिलित जोखिम । 

(क) सम्मिलित धन्धे और सेवाएं. १९२५ का मजदूर-मुआवर्जा ( दुर्घटना ) 
कन्वेंगन सब प्रकार के सावंजनिक और प्राइवेट उद्योगों पर लागू होता है । 
१९२१ के कन्वेंशन ने उसके क्षेत्र को खेतिहर मजदूरों तक विस्तृत कर दिया । 
१९४४ की आथिक सुरक्षा सिफारिश और हवाना कोड ने उसे सभी बाकी 
व्यक्तियों तथा अपने निजी काम में लगे लोगों को सम्मिलित करने की 
व्यवस्था की । 

व्यवहार में राष्ट्रीय कानून उद्योग-संस्थानों के दायित्व पर अनेक रोक 
लगा देते हैँ । उदाहरणार्थ, कानून केवल एक निश्चित अल्पतम संख्या में मजदूर 
रखनेवाले उद्योगों पर ही लागू हो सकते हैं । जोखिम के महत्त्व को देखते हुए, 
ऐसे उद्योगों को जिनमें यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, अथवा 
वह उद्योग जिनमें कोई जोखिम नहीं होता, अथवा जिनमें बहुत ही थोड़े व्यक्ति 
काम करते है, उसके क्षेत्र से निकाले-जा सकते हें। धन्धे का स्थाई और अस्थाई 
होना अन्य सीमितताओं को निर्धारित कर सकता हूँ। कानून सामान्यतः उन 
सम्मिलित धन्धों का, जहां वह मुआवजा स्वीकार करता है, उल्लेख करता है। 

भारत में मुआवजा कानून का क्षेत्र मजदूर की दी गई परिभाषा द्वारा 
निर्धारित है । उसके अनुसार, (क) कोई वह व्यक्ति जो अल्प काल के लिए 
ही काम पर नहीं रखा गया है, (ख) जो कि मालिक के कार्य या व्यापार के लिये 
रखा गया है, (ग) जो कि रेलवे का नौकर या ऐसा व्यक्ति है जो ४०० रु० 
मासिक से अधिक नहीं पाता, इसके अन्तर्गत हैं । मोटे तौर पर इसमें निम्न सेवाएं, 
धन्धे और उद्योग सम्मिलित हें:--(१) ट्रामवेज (कल्क सम्मिलित नहीं है) ; 
(२) कारखाने जिनमें १० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं (कल्क सम्मि- 
लित नहीं है); (३) वह कंसर्न जो कि किसी वस्तु को बनाते, बदलते, मरम्मत 
करते, सजाते तथा तैयार करते अथवा काम में लाने योग्य बनाते, भेजते अथवा 
बेचते हैं, अथवा जहां ५० या उससे अधिक आदमी काम करते हैं; (४) बारूद, 
का निर्माण अथवा प्रयोग, जिसमें ९ से अधिक आदमी लगे हों; (५) खानें, 
(क्लक सम्मिलित नहीं हैं) जहां ४९ से अधिक आदमी काम करते हैं; अथवा 
जहां बारूद इस्तेमाल होती है, अथवा जिनकी गहराई २० फीट से अधिक हो; 
(६) समुद्र यात्रा करनेवाले (जहाज के कप्तान और नाविक); (७) किसी 
जहाज पर मार चढ़ाने, उतारने, ईंधन झोंकने, निर्माण करने, मरम्मत करने, 
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तोड़ने, सफाई और रंग करनेवाले; (2) किसी इमारत, बांध, सड़क, पुल, 
सुरंग, बेड़े अथवा अन्य किसी नाविक कार्य में निर्माण, मरम्मत और तोड़ने 
का काम; (९) टेलीग्राफ और ठेलीफोन या उसके खंभों पर बिजली के तार 
का काम; (१०) किसी रस्से के पुल, नहर, नल की लाइन या गन्दे नालों में 
निर्माण कार्य, मरम्मत या तोइना (क्कूके सम्मिलित नहीं); (११) फायर 
ब्रिगेड; (१२) रेलवे के ठेके या उपठेके का काम; (१३) रेल की डाक सर्विस; 
(१४) पेट्रोल और गैस कम्पनी (क्लक सम्मिलित नहीं); (१५) पेशे जिनमें 
बारूद से उड़ाने का काम होता है; (१६) २० फीट से गहरी कोई खुदाई जिसमें 
५० से अधिक आदमी लगे हों; (१७) १० आदमियों से अधिक ले जानेवाली 
किसी नाव का संचालन; (१८) २५ या उससे अधिक आदमी रखनेवाले 
सिन्‍्कोना, काफी, रबड़ और चाय के बगान (कल्क सम्मिलित नहीं); (१९) 
बिजली बताने और सप्लाई करनेवाले स्टेशन (कल्क सम्मिलित नहीं); 
(२०) लाइट हाउस; (२१) सिनेमा चित्र; (२२) हाथियों या जंगली 
जानवरों का सिखाना, रखना या काम; (२३ ) खजूर के पेड़ों का रस निकालना; 

. पेड़ों का गिराना और बांधना, रूकड़ी का पानी में परिवहन या जंगल की आग 
का नियंत्रण या बुझाता; (२४) हाथियों या जंगली जानवरों के शिकार और 
पकड़ने के कार्य; (२५) गोताखोरी; (२६) गोदाम (जहां ९ से अधिक 
व्यवित माल ढोने या ले जाने में रंगे हों); (२७) एक्सरे और रेडियम यन्त्र 
का प्रयोग अथवा रेडियो एक्टिव पदार्थों का सम्पर्क, इस सूची में आते हें । 


निःसन्देह, पेशों और सेवाओं की यह एक प्रभावशाली सूची है । इसके अलावा 
राज्य सरकार इस सूची में किसी ऐसे पेशे को जिसे वह जोखिम का समझैती है, 
जोड़ सकती है । इससे इस अधिनियम का क्षेत्र पर्याप्त रूचकदार हो गया है । 
झेसस्मिलित क्षेत्र. बावजूद इसके, अधिनियम के क्षेत्र में बहुत से पेशे 
नहीं आते । उनमें से कुछ प्रमुख यह हें : (१) अनियंत्रित कारखाने, जहां 
यान्त्रिक शक्ति तो इस्तेमाल होती है, पर १० से कम व्यक्ति काम करते हें, अथवा 
वह कारखाने जहां यांत्रिक दक्ति तो इस्तेमाल नहीं होती, पर ५० से कम व्यक्ति 
७ कम करते हें; (२) कृषि; (३) मछली पकड़ना; (४) घरेलू सेवा, और 
“(५) कुछ विविध पेशे जैसे कि २० फीट से नीची इमारतों का निर्माण, मरम्मत 
और निगरानी । इनमें से कुछ छूटे हुए पेशों को बिना जोखिम का कहा जा सकता 
है । पर चाहे चैसे भी काम में हानि उठानी पड़े, उससे हुई आश्थिक क्षति तो 
होती है । उदाहरणार्थ, व्यक्षित की मृत्यु चाहे किसी भी जोखिमवाले या बिना 
जोखिमवएले धंधे में हो, उसके आश्रितों को तो बराबर ही कष्ट उठाना पड़ता 


२८६ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


हैं। इसलिए मजदूर मुआवजे का अधिकाधिक संभव मजदूर वर्ग तथा पेशों में 
विस्तार आवद्यक हे । 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का क्षेत्र. इसका क्षेत्र पर्याप्त सीमित 
है, क्योंकि वह केवल साल भर चलतेवाछे कारखाने पर छागू होता हे । किन्तु 
साथ ही उसमें दिये जानेवाले नकद मुआवजे और डाक्टरी सहायता की दर 
अधिक उदार है । इसलिए काम में होनेवाली हानियों के लिए बीमा योजना 
में प्रदत्त छाभों के बराबर लाने के लिए मजदूर मुआवजा कानून में संशोधन 
होना चाहिए । 

(ख) सम्मिलित सजदूर वर्म. प्राय वह समस्त लोग जिनका कि मजदूर 
मुआवजा कानून में उल्लेख है, मुआवजे के अधिकारी हैं। उल्लिखित वर्ग से बाहर 
के व्यक्तियों को भी कानून के अन्तर्गत छाया जा सकता है । 

भारतीय मजदूर मुआवजा अधिनियम में ४०० रु० से अधिक वेतन 
पानेवाले व्यक्ति, वेतन न पानेवाले अप्रेंटिस, घरेल कर्मचारी और कभी-कभी 
काम करनेवाले मजदूर उसके क्षेत्र में नहीं आते । सामान्यतः, हाथ का काम 
करनेवाले या दिमागी काम करनेवालों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है । 
क्योंकि दोनों को ही दुर्घटना का खतरा है। किन्तु उनके उद्योगों में करके वर्ग 
को पृथक्‌ कर दिया गया है। भारतीय अधिनियम से पैदक, नाविक और वायु- 
सेना के सदस्यों को भी पृथक्‌ कर दिया गया है । 

कर्मचारी-राज्य बीमा अधिनियम इस स्थिति में कोई परिवत्तंन नहीं करता, 
क्योंकि मजदूर मुआवजा कानून के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही उसमें मुआवजे 
के अभप्लिकारी हैं। जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध हैं, मुआवजा कानून अधिक विस्तृत 
क्षेत्र पर लाग है, जब कि बीमा कानून का क्षेत्र बहुत ही सीमित है । 

(ग) सम्मिलित जोखिम. मजदूर मुआवजे में दो प्रकार के जोखिम 
सम्मिलित हें: रोजगार से सम्बद्ध आथिक हानि और डाक्टरी व्यय । अनेक 
देशों के राष्ट्रीय कानूनों में रोजगार की हानियों को दो श्रेणियों में बांठा गया 
हैं: दुर्घटताजन्य हानियां और रोगजन्य हानियां । विशेष परिस्थितियों में 
कानून दुर्घटता और हानि के लिए मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराते । 
उदाहरणाथ, भारतीय कानून के अन्तर्गत यदि कोई हानि मद्यपान या अन्य किसी 
नशे के प्रभाव में अथवा औद्योगिक सुरक्षा के किसी के स्पष्ट टादेश का जानवल्ष 
कर उल्लंघन कर अथवा बचाव आदि की रोक को हटाकर हुई है अऔैर उससे 
मृत्यु नहीं हुई है, तो मालिक पर मुआवजा देने का दायित्व नहीं 

. अन्य जोखिम जो कि मजदूर मुआवजा अधिनियम द्वारा संरक्षित हैं, पेशे 


रै 


ग 





मजदूरों का मुआवजा २८७ 


जन्य रोग' हैं। भारत, जिसने अनेक विषयों में ब्रिटिश कानून का अनुसरण किया 

है, पेशेजन्य रोगों के सम्बन्ध में उन्हीं व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है। भारतीय 
अधिनियम ने रोगों को पेशों के साथ दो भागों ए' और बी' में बांट दिया है । 
यदि कोई व्यक्ति ए/ श्रेणी में उल्लिखित पेश्ों से सम्बद्ध विशिष्ट रोग का शिकार 
होता है, अथवा बी" श्रेणी में उल्लिखित किसी उद्योग में उससे सम्बद्ध किसी 
रोग से पीड़ित होता है और उसे वहां काम करते हुए कम से कम ६ महीने हो 
गये.हैं, तो उसके रोग को रोजगार से ही उत्पन्न माना जायेगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने पेशेजन्य रोगों के सम्बन्ध में दो कन्वेंशन 
स्वीकार किये हें। १९२५ के प्रथम कन्वेंगनन ने केवल तीन रोगों, अर्थात्‌ 
सीसे के जहर चढ़ने, पारे के जहर चढ़ने तथा प्लीह ज्वर (870778>5) की 
छुत को पेशेजन्य रोग माना है। १९३७ के दूसरे कन्वेंशन में सात और 
रोग जुड़ गये । वह है : सैकतीय व्यापन (870028) क्लोम राजयक्ष्मा 
([0प770097'ए ४प्/96"00878 ) के साथ अथवा बिना, (२) फास्फोरस का 
जहर चढ़ना, (३) आरसिनिक का जहर चढ़ना, (४) बेंजीन से जहर चढ़ना, 
(५) ऐलिपेथिक श्रेणी के हाइड्रोकार्बेन्स के हेलोजन व्युत्पादनों (वै&पए8- 
४ए68) से जहर चढ़ना, (६) रेडियम तथा अन्य किसी रेडियो ऐक्टिव 
पदार्थ, ओर (ख) एक्स-रेज से उत्पन्न रोग; और खाछ का प्रारम्भिक अधि- 
च्छद (8[0006॥077860प्र8) केसर । 

भारत ने पहले कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये, दूसरे पर नहीं। भारतीय 
अधिनियमों में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में उल्लिखित दस पेशेजन्य रोगों में से आठ 
रोग सम्मिलित हैं। दो रोग, जो कि छोड़ दिये गये हैँ, सैकतीय व्यापन और 
ऐलिपेथिक श्रेणी के हाइड्रोकार्बन्स के व्यूत्पादनों से जहर चढ़ना हें। अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रस सम्मेलन ने सैकतीय व्यापन की समस्या को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना हू । 

कुछ अंशों में भारत अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन से भी आगे बढ़ गया है । उदाहर- 
णाथथ, इसने अपने अधिनियम में अन्य चार रोगों को स्थान दिया हे जो अन्तर्राष्ट्रीय 
कन्वेंशन में शामिल नहीं हैं। यह रोग हैं : संपीड़ित वायुरोग (0077788880 
उ। 07688), सीसे के चतुर्देकुल (6078-०(४9:) से जहर चढ़ना, शोरे 
(70070प8) की लपटों से जहर चढ़ना और क्रीम से घाव हो जाना | इस 
सम्बन्ध में अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है । भारत में पेशेजन्य रोगों के 
अध्ययन के लिए चिकित्सा और कानूनविशेषज्ञों की एक समिति का निर्माग 
उपयोगी हो सकता है। अभी भी अनेक ऐसे पेशेजन्य रोग हुँ जिनको कि 
मुआवजा खझ्ूची में लाया जा सकता है । अत्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्या्य की 
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औद्योगिक आरोग्य की पत्र-व्यवहार समिति ने १९३५-३६ में प्रस्ताव पास 
कर अनेक नये पेशेजन्य रोगों को सम्मिलित करने की संभावना पर विचार 
करने की प्रार्थना की थी । पर हमें यह न भूलना चाहिए कि भारत जैसे देश में 
केवल सूची के बढ़ाने से समस्या का हल नहीं हो जाता। उसके लिए आवश्यक 
चिकित्साविशेषज्ञों तथा उचित शासन की व्यवस्था भी जरूरी है । 

नकद लाभ. पेशेगत जोखिम के सिद्धान्त के अन्तर्गत एक मालिक पर 
मजदूर और उसके आश्रितों को किसी दुर्घटना से हुई आथिक हानि की*«पूर्ति 
की जिम्मेदारी है। यह हानि दो प्रकार की होती है : आय में पूर्ण या आंशिक 
हानि और चिकित्सा या शल्य क्रिया (8प्रा'न्‍्टा 59 47/89070670॥) द्रवाओं 
उपकरणों (8]007970088) या अन्त्येष्टि क्रिया का व्यय । नकद लाभ में इन 
दोनों चीजों का ध्यान रखना जरूरी है । 

लाभ की दर के अत्तर्राष्ट्रीय मान. १९२५ की मजदूर मुआवजा (अल्प- 
तम दर) सिफारिश में रोजगार हानि से उत्पन्न असमर्थता ($709[0809) 
या मृत्यु के लिये निम्न छाभ दर प्रस्तावित की हैः--( १) पूर्ण स्थाई असमर्थता 
की दशा में मजदूर की वाषिक आय की दो तिहाई रकम का का अवधिक 
([0०70008/) भुगतान । (२) स्थाई आंशिक असमर्थता की दश्षा में, 
अर्जन सामर्थ्य में जितनी कभी हुई हो उसकी दो तिहाई रकम का अधिक भुग- 
तान । (३) अस्थाई पूर्ण असमर्थता की दशा में, मजदूर की बेसिक आय की 
दो तिहाई रकम का देनिक या साप्ताहिक भुगतान । (४) मृत्यु की दशा में जहां 
मुआवजे का भुगतान विशेष अवधिक भुगतानों में होता है। सब आश्रितों को 
होकेचाले वाषिक भुगतान की रकम मृत व्यक्ति की दो तिहाई वाषिक आय से 
कम नहीं होनी चाहिए । 

निरंतर एक तीमारदार (४70०70670) की जरूरत होने की दशा 
में सिफारिश में अतिरिक्त मुआवजे की व्यवस्था है। मुआवजे की यह रकम 
स्थाई पूर्ण असमर्थताओं में दी जानेवाछी रकम के आधे से कम नहीं होनी 
चाहिए । हवाना कोड और १९४४ की आशिक सुरक्षा सिफारिश ने भी उक्त 
प्रस्तावों की पुष्टि की है । 

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मान का अनुसरण, भारतीय अधिनियम इस दिल्ला 
में सामान्य: अन्तर्राष्ट्रीय मानों पर आधारित है। स्थाई आंशिक असमर्थता के 
लिए उसमें अजित आय की हानि के अनपात भी एक अनुसूची में दिये हुए हैं । 
उदाहरगाथ, दाहिने हाथ के नष्ट हो जाने पर ७० प्रतिशत तथा टांग के नष्ट 
हो जाने पर ५० प्रतिशत आय की क्षति मानी जाती है । 


को 
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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में भी पेशेजन्य हानि उठाने वाले 
मजदूरों और उनके आश्वितों के लिए असमर्थता छाभ और आश्रितों के लाभ की 
व्यवस्था है । 

(ख) सकद दर का हप--किहतें या एकमुब्त. पेशेजन्य दुर्घटनाओं से 
पीड़ित व्यक्तियों या आश्रितों कों अवधिक भुगतान, स्थाई होने की दक्चा 
में पेंशन, अस्थाई होने की दशा में भत्ते या एक मुश्त रकम के रूप में 
दिये जा सकते हैँ। प्रायः एक मुश्त भुगतान का तरीका दोषपूर्ण पाया गया हैं, 
क्योंकि अनृभवहीन मजदूर प्रायः उसे लापरवाही से ख्चे कर देते हेँ। एक 
मुक्त भुगतान का तरीका वहीं ठीक है जहां कि अधिकारी इस बारे में निद्िचन्त 
हों कि उसका सदुपयोग होगा । इसलिए अत्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों और सिफारिशों 
में, विशेष अवस्थाओं को छोड़, अवधिक भुगतान के तरीके को अपनाने पर 
ही जोर दिया गया है । 

पेंशन देने की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत, स्थाई अपाहिजता या मृत्यु की 
दद्या में, एक मुइत और केवल अस्थाई अपाहिजता की दशा में पेंशन की व्यवस्था 
है। पेंशन में भी अर्धभासिक भुगतानों को एक मुझ्त भुगतान में परिवर्तित 
करने की व्यवस्था है । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में अवधिक भुगतान 
के तरीके को अपनाया गया है । 

(ग) प्रतीक्षाकाल- यद्यपि प्रतीक्षाकाल की व्यवस्था पेशेजन्य जोखिम 
के सिद्धान्त के, जिनमें हानि होने के तुरंत बाद ही मुआवजा मिलना शुरू हो 
जाना चाहिए, विरुद्ध है। फिर भी झूठे दावों और गौण दुर्घटनाओं के लिए 
मआवजे के भार से बचने के लिए इसका होना आवश्यक प्रतीत होता” हूँ । 
समस्त अच्तर्राष्टीय कन्वेंशनों में प्रतीक्षाकाल को कम से कम करने अथवा 
समाप्त करने पर पर जोर दिया गया है और उसकी अधिकतम अवधि ५ दिन 
रखी गई ह 

भारतीय मआवजा कानन में, जिसमें केवल अस्थाई असमर्थता के लिए 
पेंदान की व्यवस्था है, सात दिन का प्रतीक्षाकालू रखा गया हू । इसके विपरीत 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में रोजगारजन्य हानि के लिए कोई प्रतीक्षा 
काल नहीं रखा गया है । मैसूर में भी अस्थाई अवस्था को दशा म॑, बशत वह एके 
सप्ताह से अधिक रहे, दुर्घटना के दिन से ही अर्धभासिक भुगतान को व्यवस्था 
है । १९४४ की भारतीय स्वास्थ्य पड़ताल और विकास समिति ने भी 
प्रतीक्षाकाल को समाप्त करने की सिफारिश के थी । 

(घ) झाश्चित (प०9०7१९7) मुजाव्ज के अधिकारी. आश्रितों के 
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प्रायः दो भेद किये गये हें : प्रथम श्रेणी में मृत व्यक्ति के जीवन साथी (विधवा 
या विधुर) और विशेष आयु से कम वाले (जो प्राय: १५, १६ या १८ साल) 
मानी गई है) उनके बच्चे आते हें; दूसरी श्रेणी में उसके भाई, बहन, माता- 
पिता और पोते-पोती आते हें । दूसरी श्रेणी के सदस्यों को मृत्र व्यक्ति पर 
अपनी आथिक निर्भरता का सबूत देना पड़ता है । 

भारतीय मजदूर मुआवजा अधिनियम के अन्तगंत मृत व्यक्ति के निम्न 
सम्बन्धी आश्रित माने गये हैं : (क) एक विधवा, एक वेध पुत्र, अविवाहित्‌ बैध 
कन्या, या विधवा मा; और (ख) यदि मृत्यु के समय मजदूर पर पूर्णतः या 
अंशत: आश्रित हो, तो एक विधर, पिता, एक अविवाहित वेध या अवैध कन्या, 
यदि वह नाबालिग है या विधवा है, एक नावालिग भाई, एक अविवाहित या 
विधवा बहिन, एक विधवा पुत्रवधू, मृत पुत्र का नाबालिग पुत्र, मृत कन्या का 
नाबालिग बच्चा जब कि उसका पिता जीवित न हो, बावा या दादी । जब कि 
मजदूर के माता-पिता में से कोई जीवित न हो, कर्मचारी राज्य बीमा कानन 
ने भी आश्वितों की उक्त परिभाषा को स्वीकार किया 

आश्रितों की परिभाषा देते के पश्चात्‌, राष्ट्रीय योजनाओं में विभिन्न आश्रितों 
के बीच मुआवजे के बंटवारे की व्यवस्था दी रहती हैं। भारतीय मुआवजा 
अधिनियम में कमिश्नर को इस बात का अधिकार है कि वह जिस अनुपात में 
चाहे आश्नितों के बीच मुआवजे का बंटवारा कर दे। 

(8) अतिरिक्त सुआवजा. भारतीय कानून में ऐसी असमर्थता के लिये, 
जिसमें सदा किसी तीमारदार की जरूरत रहती है, किसी प्रकार के अतिरिक्त 
मुअप़जे की व्यवस्था नहीं है । 

सेवा या सृविधाओं द्वारा (77 700) सआवजा. विभिन्न राष्टीय काननों 
में नकद सहायता के अतिरिक्त, चिकित्सा, शल्य और औषध सहायता, नकली 
अंग और शल्य उपकरणों (5प्रए्टां०७ 899॥97088) पेशेजन्य पनशिक्षा 
और पुनर्वासन जैसी विभिन्न सुविधाओं के रूप में मुआवजे की व्यवस्था है। 
भारतीय कानून इस दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । उसमें केवल नकद मुआवजे 
'की व्यवस्था हैं; निवारण और स्वास्थ्य लाभ, पुनर्वासन (#6॥8 968 809 ) 
की कोई सुविधा नहीं है । चिकित्सा की उसमें पूर्णतः उपेक्षा की गई है । कर्म- 
चारी राज्य बीमा अधिनियम में, जो केवल साल भर चलनेवाले कारखानों 
के मजदूरों पर लागू होता है, अवश्य चिकित्सा लाभ की सुविधा अदान की 
ध्ई 
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की गारंटी की मुफ्त व्यवस्था जरूरी हो जाती है। भारत में मजदूर और उनके 
आश्रित, प्रायः छोटे मालिकों से मुआवजा वसूल करने में, जब कि वह कानूनन 
उन्हें मिलना चाहिए, सफल नहीं होते । 

विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों में गारंटी के निम्त चार तरीके हैं: (क) मालिक 
के पावने (888808) में मजदूरों का पहला अधिकार होता है, (ख) मालिक 
राज्य के पास एक कोष में उतना शेयर या नकद जमा कर देता है जिनकी रकम 
मुआवजा भुगतान करने के लिए पर्याप्त होती है, (ग) इस उद्देश्य के लिए 
राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष कर गा एक गारंटी कोप का निर्माण किया जाता 
है; (घ) मालिकों का राज्यशासित कोष, प्राइवेट बीमा कम्पनी या पारस्परिक 
सहयोग द्वारा वीमा को अनिवाये कर । 

भारतीय मजदूर मुआवजा अधिनियम में मालिक के दिवालिया हो जाने की 
दशा में भुगतान की गारंटी के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार 
है : (१) यदि कोई मालिक बीमा कराये हुए है तो दिवालिया हो जाने की दक्षा 
में बीमा करनेवाले पर उसका दायित्व चला जाता है, (२) दिवालिया होने 
अथवा एक कम्पनी के बन्द होने की दशा में, रही सम्पत्ति से दिये जानेवाले 
समस्त ऋणों में, मजदूर मुआवजे की रकम को पहला स्थान मिलता है । हमारे 
यहां मालिकों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने दायित्व का बीमा सर्वथा स्वैच्छिक हैं । 
इसलिए जिस मालिक ने बीमा नहीं कराया है उसके दिवालियापन के विरुद्ध 
मजदूर को कोई कानूनी गारंटी प्राप्त नहीं है । 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में अनिवार्य बीमा के सिद्धान्त को अपनाया 
गया है । अतः वह मजदूर मुआवजा अधिनियम की तुलना में इस दृष्टि से 
श्रेष्ठ है. । 

झगड़ों का तिपटारा. अत्तर्साष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने मजदूरों के मुआवजों 
के झगड़े निपटाने के सम्बन्ध में एक विशेष सिफारिश को स्वीकार किया हैं, 
जिसका सार है : ऐसे झगड़ों का निपटारा एक विश्येष अदालत या पंच बोड से 
होना चाहिए, जिसमें एक नियमित न्यायाधीश के साथ अथवा बिना, मालिकों 
और मजदूरों के भी बराबर प्रतिनिधि हों । हवाना कोड में चिकित्साविशेषज्ञ 
को, जो कि हानि का अंदाज लगा सकें, सुनवाई का भी अ्स्ताव है । 

भारत में उपर्युक्त सिद्धाल्तों की सर्वथा उपेक्षा की गई है । यहां पर इस 
सम्बन्ध में मजदूर मुआवजा कमिइ्नर ही अमता त्राप्त काजूनी अधिकारी हैं । 
उसे दीवानी अदालत के सब हक मिले हुए हूं । मजदूरों और मालिकों के प्रति- 
निधियों का झगड़े सुलझाने में कोई हाथ नहीं होता । कर्मचारी राज्य वीमा 
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अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालयों में भी यह बूराई कायम 
। 
राष्ट्रीय और विदेशी मजदूरों से समान व्यवहार. अत्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 
और सिफारिश में मुआवजे के मामले में देश और विदेश के मजदूरों के बीच 
किसी तरह का भेदभाव न रखने की व्यवस्था की गई है । भारत ने इस कन्वेंशन 
पर अपने हस्ताक्षर किये हें। भारतीय मजदूर मुआवजा कानून बिना राष्ट्रीयता 
और निवास की रोक के इसके अन्तर्गत सव मजदूरों पर लागू है । # 
दासन (067777807707). शासन के लिए भारतीय अधिनियम में 
मजदूर मुआवजा के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है| लेकिन 
बंबई को छोड़, बंगाल, बिहार और मद्रास में लेबर कमिश्नर तथा अन्य राज्यों में 
जिला मजिस्ट्रेट या सेशन जज मुआवजा कमिश्नर की जगह काम करते हूँ । 
इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना जरूरी है कि केवल मुआवजा कमिश्नर 
की नियुक्ति अथवा केवल मजदूरों के मुआवजे के कानूनी अधिकार को स्वीकार 
कर लेने से ही, जब तक कि उन्हें अच्छे प्रकार से अमल में नहीं लाया जाता, 
समस्या हल नहीं हो जाती । भारत में मजदूर मुआवजा अधिनियम की कार्य 
पद्धति के सम्बन्ध में लोगों की राय में पर्याप्त मतभेद है। शाही श्रम कमीशन 
ने उसकी खुले दिल से प्रशंसा की है जब कि बी० पी० अदारकर की राय में वह 
बहुत कुछ असफल रहा है। पेशेजन्य रोगों के मुआवजे के मामलों में तो इसका 
शासन बहुत ही गया बीता रहा है । 
दोष ओर उन्हें दूर करने के उपाय. मुआवजा शासन के दोषों और उन्हें. 
टूर करने के उपायों का संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है । ः 
१. मजदूरों को प्राप्त मुआवजे की बहुत बार अदायगी नहीं होती । इसके 
लिए जो मालिक दे सकते हैं, उनके साथ सख्ती तथा जो नहीं दे सकते उनके लिए 
अनिवार्य बीमे की शुरुआत आवश्यक है । न्‍ 
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२. मजदूरों को कानून की नाजानकारी तथा उनकी निरक्षरता उनके 
मुआवजा प्राप्ति के मार्ग में एक और बाधा है। इसका मुकाबला करने के लिए 
मजदूरों को उसकी उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। मजदूर संघों, कारखाना 
इंस्पेक्टरों और मालिकों को भी इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करनी चाहिए, । 

३. कई बार मालिकों द्वारा हैरान और उत्पीड़ित किये जाने का डर भी 
मजदूरों को मुआवजा कानून का फायदा उठाने से रोकता है। इसके लिए 
स्थाई आदेशों तथा कानून की उन धाराओं पर, जो इस सम्बन्ध में मालिकों के 
लिए बनाये गये हूँ, सख्ती से अमल जरूरी है । न 
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४. वर्तमान अवस्था में मुआवजा पाने के लिए रूम्बी मुकदमेबाजी करनी 
पड़ती हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसी सररू और तेज कार्य पद्धति 
अपनाई जाये जिससे कि शीघ्र ही मुआवजों का फैसला हो सके । 

५. हमारै यहां अधिकांश मजदूर आवश्यक कानूनी सहायता जुटाने में 
असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हैँ कि मुआवजे के फेसले के लिए विशेष 
मजदूर मुआवजा कमिश्नर नियुक्त किये जायें और न्याय अधिकारियों पर इसका 
बोझ! न डाला जाये; क्लेम एजंसी, मजदूर संघ तथा फेक्टरी इंस्पेक्टर इस काम 
में सहायता तथा राज्य द्वारा जरूरतमंद मजदूरों को आवश्यक कानूनी सलाह 
मुफ्त में दी । 

बीमे के सिद्धान्त को अपनाने की आवश्यकता. मजदूर मुआवजा अधिनियम 
की बहुत कुछ सफलता उस संगठन पर निर्भर है जिसके द्वारा कि मुआवजा अदा 
किया जाता है। भारत में कुछ मालिकों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने 
दायित्व का बीमा करा लिया है। इससे मुआवजों की अदायगी का काम बहुत 
आसान हो गया है। इसलिए यह उचित है कि हम इसके लिए एक अनिवार्य 
बीमा योजना को अमल में लायें । 

बीमा के सिद्धान्त को तीन प्रकार से लागू किया जा सकता है बीमा कम्पनी 
और आपसी बीमा ऐसोसियेशन बनाकर, राज्य द्वारा ऐसे कोप का निर्माय कर, 
जहां मालिक अपने दायित्व का बीमा करा सकें या राज्य द्वारा कम्पनियों द्वारा 
वसूल किये जानेवाली प्रीमियम दर का वियंत्रग कर । उक्त तीनों तरीकों में 
से राज्य- के आपसी कोष (5886 'िप्रापकं +पातवे) का दूसरा तरीका 
अधिक लोकप्रियता त्राप्त कर रहा है। यह संतोष की वात है कि कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम ने इस सिद्धान्त को अपनाया है। किन्तु हमें यह न भूलना 
चाहिए कि इस अधिनियम की रुफलता भी राज्य, मालिकों और मजदूरों के 
आपसी सहयोग पर निर्भर है। मुआवजे के क्षेत्र में मजदूरों के संगठनों की 
बड़ी जिम्मेदारी है । श्रम कल्याण अफसर और मालिक आपस में ज्ञगड़ने के 
बजाय, एक उदार दृष्टिकोण को अपनाकर समस्त उचित दावों को स्वीकार 
कर मजदूरों की सेवा कर सकते हें । 


है बीमारी बीमा (झटीघा688 पग8प्राः8706 ) 

बीमारी में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता: बीमारी एक ऐसी अवस्था 
है जब कि एक कर्मचारी कास करने के योग्य नहीं रहता । इस प्रकार वह अपना 
आमदनी से कृथ धो वैठता है। इसके अछावा, इस समय उसे अपनी चिकित्सा, 
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सेवा गुश्रुषा के लिये चिकित्सक सहायता की भी आवश्यकता होती है । ऐसी 
असहाय अवस्था में यह जरूरी हो जाता है कि कोई सामाजिक संस्था इस आकस्मिक 
हानि और व्यय को अपने ऊपर ले और पीड़ित व्यक्ति को सहायुता पहुंचाये । 
बीमारी बीमा इस संकट से बचने का अच्छा उपाय है । 

अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंदवाद और सिफारिशें. बीमारी बीमा के सम्बन्ध में 
अत्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने विशेष रूप से दो कन्वेंशन और एक सिफारिश 
स्वीकार की हें। इनमें से भारत ने किसी भी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किये 
हैं । वास्तव में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ही इस दिद्या में यहां पहला 
प्रयत्न है । है 

१९२७ के प्रथम कन्वेंशन ने बीमारी की समस्या को पहली वार उम्र रूप 
में हमारे सम्मुख पेश किया था। तबसे इसे लेकर हमारे यहां बराबर चर्चा होती 
रही है, लेकिन इस दिशा में हमारी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई । १९४३ में भारत 
सरकार ने बी० पी० अदारकर को भारत के लिए स्वास्थ्य योजना तैयार करने 
का काम सौंपा । १९४४ में उन्होंने औद्योगिक मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा पर एक 
रिपोर्ट! प्रस्तुत की । १९४४ के त्रिदछी श्रम सम्मेलन और १९४५ में स्थाई 
श्रम समिति द्वारा इस पर विचार हुआ। इसके बाद पुनः दो विशेषज्ञों स्टैक और 
राऊ ने इनकी परीक्षा की और विशेषकर इसके विस्तार और क्षेत्र के सम्बन्ध 
में महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किये । इनके आधार पर बी० पी० अदारकर की 
मूल योजना में पर्याप्त परिवर्तत किये गये और सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत 
योज्ञना में, जिसमें स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ और रोजगार की हानि सम्मिलित हैं, 
उसे सम्मिलित किया गया। १९४८ की कर्मचारी राज्य बीमा योजना में एकीकृत 
थोजना को अपनाया गया । 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम द्वारा संरक्षित तीन जोखियों में से बीमारी 
ही प्रमुख है । संक्षेप में हम इस अधिनियम से सम्बन्धित नियमों का अध्ययन 
करेंगे । 

क्षेत्र. बीमारी बीमा पर विचार करते हुए हमें दो स्थितियों को ध्यान में 
रखना जरूरी है । एक तो वह जो कि अस्थाई या मौसमी रोजगार में छगे हुए 
व्यक्तियों से उत्पन्न है, दूसरी वह जो कर्मचारियों की वैयक्तिक योग्यता 
से सम्बन्ध रखती है, जैसे कि आयु, मजदूरी, काम करने की साम्थ्य, राजनैतिक 
ओर नागरिक अवस्था । बीमारी बीमा से सम्बन्धित अस्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में 
(स० २४) अनिवाय बीमा प्रणाली को हाथ और बिना हाथ का काम 
करनेवाले, जिनमें अप्रेंटिसों का भी समावेश है, बाहर और घरों में काम करने 


बीमारी वीमा २९५ 


वाले सभी कर्मचारियों पर विस्तृत करने की व्यवस्था की गई है । उसम कुछ वर्गों 
को, जेसे जो लोग अस्थाई या मौसमी काम में लगे हैँ, वह लोग जिनका नकद म॑ 
भुगतान नहीं होता, बाहर काम करनेवाले, प्रस्तावित से कम या अधिक आयु 
वाले तथा मालिक के परिवार के सदस्यों को, इससे बाहर रखा है। दूसरे कन्वेंद्न 
तथा ह॒वाना कोड में बीमारी बीमा के क्षेत्र को यथासंभव सभी वर्गों पर लागू 
करने की सिफारिश की है । 
* उक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विपरीत, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
' का क्षेत्र बहुत ही संकुचित और सीमित है । अधिनियम में केवरू वही व्यक्ति 
इसके ज्ञनन्‍्त्गंत आते हैं जो सार भर चलनेवाले कारखानों में काम करते हेँ और 
जिनकी मासिक आय ४०० रु० से अधिक नहीं है । 
लाभ (3670०॥88). दीमा संस्थाएं दो प्रकार से लाभ दे सकती हूं 
(१) नकद लाभ प्रदान कर, जिनसे बीमार स्वयं आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं 
का प्रबन्ध कर सके; और (२) रोगी के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं 
का स्वयं प्रबन्ध कर। प्रायः इन दोनों पद्धतियों में से एकांततः कोई एक पद्धति 
नहीं अपनाई जाती । आधुनिक प्रवृत्ति वस्तुओं और सेवाओं में लाभ देने पर जोर 
देती है। भारतीय अधिनियम में दोनों ही व्यवस्थाएं हूँ । 
भुगतान की शर्ते. लाभ प्राप्त करने के लिए भुगतान की कुछ छा्दों का होना 
आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पहली स्वाभाविक शतें होती हैँ कि बीमा हुआ 
व्यक्ति वीमारी के कारण अपने कार्य को करने में असमर्थ है। भारतीय नियम 
के अन्तर्गत इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कर्मचारी इस कार्य के लिए विधिवत्‌ 
नियक्त डावटर द्वारा प्रमागित इस आशय का एक सर्टीफिकेट उपस्थित करे । 
योग्यता काल (0ए७#एिंए्ट 9०४०4 ) और प्रतीक्षा कार (फछ्य- 
92 [९४४०0) के सम्बन्ध से भी दो नियम हैँ। पहछा के तर कम से कम 
१२ साप्ताहिक भागदेय (००7४7 ०0४078) अथवा जितने सप्ताह उत्तन 
काम किया है उनमें से दो तिहाई समय वह अपने भागदय दे चुका है । 
भारतीय उद्योगों में मजदूरों द्वारा अधिक दिन तक एक जगह टिके कर काम 
ने करने के कारण यह नियम बनाना जरूरी हो जाता हैं। इसके अतिरक्‍त 
प्रृष्ति योग्यता काल के रहने से छागत की भी बचत होती 
नकद छाभों के भगतान की उक्त शर्तों के अलावा कुछ अन्य विविध जझत्ते री 
है । उदाहरणार्थ, कमचारो के छिये. वीमारी में बीमा संस्था दारा दी गई चिकित्सा 
सम्बन्धी हिंदायतों का पान करता आवश्यक है। भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत 
नकद लाभ ,पानेवाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह कानून द्वारा प्रस्तावित 
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छ 


उस अस्पताल या संस्था में रहे वहां के डाक्टर द्वारा दी गई हिदायतों का पालन 
करे और कोई ऐसा काम न करे जिससे कि उसके ठीक होने में किसी प्रकार की 
बाधा पड़े । उसे किसी भी समय डाक्टरी परीक्षा में आपत्ति न होनी चाहिए तथा 
बिना अधिकारी डाक्टर की अनुमति के वह चिकित्सा स्थान नहीं छोड़ सकता । 

लाभ की रकम. बीमारी की अवस्था में प्राप्त नकद छाभ को एक प्रकार 
से बीमारी के कारण होनेवाली मजदूरी का मुआवजा कहा जा सकता है। किन्‍्तु 
इसकी दर के निर्णय के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद पाया जाता हैँ.। यदि बीमार 
व्यक्ति के सामाजिक दर्जे को कायम रखना लक्ष्य हे, तब तो आमदनी के अनुसार 
उनका निर्धारण होना चाहिए; और यदि उसका लक्ष्य केवल न्यूनतम गुजारे का 
प्रबन्ध है, तो वह सबों के लिए एक ही होना चाहिए। अन्‍्तर्राप्ट्रीय सिफारिश में 
दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय का प्रयास किया गया है । आशिक सुरक्षा सिफारिश 
में पारिवारिक जिम्मेदारियों का ख्याल करते हुए नष्ट आय की पूर्ति करने तथा 
बीमा हुए व्यक्ति की पूर्व आय को ध्यान में रखते हुए छाभ निर्धारित करने तथा 
समृद्ध देशों में समान दर लाभ देने का सुझाव दिया है । उसमें अकुशल मजदूर 
के लिए, अकेला होने की दशा में, नष्ट आय का कम से कम ४० प्रतिशत, यदि 
उसके आश्रित भी हों तो कम से कम ६० प्रतिशत, तथा दो से अधिक आश्वित 
होने की स्थिति में १० प्रतिशत और देने की व्यवस्था की हैँ । इंग्लेंड में गुजारा 
(4/87770679708 ) लछाभ पुरुषों की मजदूरी का ३० प्रतिशत तथा स्त्रियों की 
मजदूरी का ६० प्रतिशत रखा गया है । अमरीका में इसका अनुपात ५० से 
३० प्रतिशत है । स्टैक और राऊ ने भारत के लिये न्यूनतम ५० प्रतिशत तथा 
अक़िकतम ७५ प्रतिशत की सिफारिश की है । इसके विपरीत, कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम में बीमारी के लाभ की दर समान रूप से औसत दैनिक मजदूरी 
का ५० प्रतिशत रखी गई है । 5 

लाभ की अवधि (॥)2प्/8707) . लाभ की अवधि के निर्धारण में इस 
बात का ध्याव रखना जरूरी है कि रोगी व्यक्ति को तब तक छाभ प्राप्त होते रहें 
जब तक कि वह स्वस्थ नहीं हो जाता । अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में लाभ पाने की 
अधिकतम अवधि २६ सप्ताह रखी गई है, जब कि सिफारिश में उसे £ वर्ष तक 
बढ़ाने के लिए कहा गया है। भारतीय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मानों की तुलना 
में बहुत पिछड़ी हुई हैं। बी० पी० अदारकर ने स्थाई मजदूर के लिए ९० दिन 
और अस्थाई मजदूर के लिए अधिक से अधिक ४५ दिन और स्टैक और राऊ न 
१३ सप्ताह को अधिकतम अवधि को ३६ सप्ताह तक बनाने की सिफारिश की 
थी। भारतीय अधिनियम ने इस अवधि को और भी घटाकर केवलू ८ सप्ताह 
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कर दिया है। वास्तव में यह अधिक उचित है कि सामान्यतः कानूनी न्यूनतम 
अवधि को निश्चित न किया जाये और उसमें बीमा हुए रोगी के सदस्यता काल में 
फंड की आथिक स्थिरता और वीमारी की किस्म को देखते हुए परिवत्तंन किये 
जायें । * 

डाक्टरी छाभ. हाल में मुआवजे की तुलना में स्वास्थ्य प्राप्ति को अधिक 
महत्त्व दिया जाने छंगा है। कार्यक्षमता और स्वास्थ्य की पुन:प्राप्ति के लिये 
औफ्ध तथा शल्य (5प72709/) चिकित्सा और उपचार की व्यवस्था होना 
आवश्यक है । ह॒वाना कोड में रोगियों को दी जानेवाली सुविधाओं की विस्तृत 
सूची दी गई है । भारतीय अधिनियम का क्षेत्र उसकी तुलना में पर्याप्त सीमित 
है । उसमें भी औषध, शल्य और प्रसूति चिकित्सा की अपर्याप्त व्यवस्था है । 
स्टैक और राऊ ने भारतीय मजदूर के घरों की गंदी अवस्था को देखते हुए 
बीमारी से उठने के वाद विशेष लाभ प्रदान करने का सुन्नाव दिया हैं । 

बीमा हुए व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के लिए लाभ- जब कि किसी 
कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसे उसके लिए 
व्यय करना पड़ता है। उसे ऐसी स्थिति में आवश्यक आथिक सहायता को 
आवश्यकता होती है । अच्तर्राप्ट्रीय सिफारिश और हवाना कोड में यथासभमव 
डाक्टरी सहायता को कर्मचारी के परिवार के समस्त सदस्यों तक विस्तृत करने 
का सुझाव दिया गया हैं । भारतीय अधिनियम में इस सम्बन्ध में केवल यही 
निर्देश है कि किसी राज्य सरकार की प्रार्थना पर कमचारी राज्य वीमा कापारशन 
डाक्टरी लाभों को कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को भी श्रदान कर 
सकती है। 

अच््येष्टि (#प0/9] ). लाभ बीमारी वीमा योजनाओं में अचन्त्येप्टि 
लाभ प्रदान करने का उद्देश्य मृत व्यक्तियों के आश्वितों का भरण पापण न हाकर 
केवल अन्तिम क्रियाओं में व्यय होवेवाली रकम की व्यवस्था करना हाता है। 
अन्तर्राष्ठीय सिफारिशों में बीमा हुए व्यक्ति की अच्छी अच्त्येप्टि क्रिया के ल्यि 
पर्याप्त रकम देने का सुझाव दिया गया है। भारत में इसकी कोई व्यवस्था 
नहीं है । क 

अतिरिक्त ऊाभ. अन्तर्राष्ट्रीय सिफारिशों में इस बात का भा कहा गया 
है कि एक अच्छी बीमा सस्‍्था को अपनी क्षमतानसार लाभ को दरा आर 
लाभ की "अवधि को बढ़ाते रहने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। वबी० पी० 
अदारकर ने अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट में अनेक अतिरिक्त लाभों की एक लम्वी सूची 
दी है, जिन.पर कि अमल किया जा सकता है। कमंचारी राज्य वॉसा कादूनत 
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में कार्पोरेशन में मुनाफा होने की दशा मे, लाभों को कर्मचारी परिवार के सदस्यों 
तक विस्तृत करने का तो प्रस्ताव हैं, पर अतिरिक्त लाभों का कोई जिक्र हीं है। 

असम्यता बुढ़ापा, बेबव्य और अनाथपन के विरुद्ध सुरक्षा 

असमर्थता या रोग-दुर्बलता (779/009), जुढ़ापा, वेधव्य और 
अनाथपन के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता. रोगजन्य दुर्बलता, बुढ़ापा, वेधव्य 
और अनाथपन ऐसी अवस्थाएं हैं जब कि व्यक्तित असमर्थ होने के कारण दूसरे 
की सहायता पर निर्भर होता है । ऐसी स्थिति में किसी भी अच्छे समाज का यह 
कत्तव्य है कि वह रोगदुबल व्यक्तियों, बूढ़ों, विधवाओं और अनाथों के लिए 
आवश्यक आशिक सुरक्षा की व्यवस्था करे । " 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्याएं. १९३३ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन म रोग-दुर्बेलूता, 
बृढ़ापे, वैधव्य और अनाथपन पर छः नये कन्वेंशन और एक सिफारिश 
स्वीकार की गई। उद्योग व्यापार और खेती में लगे हुए लोगों के छिए रोग- 
दुर्बलता, बुढ़ापे और मृत्यु के लिए दो पुथक्‌ कन्वेंशन हैँ । सिफारिश में तीनों 
जोखिमों का एकीकरण किया गया है ।« 

भारत में प्राविडेंट फंड, ग्रंच्युटी और पेंगन. वीमारी बीमा छाभ की अल्प 
अवधि और मजदूर मुआवजे की अपर्याप्त रकम को देखते हुए, भारत में रोग- 
दुर्बलता, बुढापे और मृत्यु की अवस्था में किसी प्रकार की सुरक्षा अत्यावश्यक 
हैं। कुछ उदार मालिकों ने इस समस्या का हल करने के लिए प्रावीडेंट फंड, 
ग्रेच्युटी और पेंशन की पद्धति को अपनाया है। इन सब योजनाओं का मुख्य दोष 
यह हैं कि यह उदार नहीं हँँ। मालिकों का लाभ देने पर अनुचित नियंत्रण है । 
प्रायः यह केवल मालिक की दृष्टि में तथाकथित सुपात्र व्यक्तियों को ही प्राप्त 
हैं। मालिक के भागदेय (0०४0० प्४०४) को पाने की शर्तें प्रायः बहुत 
ही कड़ी हैं अधिकांश दशाओं में पन्द्रह साल तक मालिक को पूर्ण संतुरूट कर 
कार्य करने पर यह लाभ प्राप्त होते हैं । बहुसंख्यक जरूरतमंद कर्मचारी, विशेष 
रूप से कम वेतन पानेवाले व्यक्ति, इनसे संचित रहते हें । 

हमारे यहां अधिकांश प्रावीडेंट फंड स्वैच्छिक (ए0[प्रत97"'7) और 
भागदेयात्मक (000070प्रा07ए) हैं। मालिक के भागदेय की दर ५ से १२ 
प्रतिशत तक होती हैँ । अधिकांश दक्शाओं में यह दर प्रायः ६६ या ८३. प्रतिशत 
होती हैं। मालिक और कर्मचारी बराबर रकम देते हैं। मालिक के भाग का 
अधिकारी होने के लिए, प्रायः १५ साल की स्वीकृत सेवा अनिवार्य होती है । 
कुछ फंडों में कर्मचारी के बिना किसी दोष के नौकरी छूट जाने की अवस्था में, 
वर्गक्त (8790460) अनुपात में मालिक के अंश के देने की व्यवस्था होती है । 


वेकारी २९९ 


है 


१९२२ का आयकर अधिनियम (47900776 ७5 ८४) विशेष झर्तें 
पूरी करने की दशा में प्रावीडेंट फंड की रकम पर आयकर से छूट प्रदान करता 
हैं । अधिकांश प्रावीडेंट फंड मान्य (7/820277560) तो हें, पर रजिस्टर्ड 
नहीं हैं । सब फंडों का अनिवार्यतः रजिस्टडे होता आवश्यक हैं । 

१९५०३ का प्रावीडेंट फंड एक्ट. १९२५ में भारत में प्रावीडेंट फंड एक्ट पास 
हुआ था। यह केवल सरकारी और रेलवे कर्मचारियों पर लागू था। कारखानों, 
औद्योगिक प्रतिष्ठानों, गृह निर्माण, पत्थर की खानों तथा बन्दरगाहों पर काम 
करनेवाले कर्मचारियों पर वह छागू न था। आयकर अधिनियम में निस्संदेह 
इनकम टेक्स कमिश्नर को किसी प्राविडेंट फंड को स्वीकार करने का अधिकार 
प्राप्त था, किन्तु इसके लिये पहले मालिक द्वारा प्राथंता जरूरी थी। प्रत्येक 
ओद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रावीडेंट फंड योजना को अनिवार्य बनाने के लिए १९४८ 
में केंद्रीय असेम्बली के सामने एक गैर सरकारी प्रस्ताव पेच्य हुआ | बाद में 
सरकार द्वारा स्वयं ऐसा प्रस्ताव रखने के वायदें पर यह यह वापिस छे लिया 
गया। १९५२ में सरकार ने इस सम्बन्ध में स्वयं एक बिल पेश किया जो १९०३ 
में पास हुआ । इसमें १९४८ के विल के सुख्य सिद्धान्तों को स्वीकार किया 
गया। सीमेंट, सिगरेट, विजली, मिकेनिकल और सामान्य इंजीनियरिंग वस्तुओं 
से संबंधित उद्योग, लोहा और चस्पात तथा कपड़ा, छः उद्योगों पर यह 
लागू होता है । 

ग्रैच्युटी और पेंदन. बहुत ही कम प्रतिष्ठानों में ग्रैच्युटी योजनाएं चालू 
हैं । पेंशन तो और भी विरल हैँ। यदि वह कहीं दी भी जाती हैं, तो वह मालिक 
की मर्जी पर मुनहसिर हैं और उनकी रकम बहुत ही मनमानी और नाकाफी 
है । ग्रैच्यटी की दर प्रायः साल भर के वेतन नें आये महीदे का वेतन होती है । 
बीस साल से कम सेवा होने पर प्रायः इसकी दंर क्रमशः और भी कम हो जाती 
है । ग्रैच्युटी प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि, सामान्यतः दस साल से पन्द्रह साल 
की सेवा होती है । 

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में कमानेवाले को वृद्धावस्था या 

” मृत्यु के विरुद्ध की गई सुरक्षा व्यवस्था सर्वथा अपर्याप्त और अव्यवस्थित हैं । 
"भारतीय जनता के सामाजिक कल्याझ के लिए इनके विदुद्ध उचित सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान करता आवश्यक है । 

बेकारी ([7707070ए४70९7६) 

बेकारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे भीजण सनसस्‍्या. औद्योगिक 

ऋान्ति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को नींव डाली और उसी के फलस्वरूप अत्य- 
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धिक पंजीवाले उत्पादन साधन प्रयुक्त किये जाने लगे। इन उत्पादन साधना 
का मालिक कोई सामाजिक संस्था न होकर, व्यक्तिगत पूंजीपति थे । उत्पादन 
में इन पंजीपतियों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना था। अतः इस व्यवस्था 
के अन्दर मनाफा उत्पादन का मुख्य प्रेरक रहा । इसी समय आशथक क्षेत्र में 
राज्य द्वारा निहेस्तक्षेप (98882 4877'8) का विचार-दर्शन लोकप्रिय हुआ । 
यह ठीक है कि आज किसी भी देश में आथिक मामलों में राज्य द्वारा पूण 
निहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण नहीं हो रहा है, फिर भी अधिकांश देशों में 
उत्पादन यन्त्रों पर व्यक्तिगत स्वामित्व हैं तथा उसके मालिकों ठ्वारा किसी उद्योग 
में रुपया लगाने की मल प्रवृत्ति मनाफे की दर से ही निर्धारित होती है ॥ इस 
व्यवस्था को ही हम चलती भाषा में पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैँ । आज रूस, 
चीन इत्यादि कुछ छोटे योरोपीय दैशों को छोड़, अधिकांश संसार में यही व्यवस्था 
व्याप्त है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस व्यवस्था के अन्तगत 
अनेक देशों ने संसार में अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति की है। सबसे धनी देश अमरीका 
इसका जीता जागता उदाहरण है । 

रोजगार-उत्पादन में धन लगाने (7ए8807767060) का परिणाम. पूंजी- 
वादी उत्पादन में किसी उद्योग में धन का लगाना मुनाफे की दर पर आश्रित 
है। मुनाफे की दर सदा आकर्षक नहीं होती । ऐसी स्थिति में धत का लगाना 
बन्द हो जाता है, परिणामतः नया उत्पादन नहीं किया जाता; मजदूरों की मांग 
गिर जाती है और बेकारी फैल जाती है। पूंजीपति के लिए उचित मुनाफेवाली 
कीमत पर वस्तुओं की मांग का गिर जाना, उद्योगों में कम धन लगाने का एक 
कारण है। किसी भी समय जनता की क्रय शक्ति में. कमी होने से ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो सकती हेँ। पूंजीवादी व्यवस्था में उक्त स्थिति समय समय पर कुछ 
काल के लिये उत्पन्न होती है। जिसे प्रायः मन्दी (069788807 ) का, नाम 
दिया जाता है । निस्संदेह यह स्थिति स्थाई नहीं “होती, लेकिन रोज कमाने 
वाली मजदूर जनता के लिये, थोड़े समय के लिये भी ऐसी स्थिति, बड़ी ही भीषण 
हो जाती हैं । यदि इस समय उसे किसी प्रकार की उचित आथिक सहायता 
प्राप्त तन हो तो समाज में भयंकर विगठन (॥)8072870880709) उत्पन्न 
हो जाता हैं । «' 

बेकारी बीमा एक उपाय. समृद्ध पूंजीवादी देशों ने इस संकट का मुकाबला 
करने के लिये बेकारी बीमा को अपनाया है । इस प्रकार ज्योंही मजदूर वेकार 
होता है, वह बीमा संस्था द्वारा निश्चित आर्थिक सहायता का अधिकारी हो 
जाता है, और इस प्रकार उसे भूखे नही मरना पड़ता । मु 
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आथिक आयोजन (!?]477772) हारा दममाधान. आधुनिक इतिहास का 
अध्ययन हमें यह बताता है कि सार्वजनिक आथिक आयोजन को अपना, 
परिणामत:, उद्योगों में बिना मुनाफ की प्रवृत्ति के धव लगा और नई वस्तुओं की 
मांग पैदा कर हम व्यापार के उतार चढ़ाव से पैदा होनेवाली बेकारी का 
नियंत्रग कर सकते हें। वह देश जो कि अभी बहुत अविकसित हूँ, जहां की 
आशिक आय बहुत ही गिरी हुई है, आथिक आयोजन को अपना कर ही बेकारी के 
देत्य का मुकाबला कर सकते हैं । 

ऊपर हमने व्यापार से उत्पन्न चक्रीय ((/५८॥०७/)) वेकारी का जिक्र किया ह, 
जो कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की प्रमुख विशेषता हैं। पर इसके अतिरिक्‍त, 
एक अन्य प्रकार की न दूर की जा सकनेवाली बेकारी हैं जिसे कि फ़्रिक्शनल और 
टेक्नोलाजीकल बेकारी कहा जाता है। इसका अर्थ होता हैँ कि रोजगारों की 
कमी न होने की दश्षा में, यान्त्रिक उन्नति के फलस्वरूप या वैसे एक धंधे को छोड़ 
दूसरे धंधे को पाने या अपनाने में, अवश्य कुछ न कुछ समय रूग जाता हैं । यह 
ठीक है कि अच्छी अर्थ व्यवस्था में इसे पर्याप्त कम किया जा सकता हैं । ऐसी 
स्थिति में कुछ समय के लिये पुनः कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता 
पड़ती है । 

बेकारी बीमा अपनाने से पहले आथिक विकास आवश्यक. सामाजिक 
सुरक्षा की दृष्टि से बेकारी बीमा को अपना कर बंकारो की समस्या 
की जा सकती है। लेकिन बीमा पद्धति को अपनाने के लिये भी तो साल के अधि- 
कांश समय में पर्याप्त आथिक आय का होना आवश्यक है जिससे कि मालिक 
और मजदूर दोनों अपनी बीमा की किहत देते रहें । यदि यह दायित्व राज्य का 
माना जाय, तब भी राज्य के पास उसके लिये आथिक साधन होने चाहिएं । 
इसलिये निर्धन देशों में सम्पत्ति की, परिणामतः, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 
पहली चीज है और बेकारी बीमा वाद को और बाद में ही वह संभव भी 
है । इसलिए भारत जैसे देशों में तो, अभी उसे किसी भी भ्रकार व्यावहारिक 
रूप नहीं दिया जा सकता । यहां तो सबसे प्रमुख समस्या रोजगार पेंदा करन का 

जो कि केवल विपुल और बड़े पैमाने पर आयोजित आर्थिक विकास द्वारा हीं 

संमव है । बेकारी बीमे का प्रइन तो हमारे लिये अभी एक उपपत्तिक ([7९0- 
7७॥0&/]) दिलचस्पी का हैं। फिर भी उसको जानकार जहूरा ह । 

बेकारी के विरुद्ध बीमा फिलहाल सामाजिक सुरक्षा की सबसे कम विकसित 
और उपेक्षित शाखा है । सामाजिक सुरक्षा के विकास में, प्रायः यह सबसे अंत में 
विकसित हुई है । 
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बेकारी वीमा का प्रधान उद्देश्य अनिड्छित (90५ए0|प796&७7%9) बेकारी 
से पैदा होनेवाले कष्टों का निवारण है। इसमें उन लोगों को लाभ मिलते हैं जो 
काम तो करना चाहते हें, पर उन्हें काम नहीं मिलता । यह वेकारी सहायता 
केवल एक आपत्कालीन व्यवस्था है । इसे कदापि लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता । 
लक्ष्य तो पूर्ण रोजगार (मप्र! #79!0ए7090॥) ही हैं। इसलिये वेकारी 
बीमा का गौग महत्त्व है। यद्यपि, यह रोजगार और बेकारी की समस्याओं 
से घनिष्टतया सम्बन्धित है । 


वेकारी से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय वियम और मान 


१९१९ में बेकारी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने एक कम्वेंशन 
पास किया, और सिफारिश की जिसमें क्रमशः केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में मुफ्त 
रोजगार दिलानेवाली एजेन्सियों की स्थापना तथा मुनाफे पर काम करनेवाली 
रोजगार एजंसियों को निरुत्साहित करने का प्रस्ताव था। सिफारिध में स्वयं सरकार 
द्वारा अथवा सरकारी सहायता द्वारा बेकारी बीमा शुरू करने का भी सुझाव 
था । पहली सिफारिश को अमल में लाने के लिए मुफ्त में रोजगार दिलाने वाली 
एजेंसियों की स्थापना, जैसा कि भारत में भी हुआ है, उचित हैँ। दूसरी सिफारिश 
को कामयाब बनाने के लिए सार्वजनिक कामों, जैसे बांधों या सड़कों के निर्माण 
का, कार्यक्रम जरूरी है। १९३३ के दूसरे कन्वेंशन और सिफारिश में रोजगार 
एजेंसियों में मुनाफा वृत्ति समाप्त करने और मुफ्त रोजगार दिलानेवाली एजेंसियों 
की स्थापना पर पुतः जोर दिया गया। १९३४ के तीसरे बेकारी व्यवस्था कन्वेंशन 
में द्रायः रोजगार में लगे, पर मजब्रन बेकार, लोगों के लिये बेकारी लाभ या 
भत्ते, या दोनों चीजें मिलाकर देने की व्यवस्था की गई । बेकारी लाभ पाने की 
अवधि सामान्यतः, एक साल में कम से कम १५६ दिन, तथा किसी भी दशा में 
७८ दिन से कम नहीं रखी गई । लाभों का भुगतान नकद होना चाहिए, जब कि 
पूरक सहायता सेवा द्वारा दी जा सकती है । १९३४ की तीसरी: सिफारिश 
में अनिवाय बेकारी बीमा योजना तथा लाभ पाने के अधिकार से वंचित लोगों 
के लिये पुरक सहायता की योजना बनाने. का सुझाव दिया गया। लाभ 
प्राप्ति का योग्यताकाल (0ैप७॥ए770४ ?6४१00) छाभ प्राप्ति से पहले 
गुजरे १२ महीनों में अधिक से अधिक २६ सप्ताह का काम या २६ भागदेयों 
((/.000४7प्र०098) अथवा दूसरी दशा में लाभ प्राप्ति से पूहुछे गुजरे 
२४ महीनों में अधिक से अधिक ५२ सप्ताह का काम या ५२ भागदेयों का 
भुगतान रखा गया । १९३५ की सिफारिश में, मुख्यतः वेकार तरुणों को काम 
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दिलाने तथा उन्हें उद्योगिक शिक्षा देने का जिक्र किया गया । १९३७ की 
सिफारिश में सार्वजनिक कार्यों के राष्ट्रीय आयोजन पर बल दिया गया। 
१९४४ का आश्िक सुरक्षा सिफारिश में संरक्षित जोखिमों में से एक जोखिम 
बेकारी था ६ इसमें १९३४ के कन्वेंगन और सिफारिश के सुझावों का समावेश 
है । इसमें अधिक चीज यह है कि लाभ पाने के अधिकतम अवधि को, और 
साथ ही कर्मचारी को, यदि कुछ महीनों में पुनः बेकार होना पड़े, तो उसके लिए 
नये, प्रतीक्षा काल को समाप्त कर दिया है । इसमें अकेले व्यक्ति के लिये, पूर्व 
आय का कम से कम ४० प्रतिशत, उसकी स्त्री उस पर आश्रित होने की द्षा में 
६० प्रतिशत, तथा दो बच्चों तक १० प्रतिशत अतिरिक्त लाभ की रकम मिलनी 
चाहिए । निस्संदेह, इस दिशा में आथिक सुरक्षा सिफारिश अन्य सब पहले अन्त- 
रष्ट्रीय मानों से आगे हैं । 

१९४८ के रोजगार सेवा संगठन कन्वेंशन और सिफारिश ने पुनः इस दिशा 
में कुछ संशोधन पेश किये । १९४९ ,में फीस लेनेवाली एजेंसियों के कन्वेंशनों 
ने एजेंसियों को समाप्त करने के स्थान पर उनके नियमन और नियन्त्रण का 
पक्ष लिया । यद्यपि १९३३ के इस विषयक कन्वेंशन में उनकी समाप्ति की 
व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त, १९३६ और १९३९ के अमरीकी राज्यों के 
प्रथम और द्वितीय श्रम सम्मेलन में यथासंभव बेकारी बीमा को अधिक से अधिक 
जनसंख्या के लिए अनिवारय बनाने की सिफारिश की गई । 


भारत मं बंकारी 


घिस्तार का अनुझान कठित. इससे सभी सहमत हें कि आज भारत में 
पर्याप्त संख्या में छोग बेकार और एक बड़ी संख्या में रोजगार में अपूर्णतया लगे 
हुए (प7067-677]00960) हैं। गावों और शहरों में पर्याप्त संख्या में ऐसे छोग 
हैँ जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता । शिक्षित लोगों में तो 
यह अवस्था और भी जोर पकड़ती जा रही है और उनकी वेकारी एक विकट 
सामाजिक समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है । बहुत अंशों में हमारी 
अनियोजित (ए90877860) शिक्षा व्यवस्था इसके लिये उत्तरदायी हैं । 
बाजार में विभिन्न प्रकार के श्रम की मांग और उसकी पूर्ति के वीच कोई सामंजस्य, 
सम्पर्क और सम्बन्ध नहीं है । 

गांवों में यह स्थिति है कि जो लोग काम में छंगे हुए हैं वह बहुत समय दक 
ग्रायः वेकार रहते हैं । बेकार समय और व्यवितियों को किसी उद्योग वंध न 
लगाने की वट्ठां पर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है । इस प्रकार कुल कितने व्यक्ति 
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भारत में बेकार या अपूर्णतया रोजगार में लगे हुए हैँ, इसके कोई आंकड़े तो हमें 
उपलब्ध नहीं हें । हाल में प्लानिंग कमीशन इस दिशा में आंकड़े संकलित करने 
का प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों का अनुमान है कि हमारे यहां बेकारों और 
अधंबेकारों की संख्या पांच करोड़ से कम नहीं है । है 

विद्यमान बेकारी का कैसे नाश किया जाय तथा अपूर्णतया रोजगार में 
लगे हुए लोगों को कैसे सब समय काम में लगाया जाये, यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न है । इस प्रकार केवल बेकार या अर्ध-बेकार लोगों को ही कठोर कष्टों बऔर 
कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि उनकी वड़ी श्रम. शक्ति 
सदा के लिये बिना प्रयोग के नष्ट हुई जा रही है । श्रम ही ऐसी शक्ति है जिससे 
किसी देश की सम्पत्ति और पूंजी का निर्माग होता है और श्रम की यह विशेषता 
हैं कि उसे नष्ट होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता । 

इससे पहले भारत में फैली बेकारी का उपाय ढंढ़े, हमें रोजगार को प्रभा- 
वित करनेवाले कारणों का परिचय आवश्यक है । 


रोजगार को प्रभावित करनेवाले तत्त्व 


राज्य की रोजगार नीति का प्रभाव. किसी देश में बेकारी के परिमाण और 
विस्तार और उससे उत्पन्न समस्याओं पर राज्य की रोजगार नीति का प्रबरू 
प्रभाव पड़ता है । एक बुद्धिमत्ता और दूरदशितापूर्ण सरकारी रोजगार नीति 
बेकारी का समूल नाश कर सकती है, जैसा कि सोवियत रूस में हुआ किन्तु 
रोजगार नीति निर्धारित करते समय अनेक पहलओं जैसे कि उद्योगीकरण का 
"विस्तार, सार्वजनिक निर्माण योजना, मूल्य स्तर का उतार चढ़ाव, आयात-निर्यात, 
राजस्व, सार्वजनिक व्यय, इत्यादि का ध्यान में रखना जरूरी है।... 

इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है श्रम की मांग और उसकी पूर्ति का दीक-ठीक 
संतुलन है। इसी(प्रसंग में पूर्ण रोजगार (पी पराए0]097767॥) नीति का 
विवेचल भी आवश्यक है । 

पूर्ण रोजगार नीति. पूर्ण रोजगार नीति आज की आर्थिक नीति का एक 
स्वीकृत नारा और लक्ष्य बन चुकी है। इसकी सफलता का, यद्यपि सामाजिकृ 
सुरक्षा से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी देश की सामान्य आथिक अवस्था 
पर प्रभाव डाल कर वह परोक्षरूप से इस पर प्रभाव डालती है । पूर्ण रोजगार 
का अर्थ समस्त प्रकार की बेकारी का सम्पूर्ण विनाश नहीं है । हसका अर्थ केवल 
अनिच्छित बेकारी की समाप्ति है। एक काम को छोड़ दूसरे काम पर जाने में 
कुछ समय लगता है, और इस प्रकार कुछ अनिवार्य अल्पकालीम -त्रेकारी होती 


है भारत सम बकारा हर 


हे जिसे घर्ष:त्मक (70८70०5)) वेकारी कह 


कि 


ती सदा वनी रहेगी । 
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नियंत्रग, क्रम की संगठित गतिःएलूवा, छाई वेवरिज ते अपनी प्रमिद्ध सपोर्ट 
स्वाधान समाज मे पूर्ण रोजगार नें यूर्ग रोजगार के लिये तीव आवश्यक चने 


बतायी हूं । उसमें पहली है, सब समय उत्पादन कार्य में पर्याप्त व्यय | वास्तव 
में जब कि धन को उत्पादन कार्य 


न 


में लगाया जाता है, तभी लोगों को काम पर 

लगाने की आवश्यकता पड़ती है । मशीनों की मांग होती है । उन्हें बनाने के 
लिये मजदूरों की आवश्यकता होती है। पुनः उन मजदूरों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की जरूरत होती है, और अच्ततोगत्वा 
पुनः मजदूरों की जरूरत होती है। इस प्रकार यह चक्र चलता जाता है। इस 
प्रक्रिया को रोजगार गुगक (एप्तांधी!9०) प्रभाव कहते हैं। दूसरी चीज है 
उद्योगों की स्थापना का नियंत्रग, अर्थात्‌ असक उद्योग कहां पर स्थापित किया 
जाये ? प्रायः देखा जाता हैं कि दभी जगह वेकारी एक ही अनपात में नहीं पायी 
जाती । इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि उद्योगों को विभिन्न स्थानों में 
विस्तृत करने की कोशिश की जाये। तीसरे, यह भी देखा जाता है कि किसी देश 
में, जब कि एक प्रदेश में वेकारी होती है, अन्य प्रदेशों में कार्य मिल सकता 
ऐसी स्थिति में रोजगार याने के लिये यह आवद्यक हैं कि मजदर संगठित 
रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को तेयार हों । उक्त तीनों चीजों के 
लिये अल्पाधिक मात्रा में एक प्रकार का दीरघकालीन आयोजन आवश्यक है । 
इसके लिये कम से कम भारत में तो पहले कृषि और उद्योग का आयोजित 
विकास होना चाहिए। इसे संभव बनाने के लिये सामाजिक ढांचे में भी 
आवश्यक परिवर्तव करने होंगे । उद्योगों को कुछ स्थानों में केन्द्रित करने के 
बजाय, समस्त देश में यथासंभव विस्तृत करने की कोशिश की जाये, और अंत में 
इसके साथ-साथ एक शिक्षित, स्थाई औद्योगिक मजदूर वर्ग का निर्माय किया 
जाय । 

हमारी रोज्गार नोति उससें दृढ़ता का अभाव. संक्षेप में भारत की 
वद्यमान रोजगार नीति, उसके गण-दोपों और कठिनाइयों की विवेचना भी 
आवश्यक है। पिछले वारह-तेरह सालों में भारत सरकार द्वारा वरावर अपनी 
रोजगार ज्ञीति को एक निद्वित रूप और दिशा देने की कोशिश हुई हैं। १९४१ 
में भारत सरकार ने उद्योगों के उद्धोपरांत पुनरनिर्माण की समस्या पर विचार 
करने के लिए एक अन्तविभाग समिति का निर्माण किया था। १९४३ म इसका 
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स्थान वायसराय की कार्यकारिणी कौंसिल ने ले लिया तथा युद्ध द्वारा बेकार 
लोगों के बसाने और रोजगार दिलाने के लिये विभिन्न नीति समितियों का 
निर्माश हुआ | इन सब समितियों के कार्य का निष्कर्ष सरकार द्वारा १९४४ में 
प्रकाशित पुर्ननिर्माग आयोजन की दो रिपोर्ट थीं। इसमें सम्पूर्ण रूप से जनता 
के रहन-सहन के दर्जे में उच्नति और सबों को रोजगार आयोजन का अंतिम लक्ष्य 
बताया गया तथा जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने और साथ ही साथ क्ृषि 
और उद्योगों के पुरर्सगठन पर भी जोर दिया गया । १९४६ में राष्ट्रीय सरक्यर 
ने एक सलाहकार आयोजन बोर्ड की स्थापना की । १९५० में प्लानिंग कमीशन 
की स्थापना हुई। इसका कार्य एक निश्चित रोजगार नीति प्रस्तुत करना तथा 
उसे व्यावहारिक रूप देने के लिये सुझाव देना था। प्लानिंग कमीशन की १९५३ 
में प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट में पूर्ण रोजगार' के लक्ष्य को स्वीकार किया गया 
है। लेकिन उसे कार्यान्वित करने के जो साधन उसमें सुझाये गए हैं तथा सरकार 
द्वारा व्यवहार में लाये जा रहे हैं, उससे इस विपय में बहुत संदेह है कि हम कहां 
तक पूर्ण रोजगार की ओर पहुंचने में सफल होंगे । भारत जैसे अविकसित देश 
में केवल पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से ही राष्ट्रीय आय में विशेष वृद्धि नहीं हों 
सकती, उसके साथ-साथ टेक्नीकल उन्नति अत्यावश्यक है । अतः पूर्ण रोजगार के 
साथ-साथ एक बुनियादी समस्या अपूर्ण रोजगार (प्रा067/-6७४0700977067/) 
समाप्त करने की है । 

मुद्राप्रसार (7]9007) और अल्प पूंजी तंचय (4,09 (/७]070&/ 
#07779/707 ) पूर्ण रोजगार की सफलता में बड़ी बाधाएं, अर्थ-व्यवस्था के अति 
अविकंसित होने के अतिरिक्त, कुछ ऐसे संक्रमणकालीन (7"878707079/ ) 
पहल भी हें जो पूर्ण रोजगार की नीति के मार्ग में प्रबल बाधक हें। उनमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण विद्यमान मुद्राप्रसार है। सामान्यतः, मुद्राप्रसार पूर्ण रोजगार की अवस्था 
का सूचक होता है । ऐसी स्थिति में घाटा-व्यय (॥)670७+ 979०४472), 
भर्थात्‌ सरकार द्वारा अपनी आय से अधिक व्यय करने का परिणाम, केवल मुद्रा 
प्रसार में अधिक वृद्धि ही होगा । रोजगार की वृद्धि में उससे कोई सहायता नहीं 
मिलेगी । 

मुद्राप्रसार के अतिरिक्त, एक अन्य अस्थाई कारण जो हमारे यहां रोजगारु 
के परिमाण पर बुरा असर डालता है, वह है पूंजी संचय की अल्प दर। 
इसके साथ ही एक और चीज है उपभोग ((0म्ह्पा7.90079) की कमी । 
वास्तव में देश में अल्प उत्पादन और अधिक कीमतों पर उपभोग हो रहा है। 
ऐसी स्थिति में देश को राज्य द्वारा अतिरिक्त व्यय की आवश्युकता वहीं, 
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प्रत्युत्‌ उत्पादन में धन लगाने को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता हैं। 
सरकार की संतुलन नोति. घोषणाएं चाहे कुछ भी कहें, व्यवहार में सरकार 
ऐसी आ्िक-नीति का अनुसरण कर रही है जिसे कदापि भी पूर्ण रोजगार 
- के लिये सार्थक नहीं कहा जा सकता । उदाहरणार्थ, एक ओर संघ और राज्य 
सरकारें अपने बजटों में परोक्ष करों को बढ़ा रही हैं। इसका सीबा परिणाम, 
व्यक्तियों के उपभोग में कमी होगा । स्वभावतः, इससे रोजगार की वृद्धि में वाधा 
>गी । दूसरी ओर सरकार पूंजीपतियों को कर के संबंध में किसी प्रकार की छूट 
नहीं दे रही है जिससे कि उन्हें उत्पादन में धन लगाने का प्रोत्साहन हो और न ही 
गृह-उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर उत्पादन के बढ़ाने का कार्य अपने हाथों में 
ले रही है। और फिर, इसके साथ मुद्राप्रसार के दोषों को कम करने के प्रयत्नों, 
जैसे लाभांश नियमन या मूल्य नियंत्रण का प्रभाव भी अनायास रोजगार पर 
बुरा पढ़ रहा है। इससे व्यक्तिगत उपभोग में कमी होती है। इस प्रकार मुद्रा 
प्रसार विरोधी नीति और पूर्ण रोजगार की नीति में आपस में विरोध हो रहा है । 
सरकार दोनों के संतुलन के प्रयास में दोनों समस्याओं का संतोषजनक समाधान 
नहीं कर पा रही हैं । 
: पुजीपतियों पर एकांत निर्भरता. पूर्ण रोजगार नीति के मार्ग में अन्य 
महत्त्वपूर्ण बाधा हमारे समाज के आर्थिक संगठन से संबंध रखती हैँ । हमारे देश 
में किन्‍्हीं उद्योगों में धत का लगाना पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर है । ऐसी स्थिति 
में जब तक कि स्वयं पूंजीपति उद्यत न हों, केवल सरकार द्वारा, उद्योगों में धन 
नहीं लगाया जा सकता, और परिणामतः, रोजगार में वृद्धि नहीं की जा सकती । 
यदि धन लगाना ([0ए०४४77677 ) सरकार के हाथ में होता तो वह लेजगार 
में इच्छानुसार परिवर्तेत कर सकती थी । 
रोजगार दिलाने में सरकारी प्रयत्न. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्ण 
रोजगार नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने में, कम से कम भारत में, सरकार 
के सामने अनेक पारिस्थितिक और बुनियादी कठिनाइयां हैं । इसलिये रोजगार 
वैदा करने की दिशा में तो उसकी सामथ्यें और सफलता बहुत ही सीमित है; कितु 
प्राप्त रोजगार को दिलवाने की दिशा में उसने अवश्य कुछ उपयोगी कार्य किया 
” है। संक्षेप में उसका विवरण देना अप्रासंगिक न होगा । हु 
बसाने ओर रोजगार का डायरेबट्रेट-जनरलू. रोजगार के संबंध में सर- 
कारी प्रयत्नों का परिचय हमें बसाने और रोजगार दिलाने की डायरेक्ट्रेट के 
विचार किया गया । अभी तक इस संवंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा पांच 
कन्वेंशन और तीन सिफारिशें स्वीकृत हुई हैं। यह कन्वेंशन और सिफारिश! 
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कार्यों से मिलता है। रोजगार विनिमय सेवा (50॥8788 807ए०७) 
की स्थापता की आवश्यकता यों तो पहले-पहल प्रथम महायुद्ध के बाद हुई छटनी 

(4007000॥890#07 ) के समय उपस्थित हुई थी, पर उस समय इस दिशा 
में कुछ नहीं किया जा सका। हितीय महायुद्ध के पश्चात्‌, पुनः इसकी आव- 
व्यकता अनुभव की गईं और १९४५ में सरकार ने बसाने और रोजगार के डाय- 

ट-जनरल की स्थापना की। यों तो १९४३-४४ में ९ रोजगार दपफ्तरों के 
कायम हो जाने से इसका काम शुरू हो गया था । * 

.. पिछले आठ सालों से इस संगठन में पर्याप्त विस्तार हुआ है और इसका कार्य 
सारे देश में फैल गया है । इस समय इसकी तीन शाखाएं हं--(१) रोज 
गार दफ्तरों की डायरेक्ट्रे; (२) द्वेनिग की डायरेक्ट्रए और (३) प्रचार 
(070॥06 9) की डायरेक्ट्रेट । सारा देश आठ प्रदेशों में बंठा हुआ है और 
प्रत्येक प्रदेश बसानें और रोजगार के प्रादेशिक (१०९०४७/ ) डायरेक्टरों 
के नीचे है । 

रोजगार एक्सचेंज की डायरेक्ट्रेट. तीन डायरेक्ट्रेटों में से रोजगार दफ्तरों 
की डायरेक्ट्रेट सबसे प्रमुख है । वास्तव में इसके द्वारा किये गये कार्य ही बसाने 
और रोजगार दिलाने की डायरेक्ट्रेट-जनरल के प्रधान कार्य हैं। रोजगार दफ्तर 
डायरेक्ट्रेट, विभिन्न रोजगार दफ्तरों के कार्यों का निरीक्षण, एकीकरण और संचा- 
लन करती है। छंटनी होनेवालों और उनके लिये संभावित रोजगार प्राप्ति के 
अवसरों के आंकड़े और सूचनाएं रखती तथा रोजगार दफ्तरों के स्टाफ की ट्रेनिंग 
का प्रबन्ध करती है। प्रत्येक प्रादेशिक रोजगार दफ्तर के नीचे विभिन्न जिलों में 
उसकी शाखायें होती हैं, जहां पर बेकारों को अपना नाम रजिस्टर कराने का 
प्रबन्ध होता हैं। यहां पर मालिक, जिन्हें विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की 
जरूरत होती है, अपनी आवश्यकताएं रजिस्टर कराते हैं। रोजगार दफ्तर के पास 
रजिस्टर्ड उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव आदि का लेखा रहता है, जिसकी 
सहायता से वह मालिकों को उनकी सिफारिश करते हैं। स्त्रियों को रोजगार 
दिलाने का काम स्त्री विभाग करता है। संक्षेप में, काम चाहनेवालों बेकारों: 
और काम देने वाले मालिकों के बीच सम्पर्क स्थापित करना रोजगार दफ्तरों , 
का मुख्य कार्य हैं। 

वर्तमान विस्तार. इस समय सारे देश में कुल ५४ रोजगार एक्सचेंज हैं। 
इसके अलावा २२ जिला रोजगार दफ्तर और १३२ रोजगार सूचना ब्यूरो और 

२१ चलते-फिरते सेक्शन हें । 

अत्यन्त सीमित क्षेत्र, रोजगार एक्सचेंज के कार्यों का अनुमान «लगाने के 


का 
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लिये उनके द्वारा कितने लोगों को काम दिलाया गया यह जानना जछूरी है । 
१९४८ में प्रति मास औसतन ८८,००० लोगों ने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम 
दर्ज कराये तथा उनमें से औसतन २१,४०१ आदमियों को काम मिला तथा 
रजिस्टर «में रहनेवाले उम्मीदवारों की संख्या २,९३,०४४ रही; १९५१ में 
यह संख्या ३ लाख से ऊपर हो गई। इस संबंध में एक वात याद रखती चाहिए 
कि हमारे देश में अधिकांश जनता निरक्षर, अज्ञानी तथा सुविधाएं न होने के कारण 
अपने नाम रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर नहीं कराती । इस प्रकार रजिस्टर हुए 
लोगों की संख्या से बेकारी का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इसके 
अलावा, जितने लोग रोजगार दफ्तरों में अपने नाम रजिस्टर कराते हें उनमें 
से तीन चौथाई लोगों को काम नहीं मिल पाता । इस प्रकार भारत में रोज 
गार सेवा का विस्तार और कार्य अभी बहुत ही सीमित है । इसके अतिरिक्त, 
ट्रेनिंग डायरेक्टर की विभिन्न शिक्षण योजनाएं भी रोजगार पर परोक्ष प्रभाव ही 
डालती हैं । 
बढ़ता व्यय. बसाने और रोजगार दिलाने के विभाग का व्यय निरन्तर 
बढ़ता जा रहा है । पाकिस्तान से कई लाख विस्थापित (4)7800!8060 ) 
व्यक्तियों के आ जाने के कारण इसका व्यय और भी बढ़ गया हैं। अनुमान लूमाया 
गया है कि एक व्यक्ति को काम दिलाने में रोजगार विभाग को औसतन १४ र० 
खर्च करने पड़ते हैं। कुछ छोगों का कहना है कि यदि यह रुपया देश के औद्योगिक 
विकास में लगाया जाता तो उससे रोजगार की अधिक वृद्धि होती | रोजगार 
दफ्तर रोजगार पैदा नहीं कर सकते | केवल रोजगार दफ्तरों के खोलने से 
बेकारी की समस्या हल नहीं हो जाती । हे 
रोजगार एक्सचेंजों का भविष्य. अनेक कठिनाइयों के कारण रोजगार 
एक्सचेंज विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं, फिर भी रोजगार एक्सचेंजों की 
आवश्यकता और उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। सुविकसित 
रोजगार एक्सचेंज बेकारी बीमा व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं । 
१९४८ के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तृत होने पर बेकारी बीमा विभाग 
से बसाने और रोजगार के विभाग का मेल उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 
सरकार बेकरी के समाधान में असमर्थ. उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है 
कि सरकार बेकारी की समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं हो सकी हे! 
इसका» प्रैधान कारण उन बुनियादी तत्त्वों और विचित्र वर्तमान परिस्थितियों में 
निहित है, जो उसे पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ने की ओर से रोकती हैं। जो भी 
हो, बेकाड्टी ऐसी समस्या है जिसके समाधान को थोड़ें समय के लिए भी स्थगित 
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नहीं किया जा सकता । बेकारी केवल खाली बैठने की ही समस्या नहीं है, उसके 
भयानक सामाजिक परिणाम हैँ । वह गरीबी और भुखमरी की ओर प्रेरित कर 
व्यभिचार, अपराध, रोगों और गन्दगी की ओर अग्रसर करती हूँ । संक्षेप में, 
बेकारी सामाजिक पतन और विघटन का सबसे प्रमुख कारण हैं । इसके अलावा 
बेकारी एक भीषण आर्थिक समस्या है । आज की योग्यता के स्तर पर भी भारत 
जैसे देश में बेकारी के कारण कम से कम १००० करोड़ रुपये वाषिक की 
हानि होती है । ; 

शीघ्र समाधान आवश्यक. इस सबको देखते हुए यह परमावश्यक हे कि 
हम बेकारी की समस्या के शीघ्र से शीघ्र समाधान का उपाय निकालें । यों-तो 
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को सामने रखा 
तथा उसकी समाप्ति का आश्वासन दिलाया गया है, पर वर्तमान आशथिक 
ढांचे को देखते हुए उसकी सफलता की विशेष आशा नहीं की जा सकती । फिर, 
जेसा कि हम पहले कह चुके हें, समस्या केवल वर्तमान उत्पादनक्षमता के स्तर 
पर पूर्ण रोजगार दिला देने भर की ही नहीं है, बल्कि अल्प-रोजगार(परावेछ७- 
877]0!0977676) को समाप्त करने की भी है । इसके लिए उत्पादन 
क्षमता में उन्नति अनिवार्य है। उत्पादनक्षमता की उन्नति और बेकारों को 
काम दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यों में धन का लगाना 
'(7ए768४776७70) आवश्यक है। इस कार्य के लिए पंचवर्षीय योजना में 
प्रस्तावित पांच साल में २००० करोड़ रुपए रकम बहुत ही कम है; उसमें 
पर्याप्त वृद्धि आवश्यक हैं । 


नाविकों के लिये सामाजिक सुरक्षा ५ ' 


8 

नाविकों (8368/87/67/8 )के लिए पृथक्‌ और विशेष स्रक्षा व्यवत्थल की 
अथध्यकता, समुद्री जहाजों पर काम करनेवाले नाविकों का कार्य और उसकी 
अवस्था अन्य धंधों में काम करनेवाले लोगों से पर्याप्त पुथक्‌ और अधिक जोखिम 
पूर्ण होती है। उन्हें चौबीस घंटे अपने कार्य करने के स्थान पर रहना पड़ता 
है तथा सुदूर देझों में यात्रा करनी पड़ती है । उनके लिए हर समय जहाज डूबने 
का भी खतरा रहता है। परिणामतः, उनकी सुरक्षा की समस्याओं पर पृथक्‌ 
रूप से विचार करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 
ने नाविकों की सुरक्षा पर पृथक्‌ रूप से विचार करने की परिपाटी को अपनाया है। 

१९२० में प्रथम समुद्री (७॥४॥6) सम्मेलन हुआ जहां पर नाविकों 
के लिए सामाजिक सुरक्षा पर पृथक्‌ रूप से विचार करने की संभव््वना पर 


हि 
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१९२०, १९३६ ओर १९४६ के तीन समुद्री अधिवेशनों में स्वीकार हुई हैं। 
१९४६ के एक कन्वेंशन में और दो सिफारिशों में सब जोखिमों के लिए एक 
'युक्‍त व्यवस्था की गई है । 
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भारत ने उपर्युक्त किसी भी कन्वेंशवत और सिफारिश पर हस्ताक्षर नहीं 
किये हैँ । वास्तव में बहुत हाल ही में १९४५ से हमारा ध्यान नाविकों की सुरक्षा 
की ओर आकर्षित हुआ है । समुद्री जहाजों में काम करनेवाले नाविकों 
की , संख्या लगभग ६५,००० हैं। इनमें से प्रायः ८५ प्रतिशत, अर्थात्‌ 
५५,००० विदेशी जहाजों में काम करते हैं । विदेशी जहाजों में काम करनेवाले 
भारतीय नाविकों को उस देश के बीमा में स्थान नहीं मिलता । अधिकांश भार- 
तीय नाविक अंग्रेजी जहाजों में काम करते हैं । इकरारनामे के अनुसार उन्हें 
मालिक के खर्चे पर डाक्टरी देख-रेख, गुजारे और अपने देश भेजे जाने (/३९0७- 
07०0079 ) का अधिकार प्राप्त है। मृत्यु की दशा में अन्त्येप्टि का खर्चा 
देने का दायित्व भी मालिक का है। भारतीय मजदूर मुआवजा कानून के अच्त- 
गत नाविक को मुआवजा पाने का अधिकार है। स्वैच्छिक एग्रीमेंट के आधार पर 
भारतीय नाविकों को स्वदेश लौटने तक सारे दिनों का, जब तक वह बाहर रहा 
है, वेतत मिलता है, यद्यपि व्यापारी जहाजरानी अधिनियम ([७7/८।७॥६ 
5॥777772 ै०४) के अन्तर्गत नाविक के तट पर छोड़े जाने पर वह बन्द हो 
जाता है । 
बावजूद इन व्यवस्थाओं के, भारतीय नाविकों के लछिए सामाजिक बीमा 
योजना की बड़ी आवश्यकता है। पहले तो जो सुख-सुविधाएं उन्हें मिलती भी 
हैं, वढ्॑ स्वेच्छिक समझौते का परिणाम है । उनकी कोई काएनी पावन्दी नहीं हैं, 
जब कि उनमें बीमारी और बेकारी दोनों का ही बहुत जोर है और उनका वेतन 
बहुत थोड़ा है। न तो बीमारी और न ही व॒ढ़ापे के विरूद्ध उनका बीमा होता हैं । 
इसके अलावा, भर्ती होने के लिए उन्हें लम्बे समय तक बन्दरगाह पर अपने खर्चे 
, पर, प्रायः उधार लेकर रहना पड़ता है। स्वदेश में किसी प्रकार की बीमा योजना 
»के अभाव में, विदेशों से इस दिशा में कोई पारस्परिक प्रबन्ध भी नहीं हो सकता । 
भारतीय नाविक ब्रिटिश फंड के लाभ से बंचित. इस संबंध में नाविकों के 
विशेष फंड का जिक्र भी आवश्यक है। अंग्रेजी जहाजों में जो लश्कर, अर्थात्‌ 
भारतीय नाविक काम करते हैं, ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून के अंतर्गत उन्हें 
भी भागलेय ((/070709प्र४०॥) देना पड़ता हैं। पर दुःख की बात यह ह्ठ 
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कि नौकरी छोड़ने पर वह रकम उन्हें नहीं मिछती और उसका प्रयोग भी ब्रिटिश 
नाविकों के कल्याण के लिए होता है । 

भारतीय नाविकों के लिए अदारकर-ब/डमर की सामाजिक सुरक्षा योजना: 
युद्ध की समाप्ति के निकट नाविकों की सामाजिक सुरक्षा की योजना की ओर 
पहली बार भारत सरकार का ध्यान आक्ृष्ट हुआ । सितस्व॒र १९४५ में श्रम- 
सचिवालय के बी० पी० अदारकर ने सामाजिक दीमा की एक योजना तेयार की । 
शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्याछद्थय की ओर से डा० छौरा बौडमर उसमें 
संशोधन करने के लिए बुलाये गये । दिसम्बर १९४० में बी०पी० अदारकर और 
बौडमर ने मिलकर सरकार के सम्मुख भारतीय नाविकों के सामाजिक पीम] की 
एक संयकक्‍त योजना पेश की। खेद की बात है कि उसे अमल में नही रूपया गया । 
इसमें संदेह नहीं कि यह योजना भारतीय नाबिकों की सामाजिक सुरक्षा की सही 
बनियाद बन सकती है। अतः इसका संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। 

अद्रकर-बौडमर योजना दो भागों में बंदी हुई है :-( १ ) जहाज-मालिक का 
दायित्व, (२) नाविकों का सामाजिक बीमा । 

(१) मालिक का दायित्व. भारत में रजिस्टर हुए जहाजों के मालिक 
तथा अन्य जहाजों के मालिक को जो कि योजना के अन्तर्गत आनेवाले नाविकों 
को काम पर रखते हैं, जब तक नाविक उस बन्दरगाह पर नहीं लौट आता जहां 
उसकी भर्ती हुई है, बीमारी और असमर्थता की अवस्था में डाक्टरी देख-रेख, 
भरण-पोषणग व्यय और मजदूरी देने के लिए बाव्य है। चिकित्सा के लिये, जहाज में 
१०० से अधिक आदमी होने की दक्षा में, एक योग्यताप्राप्त डावटर तथा २,५०० 
टन सै अधिक होने की दक्षा में, एक अस्पताल होने की व्यवस्था है। अन्य जहाजों 
में जिनमें योस्यताप्राप्त डाक्टर नहीं होते, प्राथमिक चिकित्सा और दवाओं 
का प्रवन्ध होना चाहिए। मृत्य हो जाने की दशा में, अन्त्येप्टि व्यय भी उसे ही 
उठाना होगा । भारतीय ज्विटिग तथा अन्य विदेशी सरकारों के बीच दोतरफा 
समझौते द्वारा इस संबंध में समझौते होने चाहिये । 

(२) साविकों का सामाजिक बीमा. अदारकर-बौडमर योजना के सामा- 
जिक सुरक्षा अंश में बीमारी, असमर्थता, रोग और रोजगार में हुई हानि, 
मृत्यु, बेकारी और बुढ़ापे के विरुद्ध सामाजिक वीमा की व्यवस्था है। इन जोखिमों 


के विरुद्ध वह एक संयुक्त योजना है। इसमें नकद तथा - डाक्टरी दोनों लाभों की 
व्यवस्था हे । 5 


अदारकर-बौडमर योजना में प्रस्तावित लाभों की दर निम्न है :- 
(१) अस्थाई रोजगार हानि (परश[ंपाए) की दशा में अस्पताल में 


, भारत में नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा ३१३ 


रहनेवाले लाभ पानेवालों के लिए पूरी दर पर, अस्पताल में मुफ्त डाक्टरी रक्षा 
पानेवाले नाविकों के लिये एक तिहाई दर पर छाभ पाने की व्यवस्था है 
पूरी दर बुनियादी आय का दो तिहाई है । 

पूर्ण अस्थाई असमर्थता के लिये छाभ की दर बुनियादी आय का ५० 
प्रतिशत रखी गई है। आंशिक स्थाई असमर्थता के लिये, पूर्ण असमर्थता के लिये 
प्राप्त लाभ में से हानिजन्य अर्जन क्षमता के कम होने के अनुपात में उसे कम 
कर!) बाकी लाभ देने की व्यवस्था है । 

(२) रोजगार की हानि से न होनेवाली असमर्थता के लिये, यदि नाविक 
- चार मास तक अपने भागदेय (00007 9प्र/09) दे चुका है, उस अवस्था में 
१३ सप्ताह तक पूरी दर से रोग में मिलनेवाला तकद छाभ मिलेगा। योग्यता का 
पूरा न कर सकने अथवा अस्पताल में रहने तक इस छाभ की दर में कमी 
की जा सकती है । 

(३) रोजगार में हानि द्वारा मृत्यु हो जाने की दशा में, आश्रित विधवा 
को पूर्ण असमर्थता नकद-दर का डे तथा १४ वर्ष से कम आयुवार श्रत्यक 
आश्रित बच्चे के लिये, इस लाभ का दूं अंश देने को व्यवस्था है । समस्त बच्चा 
के लिये इसकी अधिकतम रकम पूरी दर का है हो सकती हैं । 

(४) रोजगार के लिये प्राप्त होने को दशा म, जो नाविक चार महीने 
तक भागदेय दे चका है, उसे प्रतीक्षा वेतन (87778 [099 ) पाने का हक हैं । 

(५) बुढ़ापे में पेंशन पाने के लिये नाविक द्वारा कम से कम १० वष को 
सेवा तथा ५५ वर्ष की आय का होना जरूरी है। उसके लाभ की दर, सवा के 
प्रत्येक साल, जिसमें उसने भागदेय दिये हैं, उनमें उसकी बुनियादी आय की 
ई प्रतिशत रखी गई है । 

(६) भागदेयों (००४फ्ग0ए४०४8) की पुन:प्राप्ति (४7 ) 
और आश्रितों के लाभ के लिये ५से १० साछ का सेवाकाल जरूरा री हं। 

पुन:प्राप्ति जहाज के मालिक द्वारा दिये गये भागों का आधा होगी । यदि एक 
नाविक का सेवाकाल ५ साल से कम है, और ५५ साल की आयु से पहले ही 
,उसकी मृत्यु हो जाती है, वो उसके आश्वितों को उपयुक्त तरीके से भागदेयां को 
रकम की पुनः प्राप्ति का अधिकार है । 

वित्तीय (॥7%72० 8 ) पहलू और हासन (&077778079/707 ) 
योजना कै लिये आवश्यक धन जुटाने का मुख्य अश जहाज मालिकों और नाविकों 
से प्राप्त होगा तथा उसे सरकारी सहायता भी त्राप्त गेगी । रोजगार हानि के 
लिये एकांज्तः मालिक को ही भागवेय (00777परव00 ) देने होगे। 


३१४ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, 


योजना के शासन और घाटे का भार केन्द्रीय सरकार तथा डाक्टरी रक्षा का ३३ 
प्रतिशत व्यय राज्य सरकारें उठायेंगी । शासन के लिये त्रिददी आधार तथा 
औद्योगिक कार्यकर्ताओं की सामान्य बीमा योजना का अंग होने की सिफारिश 
की गईं । ; 

भर्ती की पद्धति का पुनर्सगठन तथा नौदवित का विस्तार. नाविकों की 
सामाजिक सुरक्षा की उक्त योजना के लिये नाविकों को भर्ती करने के वर्तमान 
तरीकों में परिवर्तत होना जरूरी हैं। आज स्थिति यह है कि रोजगार के “लिये 
नाविकों की मांग की तुलना में उनकी पूर्ति कहीं अधिक है । यह अनुमान लगाया 
जाता है कि ५०,००० नाविकों की जगह ३,००,००० नाविक उपलब्ध हूँ । इस : 
स्थिति ने भ्रष्टाचार और कर्जदारी को जन्म दिया है। इसे देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि बिना अपनी जहाजरानी में पर्याप्त विस्तार किये हम इस 
बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते । 

नाविज्नों का अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा या चार्टर और उसकी आदशं 
योजना, अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी नाविक की सामाजिक सुरक्षा की रिपोर्ट में 
नाविकों के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा चार्टर बनाने की आवश्यकता पर जोर 
दिया है । साथ ही उसमें ताविकों की सामाजिक सुरक्षा की एक आदर्श योजना 
भी दी गई है तथा उसमें अस्तूर्साष्ट्रीय समुद्री अफसरों की एसोसियेशन द्वारा 
प्रस्तावित लाभ-दरों को अपनाया गया है। यह दरें राष्ट्रीय योजनाओं में प्रस्तावित 
दरों से कहीं उदार हैं । इससे पहले कि भारत इन्हें अपनाने का प्रयत्न करे, उसके 
लिये राष्ट्रीय योजना की दरों का अपनाना उचित है । खेद का विषय है, कि भारत 
में अभी तक नाविकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की कोई यूक्तिसंगत योजना नहीं 
है । उन्हें जो कुछ भी अति सामान्य सुरक्षा प्राप्त हे वह केवल भारतीय व्यापारिक 
जहाजरानी (॥७७०॥४४॥ 577977702 ) अधिनियम के अन्तर्गत है | संक्षेप 
में इसका परिचय आवश्यक है । 

भारतीय व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम १९२३ के अच्तर्गत प्राप्त 
सुरक्षा. यह अधिनियम बीमारी या हानि की अवस्था में जहाज के मालिकों के 
दायित्व की व्याख्या करता है। इसके अन्तर्गत यदि भारत में किसी रजिस्टर्ड जहाज 
का नाविक जहाज की सेवा में बीमार पड़ जाता है अथवा मर जाता है या जब तक्र 
अपने देश नहीं पहुंचा दिया जाता, तब तक उसकी आवश्यक चिकित्सा, शल्यक्रिया, 
अन्त्येष्टि क्रिया का सारा व्यय मालिक को उठाना होगा और इसके' लिये वह 
उसके वेतन में से किसी प्रकार की कठौती नहीं कर सकैगा । इसके अलावा सब 
विदेश जानेवाले ब्रिटिश अथवा बाहर जानेवाले ३०० टन से अधिक" वजनवाले 


'भारत में नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा श्१५ 


जहाजों में आवश्यक दवायें और यंत्र होने चाहिएं। घायल होने की दा में उसे 
डाक्टरी सहायता और भरण-पोषण का अधिकार है। जहां पर रूबकर से इस बात 
का समझौता हो कि उसकी सेवा विदेश के किसी बन्दरगाह में समाप्त हो जायेगी 
वहां उसकी भर्ती अथवा भारत के किमी अन्य बन्दरगाह पर मफ्त पहुंचाने 
का जहाज मालिक का ; दायित्व होगा । केवल जहाज में और रोजगार हानि के 
परिणामस्वरूप मरने पर ही, मालिक को अचन्त्येष्टि व्यय देना होगा । 

जहाज डूब जाने की अवस्था में उन्हें स्वदेश पहुंचाने के बाद एक महीने 
के अतिरिक्त वेतन पाने तथा करार पर हस्ताक्षर करने के बाद गैरकानूनी 
'तरीके से अलग करने अथवा एक मास से पहले अलग करने की दक्षा में अजित 
वेतन के अतिरिक्त, एक मास का वेतन पाने की भी व्यवस्था है। उसमें प्रत्येक 
नाविक के लिए जहाज में ७२ घन फीट स्थान देने का भी आदेश है । अन्त 
में अधिनियमों में पीड़ित (दा80768860 ) नाविकों की एक श्रेणी को 
स्वीकार किया गया है जिसे विशेष व्यवस्थाओं के अनुसार भरण-पोषण व्यय 
और राहत पाने का अधिकार है। 

, 3 घिनियम की कमियां. बावजूद इन सव व्यवस्थाओं के, भारतीय व्यापा- 
रिक जहाजरानी अधिनियम १९३६ के (बीमारी और हानि) जहाज-मालिक 
दायित्व कन्वेन्शन की तुलना में वहुत पीछे हँ। अधिनियम में केवल रोजगार 
हानि का ही समावेश है तथा बीमारी को छोड़ दिया गया है। दूसरे, विभिन्न 
लाभों की अवधि को निर्चित रूप से निर्धारित नहीं किया गया हैं । भारतीय 
अधिनियम का तीसरा सबसे बड़ा दोप सामाजिक बीमा के सिद्धांत क्रा न 
स्वीकार करना हैं । ४ 

नाविकों के अन्तर्राष्टीय कन्वेन्शन तथा सिफारिशों के अध्ययन से हमें पता 
चलता & कि हमें अभी न्यूनतम अस्तर्राष्ट्रीय मानों के अपनाने में कितना 
आगे बढ़ना है । अदारकर-बौडमर योजना इस दिशा में एक स्तुत्य प्रयास है । 
भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक है । 


परिशिष्ट 


कमचारी-राज्यबीमा अधिनियम १९४८-५१ 
(4077[00ए7968' ७७४6 वकछप्र0०06 300 4948-8] 


संयुक्त सामाजिक सुरक्षा की विशज्या में प्रथम प्रयास, १९४८ का कर्मचारी- 
बीमा अधिनियम भारत में संयुवत सामाजिक सुरक्षा की योजना की विश्षा में 
पहला प्रयास है । निःसन्देह इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है, फिर भी हम कह 
सकते हैँ कि सामाजिक सुरक्षा की भावी योजनाओं के लिए यह एक अच्छी 
गुरुआत है । संक्षेप में इस योजना की व्यवस्थाओं, सीमितताओं, विद्यमान काननों 
पर इसके प्रभाव तथा इस योजना को विस्तृत करने के लिए आवश्यक बातों का 
अध्ययन पर्याप्त उपयोगी सिद्ध होगा । पिछले पष्ठों में हम कई स्थानों पर प्रसंग- 
वश इस योजना का हवाला दे चुके हैँ । यहां पर हम समग्र रूप में उसकी रूप- 
रेखा देने का प्रयास करेंगे । 

क्षेत्र, यह अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़ सभी बारहमासी कार- 
खानों में काम करनेवाले कर्मचारियों पर लाग होता है। इस अधिनियम में दी 
गया परिभाषा के अनुसार क्लर्क, ठेकेदारों द्वारा लगाये गये और मजदूरी दिये 
गये बाहरी मजदूर, यहां तक कि, अस्थाई, थोद्रा समय काम करनेवाले तथा 
वेतनभोगी अप्रेंटिस और काम सीखनेवाले भी इसमें सम्मिलित हैं । मालिक के 
रिश्तेदार भी केवल रिब्तेदारी के आधार पर इससे बहिष्कृत नहीं है । इसका 
केवल एक अपवाद यह है कि ४०० रु० से अधिक वेतन पानेवाले कर्म चारी 
इसमें नहीं आते । 

रक्षित जोखिम (०0ए7७६€वे लं&78) बीमारी, मातृत्व ( 70806) 
और रोजगार हानि. (ए7७शा00ए776७7॥ ४] पर"ए ) योजना में केवल दीन 
जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गयी है। वह हैं--बीमारी, मातत्व और 
रोजगार में हुई हानि । एक सर्दीफाइड डाक्टर द्वारा वीमार प्रमाणित किये 
जाने पर ही कर्मचारी वीमारी लाभ प्राप्त कर सकता हैः] 

शासन की तीन संस्थाएं, सामाजिक बीमारी योजना के संच्नाछून के लिए 
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अधिनियम में तीन संस्थाओं की स्थापना की गयी है । ( १ ) वह हैं: कर्मचारी राज्य 
बीमा कार्पोरेशन ( २) कार्पोरेशन की स्थाई समिति (50870 6798 (/एपा॥- 
0068) तथा (३) चिकित्सा लाभ (6तां८७ 36067#8 ) कौंसिल । 

कर्मचारी राज्य बीमा फपरिहशव, उक्‍न तीनों संस्थाओं में से कर्मचारी 
राज्य बीमा कार्पोरेशन सबसे प्रमुख संस्था है । योजना का शासन इसका मुख्य 
कार्य है। इसके अतिरिक्त, इसे अधिनियम द्वारा वीमा हुए व्यक्तियों के स्वास्थ्य 
और-ऋल्याण तथा असमर्थ और घायछ लोगों को पुनः बसाने और रोजगार 
दिलाने के कामों को भी प्रोत्साहित करने का अधिकार है। संक्षेप में, कार्पोरेशन 
को सामाजिक बीमा शासन की पालियामेंट कह सकते हें। 

स्थाई समिति. इस शासत की कार्यकारिणी (#56०प्र/ंए७) स्थाई 
समिति, जो कि कार्पोरेशन के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है, कार्पोरेशन के स्टाफ 
की सहायता से योजना के कार्य का संचालन करती है। 

चिकित्सा-छ/श्भ कौंसिल. चिकित्सा-लाभम कौंसिल एक प्रकार की विशेषज्ञ 
संस्था है । इसका कार्य चिकित्सा-लाभों के लिए सर्टीफिकेट देना, चिकित्सा और 
परिचर्या इत्यादि से सम्बद्ध विषयों में सलाह देना है। आवश्यकता पड़ने पर 
शासन के विकेन्द्रीकरण के लिए कार्पोरेशन प्रादेशिक बोर्ड, स्थानीय समितियों 
और प्रादेशिक तथा स्थानीय चिकित्सा-डछाभ कौंसिल्‍ों की स्थापना कर 
सकती है । 


लक 


विभिन्न वर्गों छश प्रतिनिधित्व. कार्पोरेश्न, स्थाई समिति और चिकित्सा 
कॉौंसिल में: विभिन्न संबंधित वर्गों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, कर्मचारियों, 
मालिकों, चिकित्सकों और केन्द्रीय विधान-सभा को निद्चित प्रतिनिधित्व 
दिया गया है । मोदे तौर पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तीनों संस्थाओं 
में ५० प्रुतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है । । 

कर्मचारियों क। अल्प प्रतिनिधित्व. आज यह प्रवृत्ति है कि सामाजिक 
बीमा के कोषों (#77483 ) का संचालन सार्वजनिक अधिकारियों के निरीक्षण 
में स्वशासित संस्थाओं द्वारा किया जाये, जिनमें बीमा कराये हुए छोगों के 
अधिक से अधिक प्रतिनिधि हों । इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें सरकार, 
मालिकों के प्रतिनिधि और चिकित्सक न हों । भारतीय अधिनियम इस दुष्टि 
से पर्याप्त पिछड़ा हुआ है। यहां पर कर्मचारियों को कार्पोरेशन और स्थाई समिति 
में केवल १६ प्रतिशत तथा चिकित्सा-लाभ कौंसिल में १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व 
दिया गया है । - 

दित्त १९797708 ). कर्मचारी-राज्य-बीमा-कोष के व्यय को पूरा करने 
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के मुख्यतः तीन साधन होंगे : (१) मालिकों और कर्मचारियों के भागदेय 
(००४ए४०0प्र700), (२) केन्द्रीय और राज्य सरकारों से सहायता, 
(३) ग्रांट, दान इत्यादि। केन्द्रीय सरकार प्रथम पांच सालों के लिए शासन 
का दो तिहाई खर्च उठायेगी तथा राज्य सरकारें चिकित्सा लाभ की व्यवस्था 
करेंगी । इसके लिए एक तिहाई खर्चा वह देगी अन्य सब खर्च कार्पोरेशन 
को भरना होगा । 

भागदेयों (20707007॥#07 ) की ६र. मालिकों द्वारा दिये जाकेवाले 
भागदेयों की दर निम्त है :- 


करमंचारी समूह कर्मचारी का मालिक का कुल 
भागदेय भागदेयथ. भागदेय 
रु० आ० पा० रु० आ० पा० रु०्आन्पा० 
२ रु० देनिक से कम पानेवाले कुछ नहीं ०-७--०.._ ०-७-० 


१ रु० से अधिक पर १ रु० ८ आ० से कम ०-२-० ०-७--०.. ०-९--० 
१० ८ आ० से अधिक पर २० से कम ०->४-० ._ ०-८-० ०-१२-० 


२२० से अधिक पर ३ रु० से कम ००६०-००. ०-१२-०  १-२८-० 
३ ० से अधिक पर ४ ₹० से कम ०-८-०. १०-००. १-८-० 
“४ रु० से अधिक पर ६ रु० से कम ०-०११-०. १-६-०. २-१-० 
६ रु० से अधिक पर ८ रु० से कम ०-१५-०. १-१४-० २-१३--० 
८ रु० से अधिक पर १५ रु० से कम १-४-०. २-८-० ३-१२-० 


» उवेत तालिका से स्पष्ट है कि औसत देनिक आय के आधार पर कर्मचारी 

८ समूहों में विभक्‍त हैँं। १ रु० से कम मजदूरी पानेवाले कर्मचारियों को कोई 

भागदेय नहीं देना पड़ता। यह व्यवस्था इस दृष्टि से ठीक है कि बहुत कम आय 

वाले समूह के लिये भागदेय देना संभव नहीं । एक बात और द्रष्टव्य है कि शालिकों 

का भागदेय कर्मचारियों की तुलना में, पहले समूह को छोड़, पूरा दुगना है। यह 

'इस आधार पर ही है कि इससे पहले मातृत्व-लाभ और मजदूर-मुआवजे का 
दायित्व एकांतत: मालिक का ही था । 

लाभ (3607०708 ). इन भागदेयों की एवज में कर्मचारी इन लाभों 

के अधिकारी हैं : (१) बीमारी-छाभ, (२) मातृत्व-छाभ, (३) असमर्यता 

लाभ, (४) आश्रितों के लाभ, और (५) चिकित्सा-लाभ । 


बीम;री (30770688 ) छाभ की इहा्ते और दर. विधिवत्‌ मियुकत डाक्टर 
से प्रमाणित होने पर कर्मचारी अधिक से अधिक ३६५ दिन के ख़िरत्तर काल 


का 
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जय चर् 


में ५६ दिन नकद बीमारी रकाभ पाने का अधिकारी है, बशर्ते कि वह कम से 
कम १२ भागदेय दे चुका है। बीमारी लाभ की दर औसत दैनिक आय की 
आधी रकम है । 

मातृत्व (//8/०7४४0ए) काल की हार्ते और दर. गर्भवती स्त्री को 
प्रसव से छः सप्ताह पहले और ६ सप्ताह बाद तक, १२ आते प्रतिदिन के हिसाब 
से मातृत्व लाभ देने की व्यवस्था है । इसके लिए कम से कम १२ भागदेयों, 
जिनमें एक भागदिय ३५वें या ४०वें सप्ताह में हो, का देना आवश्यक हैँ । 
इसके अलावा एक और शर्त है कि गर्भधारण के २६ सप्ताह बाद स्त्री को अवश्य 
अवकाश ले लेना चाहिए। 

असमर्यता (42789/0[07676) लाभ की शर्तें और दर. कर्मचारी 
की अस्थाई असमर्थता की अवस्था में बीमारी लाभ की दर पर, स्थाई आंशिक 
असमर्थता की दशा में, असमर्थता के अनुपात के अनुसार उसमें कमी कर और 
स्थाई पूर्ण असमर्थता की दशा में सारा जीवन भत्ता देने की व्यवस्था है । 

आश्ितों (/0०.0०70067॥8) के छाभ की शर्तें और दर. एक बीमा हुए 
व्यक्ति की रोजगार हानि के कारण मृत्य हो जाने पर, उसकी विधवा स्त्री 
और बच्चों के निम्न दर पर लाभ पाने की व्यवस्था है : (क) विधवा के लिये 
सारे जीवन अथवा पुनविवाह करने तक, मृत कर्मचारी की औसत दैनिक आय 
का ५० प्रतिशत ; एक से अधिक होने की दशा में, उसी राशि को उनमें बराबर- 
बराबर बांट देने की; (ख) प्रत्येक वैध गोद लिये, पुत्र के लिये, जब तक वह 
१५ साल,का नहीं हो जाता, ५० प्रतिशत का ह भाग तथा प्रत्येक अविवा- 
हित कन्या के लिये जब तक वह १५ साल की अथवा विवाहित नहीं हो ज्वती, 
जो भी उनमें से शीघ्र हो, तब तक लाभ देने की व्यवस्था हैं। मृत व्यक्ति के विधवा 
या वैध पुत्र-पुत्री न छोड़ने की दशा में, मजदूर मुआवजा कमिश्नर आश्रित लाभ 
की रकम को जिस अनपात में चाहे उसके माता-पिता, बाबा-दादी तथा अन्य 
आश्रितों को दे सकता है । 

चिकित्सा ((००व००७!) लाभ की झतें. प्रत्येक बीमा हुए व्यक्ति को 
अस्पताल के बाहरी अथवा अन्दर के रोगी के रूप में, किसी भी सप्ताह में, जिसके 
लिये उसने भागदेय दिया है, अथवा किसी भी काल में जब कि वह बीमार, 
प्रसुति अथवा असमर्थ है, चिकित्सा लाभ पाने का अधिकारी है । 

अपर्याप्त लाभ. उक्त सभी छाभों के संबंध में यह आलोचना की जा 
सकती है कि वह अपर्याप्त हैं । हमारी पिछड़ी आर्थिक अवस्था बहुत कुछ इसके 
लिये उत्तर्दुयी है । 
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झेगड़ों और दावों के निपटाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अदालत 
की स्थापना. उक्त बीमा योजना से उत्पन्न झगड़ों और दावों के फैसले के लिये 
विशेष कर्मचारी राज्य बीमा अदालतों की स्थापना की व्यवस्था की गयी है। 
इन अदालतों को दीवानी अदालत के अधिकार प्राप्त होंगे । सामान्यतः, इन 
अदालतों के फेसलों की अपील हो सकेगी, पर जहां कानून की व्यवस्था -का 
प्रश्न होगा, वह स्वीकार की जा सकेगी । 
मातृत्व-लाभ (09॥97779) और मजदूर भुआवजा (५४४०४ 76878 
(/077767880008 ) कानून पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रभाव 
कमचारी राज्य बीमा योजना का उसके शुरू होने से पहले विद्यमान मातृत्व , 
लाभों और मजदूर-मुआवजा कानून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में इसकी जान- 
कारी भी जरूरी है । कर्मचारी राज्य बीमा कानून केन्द्रीय अधिनियम होने के 
कारण , अपने से पूर्व अधिनियमों की समस्त विरोधी धाराओं को रह कर देता 
हे । 
क्षेत्र, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की तुलना में मातृत्व छाभ अधि- 
नियमों के क्षेत्र में बहुत अन्तर नहीं है । 
खानों के मातृत्व अधिनियम केवल खानों और आसाम विनियम केवल 
बगानों पर लागू है । बम्बई, मध्यप्रदेश, अजमेर-मेरवाड़ा और दिल्ली के अधि 
नियम समस्त मौसमी और बारह महीने काम करनेवाले कारखानों पर काग 
हैं, जब कि बीमा अधिनियम में केवल बारह महीने काम करनेवाले कर्मचारी 
ही सम्मिलित हैं । किसी भी मातृत्व अधिनियम में कोई आय सीमा ([:00776 
/0670) नहीं रखी गई है, जब कि कर्मचारी बीमा अधिनियम में ४० ० रु० मासिक 
से अधिक वेतन पानेवाले व्यक्ति उसके अधिकारी नहीं हैँ। तीसरे, कर्मचारी बीमा 
अधिनियम में ठेके और क्लर्की के श्रम का भी समावेश है, जब कि मातत्व छाभ 
केवल हाथ का काम करनेवाले श्रमिकों पर ही छाग॒ होते हे । 
मजहूर-मुआवजा अधिनियम में अस्थायी श्रम का समावेश नहीं है, पर 
अन्यथा इसका लकषत्र कमचारी राज्य बीमा अधिनियम की तुलना में बहुत विस्त॒त 
है। वह अनेक ऐसे उद्योगों पर लाग है जो बीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते । 
उनमें से खानें, चाय बगान, निर्माण का्ये, मख्य ह। 
लाभ (3606708). जहां तक छाभ का संबंध है, मातृत्व और 
मुआवजा अधिनियमों में उनकी व्यवस्था है, पर इनमें चिकित्सा रक्षा की 
सामान्यतः: उपक्षा को गई हैँ। मातृत्व अधिनियमों में दिये जानेवाले नकद 
लाभ को दर तथा उसके मिलने की अवधि की तुलना में कर्मज्वरी बीमा 
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योजना निश्चित ही उन्नत हैं। उनमें नकद छाभ की रकम औसतन ८ आते 
प्रति दिन तथा उसके पाने की अवधि प्रायः ८ सप्ताह रखी है, जब कि कर्म- 
चारी बीमा योजना में वह १२ आने प्रति दिन तथा १२ सप्ताह है। 
ु मुआवजे की दर के संबंध में कर्मचारी बीमा योजना और मजदूर मुआवजा 
अधिनियम के अन्तर्गत मिलनेवाले लछाभों की दर में कोई विशेष अन्तर नहीं 
है। पर कर्मचारी बीमा योजना में दो सुधार की बातें हैं। एक तो इसमें असमर्थ 
कर्मचारियों और आश्रितों के लिए एक मुश्त मुआवजा देने की रीति को छोड़कर 
पेंशन को अपनाया गया है; दूसरे, इसमें बालिगों और नाबालिगों के लिए 
एक छी दर रखी गई है । 
भागदेय ((/0770777900098 ) . जहां तक भागदेयों का प्रइन है, मातृत्व 
और मजदूर मुआवजा अधिनियम चूंकि मालिक के दायित्व के सिद्धांत पर 
आधारित हैं, अतः वहां लाभ पानेवालों को किसी प्रकार के भागदेय नहीं देने 
'पड़ते । इसके विपरीत, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमा के सिद्धांत पर 
आधारित है, अतः इसमें मालिक और कर्मचारी दोनों को ही भाग देने 
पहते है । 
श्रेष्ठ शासन. सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कमंचारी राज्य बीमा अधि- 
नियम की सबसे बड़ी देन उसकी शासन और न्याय की व्यवस्था है । मातृत्व 
और मजदूर मुआवजा कानूनों के लाभ तो अपर्याप्त हैं ही, उनका शासन भी बहुत 
ढीला है। मातृत्व अधिनियम का शासन फैक्टरी इंस्पेक्टर के हाथ में होता है, 
जिसे मुश्किल से इसके लिये समय मिलता है । मजदूर मुआवजा कमिश्ज़र के 
हाथ में होने के कारण मजदूर मुआवजा अधिनियम का शासन उससे बेहतर 
है । कितु अधिकांश जगह मुआवजा कमिश्नर न होने के कारण उसके शासन 
की दशा भी शोचनीय ही रहती है । 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ने इस कार्य के लिए कार्पोरेशन और उसकी 
सहायक संस्थाओं का निर्माण किया है । इस प्रकार छाभ के भुगतान का 
दायित्व व्यक्तिगत मालिकों के हाथ से निकल कर कार्पोरेशन के हाथ में चला 
*गया है इससे यह आशा की जा सकती है कि मजदूरों को उत्पीड़ित करने 
(ए१0४7789007) मालिकों और कर्मचारियों के बीच गुप्त कूट अभिसंधि 
(७०॥प्रछ०४) और पीड़ितों या उनके आश्वितों को लाभ की ना-अदायगी की 
ब्राइयां समाप्त हो जायेंगी । इसके अतिरिक्त, इस योजना के अन्तर्गत स्थापित 
विशेष अदालतों की स्थापना से शीक्ष और श्रेष्ठ न्याय की आशा की जा सकती है । 


जा 


३२२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


सामाजिक सुरक्षा पर १९४८ के फंक्टरी अधिनियम का प्रभाव 


| रे 


लाभाथियों की संएया में बड़ी व॒द्धि. जेसा कि हम जानते हैं कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम केवल साल भर चलनेवाले कारखानों पर ही लागू होता है। 
इस अधिनियम में १९३४ के फैक्टरी अधिनियम के मौसमी और साल भर चलने 
वाले कारखानों के भेद को स्वीकार किया गया है । पर १९४८ के फैक्टरी 
अधिनियमों ने इस भेद को नष्ट कर दिया है और अब कोई भी औद्योगिक 
प्रतिष्ठान, जिसमें कम से कम १० आदमी काम करते हों और वह दक्ति से परिचा- 
लित हो अथवा उसमें २० से अधिक आदमी काम करते हों, फेक्टरी कहलायेगा । 
इस नयी परिभाषा के परिणामस्वरूप फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आनवाले 
प्रतिष्ठानों की संख्या में तत्काल २०० प्रतिशत तथा उनमें काम करनेवालों की 
संख्या में ४० प्रतिशत वृद्धि हो गई हैँ। इस भांति नये फेक्टरी अधिनियम ने 
एकदम कमंचारी योजना के क्षेत्र को पर्याप्त विस्तृत कर दिया है । अब उसके 
द्वारा लगभग ३२ लाख कमंचारियों तथा ३५,००० औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 
संरक्षण प्राप्त होगा । 


इसके अतिरिक्त, नये फेक्टरी अधिनियम ने फैक्टरी निरीक्षण सवा म 
पर्याप्त सुधार किये हें तथा स्वास्थ्य, रक्षा (887009) और कल्याण में भी 
उन्नति की है। रोजगार में प्रवेश करने की उम्र को १२ से बढ़ाकर १४ साल कर 
दिया है । इस प्रकार १२ से १४ साल की उम्र के व्यवित अब राज्य बीमा योजना 
से निकल गये हे । साथ ही नये फैक्टरी अधिनियम द्वारा कर्मचारियों को छुट्टी 
ओर धवेतन अवकाश की सुविधा राज्य बीमा योजना के लिए छाभकर सिद्ध 
हो सकती हे। 


१९२३ के मजदूर मुआवजा अधिनियम में १२ पेशेजन्य रोग गिनाये गर्म हे। 
१९४८ के फैक्टरी अधिनियम में उनकी संख्या १७ है। राज्य बीमा अधिनियम ने 
मजदूर मुआवजा अधिनियम की रोग सूची को स्वीकार किया है । समान नीति 
और शासन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य बीमा अधिनियम में भी 
१९४८ के फेक्टरी अधिनियम की सूची को स्वीकार किया जाये । 


योजना का आरम्भ और विकास 


केन्द्रीय सरकार की यह योजना थी कि सारे देश में चाल करने से पहले 
योजना एक पाइलट योजना के रूप में दिल्‍ली और अजमेर में चझम्छ किया 
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है। 
जाये । कितु पाइलट योजना शुरू करने से पहले इन स्थानों का सर्वे जरूरी था । 
अक्तूबर १९४८ में कार्पोरेशन की स्थापना हुई । प्रारंभिक तैयारी में कई महीने 


लग गये और अगस्त १९४९ में यह अनुभव किया गया कि अजमेर में योजना 
को अमल ते लाना संभव नहीं है । 


१९०१ का संशोधन. दिसम्बर १९४९ में शुरू में कानपुर, दिल्‍ली, और उसके 
बाद पंजाब में योजना को विस्तीर्ण करने का निश्चय किया गया। जुलाई १९५० 
में जाकर कहीं कानपुर और दिल्‍ली में योजना की शुरुआत संभव हुई । इसी 
समय यू० पी० सरकार ने, जिसे उत्तर भारत की कर्मचारी एसोसियेशन का भी 
समथुन प्राप्त था, इस बात पर आपत्ति की कि बिता अन्य स्थानों में योजना को 
चाल किये, केवल कुछ स्थानों में उसे व्यवहार में लाना वहां के उद्योग के लिये 
कठिनाई उत्पन्न कर देगा | परिणामतः, तवम्बर १९५० में सरकार ने १९४८ 
के अधिनियमों को संशोधित करने का निश्चय किया । अक्तूबर १९५१ में जब 
यह संशोधन पास हुआ तब जाकर कहीं जोर पर काम शुरू हो सका | 


समस्त मालिकों पर समान भार. इस नये संशोधन के अनुसार अन्य 
स्थानों पर भी , जहां पर कि योजना चाल नहीं है, मालिकों को उसी अनुपात में 
भागदेय देने होंगे। वहां पर कर्मचारियों को कुछ भागदेय न देने होंगे और न ही 
वहां उन्हें इस अधिनियम के अन्तगत कोई लाभ मिलेंगा। 
योजना का विकास. इस संशोधन के पास होने के परचात्‌ ही योजना 
वास्तव में प्रारम्भ हो सकी । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में प्रादेशिक दफ्तर खोले 
गये । फैवेरी १९५२ में कहीं जाकर कानपुर और दिल्‍ली में वास्तव में योजना 
कार्यान्वित हो सकी और शीघ्य ही उसे पंजाब, बम्बई और बंगलौर में विस्तृत, 
करने का निरचय हुआ । 
चअैपार्स १९५३ में पंजाब के ९ औद्योगिक केन्द्रों, अमृतसर, छेहरटा, जालंधर, 
अम्बाला, अब्दुल्लापुर, जगाधरी, बटाला, भिवानी और लुधियाना में योजना 
को कार्यान्वित करने की तैयारी शुरू हुई और मई १९५३ में उसे चालू किया 
गया । 
* बर्तंमान स्थिति. जहां तक मालिकों के भागदेयों का संबंध है, योजना सारे 
"देश पर लागू होती है | भागदेयों को इकट्ठा करने के लिए कलकत्ता, बम्बई, 
मद्रास, दिल्‍ली और कानपुर के पांच प्रादेशिक दफ्तरों के नीचे ३३ निरीक्षण 
दफ्तर खुल गये हैं । | 
योजना के लाभ अभी केवल कानपुर, दिल्‍ली और पंजाब के नो नगरों के 
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। 
कर्मचारियों को ही प्राप्त हें। इन प्रदेशों में संरक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या 
१,५०,००० हैँ । अभी तक कारपोरेशन द्वारा १५ डिस्पेंसरी खोली जा चुकी हैं। 
कानपुर में उसके नीचे ४१ और दिल्‍ली में १६ डाक्टर हैं। पंजाब में ५९ पैनल 
डाक्टर नियुक्त किये जा चुके हें । 

भविष्य. यह आशा की जाती है कि १९५४ के मध्य तक कर्मचारी राज्य 
बीमा योजना को कलकत्ता, हावड़ा, नागपुर, कोयम्बट्र तथा मध्यप्रदेश के 
कुछ नगरों तक विस्तृत करना संभव होगा । १९५४ के अन्त 'तक सम्भश्नत: 
योजना सारे देश में छागू की जा सके। इस प्रकार अन्ततोगत्वा कारखानों में काम 
करनेवाले २० लाख व्यक्तियों को इससे छाभ पहुंच सकेगा । 


' चुनी हुई सहायक ग्रन्थ-सची 
सामाजिक कल्याण और पुन्निर्माण 


ाजट, ऐं, 2. छटादा रोश्टठाए/परट[97 (!945), 

एाठछठ0, 20. ९... #€07/ठाएं2९ ० ॥48४0/०7८ (950). 

5हावठाश4र बद्ाव उेफ्ार50, 3.,. £.8.5., //76"6४०/बट९वचांद ० #60ंच: 
८ांट7226 (933). 

0 रजपतएछाज, हि... तैकका बाद ७#0टंसए के दा बहुए ०/ मस्टकाउपपाटां0ा ((94) 


॥ह९च9/7, क्‍ीएक0छः का स्ाठलसादाएंत 7कागा]2? ((954) 
50804, 9., लटएाइ//मटारंता ० सम्याद्षारं& (946). 
शिक्षा 


. उअर0एार, के, ३., चाएटदां/एाधा! 306०0०08५ (947). 

(70५४पररर४ घोर 098 वारण&, 208/-#क्का झेबाएटबरंक्रका 22ए2077#207 (944) . 

४77०/७७५ए, 4. 8, #॥6 खाएं रदर्व ; झकाांट आबएटथाा07 (948) . 

[प्)ा0७, #ू. 7५६. २... 4 #69क्राए्08॥कर 08 ह#68-#क्ा झेंदप्रत्थीका के उागचांत 

(946). 

[0६ एएउ), 9. 7र९., द्दाटदा।एा मे उाबांत, 40) काधं॑ 460770970% (4950). 

5७0४50/5४0, &६., (>ऊ दावे ठ#श४5, 76 झेवएटवपाबा!। टाटा ([945). 

डि0एएरा50, 4. 7, हरद्काएटदएंठ्श हर शांत ((943) , 

एहघ्टएर, (. ह., खाट अआअककादाह ाहश्यरट ठगी ए८ं,्रट्व707 (939). 

25टार जिए5550॥70, ड्द॑कट्रशांकाहा िट्टठाडइकादरीं०ता. (एक्फामाश/एहछए. रिट्एछठाएई 
5 (]936). 


मनिधनता और जनसंख्या 


(प्#रा))५5प्ताउट्त्0र, 8., कायातदाड 70क्रा्दांता : आंवला दाद 227८9 (950). 

(485, ए.. (कावॉए9% ला ऋटसाठमएंट ०827"72४ (939) . 

(607348/59/50 7, २. 8., /१2७०७7४ 07 /6फ्रार/धाांं?270 (953) . 

(>05प, ७ु>., 772४४ /2 0 72?0फ&/द्वारंठता क्ाद 2६०76? 2 दट272५ ((946) . 

(3९3]२0५%०0, सादोदधाए स्सागंग7र शैी2979 (939) 

४ ०७र०ए्ा800ए५, ९, खबोा।(ंताइदाएा ० फकवटाफाध्ाधे 47८65 (948) 

गज ७्ायारठ (ए0ाजाभजाउइडआ0त्ार, आफएड हक आंतधाः ((952) 

७४७छऊ% तकातं शासटप्रशआारणा, आाएट ला कांता ; 4 (फटा (95). 

७५७ाए ९. ५, दाव उश््नाण#पर0७, शिविपाञाहए छा 4 5॥ठ07482₹ 2070779 
(95). 


स्वास्थ्य और पोषण 
(70५एएशारशएारव 056 गछा#, ९४0 0/ ४ सत्य! $ाह/782) दाद /220४(०:- 


क्रटाा। (977777//22 (946) . 
डा ७ प70४०७५7., 7.0४ रार5ठ (०थजाएरऋए, सिदाणादा! रश्ता! (49486). 


बध्रषम-जीवन और उसका पुननिर्माण 


5807 'पसर#७४४३७०0 5एए०), 56, 38., #प्रामाशदाए छठी #ररताऊागशादंदाींशारड 07 
सिटएधा (छारफडंठा 07 0८772 ([929) 

(0५0०) ४ ?ए0775ट7 50थाएसडए४७770, ('0/फ्राशशर|ए ००८४ (952) 

736५58, कब $0८707/0299 (4929). . 


३२६ भारत में सामाजिक कल्याण ओर सुरक्षा 


५पघज्ता, हि, हुं,, कावाफायाह 76 (०कह/9४४धं० (4946. . 
रहाएऔए+या, ४ 35. दावे 33745 05, ३. उ., 0 खिकदा 2//०0/07 (495[), 
[७ए 06४8, +रिघादां #०टां0०29 (4926). 


नगरों का विक्रास, उद्योगीकरण और सामाजिक विघटन 
छ8655५00, 3. हीं. 8., $62८:37 (/वकाइट द्वाव $0ठंदा 2१/०0/९77४ 4६ 9386) . 
एातव0, 'शै, ह., दावे /४एशात, कक, 6 2899 का४व//097 (94]) 


१७९०0, 2., 776 $6८ंदा #70छ/श7% 6; का उाअबं।डकंदा (7ए/ट्वरं०ए ([949॥, 
[एशएत79, 7... >€टॉजांटर क्ादे (ए/टदा/97 (49.44) , * 


३ गाए एफ” 6 ८४०४ (936) . व 
0०५ ४पसणला।, ९., गैबदका दाखते $6टांड॑ए का हा ७९ ०0 २९2८0॥0॥60/707 
([94व). 
अप राष 


छ5एएऋएए, के, 6... 2ै/0बंसााड आछडंड070 3७४07 हक 4 ([944 ) . 

(0२658, शे, ७... 47 खाए चबं#टां०एा 70 (/४४77४70/०8/9 (4936).. 

(0607, |. #., उा/छा/ंट 02/70/2729 ([94). 

प्रश्राएएरफ़डओा, 38. 9., :60फ6फंट दावे 0ट८ांदा 482९0/0 ० (फट से! ॥70/0 
(4934), ४ 

लनाययाऊ, लि, ७.. (/फारए, (द#ए४०टए दाद €०/7ं।/070४ ([947). 

5छाफहारह, वे, 4... $ठ6टॉंट(ए४ बहती ॥72 (+#ांशतां (4952). 

जिल्बर6593५, 3. 98... 7॥€ (आता 77722० (949) . 

२.७0... ॥॥2४ /शवॉकिशा। ठ रहशशायंट 070 दृएला।ह॥ | बांध ((953) . 

छ. 9. छ0श्आार्शाशणय,. (फ्समामंदां उाउं/९७ आआवदवर्पाएए स्‍लछठणा ]938 क्षा८ 
[947. 

५ ७रफ्सायाज, की, (फमामावर रक्रंटरट दावे 366ांदा 7२८८०97॥7८/०7 (946). 


सक्सेना प्रकाशनारायण : संयुक्त प्रान्त की अपराधी जातियां (१९४८) 


श्रम और श्रम-कानून | 
20२&ए».8, 2. 'ं., रद, खादधांदा। /धतठ0पा' 2/9०68/078 ((947). 
(30एएाशराजट्ाएए' 0 गरणा#॥, उाढ सादंदाए 74007 #ए८/ 20०7 ([95[). 
4-फफड0, है. #., 4क्षांटप्रतद्नादां स्‍धदीतिफ (कावॉ#एगिछ सा 2ए०ास्‍ीशप ॥द/६ 
(]948). 
शधीाएएएतजा, व, ९, उाबांदा! शि० 778 (७४ (948) , 
िपारठ050, शिव्रारारत ए0प्रशाएह_फऋ 749007. (4947). 
अतएधार83, हि, (.., 90% 262४7 काबवे ४0246/ #९०/६2८ (953). 
एफ रआऔछ, 85. 72.. #ठ6लांचा #ड्ल्‍ाद्ाशट्ट [0 उाबंकालांदो लि/शछ्लशाए 7 शत 
(950)). 
पामाजिक सुरक्षा 


8 00 0 47फा०दला25 १9 >6०ट८ांद! $6टप्ाप्एए ((9-73., 
कक गबीफंाबआा वावेदातेंह 0/ 0टांचा 00५०७ (4952) 
एम, ऋटठातताटए ० ०लंदों 5८्टाएं/५/ (495)., 


शएचाऋश ४, $. 2)... #उतलंदां हाफ दा।2€ 9 खाबाडईंडं लाछएशफऊ फ साद्रांद 
है कक 
(950) . 


रघुराज गुप्क द्वारा लिखित अन्य पुस्तके 


समाजशास्त्र के सिद्धांत 
पृष्ठ ४०० डिसाई, मोनों छपाई, पक्की जिल्द, मूल्य १० र० 


, उक्त पुस्तक विद्वानों और विद्यार्थियों, अध्यापकों और आलोचकों द्वारा 
समाजशास्त्र के सिद्धान्तों पर सर्वोत्कृष्ट पुस्तक स्वीकार की गई है । यह समाज- 
शास्त्र के बी० ए०,एम० ए० के विद्यार्थियों तथा इसमें अभिरुचि रखनेवाले सामान्य 
पाठकों के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुई है। आगरा, लखनऊ,सागर इत्यादि विभिन्न 
वेश्वविद्यालयों के छात्र इसका पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग कर रहे हैँ । 

धुस्तक में समाज-शास्त्र के क्षेत्र, अध्ययन-प्रणाली, उसकी प्राथमिक परि- 
भाषाओं, प्राणिक विकास (30080७। +४०!प्रध07), मनुष्य की नसों, 
आनुवंशिकता (्रि०७०७०४४) और वातावरण (थिए्ञ/00707$), ग्राम 
और नगरी जीवन, परिस्थिति-शास्त्र ([000]029), परिवार, धामिक, आ्थिक, 
राजनैत्तिक, शिक्षा और मनोरंजन-संस्थाओं, समूह और सामूहिक व्यवहार, 
पंस्कृति और उसका विकास, परिवर्तत और बाधाएं तथा सामाजिक विघटन 
इत्यादि समस्त आवश्यक विषयों का समावेश है। पुस्तक में हिन्दी पारिभाषिक 
शब्दों के साथ उनके अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे दिये गये हैँ । पुस्तक के अन्त 
में अंग्रेजी-हिन्दी पारिभाषिक शब्दों तथा सहायक ग्रन्थों की सम्पूर्ण और विस्तृत 
सूची संलग्न है । सिद्धान्तों को समझाने के लिए भारतीय उदाहरणों का प्रयोग 
पुस्तक की अन्य प्रमुख विशेषता है । 


< कुछ सम्मतियां 


मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगी । 
डॉ० एल० डब्ल्यू० ब्राइस, क्रिश्चिपन कालिज, इंदौर 


लस्यिन्त सावधानी से लिखी पाठय पुस्तक जिसमें समाज-शास्त्र के अधिकांश 
महत्त्वपूर्ण विषयों का समावेश हैं । 
इरावती करे, पूना विश्वविद्यालय 


यह समाजशास्त्र के साहित्य के लिए एक मूल्यवान्‌ देन हैँ । मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि इससे विद्यार्थियों को समाजशास्त्र के बुनियादी तत्त्वों को सरलता 

और स्पष्टता से समझने में सहायता मिलेगी । 
डॉ० एम० पी० सार्यूर, डी० ए० बी० कालिज, कानपुर 


अपने विषय की हिन्दी में प्रथम पुस्तक होने पर भी गंभीर और सुबोध हे । 
राहुल सांकृत्यायन 


अथंशात्र के सिद्धांत 


दो भाग, मूल्य ८ रुपए 
डा० रामनारायण सक्सेना एम.ए., पी-एच. डी.,डी. लिट के सा 
यह पुस्तक विश्वविद्यालयों के इन्टर-पाठयक्रम को दृष्टि में: रखकर लिखी 
गई है, पर बी० ए० के छात्र और सामान्य पाठक इससे समान हूप से राज 
उठा सकते हें । 

“मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक एक बड़ी कमी को पूरा करेगी-। में 
लेखकों को अर्थशास्त्र पर एक प्रामाणिक अन्य छिखकर राष्ट्रभाषा हिन्दीकी 
सेवा करने के लिए बधाई देता हूं ।" | 

““डॉ० सरोजकुमार वसु, कलकता चिश्वविज्ञालय 
भारत का संविधान 
की का १२ आना 

संक्षेप में समस्त सांविधानिक विषयों का वर्णन, संतुलित समालोचना 
तथा संसार के अन्य शासन-विधानों से भारतीय संविधान की तुलना-पुस्तक 
की विशेषताएं हैं । | 

“इसमें संविधान के प्रधान पहलुओं का स्पष्ट अध्ययन है; विभिन्न पहलुओं 
की पूर्णतः विवेचना की गई है । पुस्तक अवश्य ही सामान्य पाठकों और परी- 
क्षार्थी विद्याथियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।” 

-“डॉ० ईश्वरीप्रसाद, प्रयाग विववविद्यालय 


के 
नुप्य का पेन 
: रवीन्द्रनाथ ठाकुर का अनुवाद 
सूल्य ३ रुपए 
दार्शनिक विचारों की गहराई की दृष्टि से यह महाकवि की सबद्ले,,परि- 
पक्‍व ओर पूर्ण रचना है। “मनुष्य का धर्म! आज के विध्रान्त मनुष्य के लिए 
उनका अंतिम संदेश, अंतिम उपदेश और अमूल्य विरासत है । 
इसका अनुवाद मूल बंगला से किया गया है | साहित्यिकों ने इस पर निम्न 
मत व्यक्त किए हें-- 
“गुरुदेव के 'मानुषेर धर्म' को लेखक ने ऐसे सुन्दर रूप में प्रकाशित कराक% 
कल्याणकारी कार्य किया है । इसका कहना ही क्‍या ?” 
“-मेथिलीशश्ण गुप्त 
“मानुषेर धर्म का अनुवाद मुझे बहुत पसंद आया । आशा है, हिन्दी में 
इस कृति को समचित सम्मान मिलेगा ।” 
“सुमिन्नानन्दंनपंत 


